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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 खोम  की  नेशनल  पीपल्स  कांग्रेस  के  संसदीय  शिष्टमंडल  का  स्वागत

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सर्वप्रथम  मुझे  एक  घोषणा  करनी  है  ।

 में  अपनी  और  सभा  के  माननीय  सदस्यों  की ओर  से  ब्रीन  गणराज्य  की  नेशनल  पीपल्स

 कांग्रेस  की  स्थायी  समिति  के  उप-सभापति  और  नेशनल  पीपल्स  कांग्रंस  की  विदेश  संबंधी  मामलों

 ही  समिति  के  सभापति  महामहिम  श्री  लियाओ  हेशांग  तथा  शिष्टमंडल  के  अन्य  माननीय  सदस्यों

 का  हादिक  स्वागत  करता  हूं  जो  हमारे  सम्मानित  अतिथि  के  रूप  में  भारत  की  यात्रा  पर  आये  हुए

 शिष्टमण्डल  के  अन्य  सदस्य  इस  प्रकार  हैं  :

 1.  श्री  वेंग  वी

 2.  श्री  एक्स  यू  कैडगेंग

 3.  श्री  वेंग  जेग

 यह  शिष्टमण्डल  30  1992  को  सायं  दिल्ली  पहुंचा  ।  संसदोय  शिष्टमण्डल  के

 सदस्य  इस  समय  विशेष  प्रकोष्ठ  में  ब्रिराजमान  हम  अपने  देश  में  उनके  सुखद  और  लाभप्रद

 प्रवास  की  कामना  करते  हम  उनके  माध्यम  से  चीन  गणराज्य  के  प्रधानमन्त्री

 नेशनल  पीपल्स  कांग्रेस  वहां  की  सरकार  तथा  जनता  को  शुभकामनायें  देते  हैं  ।

 प्रश्तों  क ेमोखिक  उसर

 बाल-जिकास

 *101.  श्री  मनोरंजन  भक्ष्त  क्या

 भरी  जेंकटेश्वर  राव  :

 क्या  सासथ  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात
 कोष

 के  सहयोग  से  भारत

 बच्चों  के  जीवन-स्तर  में  सुधार  लाने  हेतु  कोई  योजना  शुरू  करने  वाला

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  विशेषतायें  क्‍या  हैं  और  निर्घारित  किए  गए  लक्ष्य  का

 ब्यौरा  क्या  और

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  पहले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  कितनी  धनराशि  व्यय  की

 जानी  है  ?

 ¢
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 सानव  संसाधन  विकास  सत्र  अंजू त  ;  से  एक  विवरण  सदन  के

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विषपरण

 महिलाओं  और  बाल  विकास  सम्बन्धी  थिविध  फार्यों  कै  लिए  भारत  को  यूनिसेफ

 सहायता  उपलब्ध  भारत  को  घूनिसिफ  सहावता  हेतु  एक  बृहत््‌  कार्बਂ  योजना  1991-95  की

 अवधि  के  लिए  तैयार  करके  अनुमोदित  की  गई  थी  यह  योजना  बाछू  है  ।

 श्रूमिप्लेफ  कार्य  योजना  थें  महित्राओें  ओर  बच्छों  के  शीवन  स्तर

 विशेषकर  राष्ट्रीय  तत्वों  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  के  कार्यों  को  तेज  करने  की  अपेक्षा  की
 गई  है  :  जिससे  कि  शिशु  मृत्यु  दर  जो  1988  में  93  थी  उसे  1995  में  कम  करके  75  क्रिया

 पांच  वर्ष  में  कम  आयु  के  बच्चों  की  मृत्यु  दर  जो  1988  में  लगभग  146  थी  एंसे  1993  में

 कम  करके  125  किया  जाए  मात्‌  मृत्यु  दर  जो  अब  लगभग  400  है  उसे  लगभग  एक  तिहाई  कम

 किया  जा  शिशुओं  और  बच्चों  फी  रुग्गता  को  कम  किया  था  तके  |  शवके  जिए  पेधजल  उक्‍्लणा
 कराया  जा  सके  ।  सभी  बच्चों  ओर  महिलाओों  के  लिये  बुनियादी  शिक्षा  के  अवज्षर  ब्रढ्माए  जाएं  भर
 प्राइमरी  स्कूलों  में  उपस्थिति  बढ़ाई  जा  सके  ।

 प्रथम  तीन  वर्षों  991,  1992  और  1993  के  लिए  यूनिसेफ
 आवंटन  की  राशि  76.7  मिलियन  अमरीकी  डालर  230.10  करोड़  87.7
 मिलियन  अमरीकी  डालर  263.10  करोड़  और  105.2  मिब्चियत  अमरीकी  डालर

 315.60  करोड़  दिखाई  हैं  ।

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  अध्यक्ष  1990  में  न्यूयार्क  -  में  एक  विश्त्न  शिखर
 सम्मेलन  हुआ  था  जिसमें  70  राष्ट्राध्यक्षों  तथा  सरकारों  ने  इसमें  भाग  लिया  उसमें  की  गई

 घोषणाਂ  में  भारत  भी  एक  हस्ताक्षरकर्ता  था  ।  यथंपि  भारत  काਂ  क्रतिनिधित्व  किसी  वरिष्ठ
 मन्त्रियों  ते  लहीं  विदा  था  |  हालांकि  भारत  की  ओर  से  फिसी  वरिष्ठ  भस्ञ्ी  ने  इसमें  जाग  लिया  ।
 किर  भी  सौभाग्यतज  धच्चों  के  संरक्षण  तथा  विफास  से  सम्धस्धित  की  गई  घोषणा  में  भारत
 एक  हस्ताक्षरकर्ता  है  ।

 दुर्भाग्य  से  भारत  ने  उसका  अनुसमर्थन  नहीं  किया  यद्यपि  साक॑  देशों  के  छः  सदस्यों  में
 से  पांच

 ने
 इसका  अनुसमर्थत  कर  दिया  सरकार  अभी  क्षीं  बच्चों  पर  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  प्रारूप

 योजना  तैयार  कर  रही  इसे  अभी  अन्तिम  रूप  कहीं  द्विया  गया  है  ।

 में  मातनीय  मन्त्री  रो  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  की  प्रगति  के  झरे  में  आतन्त  बाहता  हैं  ।  इस  देश
 में  बच्चों  की  जनसख्या  40  प्रतिशत  है  और  भारत  में  पांच  की  अ्रग्यु  के  बाद  बच्चों  की
 मृत्युदर  1000  में  में  149  है  जबकि  चीन  में  यह  38  है  ओर  थू०  पृत्र०  कार०  में  इससे  भी
 बहुत  कम  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  क्‍या  है  ?

 -  जो  सनोरंजन  भक्त  :  में  प्रश्म  रखने  जा  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अन्य  बहुत  से  सदस्य  हैं  जो  अपना  प्रश्न  शछना  चाहते  कप  सीधे
 प्रश्त  पर  आइए  ।

 शो  मनोरंजन  भक्त  :  मैं  केवल  तुलनात्मक  आंकड़े  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपने  चार  मिनट  ले  लिये  हैं  और  भी  बहुत  से  सदस्य  हैं  जो  प्रश्न  पूछता
 -  चाहते  हैं  ।

 ओ  मनोरंजन  भक्स  :  मैं  भाषण  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैं  प्रश्न  पूछने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।

 इस  तरह  से  जब  विकासशौॉल  देशों  में  म्स्थुदर  अद्गुत  कम  में  मरत्री  महोदय  से  जानमा

 हूं  कि  भारत  कब  तक  प्रारूप  मोजना  कीं  अन्तिम  रूष  दें  देगा  और  इसे  कब  तक  लागू  किया

 जॉयैगी  ।  यही  मेरा  प्रश्न  है  |

 श्री  अर्धून  सिंह  £  मैं  माननीय  सदस्य  को  सूंचित  करना  चाहता  हूं  कि  भोरत  ने

 उस  घोषणा  का  अनुसमंर्थन  कर  दिया  मन्त्रिमण्डल  ने  इसका  अनुमोदन  कर  दिया  है  ।  जहां

 कक  बच्न्छों  के  अधिकारों  का  सवाल  मेरे  विचार  से  भारत  अपनी  वचनबद्धता  तथा  बच्चों  को

 संरक्षण  देने  और  उतकी  भलाई  करने  में  विश्व  में  किसी  भी  देश  से  पीछे  नहीं  यह  प्रश्न

 मुख्यतः  से  सम्बन्धित  लेकिन  फिर  भी  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  बच्चीं  विशेष  रूप

 से  लड़कियों  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  मामले  में  हम  प्रायभिकता  देते  लड़किर्यों  के  बारे  में

 कार्य  योजदा  घोषित  कर  दी  गई  हम  इसे  लागू  कर  रहे  बच्चों  के  कार्यक्रम  सरकार  के

 खिलिल्त  विभागों  हाशा  किए  जा  रहे  हैं  ओर  प्रत्येक  विभाग  ने  पहले  से  ही  राष्ट्र  को  यह  बता  दिया

 हैं  ये  क्या  कश्ता  चाहते  हैं  ओर  क्‍या  कर  रहे  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  करत

 बर्ज्चों  को  संरक्षण  के  मामले  में  अपेंना  वायदा  निभाने  में  पीछ  रहा  है  ।

 करी  मनोरंजन  भक्त  :  मुझे  खुशी  है  कि  माननीय  मंन्त्री  नें  यह  बताया  है  कि

 भारत॑  नें  भी  इसको  अधिसभैर्थत  कर  दिया  हँरे  रोज  हम  बच्चों  के  साथ  दुर्ग्यवहार  के  मामले

 सुनते  हैं  तथा  अखबारों  और  रिपोर्टों  में  पढ़ते  देश  में  लड़कियों  के  साथ  क्लात्कार  के  मामले

 बढ़ते  जा  रहे  सरको₹  में  उम  बच्चों  के  लिए  एक  योजना  का  निर्णय  लिया  जो  विशेष  रूप  से

 प्राकृतिक  मानक  शरणार्थी  गरीब  झुस्गी  झोपड़ी  तथा  प्रवासी

 अनाथ  तथा  निस्सहाय  एड्स  से  पीड़ित  एड्स  से  पीड़ित  माता-विताओं  के  कच्चे

 आदि  से  सम्बन्धित  है  ।

 मैं  यह  जस्तना  भाहूंसझा  कि  क्‍या  इस  समस्या  का  पता  लगाते  हेतु  देश  में  कोई  सर्वेक्षण

 कराया  गया  है  काकि  इस  समस्या  के  समाश्चान  हेतु  सरकार  पर्थाप्त  वित्तीय  आबंटन  कर  सके  क्योंकि

 अभी  ही  मानततीय  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  जब  ग्रामीण  विकास  तथा  अन्य  कार्यक्रमों  हेतु  घनराशि

 आबंटित  की  जाती  है  तो  अपने  आप  ही  यह  अतिसवेदनशील  क्षेत्र  बहुत  अधिक  प्रश्ॉवित  हो

 मैं  बंहें  जॉनना  बाहूंगा  कि  क्या  समसस्‍्यों  के  हल  हेतु  षरृष्त  वित्तीष  सहायता

 ब्रदात  करते  सरेकॉश  कटिमाई  महसूस  कर  रहीं  है  ।

 झ्री  अर्जुन  सिंह  :  प्रथम  पूरक  प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  कहाँ  गंवों  हैं  कि  सरकार  के

 विभिन्‍न  विभागों  यथा  सामाजिक  कल्याण  तथा  अन्य  विभागों  द्वारा  बच्चों  से  सम्बन्धित

 खनस्यक्तों  से  निंपठा  जम  रह्म  है  तथा  इस  सम्पूर्ण  समस्या  के  प्रति  एक  समन्वयकारी  रवेया  अपनाया

 गया  इन  सभी  विभागों  के  बींच  निरन्तर  अन्तरक्षिया  बतीं  हुई  है  ।  मेरे  लिए  यह  सम्भव  नहीं

 है  कि  यहां  खड़ा  होकर  मैं  सामाजिक  कल्याण  विभाग  अथवा  स्वास्थ्य  त्रिभाग  के  लिए  उत्तर

 लेकिन  मल  रूय  से  मैं  इस  सम्मानीय  सभा  को  यह  आश्यासन  दे  सकता  हूं  कि  बच्चों  की  सभस्याओं

 के  लिए  बहत॑  ही  भलीधोतिं  विक्नर  कर  एक  समम्वमकारी  रवैया  तैयार  फिया  जा  रहा  है  और

 सर्वेक्षण  या  अन्य  किसी  प्रकॉ'र  से  जो  भी  जातकारी  सामने  आयेगी  उस  आधार  पर  हम  इस

 से  निपटने  के  लिए  तैयार  हींगे  ।
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 भ्रो  रथि  अध्यक्ष  मुझे  मन्त्री  महोदय  का  उत्तर  सुनकर  ताज्जुब  जब
 उन्होंने  कहा  कि  इसका  संकेत  निर्भर  करता  है  ।  यह  प्रश्न  यूनीसेफ  के  बारे  में  पूछा  गया  तो  कया
 मन्‍्त्री  महोदय  को  जानकारी  है  कि  यूनीसेफ  के  मौजूदा  प्र  सीडेंट  के  प्र  डिसिसर  प्रो०  मायरन  वेनर
 ने  अपनी  किताब  एण्ड  दी  स्टेट  आफ  इण्डियाਂ  में  लिखा  है  कि  जब  तक  चाइल्ड
 लेबरर  का  खात्मा  हिन्दुस्तान  में  नहीं  तब  तक  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  सकता  ।

 खासकर  उन्होंने  शिवाकाशी  में  कार्यरत  चाइल्ड  लेबरर  का  जिक्र  किया  हिन्दुस्तान  भर  में

 काशी  को  चाइल्ड  लेबरर  के  लिए  प्रतीक  के  रूप  माना  गया  है  और  सारी  दुनिया  में  इसकी  वजह  से

 हिन्दुस्तान  की  बदनामी  होती  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  बच्चों  के  वेलफेयर  के  सिलसिले  में

 क्या  सरकार  जरूरी  नहीं  समझती  है  कि  चाइल्ड  लेबर  जैसे  शिवकाशी  में  और  दूसरी  जगह
 पर  चाइल्ड  लेबर  काम  करती  खत्म  किया  जाए  ताकि  चाइल्ड  का  भला  हो  ।  इसके  बारे  में

 सरकार  का  क्‍या  कार्यक्रम  है  ?

 ]

 झो  अर्जुन  सिंह  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  बाल  श्रमिक  प्रथा  सबसे
 अधिक  घृणित  कार्य  है  ।  लेकिन  यदि  आप  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  वास्तव  में  हमने  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  तो  अभी  तुरन्त  मैं  इसका  उत्तर  नहीं  दे  पाऊंगा  ।  मैं  आपको  यह  बता  रहा  हूं  कि  बच्चों
 से  सम्बन्धित  ये  समस्त  जिस  किसी  भी  विभाग  के  अन्तगंत  वे  उन्हें  उतनी  ही
 पूर्वक  देखा  जा  रहा  है  जितना  ध्यान  उन  पर  दिया  जाना  चाहिए  |  इस  समस्या  की  भी  जांच  की
 जा  रही  है  ।  यदि  अध्यक्ष  महोदय  चाहते  हैं  तो  मैं  माननीय  प्रधानमन्त्री  की  अनुमति  प्राप्त  करूंगा
 और  हम  एक  वक्तव्य  जारी  कर  सकते  हैं  जिसके  द्वारा  इस  सम्माननीय  सभा  को  विस्तारपूर्वक  यह
 ज्ञात  हो  जायेगा  कि  प्रत्येक  विभाग  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  फिर  हम  देखेंगे  कि  आगे
 क्या  करता  है  ।

 श्री  रणि  अध्यक्ष  इस  सवाल के  प्रति  न्याय  कैसे  किया  जिस  तरीके
 से  ये  जवाब  देते  हैं  उससे  तो  ऐसा  लगता  है  कि  कोई  कार्यवाही  नहीं  हो  पा  रही  है  ।

 )

 भी  अर्जुत  सिह  :  मैं  इस  सम्माननीय  संसद  से  बचने  वालों  अथवा  इसे  टालने
 बालों  में  से  नहीं  हूं  ।  अतः  मेरी  अक्षमता  चाहे  जो  भी  मैं  जो  करना  चाहता  उसे  टालने  का
 मेरा  इरादा  बिल्कुल  नहीं  है  ।  लेकिन  वास्तविकता  भिन्न  है  ।

 हे

 भी  रवि  आप  बताइए  कैसे  किया  चाइल्ड  का  क्या  सवाल  तो  यह
 है

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  पहले  पूरी  धात  समझनीਂ  चाहिए  ।  पह  पूनिसेफ  कोष  से  सम्बन्धित

 प्रश्न  यह  पूरे  भारत  में  बच्चों
 के

 मामलों  से  सम्बन्धित  प्रश्न  नहीं  है  ।  यह  यूनिसेफ  तक  सीमित
 है  ।  यदि  आप  उसके  बाहर  जा  रहें  हैँ  तो  बहुत  ही  मुश्किल  होगी  ।

 “4
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 भी  सत्य  नारायण  जटिया  :  अध्यक्ष  यूनिसेफ  के  बाल  कल्याण  कार्यक्रम  के

 गंत  प्राथमिक  विद्यालयों  में  बालकों  की  उपस्थिति  में  वृद्धि  के  लिए  किए  गए  उपाय  तथा  उसके

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  क्‍या  परिणाम  आए  यह  मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता  गूनिसेफ
 कार्यक्रम  के  अन्वगंत  जो  बाल  कल्याण  के  कार्यक्रम  लिए  गए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अभो  आपको  बताया  कि  यह  प्रश्न  यूनाइटेड  नेशन्ज  दृष्टरनेशनल

 चिल्डु  न  एमरजेंसी  फण्ड  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 भरी  सत्य  मारायण  जटिया  :  जो  प्रश्न  का  उत्तर  आया  है  उसी  के  अन्तगंत  यह  कहा  गया

 है  कि  विद्यालय  में  जाने  योग्य  बालकों  को  प्रोत्साहित  करनाਂ  उसी  के
 गत  प्राथमिक  विद्यालयों  में  जाने  वाले  बालकों  की  संख्या  में  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता
 जो  उत्तर  में  दिया  गया  है  उसी  आधार  पर  मैं  पूछ  रहा  हूं  कि  प्राथमिक  विद्यालयों  में  जाने  योग्य

 बालकों  की  संख्या  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ?

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  माननीय  मन्त्री  महोदय  जवाब  देना  चाहते  हैं  तो  वे  दे  सकते  हैं  ।

 भो  अर्जुन  सिंह  :  मुझे  इसके  लिए  सूचना  की  आवश्यकता

 अध्यक्ष  सहोदय  :  सब्सिडरी  क्वेश्वयन  आपके  मेन  क्वेश्वयन  से  निकलना  चाहिए  ।

 हो  सत्य  नारायण  जठिया  :  मेन  क्वेश्बयन  से  निकला  हुआ  है  ।

 ]
 शनशििफिििलिजिन

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  यह  समझने  की  कोशिश  करें  कि  आपका  प्रश्न  अप्रासंगिक  है  ।

 कृपया  प्रश्न  पढ़िए  ।

 अब  आप  आराूमेंट  करने  लग  पहले  प्रश्न  पढ़िए  ।

 )

 प्रजनन  नियंत्रण

 :

 और  बिलास  मुत्तमवार  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भम्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  द्वारा  प्रजनन-नियन्त्रण  के  क्षेत्र  में  किए  गए

 अनुसंधान  काये  में  कितनी  प्रगति  हुई

 इस  सम्बन्ध  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  सस्थान

 को  कितनी  राशि  की  सहायता  दी  गई  और

 अनुसंधान  के  परिणामों  को  कब  तक  सावंजनिक  रूप  से  सूचित  कर  दिया  जायेगा  ?



 :
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 स्थास्थ्य  ओर  परिबार  कल्याण  अन्त्रो  एम०  एल०  :  से

 विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 से  प्रजतनता  निवस्त्रण  के  क्षेत्र  मे ंअखिल  भारतीय  आयुविज्ञाम  संस्थान  अनुसंधान
 परियोजनायें  चला  रहा  है  जो  मूल  रूप  से  पशुओं  वर  किए  गए  अनुसंधान  के  माध्यम  से  मंवीनतम

 और  स्रुरक्षित  गर्भनिरोधक  तरीकों  के  विकास  की  विभिन्‍न  विकासात्मक  अवस्थाओं  में  है  ।

 तम  गर्भनिरोधक  तरीकों  की  उपयुक्तता  की  जांच  करने  के  लिए  चिकित्सीय  अनुसन्धान  भी  किए

 जा  रहे  हैं  ।  ऐसी  अनुसंधान  परियोजनाओं  में  जैसी  कि  इनकी  प्रकृति  कई  वर्ष  लग  जाते  है  ।  इन

 परियौजनाओं  पर  चल  रहा  कार्य  सन्तोषजनक  है  ।

 चल  रही  इन  परियोजनाओं  में  से  केवल  एक  परियोजना  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान
 संस्थान  के  शरीर  क़िका  विज्ञान  विभाग  तथा  स्वास्थ्य  बेदूसड़ा  स०  रा०अमेरिका

 द्वारा  चलाई  जा  रही  1992-95  की  अवधि  के  लिए  17.16  लाख  रुपये  की  राशि  की
 वित्तीय  सहायता  संयुक्त  राज्य  भारत  निधि  से  प्रदान  की  गईं  चालू  वर्ष  के  दौरान  परियोजना
 के  लिए  प्राप्त  की  गई  सहायता  28.50  लाख  रुपए  इस  अनुसंधान  के  परिणामों  की  जॉलेंकारी
 इस  परिकोशका  के  प्रा  होने  के  उबरांत  ही  मिल  सकती  है  ।

 ]

 श्री  दिलास  मुस्‍्तेमबार  :  अध्यक्ष  जनसंख्या  वृद्धि  हमारे  देश  के  सामने  एके  बैहुंट
 बड़ा  सवात  है|  यहां  मैंने  पूछा  था  कि  जो  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  की  परियोजनायें
 अल  रही  हैं  उसके  लिए  जो  बाहर  से  धन  मिल  रहा  है  वह  सहायता  राशि  कितनी  उसके  उत्तर
 में  मन्‍्त्री  महोदय  ने  जवाब  दिया  कि  वहां  जो  अनुसंधान  शल  रहीं  हैं  वंह  फ्शुंओं  कर  कल  रहा  है  ।

 उसके  मातह॒त  हमारे  यहां  जनसंख्या  वृद्धि  के  उपाय  करने  वाले  उसमें  भी  और  अनुसंधान
 फरियोचनाओं  में  जेसे  इनकी  प्रवृत्ति  कई  वर्ष  लग  जाते  इन  परियोजनाओं पर  चल  रहा
 कार्य  सन्‍्तोषजनक  ऐसा  उत्तर  मिला  अध्यक्ष  हमारे  प्लानिंग  कमीशन  में  घड़ी  लगी

 है  जिसके  मुताबिक  24  धण्टे  में  इस  देश  में  7800  नये  बालक  पैदा  होते  20
 1992

 को  इसके  मुताबिक  हमारे  देश  में  लोक  संख्या  90  करोड़  से  ऊपर  हो  गयी  है  ।  मैं  जानना  कहता

 हैँ  कि इस  तरह  का  अनुसंधान  जो  श्रोदैशिक  न  से  आप  कर  रहे  हें  उसका  करिणिक्ण  हसी  तरह
 से  आना  चाहिए  ?  जी०  ए०  गैलग्र  थ  हमारें  श्षेक्ष  कें  एम्बेसेडर  1984  में  उन्होंने  अपने  बयान  में
 कहा  कि

 जो  प्रगत  राष्ट्र  हैं  उनकी  तरह  जो  काफ़ी  करने  की  कोशिश  करते  हैं  अपने  देश  में  जनसंख्या
 रोकने  का  प्रयत्न  करते  हैं  ऐसे  परिणामों  को  छोड़  उस  देश  की  सामाजिक  और
 आर्थिक  परिस्थिति  जैसी  हो  उसके  मुताबिक  अनुसंधान  क्या  मनन्‍्त्री  महोदय  उनके  कक  से
 शहकत  हैं  ?

 ]

 भी
 एम०  एल०  फोतेदार  :  यदि  गुझे  कहने  की  अनुमति  दीं  जाएं  तौ  बहुत  ही

 विनम्नतापूर्वक  मैं  कहता  हूँ  कि  यह  प्रश्न  बहुत  ही  सीमित  उद्देश्य  से  सम्बन्धित  है
 न्‍

 अर्थात  संयुक्त
 राज्य

 अमेरिक्त  के  कुछ  वैज्ञानिक  संगठनों  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  अखिल  भॉरतीय  आयुर्विज्ञान
 संस्थान  में  प्रजनन  नियन्त्रण  पर  अनुसंधान  ।  मैंने  इस  विफ्य  पर  यहਂ  उत्तर  दिया  हैਂ  कि  संयुत  राष्ट्र
 द्वारा  की  भयी  सहाजता  राशि  करा  अखिल  भनरतीया  आकुविज्ञान  सस्थान  मे  यह  अनुसंधान  किया

 #
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 जा  रहा  है  और  इस  शोध  के  उद्देश्य  बहुत  ही  स्रीमित  है--मर्भाम्मय  में  अंडाणु  प्रल्यारोपश  की  प्रक्रिका
 तथा  प्रज़तन  नियन्ञ्रण  के  जर्ेस्य  हेलु  इस  प्रकिया  को  ज़ारी  रखता  ।  मह  ब्रहुत  ही  सीमित  उद्देश्य
 अमरीका  में  भी  शोध  किया  जा  स्हा  है  ओर  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  भी  अमुस  धान
 किया  जा  रहा  है  |  हम  अपने  अनुभवों  के  साथ  उनके  साथ  मिलकर  काम  कर  रहे  हम  अपने
 अमुज्षव  को  उनके  साथ  बांट  रहे  हैं  भोर  भे  अनुभन्रों  को  हमारे  साथ  बांद  द्वे  डाव्टरी  जांच  के
 लिए  कुछ  करते  से  पूर्व  मूल  शोशक्ष  बन्द्रों  पर  किया  जा  रहा  बन्दरों  अथवा
 जानवरों  पर  यह  अनुसंधान  करने  में  कोई  खराबी  नहीं  है  ।

 ओर  जिलास  सखुसेमजाश  :  भम्त्री  जहोदय  के  लिए  एक  क्षयाण  था  कि  लो  प्रभत  राष्ट्रों  की
 कापी  करते  हैं  ओर  अपने  दैश  में  साभाजिक  और  आधिक  परिस्थिति  है  उसके  मुताबिक
 जनसंख्या  रोकने  का  ब्रयत्न  नहीं  फरते  ।  कया  आप  इस  बात  से  सहमत  हैं  भोर  उसके  अन्तर्गत  हारे
 देश  में  हमारी  परिस्थितियों  में  लोक  संक्या  शोकने  की  कोई  कोशिश  हो  एही  है  ?

 ]

 थी  एथ०  एल०  फ्ोतेदार  :  मैं  सदस्य  महोदय  की  बात  से  सहमत  हैँ  क्योंकि  अ्श्त  जे

 संक्बा  नियस्त्रण  का  नहीं  है  बल्कि  प्रश्न  ज़ननम्नक्ति  नियन्त्रण  पर  अनुसन्धान  सम्बन्धी  सीभित  पहलू
 पर  आधारित  है  ।  चूंकि  उन्होंने  प्रश्न  उठाया  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जनसंद्या  पर
 नियन्त्रण  से  लोगों  की सामाजिक  आर्थिक  परिस्थिति  में  बदलाव  लाया  ज्ञा  सकता  अगर  हम
 उसमें  सफल  हो  जाते  तो  मेरे  विचार  में  हम  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  में  समर्थ  हौ  सकेंगे  ।  उसके

 लिए  गत  समय  में  बहुत  से  उपाग  जप्नाएं  गए  |  अभी  भी  कअ्षममशक्ति  के  नियन्त्रण  के  लिए
 आई०  यू०  माला  माला  डी  और  जिसे  हमने  काफ़ी  ढ्द  में  क्‍्लाया  है  तथा  कुछ
 अन्य  एक  या  दो  नारप्लान्ट्स  अपनाये  जा  रहे  पर  अभी  और  आगे  जांच-पड़ताल
 चल  रही  है  ।  मेरे  विचार  में  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  जन्म-दर  पर  नियन्त्रण  पाया  जा  सके  ।

 ]

 श्रीमती  गिरिजा  देवी  :  अध्यक्ष  परिवार  कल्याण  का  जो  हम  लोगों  ने  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  उसमें  से  केवल  2  प्रतिशत  की  उपलब्धि  प्राप्त  हुई  बार-बार  यह  कहा  जाता  है
 कि  इसमें  स्त्रियों  का  योगदान  80  प्रतिशत  परिभार  कल्याण  के  लिए  जौ  भी  रिसच  होती  है
 उसमें  महिलाओं  को  जो  दवायें  लेनी  पड़ली  हैं  उससे  अक्श्नर  रिएक्शन  होते  हैं  भौर  दवा  घटने  से
 उनके  कार्यक्रमों  में  भी  व्यवधान  आता  क्‍या  पुरुषों  के  लिए  कुछ  दवाओं  को  बनाने  की  बात

 जैसे  कि  खबर  अखबारों  में  भी  आती  है  उसकी  व्यवस्था  की  गई  है  या  जिससे  पुरुष  भी  इसमें

 शामिल  हो  सकें  तथा  इसके  बारे  में  क्या  रिसर्च  हो  रही  है  ?

 क्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  माननीय  सदस्वा  फो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  धुरुषों  के

 बारे  में  भी  कैसे  यह  फेंटिलिटी  कन्ट्रोल  हो  जाये  उसके  बारे  में  भी  अनुसभ्धान  किया  जा  रहा  है  ।

 ]

 डा०  कृपासिस्धु  भोई  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मर्त्री  महीदय  से  इस  अनुसंधान

 परश्थोजना  के  मूलभूत  सिद्धाम्त  के  बारे  में  जानना  चाहता  हुं  शवा  जनमशक्ति  नियन्‍्जण  का  वह
 जो  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  स्वीकार  किया  तथा  भारतीय  चिकित्सा  बनुसंभान

 7
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 ०  शमी  कक  EE

 परिषद  जो  डाक्टर  तलवार  द्वारा  चलाई  गई  क्या  वह  भ्र्ण  प्रत्यारोपण  से  अलग
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  भ्रूण  प्रत्यारोपण  प्रणाली  पर  रोक  लगाई  जानी  है  अथवा  प्रसूति
 और  स्त्री  रोग  विभाग  के  सहयोग  से  थर्मों  एन्‍्टी-प्रोजेस्टिन  के  माध्यम  से  जननशक्ति  पर  रोक

 लगाने  के  लिए  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  बन्दरों  पर  कुछ  और  प्रयोग  किया  जाना

 है  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  वे  इन  दो  सिद्धांतों  क ेआधार  पर  अपना  अनुसन्धान  चला

 रहे  हैं  अथवा  मनुष्यों  पर  भी  अन्य  मूलभूत  चिकित्सा  सम्बन्धी  प्रयोग  किए  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  मैं  नम्र  निवेदन  करता  हूं  कि  हमें  जननशक्ति  पर

 नियन्त्रण  करने  के  वास्ते  नई  विधियां  खोजने  के  लिए  कदम  उठाने  अतः  इस  नीति  के  कार्यान्वयन
 में  यह  अनुसंधान  परियोजना  शुरू  की  गई  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  अति  उचित  है  और  मैं

 उनको  बताता  हूं  कि  इस  परियोजना  का  मुख्य  उद्देश्य  क्या  इस  परियोजना  का  मुख्य  उद्देश्य
 महिलाओं  में  पुनजंनन  के  विज्ञान  को  समझना  है  तथा  उसके  लिए  हमें  शुक्राणु  के  गर्भाशय  से  जुड़ने
 और  गर्भ  धारण  करने  की  प्रक्रियाओं  को  समझना  होगा  ।

 जहां  तक  इस  परियोजना  का  सम्बन्ध  है  जैसा  कि  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  हम

 अमरीका  में  कुछ  वैज्ञानिकों  के  साथ  दक्षता  में  भागीदारी  करें  तथा  वे  भी  इस  परियोजना  में  हमारे
 साथ  दक्षता  में  भागीदारी  करें  । एक  बार  हम  इस  परियोजना  में  सफल  हो  जायें  जिसमें  लगभग
 तीन  वर्ष  का  समय  उसके  पश्चात्‌  हम  आगे  देखेंगे  कि  क्या  कुछ  किया  जा  सकता  लेकिन

 इस  परियोजना  का  यह  एक  सीमित  उद्देश्य  हम  आगे  बढ़ेंगे  और  देखेंगे  कि  क्या  कुछ  किया  जा
 सकता  लेकिन  इस  परियोजना  का  यह  सीमित  लक्ष्य

 रणथम्भौर  अभयारष्प  में  चोरी-छिपे  शिकार

 *103.  ओझीमती  कृष्णेस्र  कौर  दीपा  :

 ओऔराम  सिंह  काष्वां  :

 क्या  पर्यावरण  और  घन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  सरकार  ने  रणथम्भौर  अभयारण्य  में  चोरी-छिपे  शिकार  के  आरोपों  की  जांच
 करने  हेतु  कोई  जांच-समिति  बनायी

 यदि  तो  इस  समिति  के  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  ने  इन  पर  क्या  कार्यवाही  की  और

 सरकार  ने  इस  अभयारण्य  में  चोरो-छिपे  शिकार  को  रोकने  के  लिए  कया  कदम  उठाए

 सानथ  संसाधन  विकास  सन्‍्त्री  अर्जुन  :  राजस्थान  सरकार  ने  रणथम्भौर
 में  चोरी-छिपे  शिकार  किए

 जाने
 के  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए  राजस्व  विभाग के  प्रधान

 सचिव  श्री  आर०  एस०  कूम्त  को  नियुक्त  किया

 और  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 कूमत  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  एक  समिति
 बनाई  गई  है  ।
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 विवरण

 जांच  के  निष्कर्ष  इस  प्रकार  हैं  :

 1.  बर्ष  1992  में  की  गई  गणना  को  प्रामाणिक  नहीं  माना  जा  क्योंकि  उस

 समय  कुछ  कठिनाइयां  थीं  |  बाघों  की  वास्तविक  संझिया  का  तभी  पता  चल  सकता  है
 जैव  स्थिति  पर  लगातार  निंगरांमी  रखी  जाए  और  नए  से  गर्णना  कराई  जाए  ।
 गणना  के  कार्य  में  वन  कर्मचारियों  के  बाहर  के  विशेषज्ञों  को  भी  शॉमिल

 किया  जाए  ।

 चोरी-छिये  शिकार  के  कुछ  सबूत  मिले  कितमे  जानवरों  का  शिकार  किया  गया  --
 इसको  फ्ता  पुलिस  आंच  पूरी  हो  जाने  के  बाद  ही  घल  सकेगा  ।

 3.  जांच  में  किसी  व्यक्ति  विशेष  को  जिम्मेवार  न  ठहराकर  मुख्य  रूप  से  प्रशासनिक  ढांचे

 और  उस  क्षैत्र  में  मौजूद  कॉर्यप्रणाली  को  दोधी  मामाਂ  गया  है  ।

 रणथम्भौर  बाघ  रिजवं  में  चोरी-छिपे  शिकार  को  रोकने  के  लिए  राजस्थान  सरकार  द्वारा

 उठाए  गए  केदेम  हंस  प्रकांर  हैं  *
 हक रथ

 nN

 1.  रेंजर  के  स्तर  पर  पदों  को  भर  दिया  गया  है  और  सुरक्षा  कईचारियों  के  कुछ  नए
 पद  स्वीकृत  किए  गए  हैं  ।

 क्षेत्र  निदेशक  को  एक  जीप  और  एक  छोटा  ट्रक  सौंपने  के  अलावा  उन्हें  यह  भी
 अधिकार  दे  दिया  गया  है  कि  कमंचारियों  की  गश्त  के  लिए  जीषें  किराए  पर  ले
 सकते  हैं  ।

 3.  क्षेत्र  भिंदेशक  को  सलाह  दी  गई  है  कि  भोरी-छिपे  शिकार  को  रोछते  के  लिए  उच्चान
 के  चारों  ओर  के  गांवों  और  कृषि  फार्मों  में  नियमित  गश्त  सुनिश्चित  करें  ।

 4.  गश्त  लगाने  वाले  कमंचारियों  को  हथियार  प्रदान  करने  के  लिए  भी  कृदम  उठाए
 गए  हैं  ।]

 के

 *'
 औमली  कृष्णेना  कौर  :  मासनीय  अध्यक्ष  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  यह  पूछना

 चाहती  हूं  कि  एडमिनिस्ट्रेटिव  सैट  अप  में  मौजूदा  सिस्टम  में  सुधार  के  लिए  जोਂ  कदम  उठाये  भएं
 उसके  फलस्वरूप  चोरी-छिऐ  शिकार  की  कित्तनी  चटतायें  दर्ज  की  गयो  हैंਂ  और  इसमें  कितने

 दोषी  शिकारी  और  अन्य  व्यक्ति  पकड़े  गए  और  उनके  खिलाफ  क्‍या  कारेवाई  की  गयी  ?

 |

 भी  अर्जुन  सिंह  :  यह  जानकारी  राज्य  सरकार  के  पास  उपलब्ध  मैं  उनसे  यह
 जानकारी  प्राप्त  करके  मानमीय  सदस्य  को  दे  सकता

 ओीमती  कुष्णेग  कौर  :  अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  सप्लीमेंटरी  प्रश्न  यह  है  कि

 गस  की  वास्तैबिक गिनती  के
 कार्य  में  कोई  प्रगति  हुई  यदि  हां  तो  उंसकी  डिटेल्ज क्‍या  है  और

 यहू  गिनती  क्  तक॑  पूरी  हो  जाएगी  ?  इसी  के  साथ  अन्तिम  प्रश्त  यह  है  कि  क्‍या  सरकार  द्वारा  देश

 *
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 फ््पयययिनण के दूसरे पक्षी विहारों में इस  प्रकार

 के  दूसरे  पक्षी  विहारों  में  इस  प्रकार  के  कदम  उठाए  जा  रहे  यदि  नहीं  तो  क्‍यों  नहीं  और  मदि

 तो  किन-किन  स्थानों  के  ?

 श्री  अर्जुन  सिह  :  आदरणीय  अध्यक्ष  उत्तर  तो  यहां  शोरों  का  पंछियों  का  मैं
 बता  नहीं  सकता  और  विशेषकर  रणथम्भौर  में  ।

 श्रीमती  कृष्णेण्न  कौर  :  जानबर  तो  सब  एक  जगह  ही  आ  जायेंगे  |  शेर  भी  आ
 जायेंगे  और  पक्षी  भी  आ  जायेंगे  ।

 भ्री  अर्जुन  सिह  :  माननीय  सदस्या  की  बात  से  मैं  सहमत  हूं  ।  पक्षी  और  शेर  तथा  और
 भी  जीव-जन्तु  सभी  रहेंगे  और  वह  उसी  प्रकार  से  रहें  जेसे  रहना  यही  इस  विभाग  का
 कार्य  सवाल  यह  है  कि  चूंकि  प्रश्न  आपने  शेरों  के  बारे  में  पूछा  है  तो  अब  उत्तर  भी  शेरों  के

 बारे  में  आएगा  और  वह  भी  एक  सीमित  जगह  रणयम्भौर  के  सम्बन्ध  में  ।

 श्रीमती  कष्णेश  कोर  :  शेरों  के  बारे  में  ही  आप  बता  दें  कि  उनकी  कितनी  खालें
 चोरी  हुई  हैं  भऔौर  कितने  शिकार  वहां  पर  हुए  हैं  ?

 श्री  अजु  न  सिंह  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  राज्य  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  जो  कार्रवाई
 की  उनसे  जानकारी  लेकर  मैं  आपको  दे  सकता  हूं  ।  अभी  मेरे  पास  इस  सम्बन्ध  में  जो  जानकारी

 है  वह  यह  है  कि  हमने  फिर  से  इसको  सेन्सस  के  लिए  जारी  किया  है  और  उस  सेन्सस  को  मानीटर
 करने  के  लिए  एक  समिति  बनी  है  जिसमें  सुप्रीम  कोर्ट  ने  भी  अपने  दो  सदस्य  नामजद  किए  हैं
 और  राज्य  सरकार  और  केन्द्र  सरकार  मिलकर  हस  सेन्सस  को  पूरा  करेंगी  और  1993  के  अन्त
 तक  इसकी  रिपोर्ट  देंगी  ।

 श्रीमती  कष्णेन्द्र  कौर  :  माननीय  अध्यक्ष  यह  समिति  आपकी  11-8-92
 से  शुरू  हुई  है  और  इसको  तीन  महीने  पूरे  हो  चुके  यह  कब  तक  पूरो  हो  जाएगी  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपके  दोतों  प्रश्न  पूरे  हो  गए  हैं  ।

 कली  राम  सिह  काथ्वां  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री  जी  से  पूछना
 चाहूंगा  कि  जो  शेरों  का शिकार  होता  ह ैऔर  उसके  अलावा  भी  जो  शेर  मरते  जैसे  किसान  के
 खेत  में  आते  हैं  तो  वे  उन्हें  पायजन  देते  उसकी  रोकथाम  के  लिए  आपने  क्‍या  उपाय  किए
 इसी  प्रकार  से  हमारे  यहां  एक  दुधवा  नेशनल  पार्क  है  और  बहां  बहुत  जंगल  हैं  तथा  जो  शेर  मर
 जाते  हैं  उसको  रोकने  के  लिए  आपने  क्‍या  उपाय  किए  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  सिर्फ  रणथम्भौर  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 )

 श्रो  अर्जुन  सिह  :  अध्यक्ष  यह  बात  सही  है  कि  शेरों  की  रक्षा  जरूरी  है  और  उसके
 लिए  मैं  समझता  हूं  कि  जो  टाइगरਂ  है  वह  काफी  सफल  है  और  सारे  देश  में  शेरों  की

 संख्या
 में  वृद्धि  हुई  कमी  नहीं  हुई  लेकिन  रणथम्भौर  की  स्थिति  जरूर  थोड़ी  सी  भिन्‍न  है

 और  यह  प्रश्न  इसीलिए  उसके  बारे  में  पूछा  गया  है  ।  वहां  पर  दोबारा  सेन्सस  होने  के  बाद  ही  हम
 कह  सकेंगे  कि  संख्या  में  कितनी  कमी  हुई  है  और  उसके  कया  कारण  हैं  ।  ये  सब  उसके  माध्यम  से
 सामने  आएंगे  ।  जहां  तक  सामान्य  रूप  से  ऐसी  परिस्थितियों  का  सामना  करमे  का  सवाल  जैसे
 माननीय  सदस्य  ने  कहा  तो  उसके  लिए  अलग-अलग  उपाय  अलग-अलग  राज्यों  में  किए  गए  हैं  ।
 जहां  शेर  मनुष्यों  को  मारते  हैं  वहां  उनको  कम्पनसेशन  दिया  जाता  है  और  जहां  कोई

 पोचिग  होती
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 उनको  वाइल्डलाइफ  ऐक्ट  के  अन्तर्गत  सजा  होती  है  ।  यह  तो  इ्प्लीमेंटेशन  आफ  वेरियस  लाज

 हैं  ।  इनको  विभिन्‍न  राज्य  सरकारें  इम्प्लीमेंट  कर  रही  हैं  ।

 झरी  राम  सिंह  काव्यां  :  कम्पनसेशन  के  नाम  पर  पांच  हजार  रुपए

 ५५  «  यम  %.32«+>-+नन,

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही-बृतांत  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 ]

 श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  अध्यक्ष  क्या  माननीय  मन्त्री  महोदय  के  ध्यान  में  यह  बात

 आई  है  कि  26-6-92  को  बाघ  परियोजना  के  अन्तर्गत  जो  रिपोर्ट  आई  है  जिसकी  सूचना  राज्य

 सरकार  नें  आपको  भी  भिजवाई  है  और  जिसमें  यह  प्रमाणित  हुआ  है  कि  खलील  अहमद  नाम  का

 अन्तर्राष्ट्रीय  गिरोह  का  सरगना  जो  पकड़ा  गया  और  जिसने  स्वयं  यह  स्वीकार  किया  है  कि  मैंने

 10  साल  में  20  बाघों  की  300  लोमड्ियों  की  2000  गोह  की  खालें  ओर  दो  मगरों

 की  खालें  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  विदेशों  को  निर्यात  की  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन

 करनो  चाहता  हूं  कि  जिस  तेजी  से  बाध  परियोजना  में  बाघों  का  क्षरण  हो  रहा  योजनावद्ध

 तरीके  से  उनको  मारा  जा  रहा  आपने  अभी  कानून  की  दुहाई  दी  और  कहा  कि  हम  कानून  के

 तहत  सजा  दिलाते  आपकी  सजा  नगण्य  है  और  आज  भी  उस  बाघ  परियोजना  में  लोगों  के

 लिए  शस्त्र  प्रोबवाइड  नहीं  किए  गए  जिसके  कारण  वहां  आये  दिन  शिकारी  विदेशों  के  लिए  इस

 प्रकार  खालें  भेजने  का  धन्धा  करते  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि-क्या  आप  सुरक्षात्मक  कानून
 उस  योजना  के  कमंचरियों  को  शस्त्र  प्रोवाइड  हमारे  देश  में  आज  जिस  तरह  तेजी  से

 बाघों  की  संख्या  कम  होती  जा  रही  कई  नस्‍्लें  समाप्त  हो  गयी  उसको  रोकने  की  कार्यवाही

 करेंगे  ।

 श्रो  अर्जून  सिह  :  चूंकि  यह  विषय  सेरों  से  सम्बन्धित  इसलिए  इसमें  किसी  प्रकार  की

 राजनीति  का  समावेश  होने  की  गुंजाइश  ही  नहीं  है  ।  यह  बात  अपनी  जगह  सही  जैसा  माननीः

 सदस्य  ने  कहा  कि  कानूनों  के  रहते  हुए  भी  कुछ  लोग  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  में  लिप्त  रहते  हैं
 और  वे  नुकसान  पहुंचाते  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  बात  कहते  हुए  बड़ी  प्रसन्‍नता  है  और  आपको

 भी  होगी  कि  राजस्थान  सरकार  इस  विषय  पर  बहुत  ही  सजग  है  और  पूरी  तरह  से  हम  उसका

 इस  मामले  में  सहयोग  करना  चाहते  हैं  ओर  जैसी  वे  कार्यवाही  करना  हम  उसमें  उनकी

 सहायता  करेंगे  ।

 बाराणसी  में  कंसर  संस्थान

 *104,  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  रेल  मन्‍्श्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 ने

 वाराणसी  में  भारतीय  रेलवे  कैंसर  संस्थान  स्थापित  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 ......  ७३ठउ___क्‍कु्ुे्ऑकअक्‍कन्‍ ऑपथ--मजपपघ5)+ैपपपपपपप््््््++क्‍औकतह_ने

 कक्ार्यवाही-बृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 1  दिसम्बश  4992

 आजक  उत्तर  ॒॒  __

 क्‍या  इस  संस्थान  में  अभी  भी  अनेक  मूल  सुविधाओं  तथा  महत्वपूर्ण  उपकरणों
 की

 कमी  और  ॥

 यवि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मग्जालय  में  राज्य  मन्त्री  :  जी  हां  ।
 ह

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 रेल  मन्त्रालम  ने  बाराणसी  में  भारतीय  रेल  कैंसर  अनुसन्धान  की  स्थापना

 1980  में  भ्रूर्वोत्तर  रेलब्रे  के  नियन्त्रण  में  की  कसर  संस्क्मान  की
 1980  को  रखी  गई  इस  संस्क्न  को  विश्लसक  किया  जम  उहा

 बहिरंग  उपचार  ओर  कोबाल्ट  थेरापी  से  सम्बन्धित  पहला  1.86  रुपये  की
 9-1  1-1993  को  चालू  किया  उपचार  भ्ोर  श्रेयਂ  के

 सम्बन्धित  दूसरा  लय॒भग  1.94  करोड़  रुपये  की  लागत  1988.89  में  चालु  क्रिया  ग्रया

 तीसरे  चरण  के  लिए  भी  स्वीकृति  दे.दी  गई  जिसमें  आपरेशन  इ्टेसिब  केयर

 यूनिट  और  अन्य  सुविधाओं  का  सृजन  शामिल  है  ।

 ]

 श्रो  राजनाथ  सीनकर  शास्त्रों  :  अध्यक्ष  रेल  मन्‍्त्रालय  ने  1980  में  वाराणसी  में  एक *
 कैंसर  अस्पताल  की  स्थापना  जिसका  नाम  रखा  गया  भारतीय  रेल  कैंसर  अनुसन्धान  संस्थाव  ।
 इसकी  स्थापना  के  पीछे  सरकार  की  भावना  थी  कि  17  लाख  रेल  कर्मचारियों  के  लगभग  एक
 करोड  परिवार  के  सदस्य  इसका  लाभ  उठा  सकें  ।  अब  उस  संस्थान  की  स्थापना  हुए  लगभग  12
 वर्ष  यानी  एक  गुग  के  आसपास  हो  लेकिन  508)  बैडों  के  शक्ष्य  थाले  इश  अस्कशंल  में  आज

 मुश्किल  से  50  बेड  ही  उपलब्ध  हो  पा  रहे  अस्पताल  में  बैडों  की  भारी  कमी  स्टाफ  क्यार्टर्स

 नहीं  हैं  और  जावश्यक  दतामें  नहीं  हैं  मंहां  तक  कि  पर्याप्त  में  डाक्टर्स  भी  उपलब्ध

 नहीं  किसी  कैंसर  अस्पताल  में  अत्यन्त  आवश्यक  उपकरण  होता  है--होल  बौ्ी  कैट  स्कीम
 आपरेंटिंग  भाइक्रो  स्फोप--लेकिन  अफसोस  की  बात  है  कि  बह  भी  इस  अस्पताल  में  उपलब्ध  न्तों

 जबकि  उसको  खरीदने  की  स्वीकृति  1988  में  की  जा  है  ।  यन्त्र  के  अलावा
 फाईबर  बेसीथापी  आदि  उपकरण  भी  अख्पताश  में

 नहीं  हैं  ।  मेरा  पहला  सवाल  है  कि  उपकरणाप्ों.को  कब  तक  अस्पताल  में  उपलब्ध  करा
 देंगे  ।  दूसरा  मेरा  प्रश्न  है  कि  इस  संस्थान  के  लिए  स्वीकृत  17  डाक्टरों  में  से अब  केवल  10
 डाक्टर  18  स्वीकृत  नर्सों

 के  पदों  के  विरुद्ध  केवल  13  नर्सें  कायं  कर  रही  हैं  और  अभिमर
 साधारण  डाक्टर  तो  एक  भी  महीं  इस  अस्पताल  हें  श्ेक्शस्ड  टेलीकाम  फर्नीचर  को
 भी  मौकरफ्ही  के  चलते  आज  पूरा  नहीं  किया  जिसके  बिना  अस्पताल
 का

 काम  पर्णेतः  अवरुद्ध
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  चालू  वित्तीय  ब्ष  रेल  मंन्त्री  जी

 इन  सभी
 उपकरणों

 को  इस  अस्पताल  में  उपलब्ध  करा  मैं  अध्यक्ष  आपका  संरक्षण  चाहता
 हूं  कि  मस्त्री  जी  मेरे  प्रश्न  का  स्पष्ट  और  सही  जैवाब  दें  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मन्‍्त्री  जी  स्फघ्ट  जवाब  अस्पष्ट  न  दें  ।

 )

 |  मंल्लिकाजुस  :  मैं  पूर्ण  रूप  से  कौशिश  करूंगा  और  स्पष्ट  जवाब  दू  गा  ताकि
 माननीय  रन

 संदस्य  भी  समझें  और  बिना  मेरे  समझे  तो  मैं  कोई  जवाब  दे  ही  नहीं  सकता  हूं  ।

 ]

 बाराणसी  में  ब्य  में  कैंसर  अनुसन्धान  संस्थान  शुरू  करने  की  अंभिफल्पमा  अच्छी

 है  तथा  इसमें  प्रगति  हो  रही  आऊटडोर  फोबाल्ट  ट्रीटमेंट  से  सम्बस्धित  पहला  चरण  9

 में  रण  करोड़  रुपये  की  लागत  से  शुरू  किया  गया  था  ।  दूसरा  चरण  भी  बर्ष  गई

 में  करोड़  रुफ्ये  की  लामत  से  शुरू  किया  गया  था  ।

 डूसरे  शरण  में  ब्र  थी  अभ्तरंग  सुविधाएं  तथा  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  ।

 तीसरे  चरण  में  हमें  निश्चित  रूप  से  अन्य  मुद्दों  को  लेना  होगा  ।

 जहां  तक  प्रश्न  के  दो  पहलुओं  का  सम्बन्ध  भले  ही  फाइब्रह्रपटिक  एन्ड्रोस्कोप  सुविधाएं
 उपलब्ध  हों  अबबया  न  केंसर  के  मरीज  की  जांच  के  लिए  केक्स  मैस्ट्रो

 ड्यूडे  ब्रॉन्चोस्कोप  जेसी  फाइबरॉपटिक  एन्डोस्करेक्स  सुविधाएं  तथा  ऐसी  सभो

 सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 ज़हां  तक  चिकित्सा  के  पहलू  का  सम्बन्या  थेदेपी  उपलब्ध  हैं  और  बह  विशेष

 मशीन  कैनेडा  से  आयात  किया  गया  है  जो  अभी  भी  कार्य  कर  रही  है  ओर  इभ्षके  साथ-साथ  ब्र॑  ली

 येरेफी  भी  चल  रही  है  जिसके  लिए  नेदरलैण्ड  से  सेलेक्ट्रॉन  का  आयात  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  सी०  टी०  स्कैमर  का  प्रश्न  मन्त्रालय  स्तर  पर  इसकी  जांच  की  गई  है  पर्स

 दुर्भाप्पयश  इसमें  काफी  विदेशी  खर्ज  होती  है  तथा  यदि  मैं  तृतीय  एवं  च्षंतुर्थे  जैनरेंशन  सी०  टी०

 स्‍्कैनर  लूं  तो  इसमें  लगभग  4  करोड़  से  5  करोड़  रुपये  खर्च  होंगे  ।  इस  समय हम  बह  सकी मर  भहीं

 लेंगे  ।  फिर  इस  तरह  के  तीन  अशभ्व॒वा  ऋर  आयुवविज्ञान  बनारस  विश्वविद्यालय

 तथा  गैर-सरकारी  अस्पतालों  को  सौंप  दिए  गए  हैं  जहां  वापसी  की  जाती  है  ।

 जहां  तक  चिकित्सा  अधिकारियों  का  प्रश्न  समूह  चिकित्सा  अधिकारियों  में  से

 और  अधिकारी  पहले  से  ही  कार्यरत  हैं  ओर  हम  संध  लोफ  सेवा  आयोग  द्वारा  कुछ  और  अधिकारियों

 की  नियुक्ति  होने  की  आशा  कर  रहे  हैं  ओर  चिकित्सा  अधिकारियों  कौ  भिंधुक्त  करने  में  हमें  क

 रोक-टोक  नहीं

 जहां  तक  नसों  और  अज्य  लोगों  हमारे  पास  समूह  और  समूह  में  37

 और  48  का  प्रावधान  इस  हमारे  पास  समूह  और  समूह  में  29  और  47  मर्स

 अन्य  लोग  हैं  ।

 ]  ु
 क्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मल्त्री  जी  ने  उशर  छुु

 सही  नहीं  दिया  ।  होल  बॉडी  कैट  स्क्रनिंग  माइफ़रोस्कोप  के  लिए  आपने  कहा  है  कि  हम  काशी  हिन्दू
 विश्वविद्यालय  संस्थान  की  संहायता  लैते  जबकि  वौस्तविकता  यह  है  कि  वह  वहां  भी  उपलब्ध
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 अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  सप्लीमेंट्री  यह  है  कि  कुछ  मशीनों  की  बिल्डिगों  के  लिए  जैसा
 कि  आपने  अपने  उत्तर  में  भी  बताया  है  कि  1988-89  में  ।  करोड़  94  लाख  रुपए  की  स्वीकृति
 दी  इसके  लिए  ऑपरेशन  इन्टेंसिव  केयर  यूनिट  बननी  थी  जिसके  लिए  टैंडर  भी
 अधिकारियों  ने  कर  लेकिन  रेल  अधिकारियों  की  उपेक्षा  और  लापरवाही  से  यह  काम  अब
 तक  रुका  हुआ  है  ओर  इसके  साथ  हो  साथ  जिन  थोड़े  से  उपकरणों  की  आपने  चर्चा  वे  वहाँ  हैं

 किन्तु  अन्य  महत्त्वपूर्ण  जिनका  आपने  अपने  उत्तर  में  जिक्र  किया  वे  वहां  आज

 तक  नहीं  हैं  ।  कहा  जाता  है  कि  उनको  मंगाने  के  लिए  फण्ड  नहीं  है  और  अब  आप  कह  रहे  हैं  कि

 हम  शीघ्र  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  जो  आने  वाला  बजट  उसमें  इन

 उक्त  उपकरणों  के  लिए  जो  उपर्युक्त  बजट  उसको  इस्तेमाल  करने  का  आप  आदेश  देंगे  जो

 1988-89  9  में  स्वीकृत  हो  चुका  है  और  इस  अस्पताल  को  जो  उत्तर  बिहार  और  आधघे  मध्य

 प्रदेश  के  लोग  हैं  और  लगभग  20  करोड़  की  आबादी  इसमें  आम  जनता  को  भी  कम  खर्च  पर

 इलाज  कराने  की  सुविधा  माननीय  मन्त्री  जी  देंगे  और  साथ  ही  सर  यह  बड़ी  गम्भीर  स्थिति  हो
 जाती  है  जब  लोग  बाहर  से  आते  मरीजों  को  देखने  के  लिए  तो  वहां  पर  एक  जलपान  गृह  भी

 नहीं  है और  उनके  ठहरने  के  लिए  भी  कोई  व्यवस्था  नहीं  तो  क्‍या  मन्त्री  जी  वहां  इन

 सुविधाओं  को  उपलब्ध  करायेंगे  ?

 ]

 की  मल्लिकार्जुन  :  जेसा  कि  मैंने  पहले  ही  बताया  तीसरे  चरण  में  नए  आपरेशन
 थिएटर  तथा  अम्य  सुविधाओं  हेतु  लगभग  एक  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए  हैं  ।  जहां  तक  रेल
 कर्मचारियों  को  अन्य  लोगों  की  सुविधाओं  का  प्रश्न  हम  रेल  कर्मचारियों  की  चिकित्सा  के
 अतिरिक्त  20  प्रतिशत  नियमित  भुगतान  करते  इन  सभी  लोगों  का  विशेषकर  पूर्वोत्तर
 एन०  एफ०  उत्तर  डी०  एल०  डब्ल्यू०  तथा  सी०  एल०  डब्ल्य०  के  लोगों  का  उपचार
 इस  अनुसस्धान  संस्थान  में  किया  जा  रहा  है  ।

 बिहार  को  औषधियों  को  आपूर्ति
 है

 ete  i  जजा+

 *106  ओर  मोहम्भद  अली  अशरफ  :

 श्री  राम  लखन  सिंह  यादव  :

 क्या  स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मन्त्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  विभिन्न  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  को  प्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वित  करने
 के  लिए  मेडिकल  स्टोर्स  संगठन  से  दवाओं  की  आपूर्ति  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  जब  भी  दवाओं  की  आवश्यकता  तभी  मेडिकल  स्टोर्स  संगठन  ने  उनकी

 आपूर्ति  ओर
 |

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का
 विचार  है  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिषार  कल्याण  मनन्‍्त्री  एस०  एल०  :  से  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 और  हां  ।  बिहार  सरकार  ने  1-4-1992  से  26-11-1992  के  बीच

 कत्सा  सामग्री  भण्डार  डिपो  कलकत्ता  को  307  औषधों  की  मांग  भेजी  थी  ।  इनमें  से  78  ओषषधें

 चिकित्सा  सामग्री  संगठन  की  स्वीकृत  सूची  में  शामिल  नहीं  की  गई  इसलिए  कलकत्ता  डिपो

 इनकी  आपूर्ति  नहीं  की  जा  सकी  ।

 चिकित्सा  सामग्री  भण्डार  कलकत्ता  द्वारा  आपूर्ति  की  जाते  वाली  शेष  229  मदों  में
 से  169  मदों  की  पूरी  या  आंशिक  रूप  से  आपूर्ति  की  थाकी  60  म॒दों  पर  कारंबाई  की  जा
 रही  है  ।

 और  स्टाफ  में  उपलब्ध  होने  पर  मांग  को  शीघ्रता  से  पूरा  किया  जाता  फिर

 जब  औषधों  की  आपूर्ति  खरीद  के  बाद  की  जानी  होती  तब  मांग  पूरी  करने  में  लगभग  तीਂ

 माह  तक  लग  जाते  हैं  ।

 ]

 श्री  मोहम्मद  अलो  अशरफ  फातसी  :  अध्यक्ष  बिहार  एक  बहुत  ही  गरीब  प्रदेश  है
 भौर  यहां  पर  कुछ  ऐसी  बीमारियां  हैं  जो बराबर  होती  रहती  उसमें  खासतोर  से  कालाजार  का

 मामला  बहुत  दयनीय  है  ।  बिहार  सरकार  ने  बहुत  सारी  खासतौर  से  डी०डी०टी०  मांगी

 जो  अब  तक  उसको  नहीं  दी  गई  है  ।  साथ  ही  कालाजार  के  इलाज  के  लिए  स्मैक

 के  लिए  एंटीवीनम  कुत्ते  के  काटने  पर  रेबीज  इन्जेक्शन  और  इनीशियल  वंकसीनेशन  के

 लिए  बहुत  सारी  दवाइयों  की  बिहार  सरकार  ने  जो  मांग  की  उप्ते  आपने  अब  तक  देने  का  काम

 नहीं  किया  है  ।  आपके  जवाब  जो  हमने  देखा  आपने  स्वीकार  किया  कि  दवाइयां  नहीं  मिली

 हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  बिहार  सरकार  को  ये  सब  चीजें  कब  तक  मिल  जायेंगी  ?

 श्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  माननीय  सदस्य  के  दो  प्रश्न  हैं--एक  यह  कि  कालाजार  के

 बारे  में  भारत  सरकार  ने  कया  किया  है  और  जो  मंडीसन  देनी  क्‍या  बे  दी  गई  हैं  या  नहीं  ?  दूसरा

 यह  कि  बिहार  सरकार  केन्द्र  सरकार  से  जो  मंडीसन  खरीदती  उसके  बारे  में  उन्होंने  जो  डनडैंट

 दिया  उसमें  कितनी  मंडीसन्स  दी  गयीं  और  कितनी  नहीं  दी  गईं  ?  जहां  तक  कालाजार  का  सवाल

 मैं  माननीय  सदस्य  को  कहना  चाहता  कि  उसके  लिए  जितनी  भी  दवाई  दरकार  जितनी  भी

 डी०डी०टी  दरकार  जितमी  भो  पेनटामंडीन  दरकार  वह  सब  हमने  कालाजार  फेस  करने  के

 लिए  बिहार  सरकार  को  उपलब्ध  की  मैं  समझता  हूं  कि उसके  लिए  बिहार  सरकार  को  कोई  भी

 शिकायत  नहीं  है  ।  यदि  कालाजार  के  बारे  में  किसी  भी  दवाई  की  जरूरत  है  तो  हम  वह  दवाई  दे  देंगे  ।

 मश्किल  यह  है  कि  वहां  के  डाक्टर  रूरल  एरियाज  में  नहीं  जाते  हैं  ।  हमने  प्रदेश  सरकार  से  आग्रह

 किया  है  कि  डाक्टर्स  को  रूरल  एरियाज  में  भेजें  ताकि  वह  लोगों  की  देखभाल  करें  ।

 दूसरा  प्रश्न  जो  पूछा  है  वह  यह  है  कि  बिहार  सरकार  ने  कौन-कोन-सी  दवाइयां  मांगी  थीं

 और  फितनी  दी  गई  हैं  ?  बिहार  सरकार  ने  दो  दवाइयां  मांगी  थीं  वह  309  की  एक  एप्र  ड्ड  लिस्ट

 वे  हर  महीने  उस  लिस्ट  में  से  कोई  न  कोई  दवाई  मांगते  हैं  ।  उनमें  से  जो  इमीडिएटली

 उपलब्ध  करते  हैं  उसमें  दवाई  इनडेन्ट  होने  के  बाद  तीन  महीने  लगते  हैं  ।  मेरी  लिस्ट  के  मुताबिक
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 जो  दवाइयां  जरूरी  थीं  और  जिनका  इनडेन्‍्ट  भेजा  उनमें  से  तीन  महीने  के  अन्दर-अग्दर  कुछ
 दवाइयां  दी  गई  हैं  |  हाल  ही  में  26  नवम्बर  इनैडन्ट  भेजा  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  वह
 इमीडिएटली  भेजी  जाएंगी  लेकिन  अगर  वह  इमरजैंसी  मंडीसन  है  और  हमारे  पास  उपजब्ध  है  तो

 एक  हफ्ते  तक  हम  दे  देते  जैसे  इसी  वर्ष  उन्होंने  कुछ  इमरजेंसी  मंडीसन्स  के  बारे  में  कहा  है  ।

 उन्होंने  कोई  26  आइटम्स  मांगे  थे और  उसमें  से  15  आइटम्स  हमने  फौरी  तौर  पर  एक  हफ्ते  में

 उफ्सन्ध  करा  दिए  थे  ।  उन  15  आइंटम्स  में  से  5  आइटम्स  ऐसे  थे  जो  क्रिटिकल  बीमारियों  की

 भैडिसन्स  हमारी  तरफ  से  कोई  देर  तहीं  हुई  लेकिन  थोड़ा  बहुत  राज्य  संश्कार  को  भी  सभय
 पर  हमैं  इन्डंश  भेजना  चाहिए  ताकि  दवाइयां  उपलब्ध  करायी  जां  सर्क॑  )

 कली  सोहम्भद  अली  अशरफ  फातमी  :  अभी  जो  मत्री  जी  ने  जवाब  मैं  इससे

 शन्सुष्ट  नहीं  हु  कि  कालाजार  के  लिये  सॉरी  देवाइयां  उपलब्ध  कराई  अब  भी  हजारों  लोग  बिहार
 में  इश  शीमॉरीसे  ग्रस्त  हैं  और  उनके  लिये  दवाइयों  का  इन्तजाम  नहीं  ही  रहा  उनकों  बेयू  में

 लगना  पड़ता  बिहार  सरकार  ने  आपसे  स्वास्थ्य  उपकेन्द्र  क ेलिये  9  अरब  141  करोड़  सपवे

 क्री  मांय  की  जो  मेरे  फ्ास्र  आंकड़े  उसके  हिसाब  से  आपने  स्रिफ़े  बिहार  सरकार  को  836

 लाह्य  रुपया  डिया  |  बिहार  सरकार  को  अब  भी  8  करोड  305  करोड़  रुपये  चाहिये  |  साथ  ही
 फैमिली  प्लानिंग  जो  कि  आपकी  सबसे  बड़ी  प्रापर्टी  उसमें  भी  बिहार  सरकार  ने  आपसे  मांग  की

 थी  ।  उसमें  से  अभी  आपको  6  अरब  272  करोड़  रुपये  उसे  देने  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  बह  राशि  उसको  उपलब्ध  करा  दी  जायेगी  ?  साथ  ही  बिहार  से  आज

 हँजारी  लोंगं  ऑल  इन्डिया  इन्स्टीट्यूटं  जाफ  मेडिकल  साइंस  में  कैंसर  के  इलाज  के  लिग्रे  आते  हैं  ।

 क्या  आपको  इरादा  ए०आई०औओई०एम०एस०  के  बराबर  का  कोई  एक  हैल्थ  सैंटर  पटना  में  खोलने

 का  है  जिससे  वहीं  उनको  सारी  सुविधायें  मिल  सकें  ।  गरीब  आदमी  इलाज  के  लिए  यहां  घूमते  हैं
 और  हमें  आपको  लिखना  पंडता  है  ।

 को  एम०  कोतेदार  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  जितने  हिसाब  में  कमजोर
 उतना  ही  में  भी  हूँ  6  अरंब  का  मंसला  नहीं  हों  संकतां  6  करोड़  रुपये  को  मसला  हौ
 संकता  यह  एर्क  संदी  बात  है  कि  कुछ  रुपये  बकाया  है  जौ  फैमिली  ध्लॉनिंग  के  बारे  में  बिहार
 सरकार

 को
 देने  हैं  लेकिन  बहुत  सा  पैसा  अभी  आडिट  नहीं  हुआ  जब  तक  आडिट  किया  हुंआ

 ऐमासन्ट  मरतजी  रारकार  के  पास  नहीं  आ  जाता  तब  तक  वह  पैसां  रिलीज  नहीं  हो  सकता  है  ।
 हमने  बिहार  सरकार  से  बहुत  नमन  निवेदन  किया  है  कि  बह  समय  पर  बिल  भेजा  करें  जिससे  समेय॑
 Se  उस  ऐमाउन्ट  को  रिलोज  किया  जां  सफे  ।  आज  भी  कुछ  रकम  बकाया  है  और  बहुत-सी  रकम
 ऑडिंटन  हीं  हुई  हमने  प्लानिंग  कमीशन  से  आग्रह  किया  हैं  कि  वहं  समय  १९  इसके  लिये  पैसी
 दे  दे  ।  इसी  तरह  मानेनीय  सर्वस्य  ने  कहा  हैं  कि  कैंसर  के  इलाज  के  लिये  बिहारे  से  लौंगों  की  यहां
 आनीा  पड़ता  हमनेइसकें  लिये  आनकालोंजी  डिपार्टमेंट  को  अपग्रे  ड-किया  है  और  हमे  कैंसर  निंवां
 रण  के  लिये  पैसा  भी  देते  मुजफ्फरपुर  अस्पताल  ओर  कुंछ  दूसरे  अस्पतालों  के  लिये  हमने  पिछले
 साल  50  लाख  रुपया  हमारी  इत्तला  के  मुताबिक  उस  पैसे  की  यूटिलाइज  नहीं  किया  गया
 अगर  बिहार  सरकार  चाहे  तो  जहां  कहीं  भी  खास  तौर  पर  रूरल  एरिया  में  अंगर  मेडिकल  कानैज

 आनकाॉलोंजी  डिपार्टमेंट  उसके  अपग्रे  डेशन  के  लिये  पंसां  चाहे  ती  मैं  उस  पंर  ध्यान  दे
 कैंसर  के  बारे  में  थोड़ा  बहुत  इम्बेलेंस  है  जिसको  कि  हम  दूर  करना  चाहते  नार्थ  के  जितने
 एरियाज  जहां  यह  बीमारी  फैली  हुई  उसको  कम  करने  के  लिये  अगर  बिहार  सरकार  कहेगी  धो
 उसके  बारे  में  बातचीत  कर  सकते  हैं  और  जिस  हद  तक  हो  मदद  कर  सकते  हैं  ।

 री  नीतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  क्‍या  मन्री  जी  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि

 उसके
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 पिछले  महीने  बिहार  में  मेडिकल  स्टोर  डिपो  से  बच्चों  के  स्वास्थ्य  के  लिये  ट्रिपलएंटिजन  या  एंटी
 पोलिया  वैक्सिन्स  प्राइमरी  हैल्थ  सेंटर  भेजी  वे  आउट  ऑफ  डेट  और  एक्सपायर्ड  पायी  गई  ।

 समाजाार  पत्रों  में  खबर  प्रकाशित  होने  के  बाद  उनका  प्रयोग  बन्द  कर  देना  पड़ा  ।  क्‍या  मंत्री  जी
 को  इसकी  जानकारी  अगर  जानकारी  नहीं  है  तो  क्‍या  वह  इस  बात  की  जानकारी  प्राप्त

 करेंगे  ?  अगर  जानकारी  है  तो  इन्होंने  कौन-सी  कारंवाई  की  या  कौन-सी  कारंवाई  करना  चाहते

 हैं  ताकि  जानलेवा  दवाइयां  बच्चों  को  कम  से  कंम  न  दी  जायें  जो  कि  उनका  जीवन  बनाने  के

 उद्देश्य  से  इस्तेमाल  की  जाती  हैं  और  ऐसी  गलत  दवाइयां  का  उनके  जीवन  का  पूर्ण  रूप  से  विनाश

 करने  के  लिये  इस्तेमाल  न  हो  उसके  लिये  वह  क्‍या  फरने  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  मैं  माननीय  सदस्य  का  आभारी  हू  कि  उन्होंने  कुछ  मसले

 उठाये  ।  मैं  बिहार  सरकार  की  आलोचना  नहीं  करना  चाहता  हूं  और  मुख्य  मंत्री  से  हाउस  के  माध्यम

 से  बहुत  ही  आग्रह  करना  चाहता  एक  दो  बातें  हुई  हैं  कि  जो उनको  दवाइयां  देनी  अप

 दि  एण्ड  लास्ट  7.5  करोड़  का  उनका  इन्डण्ट  पांच  करोड़  की  दवाइयां  आई०यू०फ्ल्‌इ्स

 हमने  दे  दी  आई०  यू०  फ्लूड्स  प्लास्टिक  बंग्स  में  दिया  जाता  प्लास्टिक  बॉटल्स  में  दिया

 जाता  है  तो  बिहार  सरकार  ने  कहा  कि  हम  यह  नहीं  क्योंकि  यहां  चूहे  बहुत  चूहे  आई०यू०

 फ्लूड्स  के  बैग्स  खाते  हैं  इसलिए  आप  ग्लास  बोटल्स  दीजिए  इसलिए  चूहों  के  लिये  ववाहयां  भी  यहां

 से  बिहार  सरकार  को  देती  हैं  ।

 तीसनी  बात  जो  माननीय  सदस्य  ने  कही  एण्टी  पोलियो  बैक्सीन  के  बारे  मेरे  नोटिस  में

 यह  बात  आ  गई  कि  यहां  यूनिवर्सल  इम्यूनाइजेशन  प्रोग्राम  के  बारे  में  कुछ  नहीं  हो  रहा  आप

 ही  के  कुछ  सदस्यों  ने  यह  कहा  कि  वहां  कोई  भी  काम  नहीं  हो  रहा  है  ।  मैंने  पहले  जोदइण्ट

 सैक्रेटरी  कन्सन्‍्ड  उनको  उन्होंने  टूर  किया  और  वहां  के  आफिस  ने  खद  इस  बात  को

 तसलीम  किया  जो  वहां  मैडीकल  आफिसस  कि  उन्होंने  इस  प्रोग्राम  को  आगे  नहीं  बढ़ाया  ।

 बाद  में  मैंने  सक्र  फैमिली  वैलफेयर  को  बिहार  भेजा  ।  वह  तीन  दिन  का  प्रोग्राम  करके  गांवों

 में  जहां-जहां  भी  यह  प्रोग्राम  वहां  बहुत  जगह  यह  फेल  हुआ  जो  कोड  चेन  सिस्टम  है

 और  बिहार  सरकार  ने  उसके  बारे  में  कोई  भी  कारंवाई  नहीं  हमने  बिहार  सरकार  को

 आग्रह  किया  है  कि  अगर  बड़ों  का  नहीं  तो  कम  से  कम  बच्चों  का  ध्यान  रखें  और  बच्चों  के

 पीषण  के  लिये  जो  भी  दवाइयां  यहां  से  दी  जाती  उनका  पूरी  तरह  से  इस्तेमाल  करें  और  समय

 पर  इस्तेमाल

 हरी  नीतीश  कुमार  :  हमने  दवा  की  खराबी  के  बारे  में  पूछा  अध्यक्ष  आपका

 प्रोटेक्शन  हमने  दवा  को  खराबी  के  बारे  में  पूछा  यहां  से  जो  दवा  वह  दबा

 खराब  अध्यक्ष  यह  हमने  पूछा  ।  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मसला  यहां  से  दवा  खराब

 भ्रेजी  गई  ।

 शिक्षा  को  सभी  के  लिए  सुलभ  बनाता

 *107.  श्री  जाजं  फर्नाडीज  :  क्‍या  सासव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 पूरे  देश  में  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  एक  किलोमीटर  की  परिधि  में  रहने  वाले

 लोगों  के  लिए  स्कूल  की  सुविधा  प्रदान  करने  की  दिशा  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
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 शिक्षा  के  आयोजन  तथा  प्रबन्ध  के  सम्बन्ध  में  दीचंकालीनत  दृष्टिकोण  जपनाने  तथा  इस
 देश  के  विकास  और  जनशक्ति  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  बनाने  हेतु  कदम  उठाये  गये

 शिक्षा  का  न्यूनतम  स्तर  निर्धारित  करने  के  लिए  क्‍या  योजमाएं  बनायी  गयी

 और

 प्राथमिक/प्रारम्भिक  शिक्षा  परियोजनाओं  के  लिए  ठोस  संस्यघन  आधार  बनाने  द्वेतु  क्या

 कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 मानथ  संसाधन  बिकास  मंत्री  अर्जुत  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल

 प्रर॒  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 रा०  शै०  अनु०  व  प्र०  परिषद  द्वारा  किए  गए  अखिल  भारतीय  शैक्षिक  सर्वेक्षण

 (1986)  के  94.45  प्रतिशत  ग्रामीण  जनसंज्या  के  लिए  उनकी  अपनी  बस्तियों  वा  एक
 किलोमीटर  की  पैदल  दूरी  के  भीतर  एक  प्राथमिक  स्कूल/सैक्शन  जनसंख्या  के  बहुत  छोटे  हिस्से

 (1.40%)  के  लिए  2  किलोमीटर  की  दूरी  तक  कोई  प्राथमिक  स्कूल  सैक्शन  नहीं  5.58

 लाख  प्राथमिक  स्कूलों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  270  लाख  अनौपचारिक  शिक्षा  कैंन्द्र

 खोले  मछ  हैं  ताकि  स्कूल  बीच  में  छोड़ने  वाले  पूर्ण  दिकसीय  स्कूल  न  जा  सकले  बाले  कामकाजी

 बच्चों  ता  लड़कियों  की  जरूरतों  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  शि०  1986  में  शिक्षा  की  आयोजना  तथा  प्रब्नन््र

 पद्धति  की  पूरी  तरह  जांच  करने  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है  जिसके  पीछे  मूल  उद्देश्य  यह  है  कि
 दीर्घकालिक  परिप्रक्ष्य  विकसित  हो  सके  तथा  यह  देश  के  विकास  तथा  जनशाक्ति  की  जरूरतों  के  साथ
 समाकलित  हो  सके  ।  संशोधित  कार्य-मोजना  1992  इस  सम्बन्ध  में  उठाए  जाते  वाले  कदमों  का
 उल्लेख  किया  गया  है  तथा  इसकी  एक  प्रति  भी  19  1992  को  संसद  के  दोनों  सदनों  के
 सभा  पटल  पर  रख  दी  गई

 प्राथमिक  स्तर  पर  शिक्षा  के  न्यूनतम  स्तर  निर्धारित  किए  गए  भषर  प्राकमिक  स्तर
 पर  पढ़ाए  जाने  वाले  विषयों  के  लिए  भी  शिक्षा  के  न्यूनतम  स्तर  निर्धारित  करने  का  भ्रस्तान  है  ।

 स्कूल  शिक्षा  के  लिए  एक  सुदृढ़  संसाधन  आधार  बतामे  के  अब  कक  307  जिला
 शिक्षा  एवं  प्रशिक्षण  संस्थान  संस्वीकृत  किए  गए  राज्य  शैक्षिक  अनुसंधान  व  प्रशिक्षण
 परिषदों  की  कार्यं-प्रणाली  को  गतिशील  बनाने  तथा  उन्हें  और  अधिक  स्वतन्त्र  तथा  स्कायक्
 बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।  जिला  स्तरों  अनौपचारिक  तथा  प्रौढ़  शिक्षा  पद्धतियों  को  शैक्षिक  तथा
 प्रशिक्षण  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  जिला  शिक्षा  एवं  प्रशिक्षण  श्स्थानों  में  300  से  भी  अधिक

 जिला  संसाधन  एकक  संस्वीकृत  किए  गए  हैं  ।  माध्यमिक  शिक्षक  शिक्षा  संस्थानों  तथा  विश्वविद्यालयों
 में  शिक्षा-विभागों  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  भी  योजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  ।

 श्री  जाज्ं  फर्नांडीज  पक्ष  पहले  भाषा  को  लेकर  एक  छोटी-सी  जो  इस  प्रश्न
 से  उपस्थित  हुई  उसको  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  ।
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 मैंने  यह  प्रश्म  अंग्र  जी
 में  दिंधा  था और  यह  प्रश्न  अप्र  जी  में  यूनिवर्सलाइजेशन  ऑफ

 केशन  है  और  उसके  में  उसी  शब्द  का  फिर  वहां  इस्तेमाल  किया  गया  है  लेकिन  हिन्दी  में

 शूतिवर्सलाइजेशन  को  तर्ज सा  अनिवार्य  बसाना  करके  कर  दिया  लेकिन  आगे  जाकर  जब  उत्तर

 दिमा  जो  जापंका  स्टेटमैंट  इसमें  सर्वसुलभीकरण  यूनिवर्सलाइजेशन  का  सर्व  सुलभीकरण
 करके  कर  दिया  यह  भांषा  की  समस्या  अगर  शिक्षा  मम्त्रालय  में  हो  तो  आप  समझ  सकते  हैं

 कि  बच्चों  की  क्या  हालत  हो  सकती  जहां  इन  सारी  चीजों  को  पढ़ाने  की  बात  है  ।

 अध्यक्ष  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जो  जानना  चाहता  वह  यह  है  कि  शिक्षा  क्षेत्र  में  जो

 गर  बराबरी  का  एक  ढांच  अंग्रेजों  न ेबनाया  राज  करने  के  लिए  जिनका  इस्तेमाल  करता

 उसके  लिए  एक  शिक्षण  और  औरों  के  लिए  कोई  शिक्षण  नहीं  ।  लेकित  आजादी  के  बाद  औरों  के

 लिए  वही  जिसका  कोई  विशेश्व  मतलब  नहीं  और  राज  करने  बाले  था  जिनके  हाथों  में  साधन

 उनके  लिए  एक  अलग  प्रकार  का  जिसका  नमूना  जब  हम  स्कूल  की  तरफ  नजर  डालते

 हैं  तो  यह  दिखाई  देता  है  कि  सम्पन्त  लोगों  के  लिए  महीने  में  500  और  हजार  रुपया  अपने  बच्चे

 की  शिक्षा  पर  खर्च  करमे  की  क्षमतां  ओर  जो  म्यूनिसिपल  और  गांव  के  प्राइमरी  स्कूलों  में  जाने

 वाले  जो  बच्चे  उनके  लिए  महीने  में  पांच  और  दस  रुपये  वाली  शिक्षा  का  इन्लजाम  तो  यह  जो

 विषमता  को  बरकरार  रखने  की  आपकी  योजना  इसको  बदलने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठा

 रहे  हैं  ?

 श्री  अर्जुन  सिह  :  आदरणीय  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  निश्चित  ही  एक  बहुत

 महत्वपूर्ण  पहलू  पर  यहां  पर  सबका  ध्यान  आकर्षित  किया  मैं  यह  कहने  की  स्थिति  में  तो  नहीं

 हूं  कि  इस  दिंशा  में  जौ  कुछ  किया  जाना  वह  सब  कुछ  किया  जा  चुका  है  लेकिन  इतना  मैं

 आपसे  विनंम्रता  से  जरूर  कहना  चाहूंगा  कि  इस  विषमता  को  और  बढ़ाने  के  लिए  हमारा  प्रयास
 नहीं  जो  हमारे  पास  साधन  उनसे  अलग-अलग  तरीकों  से  इस  विषमता  को  घटाने  के  लिए  ही
 कोशिश  की  जा  रही  उसमें  हम  किस  हद  तक  सफल  हुए  बह  एक  अलग  सथाल

 ही  जार्ण  फार्वाष्टीज  :  धराजरी  की  शिक्षा  ।

 के  अर्धूब  शिह  :  बराबरी  की  शिक्षा  का  ही  मेरा  तात्पयं  जो  आपने  यहां  पर  कहा

 थी  ला  फंनॉप्कज  :  इससे  अर्थ  यह  होता  है  कि कोई  आशा  रखना  गलत  होगा  ॥

 अध्यक्ष  अभी  चन्द  महीनों  पहले  एन०सी०ई०आर०टी०की  रिपोर्ट  आई  उस  रिपोर्ट

 में  बताया  गया  है  ग्रामीण  इलाकों  में  50  प्रतिशत  से  अधिक  स्कूलों  के  लिए  मकान  नहीं  60

 शश  ₹कलों  में  फौने  के  वानी  का  इन्तेजीम  महीं  है
 और  70-80  प्रतिशत  स्कूलों  में  पल्लाना  जेसी  एक

 हलवश्यक  जगह  को  भी  इन्तेजोम  नहीं  विशेषकर  महिलाओं  के  बच्चीं  के  लिए  तो  उससे

 फसको  लपिक  सकलीफ  खाइग्र शी  नाम  की  कोई  चीज  की  अर्चा  करना  बेकार  मैं  अम्भी

 महोदय  से  जानना  यह  जो  दो-तीन  महीने  पहले  एन०सी०ई०आर०टी०  की  रिपोट  भाई

 क्‍या  मस्त्री  महोदय  ने  उस  रिपोर्ट  की  ओर  ध्याम  दिया  है  ?  यह  जो  गांवों  में  प्राइमरी  स्कूलों  से  लेकर

 बच्चों  की  पढ़ाई  की  जो  लाजारी  उसको  दूर  करने  के  लिए  अगर  आप  बराबरी  वाली  बात  नहीं
 कर  सकते  तो  कम  से  कम  सही  जयहों  पर  उनके  लिए  पढ़ने  का  इन्तजाम  करने  के  लिए  सरकार

 कोई  योजना  बना  रही  है  ?

 भरो  अजु न  सिदू  :  अशद्  रणोय  अध्यक्ष  ये  परिस्थितियां  समय-समय  पर  सामने  आई
 रिफेर्ट  का  आप  हवाला  दे  रहे  उसमें  भी  कुछ  तथ्य  सामने  लाए  गए  इस  दिशा  में
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 जय्पय

 समय  पर  कई  योजनाएं  जैसे  आपरेशन  ब्लैक  बिल्डिग्स  का  फँैसीलिटीज  का  प्रोग्राम

 प्राइमरी  एजुकेशन  को  रट्रैथन  करने  के  लिए  हाथ  में  लिया  गया  है  ।  सब  हुआ  यह  मैं  नहीं  कह

 रहा  उतमें  कुछ  शूरआत  की  गई  है  ।  चूकि  स्पष्ट  है  कि  यह  समस्या  इतनी  बड़ी  है  ओर  साधनों

 की  कमी  के  कारण  हम  उस  ह॒द  तक  समाधान  नहीं  कर  पा  रहे  जिस  हद  तक  समाधान  होना
 आपके  ही  मत  में  और  मेरे  भी  मत  में  आवश्यक  है  ।  यह  सही  परिस्थिति  है  ।

 ]

 श्री  सुधीर  सावन्‍्त  :  आदरणीय  अध्यक्ष  प्राथमिकता  शिक्षा  के  सार्वभौमिकरण  के

 सम्बन्ध  में  सर्वाधिक  महत्त्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  बच्चों  को  स्तरीय  शिक्षा

 दी  जाये  ।  हस  क्षेत्र  में  हमारे  सामने  सबसे  बड़ी  समस्या  अध्यापकों  की  ज्यादातर  गांवों

 विशेषकर  पिछड़े  क्षेत्रों  के  भावों  में  अच्छे  अध्यापक  नहीं  मिलते  हैं  ।

 ,  दूसरी  बात  यह  है  कि  खाली  पदों  को  भरा  नहीं  जाता  है  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  गांवों  में  रहने  बाल  लोग  वर्तमान  अध्यापकों  से  सन्तुष्ट  नहीं  हैं  ।

 इस  समस्या  का  समाधान  किया  जाना  चाहिए  ।

 पचायती  राज  विधेयक  लागू  होने  से  हमें  एक  ऐसी  व्यवस्था  पर  विचार  करना  होगा
 जिसके  अन्‍्तग्गंत  प्रायमिक  अध्यापकों  पर  राज्य  स्तर  पर  नियन्त्रण  रखने  की  बजाय  प्रभावित  गांव

 स्वयं  नियन्त्रण  रख  सके  ।

 मैं  मन्‍त्री  जी  स ेइस  बात  का  उत्तर  देने
 के  लिए  अनुरोध  करूंगा  क्या  सरकार  यह्‌

 सुनिश्चित  करने  के  बारे  में  कोई  कदम  उठा  रही  है  कि  विद्यालयों  में  पर्याप्त  संख्या  में  अध्यापकों

 की  नियुक्ति  हो  सके  ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  क्‍या  अध्यापकों  के  अध्यापन-स्तर  को  कायम  रखा  जा  रहा  है  ।

 कया  ग्राम  पंचायत  को  अध्यापकों  की  नियुक्ति  करने  का  अधिकार  दिया  जाएगा  ।

 क्री  अर्जुन  सिंह  :  मैं  माननीय  सभा  को  यह  सूचित  करना  धाहूंगा  कि  अध्यापकों

 की  व्यवस्था  करना  और  यह  सुनिश्चित  करना  कि  वे  विद्यालयों  में  अच्छी  तरह  से  कार्य  कर

 ये  दोनों  अलग  बातें  पिछले  दो  वर्षों  में  हमने  लगभग  80,000  से  भी  अधिक  अध्यापकों  को

 नियुक्त  किए  जाने  के  लिए  आप्र  शन  ब्लैक-बोर्ड  के  अन्तगंत  अनुदान  दिया  है  ।

 यह  सच्चाई  है  कि  अधिकतर  अध्यापक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सेवा  नहीं  करना  चाहते  ।  इसलिए

 हम  कुछ  भी  नहीं  कर  पाते  क्‍योंकि  यह  तो  राज्यों  को  ही  देखना  होता  है  कि  जिन  अध्यापकों  की

 जहां  नियुक्ति  हुई  बे  वहां  जाकर  सेवा  करें  और  वे  किसी  और  स्थान  पर  स्थानान्तरण  का

 अनुरोध  न  करें|

 जहां  तक  अध्यापकों  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  को  सुदृढ़  किए  जाने  की  बात  के  सम्बन्ध  में  मैं

 सोचता  हूं  कि  हमने  अध्यापक  प्रशिक्षण  परियोजना  निकायों  की  स्थापना  कर  इस  बारे  में  बहुत  से

 कदम  उठाए  इनके  हम  यह  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  जो  अध्यापक  सेवा  करते  उनमें

 जागरूकता  और  सक्षमता  दोनों  बातों  का  स्तर  ऊंचा  उठाया  जा  सके  ।

 जहां  तक  विकेन्द्रीयकरण  की  बात  का  सम्बन्ध  इस  बारे  में  पंचायती  राज  अधिनियम  बन

 जाने  के  बाद  देखा  जा  सकेगा  ।
 अभी  भी  सरकारों  से  परामर्श  करने  पर  वर्ष  1992  की  जो
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 1914  )  मौखिक  उत्तर

 कार्य  योजना  बन  पाई  उसमें  भी  कहा  गया  है  कि  शिक्षा  का  विकेन्द्रीयकरण  करना  और  शैक्षणिक
 प्रशासन  को  सुदृढ़  किया  जाना  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बातें  इसी  बीच  हमने  योजना  में  यह  सुझाव
 दिया  है  कि  हम  ग्राम  शिक्षा  स्वैज्छिक  तथा  गैर-सरकारी  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  लोगों
 को  इसमें  शामिल  करेंगे  तथा  विद्यालय  और  शिक्षा  परिसरों  की  स्थापना  राज्य  सलाहकार
 निकायों  और  शिक्षा  बोर्डों  की  स्थातना  करके  लोगों  को  इनमें  शामिल  किया  जायेगा  ।

 ये  सभी  बातें  ऐसी  हैं  जों  कि  समेकित  रूप  से  विकेन्द्रीयकरण  के  बारे  में  ओर  शैक्षणिक

 कार्यक्रमों  को  लागू  किया  जाने  के  पक्ष  में  हैं  ।

 भी  सैयद  शहाब॒ुहीस  :  हम  इस  विषय  पर  आधे  घण्टे  तक  चर्चा  करना  चाहते
 हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  बारे  में  आप  सूचना  दे  दें  ।

 श्रीमतो  मालिनो  भट्टाचाय  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  केबल  एक  बात  जानना

 चाहती  हूं  ।  शिक्षा  के  मामले  में  बजट  सम्बन्धी  सहायता  कम  किए  जाने  के  कारण  प्राथमिक  शिक्षा

 के  क्षेत्र  मे ंजिस  तरह  का  सुधार  आवश्यक  वैसा  सुधार  सम्भव  नहीं  हो  सकता  ।  यद्यपि  शिक्षा

 पर  खर्च  होने  वाले  कुल  बजट  में  से  प्राथमिक  शिक्षा  पर  खर्च  होने  वाले  बजट  के  भाग  में  वृद्धि  हुई
 शिक्षा  के  मामले  में  कुल  बजट  सहायता  में  काफी  कमी  की  गई  अतः  मैं  माननीय  मन्त्री  जी

 से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  प्राथमिक  शिक्षा  में  वास्तविक  सुधार  लाने  के  लिए  उनके  मन्त्रालय

 द्वारा  इस  कमी  को  किस  तरह  से  पूरा  किया  जायेगा  ।

 भी  अर्जून  सिह  :  संसाधनों  की  कमी  के  बावजूद  भी  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिए  बजट  में

 वृद्धि  किया  जाना  स्वयं  इस  बात  का  छोतक  है  कि  हम  प्राथमिक  शिक्षा  को  सर्वोच्च  महत्व  प्रदान

 कर  रहे  हैं  ।

 झीमती  मालिनों  भट्टाचायय  :  लेकिन  शिक्षा  के  लिए  कुल  बजट  आवंटन  तो  कम  हुआ  है  ।

 क्री  मिर्सल  कास्ति  चर्जो  :  क्‍या  प्राथमिक  शिक्षा  के  क्षेत्र  मे ंबजट  आवंटन  में  सही  माइनों
 में  वृद्धि  हुई  है  ?

 भी  अर्जुन  लिह  :  सही  माहनों  से  आपका  क्‍या  अभिप्राय  है  ?

 क्री  मिर्मल  काम्ति  चठर्जी  :  सही  माइहनों  का  अथं  है  कीमतों  को  ध्यान  में  रखा

 झोमती  सालिनो  भट्टाचार्य  :  लेकिन  कुल  बजट  आबंटन  तो  कम  हुआ  है  ।

 भरी  अर्जुन  सिंह  :  मुझे  पता  है  और  मैं  भी  यही  कह  रहा  हूं  कि  भले  ही  कुल  आवटन  में

 कमी  हुई  हमारे  पास  जो  संसाधन  उपलब्ध  उनके  दृष्टिगत  हमने  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिए

 अधिक  बजट  आवंटित  किया  जहां  तक  कुल  बजट  आबंटन  का  सम्बन्ध  दुख  इस  बात  का  है

 कि  हमारे  पास  संसाधनों  का  भारी  अभाव  है  और  मैं  अपनी  ओर  से  इस  बात  का  विशेष  रूप  से

 उत्तर  नहीं  वे  सकता  कि  संसाधनों  में  वृद्धि  की
 जायेगी  ।  हम  ऐसा  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और

 मुझे  उम्मीद  है  कि  ऐसा  हो  जायेगा  ।
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 उत्तर  ]  199%

 —  ज+न+ “

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 बानिक्मे  अनुसंधान  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम
 से लहायता

 +105.  की  जारे०  सुरेता  रेही  :

 की  एज ०  चौ०  अलशेखर  म्ति  :

 कली  पर्कावरण  और  थन  ज्रत्ी  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सयुक्‍त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  से  वाभिकौ  अमुसम्धान  के  लिए  भौरतौय  वॉमिकी

 अनुसन्धान  परिषद  और  शिक्षण  संस्थानों  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  वित्तीय/तकनीकी  सहायता

 मिलने  की  सम्भावना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सहायता  से  कौन-कोन-सी  योजनायें  चलाई  जायेंगी  ?

 अल  संक्ाधन  विकास  सम्तो  अजुत  :  से  संयुक्त  राष्ट्र  ब्रिकास

 काम  के  तहत  वानिकी  अनुसन्धान  ओर  शिक्षा  परिषद्‌  के  सुदृढ़ीकरण  और  विकास

 के  लिए  एक  परियोजना  को  सहामता  प्रदान  की  जा  रही  है  ।  यह  परियोजना  वर्ष  1992-97  तक
 की  कांच  बणों  की  अवधि  के  अन्दर  कार्यान्बित  की  जानी

 भारत  सश्कार  का  जंशक्षण  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  मिकाश्न  कार्मक्रम  के  तहत  सहायता
 21.94  मिलियन  रुपये  तथा  2.56  मिलियन  अमरीकी  खातर  फरियौजना  भी  भुरूव  भरों  में

 सपकरण  और  स्तामग्री  की  मह्िलाभों  और  आदिवासियों  के  लिए  प्रशिक्षण  ओर

 प्रदर्शंतों  का  प्रौद्योगिकीय  पैकेजों  के  प्रचार  के  लिए  राज्य  अनुसन्धान  संगठनों  के  स्त्रथ

 राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  परामर्श  सेवाओं  का  उपयोग  तथा  वानिकी  कौ  समस्याओं  से
 सम्बन्धित  सर्वेक्षण  और  अध्ययन  शुरू  करना  शामिल

 भारतीय  चिकित्सा  पद्धति

 *108.  भ्री  फूलअम्द  वर्मा  :

 भी  बो०  एल०  शर्मा  :

 गया  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  का  कोई  विशेषज्ञता  प्राप्त  अस्पताल

 यदि  तौ  ऐसे  अस्तपालों  के  राज्यवीर  नाम  क्या  हैं

 याँदे  तो  कया  सरकार  का  विचार  भारतीय  चिकित्सा  पर्धाँत  के  ऐसे  अस्पक्बाल
 खोलने  का

 कि  तो  तत्सम्यम्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 (8)  भौर॑तीय  चिकित्सा  पद्धति  को  प्रोस्ताहन  देने  के  लिए  अंभ्य  क्या  कदम  उठोए  गेए  .
 अथवा  उठाए  जाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भस्त्रो  एम»  एल०  :  जी

 विवरण  संलग्न  है  ।
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 नज+

 और  यह  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 उतन

 (§)  भारत  सरकार  अपने  समग्र  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  अंग  के  रूप  में  इन  पद्धतियों  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  वचनबद्ध  इस  बारे  में  उठाए  गए  कदम  हैं--शिक्षा  में  बत्वेक  पद्धति

 के  सिद्धान्तों  और  दर्शन  पर  मुख्य  से  अनुसन्धान  कार्य  को  बढ़ावा  औषधीम्र  प्मरयों  कर
 भेषजीय  मानक  निर्धारित  करना  और  औषधि  परीक्षण  सुविधायें  प्रदान  करना  ।

 जिवक्य

 अस्पतालों  की  संख्या

 ऋ०स०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  आयुर्वेद  यूनानी  सिद्ध  प्राकृतिक  चिकित्सा  फोन

 1  2  हु  3  4  5

 1.  आन्क्र  प्रदेश  8  6  _  लि

 2.  अरुणाचल  प्रवेश  2  न
 _  लि

 3.  असम  2  न+  _  1

 4.  बिहार  9-  2  ---  दिल

 5.  गोवा  प्र
 न  --

 6.  गुजरात  44  —  --  1

 7.  हरियाणा  6  ||
 न  _

 8.  हिमाचल  प्रदेश  13  खब  _

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  2  न््त  लि

 10.  49  4  i  3

 11.  केरल  104  --  _

 12.  मध्य  प्रदेश  993  2.  —  _

 13.  महाराष्ट्र  30  3  न  _

 14.  मणिपुर  न+  ना
 न  रस

 15.  मेघालय  न
 --  --  _

 16.  मिजोरम  गा  --  _

 17.  नागालैंड  न
 —  _  रे

 18.  उड़ीसा  8  हि

 19.  पंजाब  9  न्‍-+  —  दि

 20.  राजस्थान  87  6  --  _
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 लिखित  उत्तर  1  1992

 2  3  4  5  6  7

 21  सिक्किस  न
 ना  जा

 जा

 22.  समिलनाडु  2  2  105  न  णाः

 23.  त्रिपुरा  पा  ता
 ा

 णण
 ला

 24.  उत्तर  प्रदेश  1139  80  न
 जा

 गा

 25.  पश्चिम  बंगाल  4  न  न

 26.  अण्डमान  निकोबार  ना  या  ना  ता
 ना

 द्वीप  समूह

 27.  चण्डीगढ़  ना  या  ना
 णाः

 28.  दादरा  व  नगर  हवेली  --  न
 ना  चा

 णा

 29.  दमण व  दीप  ््ा  चा  जा  जा
 णा

 30.  दिल्‍ली  7  2  श्गाश  ता  1

 31.  लक्षद्वीप
 गा  गण  गा  पा

 णण

 32.  पांडिचेरी  ना  1 1
 चाः

 ््ा

 अखिल  भारत  1530  110  107  15  7
 न  जपपम-++

 नोट  :  सूचित  नहीं  की  गई  ।

 कसर  मियम्त्रण  कार्यक्रम

 *109.  संदीपन  भगवाम  थोरात  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यवार  पिछले  तीन  वर्षों  में  राष्ट्रीय  कैंसर  नियन्त्रण  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  हेतु
 राज्यों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 जिन  योजनाओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  उनके  नाम  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मस्त्री  एम०  एल०  :  और  एक
 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 उत्तर  में  उल्लिखित  विधरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीय  कैंसर  नियन्त्रण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न
 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  प्रदान  की  गई  वित्तीय  सहायता  इस  प्रकार

 24



 10  1914  लिखित  सत्तरं

 सस्ये/संष  राज्य  खेत्र  का  नाम  सक्ति

 1989-50  1996-51  1991-92

 आंध्र  प्रदेश  नज+  20.00  70.00

 असम  24.00  70.00

 बिहार  +-  50.00  न+

 दिल्ली  31.00  60:00  52.50

 fet  12.60  —
 ~

 गुजरात  20.00  35.00  ,-  25.06

 अँम्मूं  और  केंश्मीर  12.00  _  70.00

 कर्मोटक  25.00  55.00  50.00

 हैरंल  52.00  3400  00  50.00

 भध्य  प्रदेश  15.00  55.00  40.00

 महाराष्ट्र  12.00  न+  7.50

 मणिपुर
 न  50.00  न

 उड़ीसा  18.00  40.00  15.00

 पजाे  ना  20.00  नत+

 राजस्थान  ४4.00  न  90.00

 सिक्किम  _  ध्ा्ा  2.50

 कमिलभादु  69.00  50.00  5500

 त्रिपुरा  गा  20.09
 उत्तर  प्रदेश  12.00  120.00

 पश्चिम  बंगाल  196.50  .$0  244.70  368.30
 कि

 उक्त  वित्तीय  सहायता  निम्नलिखित  स्कीमों  के  लिए  दी  गई  थी

 1.  क्षेत्रीय  कर  कैंकों  की  सहायंतां  अंनुंदान  देंगे  की  स्कोम*

 2.  कोबाल्ट  धिरेपी  यूनिटों  की  स्थापता  करने  के  लिए  बिंत्तीय॑  सहायता  की

 योजनाएँ

 3.  कैंसर  नियन्त्रण  कार्यत्रेंम  के  अंन्लेंगेत  निंवारंक॑  स्वॉस्थ्ये  शुरू  में  ही  पता

 लगाने  और  प्रशामक  उपचार  के  लिए  जिला  परियोजनाओं  को  वित्तीम  सहायता  देने  की

 स्कीम**

 4.  मेडिकल  कालेजों/अस्पततालों  के  अलतकालाजी  विग  के  विकास  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  देने  की  स्कीम  **
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 5.  कैंसरे  की  निवारक  स्वास्थ्य  शिक्षा  और  उसका  शुरू  में  ही  पता  लगाने  के  लिए
 स्वैच्छिक  सगठनों  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  स्कौम**

 *ये  चल  रही  स्कीमें  हैं  ।

 +क*ये  स्कीमें  नई  हैं  और  1990-91  में  आरम्भ  की  गई

 सहिला  तथा  बाल  कल्याण  कार्यक्रम  हि

 .  *110.  प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  क्‍या  मानव  संसाप्रन  विकास  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हु

 गत  दो
 वर्षों  में  प्रत्येक  वष॑  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  महिला  तथा  ब्राल  कल्याण  के

 विभिन्‍त  कार्यक्रमों  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी-कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई
 राज्य  सरकारों  द्वारा  कितनी  घनराशि  व्यय  की  गई  तथा  उससे  कितने  व्यक्ति

 लाभान्वित  हुए

 क्‍या  ऐसी  योजनाओं/कार्य क्रम  की  उपयोगिता  और  उनके  कार्य  निष्पादन  का  निर्धारण
 करने  हेत  कोई  विश्लेषण  कराया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सम्त्रो  अर्जुन  :  और  ऐसे  कई  कार्यक्रम  हैँ
 जिनके  अन्तगंत  सरकार  महिलाओं  और  बच्चों  के  कल्याण  हेतु  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  शासित
 प्रदेश  प्रशासनों  को  सहायता  प्रदान  करती  मुख्य  कार्यक्रम  निम्नानुसार  हैं  :

 (1)  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  सी०  डी०  जिसमें  विश्व  बैंक  से
 सहायता  प्राप्त  आई०  सी०  डी०  एस०  योजना  ओर  आई०  सी०  डी०  एस०
 प्रशिक्षण  शामिल  हैं  ।  हि

 (2)  गेहूं  आधारित  पोषाहार  कायंक्रम  ।

 (3)  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमहिलाओं  और  बच्चों  का  विकास  डब्स्पू०  सौ०  ओर०  ।
 (4)  महिला  विकास  परियोजना  ।

 ॥

 (5)  संकटग्रस्त  महिलाओं  के  पुनर्वास  के  लिए  महिला  प्रशिक्षण  केन्द्रों/सस्थानों  की  स्थापना करता  ।  ह

 (6)  देखभाल  और  संरक्षण  के  जरूरतमन्द  बच्चों  के  कल्याण  की  योजना  ।

 (7)  किशोर  कुसमंजन  निवारण  एवं  नियन्त्रण  योजना  ।

 (8)  मातृ  एवं  बाल  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  :

 सर्व  व्यापक  रोग  प्रतिरोधन  कार्यक्रम

 मौखिक  पुनर्जलीकरण  उपचार  कार्यक्रम

 रोग  प्रतिक्षरण  कार्यक्रम

 26



 10  1914  लिखित  उत्तर

 निम्नलिखित  योजनांयें  इस  वर्ष  के  दोरान  राज्यों  में  अन्तरित  कर  दी  गई  हैं  :

 (1)  ग्रेहें  आधारित  पोषाहार  कार्यक्रम  ।

 (2).  महिला  विकास  परियोजना  ।

 लक  3)  संकटगब्रस्त  महिलाओं  के  पुनर्वास  के  लिए  महिला  प्रअिक्षण  केन्‍्द्रों/संस्थानों  की

 स्थापना  ।

 (4)  देखभाल  ओर  संरक्षण  के  जरूरतमंद  बच्चों  के  कल्याण  की  योजना  ।

 . ,-  वर्ष  1990-91,  1991-92  के  दौरान  और  1992-93  से  अब  तक  आबंटित

 सरकारों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  द्वारा  खर्च  की  गई  धनराशि  और  लाभ

 कं्ताओं  की  संख्या  के  ब्योरे  विवरण  से  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  सभी  कार्यक्रमों  का  समय-समय  पर  विश्लेषण  और

 मूल्यांकन  किया  जाता  हैं  और  उनमें  आवश्यक  सुधार  किए  जाते  हैं  ।

 आई०  सी०  डो०  एल०  योजगांओं  के  सतत  कार्यास्वयन  के  लिए  गत  तोन  वर्षों  के

 न  दौरान  राज्यों  को  ड्री  गई  केसोय  सहायता-अनुवान  तथा  राज्यों/केस  शासित
 प्रदेशों  हारा  किए  गए  व्यय  का  राज्यवार  ब्यौरा  दाने  वाला  विवरण

 रुपयों

 «  क्रम  .  प्रदेश  का  नाम  1990-91  1991-92  1992-93.

 हम  दी  गई किया गया  दी  गई किया गया  23-11-92
 |

 धनराशि  खत  धनराशि  खर्च  तक  जारी  की

 है  2  3  4  5  6  7

 1,  आंध्र  1157.95  820.58  1062.12  1147.07  1061.30

 १):.2,  अरुणाचल  प्रदेश  136.80  111.19  148.20  131.57  196.26

 5०३.  मसम  762.91  624.05  664.59  756.32  480.29

 ९५4:  बिहार  .  .2383.01  1915.93  2234.27  2451.08  1897.91

 145.05  101.22  103.32  107.76  85.23

 6.  गुजरात  1801.49  1604.50  1791.82  1667.21  844.39

 7.  हरियाणा  444.24  313.70  355.99  448,66  379.58

 8.  हिमाचल  प्रदेश  342.05  291.71  350.08  323.78  263.39

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  313.14  303.18  331.98  268.45  224.90
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 2  है

 10.  कर्नाटक  1217.43  859.12  1010.02  |

 11.  केरल  931.50  817.42  519.65

 12.  मध्य  प्रवेश  1814.39  1705.67  1909.14

 13.  महाराष्ट्र  2444.88  2063.49  2222.41

 14.  मणिपुर  209.69  131.11  199.95

 15.  मेघालय  179.92  111.26  104.40

 16.  मिजोरम  22R.9b  144.65  $32.38

 17.  नासालैण्ड  234.83  180-94  208.68

 18.  उड़ीसा  923.54  559.30  596.46

 19.  पंजाब  589,48  461.06  553.29

 20.  रजजक्धान  142%9,6$  332.96  96323

 21.  सिक्किम  $3.12  43.28  50.29

 22.  तमिलनाडु  1155.32  848.52  946.60

 23.  त्रिपुरा  120.01  43.96.  92.25

 24.  उत्तर  प्रदेश  2422.89  2422.89  1914.58

 25.  पश्चिम  बंगाल  1693.57  1608.34  1642.60

 26.  बुक्केमान  और  निकोबार  27.36  27.36  31.89

 हीप  समूह

 27.  चण्डीगढ़  24.00.  24.00.  25.43

 38  झढ़र  और  बग्मर  हवेली  12.70  12.00  15.11

 29%  दमन  द्वीप  8.00  800 §  8.53

 0,  डल्ली  373,62  32480  378.89

 31.  642  42...  6.51

 00  7,13  74.64 32

 28
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 10  1914
 —

 विश्व  बेंक  से  सहायता  प्राप्त  आई०  सो०  डो०  एस०  कार्यक्रमों  के  अस्तर्गत .
 थर्ष  1990-91,  1991-92  तथा  1992-95  के  दोरान

 शाज्य  सरकारों  को  वी  गई  धनराशि  तथा  इसी  अथधि  के  दौरान

 किग्रा  गया  ध्यय  ।
 $

 रुपये

 राज्य  1990-91  1991-92  1992-93  ५

 द्वी  गई  किया  जारी  किया  25-11-92  30-  ७-92

 अनुदान  गया  किया  गया  तक  जारी  तक

 राशि  खर्च*  गया  खर्च  किया  गया  यया  ख्ज  ,  -

 अनुदान  अनुदान
 न  मनन  2800.00 530.00  1000  दी

 आंध्र  प्रदेश  500  247.69  2800.00  530.00  भी  शामिल

 2.  उड़ीसा  450  3595.96  शून्य  422.77

 3.  बिहार  शून्य  शून्य  3.00  #
 शून्य  -“:

 4.  मध्य  प्रदेश  शून्य  शून्य
 ##  --

 सनसनी  मिमी

 सो०  से  22-  एस०  तक  की  अबधि  के  दौरान  किया  गया  व्यय  भी  शामिल  है  जिसके

 लिए  विश्व  बैंक  से  पूर्व  प्रभावी  वित्त  पोषण  अनुमेय  है  ।

 *+सूचना  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 आई०  सो०  डी०  एस०  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  लिए  किया  गया  आवंटन/बौ  गई

 अनुदान  सहायताਂ

 े  रुपये
 आबंटित  ४2 ७एनरणणणणाा्  ना  सकक्‍्इडो-ननन

 राज्य  का  नाम  व्यय

 संख्या  आबंटित  व्यय  आबंटित  व्यय  आबंटित  व्यय

 राशि  राशि  राशि

 तक

 जज  ्ै्  जज  अं  न  औआआऔाखा  आओ  ञ  8

 ]  2  3  4  5  6  7  8

 2.  आन्ध्र  प्रदेश  57.38  43.90  —  शून्य  1.51  .
 --

 :  2.  अरणाचल  प्रदेश  8.04  0.76  शून्य  302  न

 3. असम 8.04... 3.47 6.28. शून्य 3.22. -+-



 खिंखित  शंत्तर  ।  1992

 2  3  रच  5  6  है  8

 4.  बिहारें  36.14  16.00  13.79  24.96  2418  .
 --

 5.  गोआ  2.78  8:08...  ¢ =
 --

 6.  गुजरात  41.00  38.87.  36.95  38.84  18.25  17.17

 1.  हरियाणा  8.03  3.82  प्त्य  5.07  302  —

 8.  हिमांचिल  प्रदेश  शूस्य  शून्य
 --

 9.  जम्यू  और  कश्मीर  12.05  6.24  श्म्य  5.52  6.00  —

 10.  कनौरैंक  33.63  28.60  2558  41.389  2112  —

 11.  केरल  17.98  13.43  2.84  9.14  13.58  2.68

 12.  भंध्य॑  प्रदेश  49.23  39.93  3501  48.97.  21.38

 13.  भहारा्ट  44.96.  40.05  4102  44.40  18.16  23.05

 14.  मणिपुर  2.21  0.33  0.33.  1.92  1.51.  1:51

 15.  मेधॉलय  4.02  6.66  3.76.  1.82  382

 16.  सिजॉरेप  3.02...  3.92  3.84...  9.77  1640  —

 17.  नागालैण्ड  3.23  ३.02...  3.02  प्रतीक्षित  154  .  1.65

 18.  उड़ीसा  18.55...  8.57  9.05.  4.05  4.54  —

 19.  पंजाब  7.53.  7.17  3.59.  5.03  4.52...  --

 20.  राजस्थान  45.25  23.55.  25.55  29.29.  1010  6.43

 24.  प्रिस्किम  2.79  1.67  शून्य  1.44  1.51.  —

 22.  संघिसनाड  21.76  13.42  42.98  23.96  453.  -_--

 23.  त्रिषुरों  0.75  0.92  3.37.  7.14  4.52...  6.77

 24.  उत्तर  प्रदेश  शून्य  शून्य  शून्य  शून्य  शून्य  शून्य

 25.  वश्चिभ्  बंगाल  $6.25  32.83  30.45  17.50  — 32.04

 सूचना  प्रतीक्षित  है  ।
 ग्ााग__झ्झ8झ्ग्ण्ण्

 कहसम  भारत  सरकारें  द्वारा  सीधे  तोर  पर  वित्त  पोधिंत  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  लॉभि
 कर्तों  शामिल  नहीं  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  और  हिमाचल  प्रदेश  में  सभी  अ्रशि्षण  शंख्थानों  का
 वित्त  पोषण  भारत  सरकार  द्वारा  सीधे  तोर  पर  किया  जाता
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 (७)

 आई०सी ०  डी  ०एड्०  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  अन्सर्यत  साभ  प्राप्त  कर्शाओं
 सम्बन्धी  ब्यौरे*

 क््््ि््नचिचचिलिल्चिचिचि्चि्डििट रा  ऑन  | ee  स+>>+फन«-मनभम-  काना  लत

 1990-91  1991-92  1992-93

 a
 92

 1.  आंध्र  प्रदेश  2,716  2,753  1,516

 2.  जरुणाचल  प्रदेश  _
 न  _

 3.  असम  1,126  1,456  665

 4.  बिहार  2,271  2,250  862

 5.  गोवा  151  62  --

 6.  गुजरात  2,571  3,057  1,566

 4.  हरियाणा  1,325  2,067  687

 8.  हिमाचल  प्रदेश  ने  205  रत

 9,  जम्मू  और  कश्मीर  276  205  32

 10.  कर्नाटक  2,525  2,384  1,296

 11.  केरल  1,312  1,323  56

 12.  मध्य  प्रदेश  2,311  6,775  2,402

 13.  महाराष्ट्र  2,823  2,838  475

 14.  मणिपुर  जा  ना  न

 15.  मेघालय  265  142  206

 16.  मिजोरम  न  50
 '

 —_—

 17.  नागालैंड  ना  31

 18.  उड़ीसा  551  3,773  194

 19.  पंजाब  58  2,052  135

 20.  राजस्थान  1,441  1,854  508

 21.  सिक्किम  ता  ता  11

 22.  तमिलनाडु
 ता

 चा
 न+

 23.  त्रिपुरा
 बा  574  129

 24.  उत्तर  प्रदेश  3,388  4,633  4,431

 25.  वैस्ट  बंगाल  3,793  2,043  1,227

 +*इसमें  इन  राज्यों  में  भारत  सरकार  से  सीधे  तौर  पर  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  प्रशिक्षण  संस्थानों

 के  लाभ  प्राप्तकर्सा  शामिल  हैं  ।

 प्रतिक्षित
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 लिखित  उत्तर  1  1992.

 आई०  सी०  डी०  एस०  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  अस्तर्गते  लॉभ  अप्तकेलेलिं

 आई०  सो०  डी०  एसं०  के  ब्यौरे
 ध््

 प्रशिक्षण  वर्ष  1990-91  1991-92  1992-93

 (31-10-92  की

 हि  स्थिति  अनुसारो

 बाल  विकास  परियोजना

 सहायक  बाल  विकास  परियोजना  अधिकारी

 क्राय॑  प्रशिक्षण  323  304  235

 पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम  230  ‘178°  130

 सुपर  बाजार

 कार्य  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  1068  1076  650

 पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम  484.  579...  399

 एस०  ओ०  बा०वि०प०अ०  का  प्रशिक्षण

 नियमित  पाठ्यक्रम  3850  3071  1151  (30-9-92

 पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम  6340  5959  1889  (30-9-92

 आँगनवाड़ी  कार्यकर्ता  1827.  710.  409
 '
 प्रशिक्षण  केन्द्र/मध्य  स्तरीय

 प्रशिक्षण  कार्यशालाओं

 आदि  के  अनुदेशकों  का  प्रशिक्षण

 34
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 विखित  उत्तर  1  1992

 महिला  विकास  परियोजना

 सहिला  विकास  परियोजनाओं  के  अन्तर्गत  सरकार  हारा  राजस्थान  में
 आवंटित  राशि  का  श्यौरा

 लाखों

 राज्य  का  नाम  आबंटित  राशि

 1990-91  1991-92  1992-93

 राजस्थान  24.00  52.00  शून्य

 एन०  बीਂ  यह  एक  जन  जागृति  विकास  कार्यक्रम  लाभप्राप्तकर्ताओं  की  संख्या  बताना  सम्भव

 नहीं  है  ।

 बिवरण-५

 संकटप्र॒स्त  महिलाओं  के  पुनर्वास  के  लिए  प्रशिक्षण  केसर  स्थापित  करने  की  सहायता  योलना

 संकटग्रस्त  महिलाओं  के  पुनर्वास  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  की  सहायता  योजना

 के  अन्तर्गत  वर्ष  1990-91,  1991-92  और  1992-93  के  दौरान  घनराशि  के  राज्य,किन्द्र  शासित

 प्रदेशवार  आबंटन  तथा  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  लाभप्राप्तकर्ताओं  की  संख्या  द्शाने  वाला  विवरण  :

 लाखों

 क्रम  राज्य/केन्द्र  शासित  1990-91  1991-92  1992-93

 संख्या  प्रदेश  आबंटित  लाभप्राप्सकर्ताओं  लाभप्राप्नकर्ताओं  आबंटित

 धनराशि  की  संख्या  धनराशि  की  धनराशि

 1  2  3  4  5  6  7

 1.  आंध्र  1.97  310  3.19  3.75  1.27

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  ना  ने
 _

 3.  असम  0.27  25  न  —

 4.  बिहार  ्य्य  ता  25  न  0.12

 5.  गोवा  चाः  ना  न-+
 न  --

 6.  गुजरात  0.20  100  0.73  50  0.48

 7.  हरियाणा  0.52  80  0.46  80  0.20

 8.  हिमाचल  प्रदेश  न
 बा

 न  न

 9.  जम्मू  ओर  कश्मीर  --
 ना  या  न-+

 न

 40
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 2  3  4  5  6  7

 10.  कर्नाटक  7.69  920  9.36  250  2.57

 11.  केरल  न  —  न
 ध्य्य

 न

 12.  मध्य  प्रदेश  ना  240  2.70  400  1.40

 13.  महाराष्ट्र  4.26  न  0.48  50  10

 14.  मणिपुर  न
 —  --  —

 --

 15.  मेघालय  गा
 न

 गा
 न  ज+

 16.  मिजोरम  न
 ना  च+

 न  न

 17.  नागालैण्ड  ना  शा  ना
 ना

 18.  उड़ीसा  2.98  245  1.85  1.55  1.29

 19.  पंजाब  —
 न

 ना
 न  न

 20.  राजस्थान  3.30  320  8.95  815  3.02

 21.  सिक्किम  शा
 न

 या  जप
 —

 22.  तमिलनाडु  ध्य्य  ना  ता
 न  न

 23.  त्रिपुरा  न+
 न  न  न

 24.  उत्तर  प्रदेश  1.17  160  4.36  590  1.40

 235.  वैस्ट  बंगाल  1.97  185  0.86  150  1.15

 26.  दिल्ली  2.77  230  3.84  260  2.00
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 विवरण-एाा

 किशोर  सामाजिक  कुसमंजन  निवारण  एबं  नियन्त्रण  योजना  के  अन्तर्गत

 सहायता  अनूदास
 ————__——  आम  ममकीम  जा  अक

 ऋ०  राज्य  का  नाम  के  1991-92  के  1992-93  के

 सं०  दौरान  जारी  दौरान  जारी  दौरान  जारी

 घनराशि  धनराशि  घनराशि

 400  ई०  400  लाखों

 लाख  लाख

 ||  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  10.00  8.36  7.06

 2.  असम  19.26  3.00  0.26

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  1.64  न  --

 4.  बिहार  19.17  6.74  --

 5  गोवा  2.18  54  23.46

 6.  गुलरात  15.70  39.97  11.88

 7.  हरियाणा  12.27  0.74

 8  हिमाचल  प्रदेश  1.69  05

 9.  कर्नाटक  46.74  80.29  —

 10.  केरल  5.17  28.38  3.07

 11.  मध्य  प्रदेश  32.09  32.98  1.81

 12.  महाराष्ट्र  71.14  ७9.50  --

 13.  मणिपुर  1.64
 ्ा

 न

 14  मेघालय  2.61  9.00  —

 15.  मिजोरम  1.89  2.00  0.21

 16.  नागार्लण्ड  1.64  ना
 न

 17.  उड़ीसा  18.04  17.58  1.80
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 18.  पंजाब  3.85...  3038.8

 राजस्थान  2.95  13.73  1.10

 20.  सिक्किम  1.64  —
 --

 21.  तमिलनाडु  26.29  55.05  29.55

 22.  त्रिपुरा  1.64  —
 न

 23.  उत्तर  प्रदेश
 48.71  10.60  8.96

 24.  वैस्ट  बंगाल  52.57  47.55  15.00

 25.  दिल्ली  निल  --  —

 26.  पांडिचेरी  2.14  50  0.43

 27.  जम्मू  और  कश्मीर  1.64  _

 28.  अण्डमान  और  निकोबार  1.64  _

 द्वीप  समूह

 29.  दमन  और  दीव  1.64  न  ब्न्म

 30.  लक्ष्यद्वीप  1.64  --  लि
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 10  1914

 विवरण-५शात

 —

 विटामिन  की  कमी  के  कारण  होने  वाले  अग्थेपन  के  लिए  रोयप्रतिरक्षण  के

 अन्तर्गत  लाभप्राप्तकर्साओं  को  संख्या
 —  न

 1982-93  2-93 ऋ०सं०  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश  1990-91  1991-92

 ल-अगस्त  )

 2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  1870359  3142069  558154

 2.  असम  352399  271621  263475

 3.  बिहार  93599  एन०आर०  एन०आर०

 4.  गुजरात  3261812  2400847  517652

 5.  हरियाणा  1411477  1224234  एनं०आर०

 6.  कर्नाटक  3633128  2527346  एन०आर०

 7.  केरल  1864024  1117063  256601

 8.  मध्य  प्रदेश  3263359  3729281  474516

 9.  महाराष्ट्र  4403766  4886134  925983

 10.  उड़ीसो  3293554  2935033  940518

 11.  पंजाब  1247758  1513327  एम०आर०

 12  राजस्थान  1093126  1337804  498013

 13.  तमिलनाडु  3202578  5483305  2130681

 14.  उत्तर  प्रदेश  1180000  1718000  165000

 15.  पश्चिम  बंगाल  743181  1806068  473036

 16.  हिमाचल  प्रदेश  388882  428493  157281

 17.  जम्मू  और  कश्मीर  53013  एन०आर०  एम०आर०

 18.  मजियुरे  56838  30919  5635

 19.  मेघालय  100549  84608  30164

 20.  नागालेण्ड  ऐएन०आर०  एन०आर०  31

 21.  सिक्किम  26456  21987  13602

 22.  त्रिपुरा  68567  53141  26965

 23.  अण्डमान  और  17791  12557  6657

 निकोबार  द्वीप

 399



 लिखित  उत्तरें  ]  1993

 1  2  3  4  5

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  15629  7678  6962

 25,  चण्डीगढ़  18002  15212  एन०आर०

 26  दादर  और  नागर  हथेली  8083  150  एन०आर०

 27.  दिल्‍ली  115729  190628  57120

 28.  गोवा  62656  65045  7673

 29.  दमन  और  दीव  3418  3224  689

 30  लक्षदीप  4793  2319  एन०आर०

 31.  मिजोरम  338784  321616  140131

 32.  पांडिचेरी  42177  48511  3446

 आंकड़े  अनन्तिम

 ्ः  हु

 रेलवे  की  भूमि

 +111.  आओ  छीतृभाई  गामीत  :  क्‍या  रेल  मन्‍्तजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेलवे  की  अप्रयुक्त  भूमि  का  वाणिज्यिक  उपयोग  करने  की  व्यवहायंता  की  जांच

 करने  के  लिए  गठित  विशेषज्ञ  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  समिति  की  सिफारिशों  की  मुख्य-प्ुर्य  बातें  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इस  पर  की  गई/की  जाने  वाली  कार्यवाही  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रो  सो०  के०  जाफर  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नवोदय  विश्ञालय

 *112,  श्री  सूयंतारायण  यादव  :

 डा०  कृपातसिशु  भोई  :

 क्या  सामव  संसाधन  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नवोदय  विद्यालय  योजना  के  अनुसार  देश  में  प्रत्येक  जिले  में  औसतन  एक
 दय  विद्यालय  खोला

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  जिलों  को  कुल  संख्या  कितनी-कितनी  है  तथा  उनमें  से

 इस  योजना  के  अंतगगंत  कितने  लाये  गये

 1992  में  अब  तक  जिन  जिलों  में  . नवोदय  विद्यालय  खोले  गए  उनकी  राज्यवार

 संख्या  क्या

 प्रत्येक  राज्य  सरकार  से  आवश्यक  सुविधाओं  सहित  नवोदय  विद्यालय  खोलने  के

 लिए  कितन  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 60



 10  1914  लिखित  उस्तरं

 प्रत्येक  राज्य  के  शेष  बचे  जिलों  में  एक-एक  नवोदय  विद्यालय  कब  तक  खोला

 जायेगा  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  हां  ।

 से  सभापटल  पर  रखे  गए  विवरण-पत्र  में  आवश्यक  सूचना  दी  गई  है  ।

 नवोदय  विद्यालय  राज्य  सरकारों  और  संघशासित  क्षेत्रों  दरा  आवश्यक

 सुविधायें  और  वित्तीय  संसाधन  उपलब्ध  कराते  ही  देश  के  सभी  जिलों  में  नवोदय  विद्यालय  खोले
 को  उत्सुक  है  ।

 विवरण

 अब  तक  खोले  गए  नवोदय  विज्ञालय

 क्र०सं०  राज्यससधशासित  जिलों  की  91-92  तक  92-93  में  खोले  गए  नए  प्राष्त

 क्षेत्र  सं०  खोले  गए  खोले  गए  नवोदय  प्रस्ताव

 विद्यालयों

 की  कुल
 संख्या

 1  2  3  4  5  6  7

 1.  आंध्र  प्रदेश  23  21  न+  21  02

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  11  05  —  05  न

 3,  बिहार  50  26  27  13.:

 4.  गोवा  02  02  ना  02

 5.  गुजरात  19  09  2  11  02

 6.  हरियाणा  16  09  3  12  02

 7.  हिसाचल  प्रदेश  12  08  2  10  ना

 8.  जम्मू  और  कश्मीर  14  14  न  ना

 9.  केरल  14  11  ््ि  11  of

 10.  कर्नाटक  20  18  --  18  02

 11.  मध्य  प्रदेश  45  30  12  42  02

 12.  महाराष्ट्र  33  20  4  24  06

 13.  मणिपुर  08  07  —  07  01

 14.  मेघालय  05  04  न  04  0

 15.  मिजोरम  03  02  03  न+



 लिखित  उत्तरें  )  1992

 1  2  3  4  5  6  7

 16.  उड़ीसा  13  12  न  12  0

 17.  पंजाब  12  08  2  0  -

 18  राजस्थान  28  20  3  23  05

 19.  सिक्किम  04  01  ||  02  —~

 20.  नागालैण्ड  07  02  न  02  02

 21.  त्रिपुरा  03  02  न  02  रत

 22.  उत्तर  प्रदेश  63  36  8  44  05

 23.  अंडमान  और  निकोबार

 द्वीपसमूह  02  02  —  02

 24.  चडीगढ़  01  01  ना  01

 25.  दादर  और  नागर

 हवेली  01  01  ्  01  -

 26.  दमन  और  दीवਂ  ०2  02  —  02

 27.  बिल्ली  04  02  न  02  रत

 28.  लक्षद्वीप  01  01
 ना  01  --

 29.  04  04  न  04  --

 30.  असम  23  न  1  01  04

 योग  443" =  280.  40
 °
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 *  तमिलनाडु  (23  तथा  पश्चिम  बंगरल  (20  राज्यों  से  सम्बन्धित  सूचना
 शामिल  नहीं

 क्षेत्रीय  भाषाओं  की  पुस्तक

 +]  13,  झलो  के०  प्रधानों  :  क्या  सानज  संसाधन  विकास  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  क्षेत्रीय  भाषाओं  की  पुस्तकों  को  प्रोत्साहन  देने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  नेशनल

 बुक  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  के  विचार।धीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  ट्रस्ट  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए
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 सास  संसाधन  विकास  मंत्रों  अर्थशुन  ओर  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास
 समकालीत  साहित्य  की  कृतियों  के  पुस्तक  उत्सवों  तथा  राष्ट्रीय  पुस्तक  सप्ताह  के

 विभिन्‍न  भाषाओं  में  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्‍्यास  की  समाचार  पत्रिका  के  क्षेत्रीय

 भाषाओं  में  पुस्तकों  क ेवितरण  तथा  उनका  स्टाक  तैयार  करने  के  लिए  एजेन्‍्टों  के  रूप  में  प्राइवेट

 पुस्तक  विक्र  ताओं  को  पंजीकृत  अनुवाद  के  लिए  चूनिल्दा  आल  पुस्तकों  की  सूतचियां  तैयार

 प्रमुख  अन्तर्राष्ट्रीय  पुस्तक  मेलों  में  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  पुरस्कार  ब्रिजेता  पुष्तकों  की
 और  प्राइवेट  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  प्रकाशकों  द्वारा  प्रक्राशित  क्षेत्रीय  भाषा  के  प्रकाशनों  की
 विशेष  प्रदर्शनी  सहित  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  पुस्तकों  के  प्रकाशन  जं॑से  विभिन्‍्त  उपायों  के  माध्यम  से

 पहले  ही  क्षेत्रीय  भाषा  की  पुस्तकों  को  भ्रोन्‍्मलत  कर  रहा  है  ।

 4

 एक  विवरण  संलक्त  है  |

 विधरण

 राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  ने  1  अप्र  1989  से

 तेलुगू  तथा  उर्दू  में  1800  से  अधिक  उचित  मूल्य  के

 शीर्षक  प्रकाशित  किए  |  इसके  न्यास  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  क्षेत्रीय  भाषा  की

 पुस्तकों  की  प्रोन्‍तति  के  लिए  निष्नलिखित  उपाय  किए  हैं  :

 1.  16  पुस्तक  मेले/उत्सव  आयोजित  किए  और  उसने  भारत  के  विभिन्‍न  भागों  में
 आयोजित  65  पुस्तफ  मैलों/उत्सवों  में  भाग

 2.  1990  और  1991  में  पंजाबी  जत्थों  का  आयोजन  किया  और  उनमें
 भाग  लिया  ।  न्यास  ने  1992  में  पंजाब  में  एक  पंजाबी  पुस्तक
 यात्रा  का  भी  आयोजन  किया

 3.  तमिल  तेलुगू  तथा  उर्द
 में  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  की  समाचार  पत्रिका  का  प्रकाशन  शुरू  किया

 4.  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  शप्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  के  प्रकाशनों  के  स्टाकिस्टों  तथा
 एजेन्टों  के  रूप  में  109  पुस्तक  विक्र  ताओं  को  नामांकित  और

 5.  एक  नये  कार्यक्रम  के  रा०  पु०  न्यास  ने  सम्बन्धित  राज्य  में  विभिन्‍न  स्थानों
 क्रो  शामिल  करके  निजी  और  सावंजनिक  क्षेत्र  द्वारा  प्रकाशित  पुस्तकों  सहित

 विभिन्‍न  भाषाओं  में  प्रकाशनों  की  विशेष  प्रदर्शनी  एवं  बिक्री  शुरू  की  शरू  में

 तमिल  में  पुस्तकों  की  प्रदर्शनी-एबं-बिक्री  1992  में  शुरू  की  गई  और
 1993  तक  तमिलनाडु  में  32  स्थान  शामिल  करना  निश्चित  इसी  प्रकार

 का  एक  कार्यक्रम  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  में  प्रकाशनों  के लिए  शुरू  किया
 गया  है  और  इन  दो  राज्यों  में  31  स्थानों  को  शामिल  करना  निश्चित  है  ।

 सलेरिया  की  रोकभास

 #114.  क्रो  लोकनाथ  चोधरों  :

 श्री  शरद  दिधे  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिचार  कश्वाण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तर  1  1992

 क्‍या  सरकार  ने  मलेरिया  की  रोकथाम  के  लिए  कुछ  नई  नीतियां  बनाने  हेतु  विश्व

 स्वास्थ्य  संगठन  के  सहयोग  से  एक  संयुक्त  कृतिक  बल  का  गठत  किया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उक्त  संयुकत्र  कृत्तिक  बल  ने  मलेरिया  के  रोगियों  की  संख्या  का  पता  लगाने

 के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  है और  इसके  इतने  बड़े  पैमाने  पर  फैलने  के  क्‍या  कारण

 (a)  यदि  तो  राज्यवार  तत्सग्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 मलेरिया  की  रोकथाम  के  लिए  क्या-क्या  सिफारिशें  की  गई  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  एम०  एल०  :  से  एक  विवरण
 संलग्न

 विवरण

 ओर  हां  ।  विश्व  स्वास्थ्य  संगठत  के  सहयोग  से  मलेरिया  नियंत्रण  के  लिए
 संशोधित  नीति  तैयार  करने  हेतु  भूतपूर्व  सलाहकार  डा०  हरचरण  सिंह  की

 अध्यक्षता  में  एक  कार्य-दल  का  गठत  किया  गया  कायं-दल  के  विचारार्थ  विषय  इस  प्रकार

 हैं  4
 «०  जे  सभी  सम्बन्धित  घटकों  ओर  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  3  से  7  1992  तक

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  नई  दिल्ली  में  हुई  मलेरिया  सम्बन्धी  अंतर-क्षेत्रीय

 बंठक  की  सिफारिशों  पर  विचार  करते  हुए  देश  में  मलेरिया  नियंत्रण  सम्बन्धी  सभी

 विकल्पों  के  पक्ष  और  विपक्ष  का  अध्ययन  और  अपनाई  जाने  वाली  नीतियों  की

 सिफारिश  करना  ।
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 (ii)  सात  राज्यों  अर्थात्‌  आंध्र  मध्य  उड़ीसा
 ओर  राजस्थान  तथा  अरुणाचल  नागालैंड
 और  त्रिपुरा  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  के  लादिवासी  क्षेत्रों  में  मलेरिया  की  समस्या
 निबटने  के  लिए  विशिष्ट  नीतियों  की  सिफारिश  करना  ।

 (7)  मलेरिया-जनक  स्तरीकरण  और  अन्य  अस्थानिकमारी  वाले  राज्यों  के  लिए  राष्ट्रीय
 मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  तथा  मलेरिया  अनुसंधान  केन्द्र  द्वारा  अंतिम  रूप  दी  जा
 रही  कार्य-योजना  की  पुनरीक्षा  करना  ।

 (५)  1992  के  अंत  तक  एक  अंतरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करना  जिसके  बाद

 रार्थ  विषयों  में  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  परामर्श  से  संशोधन

 किया  जाए  ।

 (५)  विश्व  बैक  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  परियोजना  दस्तावेज  तैयार  करना  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कार्य-दल  ने  1992  में  एक  अंतरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  ।
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 लक  Tc  तीन

 अंखिस  रिपोर्ट  2993  के  अंत  तक  प्रस्तुत  करने  की  आशा  आदिवासी  क्षेत्रों

 में  मलेरिया  नियंत्रण  के  लिए  अंतरिम  रिपोर्ट  की  मुख्य  सिफारिशें  इस  प्रकार  हैं  :

 (1)  जिला  स्वास्थ्य  प्राप्लिकाश्ियों  द्वारा  मलेरिया  तियंत्रण  सम्बत्धी  क्रार्यों  के  लिए
 रिया-जमक  स्तरीकरण  पर  आधारित  जिला  स्तरीय  सूक्ष्म  तियोजन  ।

 (Ul)  पहले  से  उपलब्ध  बहु-उद्देशीय  कछ्मकर्ता  के  अत्मिरिक्त  मलेरिया  सम्बन्धी  कार्यकर्ता

 की  शुरूआत  ।  यह  मलेरिया  सम्बन्धी  कार्यकर्ता  स्वैच्छिक  आधार  पर  लिया  गया

 एक  स्थानीय  व्यक्ति  होना  चाहिए  जिसे  मलेरिया  सम्बन्धी  कार्य  के  लिए  प्रशिक्षित
 किया  जाएगा  ।

 ज़िला  स्करीक्त  ज़ानफदिक  कक्‍िक्रानी  कक्षों  को  स्थापना  ताकि  समय  पर  उप्रचारात्सक
 उपाय  करते  के  लिए  उस  जिले  के  आंकड़ों  का  विश्लेषण  और  महामारियों  और
 प्रकौपों  का  क्षनुमात्त  लगाया  जा  सके  ।

 जन  1980

 15,  श्रो  गिरघारी  लाल  भार्मज़  :  जया  और  ब्रन  भम्त्रो  मह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्छों  ने  संक्रोधित  वत  अध्रविनियम्न  को  निरस्त  करने  की  मांग
 की

 तो  तत्सस्व॒न्धी  ब्यौरा  कमा  है  और  इसके  क्पा  क़ारण  और

 इस  सम्बधप्त  में  सरकार  द्वारा  कमा  कारयत्राही  की  गई  है/करने  का  विकार  है  ?

 सानव  संसाधत  विकास  मंत्री  अर्धून  सिह  और  बन

 1980  के  नतिरसत/उसमें  संशोधन  के  लिए  विधभिन्त  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  सरकारों  से
 बैदन  प्राप्त  हुए  ताकि  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  होने  वाले  विलम्ब  से  बचा  जा

 सके  ।

 1992  में  आयोजित  राज्य  वन  मंत्रियों  के  सम्मेलन  सहित  विभिन्न  मंत्रों  फर

 इस  मुद्दे  पर  विचार-विमर्श  करने  के  पशकक्त्‌  यज्न  ब्िनिश्म  किया  गया  कि  वन

 1980  के  तहत  प्रस्तावों  की  जांच  के  कार्य  को और  अधिक  विकेन्द्रीकृत  किया  जाए  तथा  इसे  सरल

 बनाया  जाय  ।  21-5-92  को  वन  1981  में  समुचित  संशोधन

 किया  गया  और  वन  1980  के  तहत  प्रस्तावों  की  जांच  करने  के  सम्बन्ध  में

 25-10-92  को  संशोधित  समेफित  दिशा-निर्देश  ज्वरी  किये  गए  हैं  ।

 महतततारों  ें  प्रदृच्नण  मिग्रंत्रण

 #]  116.  हो  शएकहुज्ण  छुछाएरिया  :

 श्रीमतो  भावना  जिखलिया  :

 क्या  पर्यावरण  ओर  बन  सन्त्रो  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  के  महानगरों  में  विभिन्‍न  उद्योगों  द्वारा  फैलाए  जा  रहे  प्रदूषण  से  पर्यावरण

 के  लिये  गम्भीर  खतरा  पैदा  हो  रहा
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 यदि  तो  महानगरों  में  प्रदूषण  नियंत्रण  कार्य  योजना  के  अंतग्त  किन-किन  उद्योगों

 का  पता  लगाया  गया  है
 ;  और

 सरकार  द्वारा  उन  उद्योगों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  जिम्होंने  प्रदूषण
 नियंत्रण  संयंत्र  नहीं  लगाया

 सानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  अजुग  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 और  नहीं  ।  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  का  अनुमान  है  कि  महानगरीय
 क्षेत्रों  मे ंप्रदूषण

 के  मुख्य  कारण  वाहनों  से  होने  वाला  उत्सर्जन  और  घरेलू  अपशिष्ट  -'

 जिन  उद्योगों  ने  प्रदूषण  नियंत्रण  के  उपकरण  नहीं  लगाए  उनसे  होने  वाले  प्रदूषण
 के  नियंत्रण  के  लिए

 किए  गए  उपायों  में  निम्तलिखित  उपाय  शामिल  हैं  :

 (1)  पर्यावरण  1986  के  तहत  उत्सर्जन  और  परिवेशी
 शोर  सम्बन्धी  मानक  निर्धारित  किए  गए

 (2)  बहिस्रावों  और  उत्सर्जनों  के  विसर्जन  को  निर्धारित  मानकों  तक  सीमित  रखने  के
 लिए  उद्योगों  से  कहा  गया  है  कि  वे  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  की  मंजरी  सम्बन्धी
 अपेक्षाओं  का  पालन  करें

 (3)  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  को  निर्देश  दिया  गया  है  कि  वे  यह  देखें  कि  निर्धारित
 मानकों  का  एक  समय-सीमा  के  भीतर  अनुपालन  किया  दोषी  इकाइयों  के

 अधिनियम  के  उपबन्धों  के  तहत  कार्रवाई  की  जाती

 (4)  अत्यधिक  प्रदूषण  फंलाने  वाले  उद्योगों  की  17  श्रेणियों  में  आने  वाले  बड़े  और  भप्ोले
 उद्योगों  के  लिए  एक  कार्य-योजना  तैयार  की  गई

 मेडिकल  शिक्षा  नीति

 *117.  ]7.  श्री  चेतन  पी०  एस०  चौहान  :

 प्रो०  रीता  बर्भा  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मसनन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  मेडिकल  शिक्षा  नीति  में  संशोधन  किया

 यदि  तो  इसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या  और

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  संशोधित  नीति  के  कार्यान्‍्वयन  पर  राज्य-बार  कितनी

 राशि  खर्च  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिषार  फल्याण  मंत्री  एम०  एल०  :  नहीं  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 दिल्‍लो  के  अस्पतालों  में  एम्बुलेंस

 +]  श्री  चमाजोत  यादव  :

 मरी  शरद  यादव  :

 क्या  स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  भसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  के  अस्पतालों  में  उपलब्ध  एम्बुलेंस  गाड़ियों  की  अस्पताल-बार  संख्या  कितनी
 -

 इन  एम्बुलेंसों  में  स ेकितनी  गाड़ियां  चलने  योग्य

 क्‍या  शहर  में  दुर्घटनाओं  में
 हो  रही  वृद्धि  को  देखते  हुए  इतनी  एम्बुलेंसें  पर्याप्त

 और

 यदि  तो  एम्बुलेंसों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  तथा  उनके  सभुवित  रख-रखाव  के

 लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिधार  कश्याण  मंत्री  एसम०  एल०  :  से  दिल्ली  के
 अस्पतालों  से  एकत्र  की  गई  सूचना  से  पता  चलता  है  कि  कुल  111  एम्बुलेंस  उपलब्ध  जिनमें  से
 102  चालू  हालत  में  अस्पताल-वार  ब्यौरे  संलग्त  हैं  ।

 दिल्ली  प्रशासन  ने  दुर्घटना  और  अभिधात  से  पीड़ित  लोगों  को  अस्पताल  पहुंचाने  के  लिए
 19  विशेषीकृत  एम्बुलेंस  लगाई  हैं  ।  इन  एम्बुलैंसों  में  वर्तमान  में  चरणबद्ध  तरीके  से  वृद्धि  की  जा

 रही  है  ।  इसके  अतिरिक्त  पुलिस  पी०  सी०  आर०  गाड़ियां  भी  दुर्घटना  से  पीड़ित  लोगों  को

 चार  के  लिए  अस्पताल  ले  जाने  का  काय॑  कर  रही  हैं  ।

 विधरण

 बिल्‍लो  के  अस्पतालों  में  उपलब्ध  तथा  चालू  हालत  वाली  एम्बलंसों  की  संख्या
 .  जन  न  हक  कत  ओके ०  हे  कलनननन2क++  Se  +

 ऋ०सं०  अस्पताल  का  नाम  उपलब्ध  एम्बुलैंसों  चालू  एम्बुलैंसों
 की  संध्या  की  संख्या

 प्प  यू

 a

 यू

 1.  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान
 तई  दिल्ली  ।  7  7

 2.  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  8  6

 3.  सफदरजग  अस्पताल  16  16

 4.  लेडी  हाडिग  मेडिकल  कॉलेज  3  4

 5.  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  :

 (i)  चरक  पालिका  मोती  बाग  2  2
 कम  ....... a  लिन  सि  2स:नईअफफफकसफककककफफ:  सफकफ  अअसअसउअपफस+  न  ेर  Centers  जज  67
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 लिखित  उत्तर्र  |  198?

 2  ६४  4

 (1)  पालिका  प्रसूति
 लोधी  कालोनी  1  1

 6.  दिल्‍ली  प्रशासन  :

 (i)  गोबिन्द  बल्‍लभ  पंत

 नई  दिल्‍ली  6  5

 (ii)  दीन  दयाल  उपाध्याय

 हरि  तगर  के  3

 (iii)  लोक  नायक  जयप्रकाश  नारायण

 अस्पताल  10  10

 (iv)  सिविल  अस्पताल  I

 (५)  मानसिक  रोग  शोहदरा  2  9

 (vi)  संजय  गांधी  स्मृति

 मंगोलपुरी
 1

 लाल  बहादुर  शास्त्री

 बिचड़ीपुर  ||

 (viii)  राव  तुलाराम  स्मृति

 जफरपुर  1  1

 (ix)  डा०  एन०  सी०  जोशी  स्मृति
 करोल  बांगें  t

 ९

 (७७  नेहरू  होम्योपैथी  मेडिकल

 डिफेंस  कॉलोनी

 (50)  केन्द्रीकृत  दुर्घटना  एवं  अभिषात  सेवाएं

 7.  दिल्‍ली  नगर-सनिगरम  :

 ()  हिंदू  राव  अस्पताल  7  6

 ()  स्वामी  दयानन्द  अस्पताल  5  4

 (7)  श्रीमती  गिरघारीलाल  प्रसूति  अस्पताल  |

 (५)  बाबू  क्षयरोग  अस्पाल  2

 (५)  कस्तूरबा  अस्पताल  2  2

 (५)  संक्रमी  रोग  अस्पताल  |

 मालवीय  नगर  कालोनी  अस्पताल  ||

 (५४)  लाजपत  सगर  अस्पताल  ||
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 लिखित  उतर

 (0)  कालकाजी  कालोनरि  अस्पताल  i

 (0)  तिलेंके  नंगे  कालोनी  अस्पताल  1  |

 (xii)  मोती  नगर  अस्पताल  1

 (xiii)  पटेल  नगर  अस्पताल  |  1

 (४४3)  बालक  राम  अस्पताल

 कुल  111  102

 केस्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  आरक्षण-तीति

 *119.  |  श्री  राम  बिलास  पासथान  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मस्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सभी  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  द्वारा  सरकार  की  आरक्षण  नशिं  का  पालन  किया

 जाता  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 मासद  संसाधन  विकास  मंत्रों  अर्जुन  :  और  केन्द्रीय  क्शिवविद्यालयों

 से  समय-समय  पर  यथा-घधोषित  भारत  सरफार  की  आरक्षण  नीति  को  अपनाने  की  अपेक्षा  को  जाः

 है  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  सरकार  की

 आरक्षण  नीति  का  पालन  करें|  विश्वविद्यालयों  का  स्वायत्त  स्वरूप  हींगें  केंਂ  उनका

 निर्णय  लेने  का  अपना  तन्‍त्र  है  और  कुछ  विश्वविद्यालयों  में  सरकार  की  आरक्षण-नीति

 के  अन्तर्गत  अपेक्षित  सीमा  तक  नहीं  हुआ  इस  मामले  की  उपयुक्त  उपचारात्मक  कारंवाई  के

 लिए  समीक्षों  कौ  जा  रही  है  ।

 महिलों  पालीटेकनिक

 *]20.  भी  अबण  कुमार  पटेल  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  पिछले  दो  वर्षों  में  राज्य  सरकारों  से  और  जँखेंक  मौहिला

 टेकनिक  खोलने  हेतु  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 बदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यवार  कितने  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  दे  दी  और

 (q)  शेष  प्रस्तावों  को  कब  तक  स्वीकृति  दे  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सासच  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्शून  से  (7)  अखिल  ऋरतीब  तकनीकी

 शिक्षा  परिषद  पिछले  दो
 वर्षों  के  महिला  पालीटेकनिक  स्थापित  करने  के

 52  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  और  उसने  17  प्रस्ताव  अनुमोदित  किए  इस  सम्बन्ध  में  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।  .
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 लिखित  उतरे  1995
 न  था  परभयपापता  ना  पथ  ए+पभ्ः

 प्रस्तावों  की  जांच  और  अनुमोदन  एक  अनवरत  प्रक्रिया  है  ओर  वह  ८

 प्रस्ताव  की  वित्तीय  और  शैक्षिक  व्यवहायेता  और  अखिल  भारतीत  तकनीकी  शिक्षा  परिषद्‌  द्वारा

 राज्य-सरकार  आदि  द्वारा  अनिवार्य  शर्तों  को  पूरा  करने  पर  निर्भर  करती  है  ।

 जिधरण

 अहिला  पालोटेकनिक  स्थापित  करने  के  लिए  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  से  पिछले

 दो  वर्षों  के  प्राप्त  हुए  प्रस्ताव

 क्रम  सं०  राज्य/संध  शासित  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों  अ०  भा  ०  त०  शि०  a

 प्रदेश  की  संद्यां  परिषद  द्वारा

 .  स्वीकृत  प्रस्ताव

 1.  आंध्र  प्रदेश  4  शून्य

 2.  कर्नाटक  2  श्न्य

 3.  केरल  1

 4.  तमिलनाडु  3  शून्य
 5.  गोवा  ]  शून्य
 6.  मध्य  प्रदेश  2

 7.  महाराष्ट्र  17  7

 8.  दिल्‍ली  1  शून्य
 9.  जम्मू  व  काश्मीर  1  घून्य

 10.  पंजाब  3  3

 11.  उत्तर  प्रदेश  3

 12.  राजस्थान  5  शून्य

 19.  बिहार  4

 14.  मणिपुर  1

 15.  मेघालय  शून्य
 16.  मिजोरम

 उड़ीसा  1

 17.  पश्चिम  बंगाल
 शून्य

 कुल
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 ]

 इलक्ट्रोतिक्स  और  कम्प्पूटरों  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  हिम्दी  माध्यन्ष

 1151.  क्री  राम  सागर  :  क्‍या  मानव  संसाधत  विकास  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 इलैक्ट्रोनिक्स  और  कम्प्यूटरों  में  शिक्षा  देने  के लिए  हिन्दी  माध्यम  अपनाने  के  सम्बन्ध

 में  भा  समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रयोग  शुरू  करने  के  लिए  प्रशिक्षित

 प्रयोगशालाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  शिक्षा  विभाग  एवं  संस्कृति  विभाग  उपमंत्रो

 :  और  झा  समिति  को  सिफारिशों  के  आधार  हलैक्ट्रोनिकी  विभाग  ने

 लिखित  कारंवाइयां  आरम्भ  की  हैं  :

 (i)  डेढ़  वर्ष  की  अथधि  का  संगणक  अनुप्रयोग  में  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम
 9  संस्थाओं  में  आरम्भ  किया  गया  है  और  संगणक  अनुप्रयोग

 में  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  पाद्यक्रम  के  हिन्दी  कार्यक्रमों  पर  80.05  लाख  रुपए  खर्च

 किए  गए  हैं  ।

 (ii)  भारतीय  भाषा  प्रौद्योगिकी  विकास  परियोजना  में  हिन्दी  और  अन्य  भारतीय  भाषाओं
 में  सूचना  प्रोसेसिग  के  अपेक्षित  प्रौद्योगिकी  विकसित  करने  की  योजना

 (iii)  इलेंक्ट्रोतिकी  पर  हिन्दी  में  पुस्तकें  तैयार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  पुरस्कार  और  वित्तीय

 सहायता  की  स्कीम  भी  शूरू  की  गई  है  ।

 ]
 आधुनिक  शिक्षा  प्रणाली

 1152.  श्री  गोविन्द  राव  निकास  :  क्या  सानव  संसाधम  विकास  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आधुनिक  शिक्षा  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  देश  के  जाने-माने  शिक्षाबिदों

 सुन्नाव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  सुझावों  पर  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 क्‍या  आधुनिक  शिक्षा  प्रणाली  के  कारण  बच्चों  पर  अत्याचार  की
 घटनाए  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  शिक्षा  विभाग  एवं  संस्कृति  विभाग  में  उपसश्त्री
 :  से  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  1986  में  संशोधनों  को  सृत्रपात

 करने  के  वाले  संशोधित  नीति  भिर्धारक  तत्वों  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  सरकार  ने  शिक्षा
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 प्रणाली  में  सुधार  के  सम्बन्ध  में  समय-समय  पर  प्राप्त  विभिन्‍न  सुझावों  पर  विचार  किद्ना  है  ।

 संसद  के  दोनों  सदनों  में  रखे  गए  इत्त  अंशोधनों  और  क़्राग्रेवाई  1992  को  व्यापक

 विमर्श  और  सर्बंसम्मति  से  विकसित  किया  गया  था  जिसमें  राज्यों  के  शिक्षा  मंत्रियों  और  प्रख्यात
 से  युक्त  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोड  के  दृष्टिकोणों  फो  शी  स्थान  दिया  गया

 प्रारम्भिक  शिक्षा  में  बाल  केंद्रित  दृष्टिकोण  अपनाने  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  कौ

 अफ्ारिशसों  के  सूर्त  रूप  देने  हेतु  श्रए  फ्रपाक्ष  करते  के  किए  माज़य  अंसाधत  न्तालय  ने

 छात्रों  पर  शैक्षिक  बोझ  ऋम्म  करने  के  उपाय  सुक्षाने  के  ज्ास्ते  1992  में  अक्क  राष्ट्रीय

 सलाहकार  समिति  का  गठ़न  किग्रा  इस  समिति  की  सिफारिशों  के  आध,र  पर  इस  सम्भन्ध  में

 विशिध्ट  कार्यनीतियांँ  अपनाई  जाएंगी  ।

 कनाडा  ग्रे  लाशधाम्तवहुक

 1153.  लो  समश  कुमार  मंडल  :  क्‍या  सादा  जस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कनाडा  से  खाद्यान्त  लाने  वाले  जहाजों  को  विभिन्‍न  भारतीय  बन्दर्गाहों  पर

 बर्थ  हुपलब्ध  म  होते  के  कारण  कई  दिन  तक  हृस्तजार  करना  पडता  है  कल्रकता  बन्दरगाह

 पर  खाधाम्न  उतारने-खढ़ाने  सम्बन्धी  सुविधाओं  से  लैस  कई  बर्थ  यातायात  के  अभाव  में  खाली

 पड़ी  रहती

 यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  क्रा  विचार  श्ञाने  वाले  महीनों  में  कुछ  ख्ाद्यान्नवाहकों
 की  कलकत्ता  तथा  हल्दिया  गोदियों  को  आबंटित  करने  का  और

 यदि  तो  ऐसा  क्रब  त्तक  कर  दिमा  जाएगा  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तफ़्ण  :  नहीं  ।  क़नाडियन  गेहूं  से

 लदे  कनाडा  से  आए  सभी  जहाजों  ने  किसी  असाधारण  प्रतीक्षा  क॑  बिना  लंगर  डाल  दिए

 ट्रांसचार्ट  परिवहन  द्वारा  चार्टर  किए  गए  जहाजों  का
 आकार  इतना  था  कि

 वे  ड्राफ्ट  और  बीम  बाधाओं  के  कारण  कलकत्ता  की  बन्दश्गाह  पर  नहीं  पहुंच  सकते  थे  ।

 और  ट्रांसचार्ट  को  हंल्दिया/कलकत्ता  के  लिए  उष्युक्त  जहाजों  को  चार्टर  करने

 में  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  1992  के  अन्त  से  तथा  उसके

 माद  से  हल्दिया/कलफरा  में  खाद्याभ्तों  के  जहाजों  से  काम  जेमे  की  शुरूआत  कर  दी  गई  एक

 सुपर  टैंकर  पहुंच  गया  है  जो  कि  कलकत्ता/हल्दिया  में  उपयुक्त  अनुजात  जहाज़ों  के  भरिये  म्रेहूं  क्री

 सुपुर्दंगी  करेगा  ।

 शिक्षकों  द्वारा  प्राहत्रेट

 1154.  श्री  जी०  धनंजय  कुसार  :  क्‍या  मानव  संसाध्षम  बिकाप्त  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  इस  विषय  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  कि  केल्द्रीय  बिद्यालयों  के  शिक्षक हु

 को  उनसे  प्राइवेट  ट्यूशन  पढ़ने  के  लिए  बाध्य  क़स्ते  हैं  ओर  ऐसा
 न

 कस्ते  श्र  उन्हें  प्रयोगात्मक

 में  क्रम  अंक  देकर  दण्डित  करते

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्रवाई  की  है  अथवा  करते  क़ा  विचार
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 बनी  नीनननननननननननननननन+ऊ+3न+-+-++मनननन  तन  तन  लीलतततभ-नल  नल

 क्सश्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  विज्ञालयों  के  प्रारायों  को  कोई  अनुदेश  जारी  किए  हैं  कि

 खिलकों  क्यो  प्राश्येट  ट्यूशन  करने  की  अनुमति  महीं

 (4)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 (¥)  क्‍या  इन  अनुदेशों  को  जनता  को  सूचनार्थ  प्रचारित  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  कमा  ब्रारण  हैं  ?

 मातव  संसव्त  विकास  मब्जालय  शिक्षा  विभाग  एवं  ंस्कृति  थिभात  में  उचलतत्री

 :  से  केफ्द्रीय  विद्यालय  संगठन  मे  सूचित  किया  है  कि  केन्द्रीय  विद्यालय  संगहत
 हकरा  ऐसी  कोई  विशिष्ट  शिकायत  प्राप्त  नहीं  की  गई  संगठन  ने  शिक्षकों  के  प्राइवेट  द्यूक्षनः
 पढ़ाने  पर  1990  में  लगाए  प्रतिक्ध्र  से  सम्बन्धित  अपनी  हिदायलों  को  दोहराया  इन

 हिंदायतों  की  प्रतियां  विद्यालयों  में  प्रदर्शित  कर  दी  गई  हैं  ।  हिंदायतों  की  एक  प्रति  संलग्न

 न

 विवरण

 केकीम  जिद्यालय  संगठन

 टी०  एस०  भुजंग  राव  जे०  एन०  यू०  परिसर

 उपायुक्त  नया  महरौलौ
 म्रि०  स०  12-1-90  के  ०  वि०  सं०  नई

 10067

 विषयकेन्द्री--य  विद्यालयों  के  शिक्षकों  द्वारा  प्राइवेट  ट्यूशन  पढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  विस्तृत  हिचायतें  जारी  की  हैं  जिसमें  केन्द्रीय  विद्यालयों  के

 शिक्षकों  को  उनके  प्रश्ानाचारयों  के  माध्यम  से  प्राइवेट  ट्यूणन  न  पढ़ाने  के  लिए  सूचित  किया  गया  है
 अ०  शा०  प०  सं०  सी०/कै०  वि०  दिनांक  8  1975)।  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  इत  हिंद्ायतों  का  कड़ाई  से  पालन  नहीं  हो  रहा  है  इसलिए  इन  हिंदायतों  को  दोहराना

 तथा  इनका  कड़ाई  से  पालन  करने  को  सुनिश्चत  करता  आवश्यक  हो  गया  8  1975
 को  जारी  हिंदायतों  का  सारांश  नीचे  दिया  जा  रहा  है  :

 विद्यालय  संगठन  की  एक  सबसे  बड़ी  चिता  यह  है  कि  उसके  शिक्षक  प्राइवेट

 हयूशस  पढ़ाने  में  लगे  हुए  विश्ञत  में  हुए  प्रधाताचार्थों  के  सम्मेलम  में  इस  मुद्दे  पर  चर्या  हुई  तथा

 संगठन  ने  1971  में  ही  यह  नीति  तैयार  की  कि  उसके  किसी  भी  शिक्षक  को  प्राइवेट  ट्यूशन  पढ़ाने
 की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  प्राइवेट  ट्यूशन  के  अनेक  परोक्ष  प्रभाव  होते  हैं  तथा  इसकी

 बुराइमां  सुविख्यात  इसके  अतिरिक्त  यह  नीति  कि  शिक्षक  प्राइवेट  ट्यूशन  में  उन  कमियों  को

 पूरा  कर  सकते  हैं  जो  कक्षा-शिक्षण  में  रह  जाती  शिक्षा  शास्त्र  के  सभी  सिद्धांतों  के  प्रतिकूल  है  ।

 शिक्षा  की  कोई  भी  प्रणाली  या  जो  दूरदर्शी  है  तथा  जो  प्रगतिशील  पद्धतियों  पर  दृष्टि  रखती

 विशिष्ट  शिक्षण  को  शिक्षण के  क्षेत्र  में  प्रमुख  दृष्टिकोश  के  रूप  में  तत्काल  माम्यता  प्रदान

 इस  प्रकार  विशिष्ट  ध्यान  कक्षा-शिक्षण  का  मुश्य  कृत्य  होता  चाहिए  तथा  इसे  प्राइवेट  ट्यूशन  के

 लिए  नहीं  छोड़  देना  चाहिए  ।  यह  देखना  शिक्षक  का  कत्त॑व्य  बनता  है  कि  सभी  छात्रों  को  विशिष्ट

 शिक्षण  मिल  रहा  है  अथवा  नहीं  तथा  चाहे  आप  इसे  शिक्षणਂ  कहें  या  उत्कृष्ट
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 छात्रों  को सहायता  करना  कहें  या  छात्रों  की  उपलब्धि  में  सुधार  लाने  के  लिए  प्रयास  ये  रभी

 विशिष्ट  कार्यकला॥  शिक्षण  योजया  अवश्य  ही  मुख्य  अंग  होने  यदि  इस  दृष्टिकोण  को

 व्यवहार  में  लाया  जायेगा  तो  यह  बात  तुरन्त  मान  ली  जाएगी  कि  प्राइवेट  ट्यूशन  के  लिए  इस

 प्रणाली  में  कोई  स्थाभ  द्टी  जिसके  लिए  हम  प्रयासरत  बल्कि  यह  भी  मान  लिया  जाएगा  कि

 यह  इसकी  अवधारणा  के  प्रतिकूल  भी  है  ।

 संगठत  ने  काफी  तन्‍्मयता  से  इस  बात  को  देखा  है  कि  इसके  कुछ  शिक्षकों  में  गुप्त  रूप  से

 इस  कार्य  में  शामिल  होने  फी  प्रवृत्ति  है जिसे  नियम  के  द्वारा  प्रतिबन्धित  कर  दिया  गया  है  ।  इसका

 परिणाम  यह  है  कि  कक्षा  ओर  स्कूल  का  सम्पूर्ण  वातावरण  दूषित  हो  गया  है  ।  इन  कार्यों  में  खये

 शिक्षक  समाज  के  दुश्मन  के  समान  हैं  जिनके  विरुद्ध  सख्त  कारंबाई  की  जा  रही  है  तथा

 ऐसे  शिक्षक  बेहतर  व्यवहार  के  लायक  भी  नहीं  है  ।  अतः  मैं  आपसे  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  आप

 इसे  शिक्षकों  की  जानकारी  में  ला  दें  तथा  उन्हें  किसी  भी  ट्यूशन  में  शामिल  होने  से  मना  मैं

 आपसे  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  इस  तियम  का  उल्लंघन  करने  वाले  के  विरुद्ध  काफी  कठोर

 वाई  करें  ।  यह  देखना  आपका  उत्तरदायित्व  होगा  कि  आपका  कोई  भी  शिक्षक  हस  कार्य  में  न  लगे

 तथा  जब  भी  आपको  ऐसी  कोई  सूचना  मिले--तथा  यदि  आप  नजर  रखेंगे  तो  आपको  ऐसी  सूचना
 अवश्य  मिल  जाएगी  आपको  समुचित  ढंग  से  छानबीन  कर  और  अपनी  रिपोर्ट  क्षेत्र  क ेसहायक

 आयुक्त  और  हमें  भी  भेजें  ।  रा

 2.  इन  हिंदायतों  की  एक  प्रति  विद्यालय  के  सूचना  बोर्ड  में  तथा  शिक्षकों  के कामन  रूप  में

 भी  लगाई  इस  आशय  से  कि  शिक्षकों  को  इन  हिदायतों  के  बारे  में  जानकारी  मिल  गई

 आप  अपने  स्टाफ के  प्रत्येक  सदस्य  से  हस्ताक्षर  भी  करा  सकते  हैं  ।  हि

 ॥

 एस०

 सभी  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  प्रधानाचार्यों

 को  नाम  ।

 सूचना  और  आगामी  आवश्यक  कारंबाई  हेतु  के०  वि०  सं०  के  सभी  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के

 सहायक  आयुकक्‍तों  को  प्रतिलिपि  प्रेषित  ।

 एस०

 बाहन  प्रदूषण  के  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण

 1155.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झादये  :

 श्री  ललित  उरांब  :

 क्या  पर्यावरण  ओर  बन  भमन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  वाहनों  तथा  अस्य  कारणों  से  होने  वाले

 बायु  प्रदूषण  के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 इस  प्रकार  के  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 |  सानव  संसाधन  विकास  भन्‍्त्रो  अर्जुन  :  और  हां  ।  कंन्द्रोय  प्रदूषण
 नियन्त्रण  बोर्ड  ने  वर्ष  1988-89  के  दौरान  देश  के  12  महानगरों  में  बाहनों  से  होन  वाले  प्रदूषण

 के  बारे  में  एक  सर्वेक्षण  किया  था|  उनकी  रिपोर्ट  से  निम्तलिथित  मुड्य  बातों  का  पता  चला  है  :

 (1)  वाहनों  से  होने  वाले  प्रदूषण  की  मात्रा  नगरों  में  चल  रहे  वाहनों  की  संझिया  के

 नुपातिक  है  ।

 (2)  दो  पहिए  और  तीन  पहिए  वाले  वाहनों  से  सबसे  अधिक  यानीय  प्रदूषण  होता  है
 उसके  बाद  चार  पहिये  वाले  ट्रकों  और  बसों  का  नम्बर  आता  है  ।

 (3)  वाहनों  से  सबसे  अधिक  प्रदूषण  दिल्ली  में  होता  है  उसके  बाद

 कलकत्ता  और  अहमदाबाद  में  होता  है  ।

 (a)  बाहनों  से  होने  वाले  प्रदूषण  को  रोकने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  में

 निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 (1)  मोटरगाड़ी  1989  के  तहत  सभी  प्रकार  के  वाहनों
 के  लिए  ठोस  और

 द्रव  उत्सजेन  मानक  अधिसूचित  किए  गए  हैं  ।  ।

 (2)  डीजल  ओर  पैट्रोल  से  चलने  वाले  आहनों  के  लिए  बर्ष  1995  के  लिए  द्रव  उत्सर्जन
 मानकों  के  सम्बन्ध  में  मोटरगाड़ी  1989  के  तहत  प्रारूप  अधिसूचना
 जारी  की  गई  है  |

 (3)  प्रमुख  महानगरों  में  पैट्रोल  और  डीजल  के  वैकल्पिक  ईधन  के  रूप  में  संवीड़ित

 तिक  गैस  का  प्रयोग  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 (4)  जनजागरूकता  अभियान  चलाए  गए  हैं  ।

 वर्कोेस  सम्मेलन

 1156.  श्री  एन०  जे०  राठबा  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  सस्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1992  में  हुए  दक्षेस  सम्पेजन  में  जिन  भारतीय  अधिकारियों  ने  भाग  लिया

 उनका  ब्यौरा  क्‍या

 इस  सम्मेलन  में  भारत  द्वारा  बच्चों  और  महिलाओं  की  दशा  में  सुधार  करने  हेतु  दिए

 शए  सुझावों  का  ब्योरा  क्‍या

 इन  सुझावों  पर  अन्य  सदस्य  देशों  की  प्रतिक्रिया  क्‍या
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 लिखित  उत्तरें  i  1992
 a  ante  *  के  निज  ना  कदम

 सरकार  हारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रभावी  कदम  उठाने  का  विचार  ओर

 इस  काये  योजना  के  अन्तर्गत  सरकार  का  गुजरात  और  अन्य  राज्यों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 रह  रहे  आदिवासियों  को  कितनी  धनराशि  का  आबंटन  किया  जायेगा  ।

 सासव  संसाधन  जिकास  भरती  अर्जन  :  भारतीय  शिष्टमण्डल  का  नेतृत्व

 महिला  और  बाल  विकास  राज्य  मन्त्री  ने  किया  और  उनके  साथ  वरिष्ठ  सरकारी  सांसद

 और  अन्य  गणमान्य  व्यक्ति  थे  ।  दक्षेस  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  अधिकारियों  महिला  एवं  बाल

 विकास  विभाग  के  संयुक्त  सच्षिव  और  विदेश  मन्‍्त्रालय  के  संयुक्त  सचिव  शामिल  थे  ।

 भारतीय  शिष्टमण्डल  ने  सम्मेलन  चर्चा  के  दौरात  कारगर  ढंग  से  भाग  लिया  और
 महिलाओं  का  सामाजिक-आर्थिक  स्तर  सुधारने  और  स्वास्थ्य  रोग  शिक्षा  और

 जल  तथा  सफाई के  क्षेत्र  गर्भाधात  के  समय  से  लेकर  किशोर  अवस्था  तक  बाल  अधिकार  सम्बन्धी

 विभिन्‍न  क्षेत्रीय  कार्यों  के  संकेन्द्रण  के  जरिए  बाल  उत्तर  विकास  और  संरक्षण  सम्बन्धी
 कारगर  प्रयास  करने  का  आह्वान  किया  |

 भारतीय  शिष्टमण्डल  के  सुझावों  का  अन्य  देशों  के  सदस्यों  ने  स्वागत  किया  ।

 सम्मेलन  की  अधिकतर  सिफारिशोंਂ  को  भारत  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  बाल

 संरक्षण  और  विकास  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  कार्ययोजना  में  पहले  ही  शामिल  कर  लिया  गया

 हसः  के  कोई  अलग  से  वित्तीय  नियतन  नहीं  किया  गया  है  ।

 ]
 कर्माटक में  अतलातीय  महिलाओं  के  साथ  छेडलानी

 1157.  श्री  रामचसा  बीरप्पा  :  क्‍या  सामब  संसाधन  विकास  सल्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  .

 क्या  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  ने  जनजातीय  महिलाओं  के  सांथ  बलात्कार  तथा  छेड़छाड़

 के  आरोप  की  जांच  करने  हेतु  कर्नाटक  का  दौरा  किया

 यदि  तो  क्या  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  और

 यदि  तो  इसके  निष्कर्ष  क्‍या  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  सम्त्रो  अर्जुन  :  नहीं  ।

 और  प्रश्म  नहीं  उधता  ।

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण  का  क्षेत्रीय  कार्यालय

 1158.  श्री  संयद  ससूदल  हुसंन  :  क्‍या  सासव  संसाधन  बिकास  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  ने  क्षेत्रीय  निदेशकों  के  माध्यम  से  खेल-क्द  की

 विधियों  के  विकास  और  लिंगरानी  के  लिए  सारे  देश  में  स्व॒तन्त्र  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित

 किये

 16



 10  1914  सिखितਂ  उत्तर

 न  यादिः  शो  तत्सभ्यस्थीः  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रयोजनार्थ  कितसे  क्षेमों  का  करके  उस्हें  मंजूर  किया  गया:है  तथा  उनके

 मुख्यालय  कहां-कहं  होंगे  ?

 १तलथ  संसाधन  चिकास  मश्णों  अर्जुन  :  हां  ।

 विधरण  निम्म  प्रकार  है  :

 (1)  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  नेताजी  सुभाष  मध्य  नई  दिल्‍ली  ।

 (2)  भःरतीय  खेल  प्राधिकरण  नेताजी  सुभाष  पूर्वी  कलकत्ता

 ।

 (3)  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  नेताजी  सुभाष  उत्तरी  चण्डीगढ़  ।

 (4)  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  नेताजी  सुभाष  उत्तरी-पयूर्वी  इम्फाल

 (3)  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  नेताजी  सुभाष  दक्षिणी  बंगलौर  ।

 (6)  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  नेताजी  सुभाष  पशिक्तीਂ  बांधीनगर

 भासतौय  बैल  प्राधिकरण  के  प्रत्येक  केन्द्र  का  अधिकार  क्षेत्र  भिम्न  प्रकार

 an  कंन्‍द्र

 हर

 .........

 मध्य  प्रदेश
 उत्तर  मध्य  राजस्थान  और  ।

 नई  दिल्‍ली

 पूर्वी  केन्द्र  उड़ीसा  तथा  अण्डमान  और

 ९
 कलकत्ता  निकोबार  द्वीप  समूह  ।

 ४
 उत्तरी  केन्द्र  हिमाचल  जम्मू  और  काश्मीर

 खण्डीगढ़  ओर

 पूर्बी
 इम्फाल  अरुणाचल  प्रदेश  ।

 दक्षिणी  आंध्र

 बंगलोर
 पश्चिमी  गुजराक्तः  काकर  और  नाभर

 गॉश्ीलसर
 और

 मनन  नननननम-मक  नमन  नमन  कक  ननमननननननननननननन  ना  नमन  न  न  नमन  मम  कान  मनन  न  नमन  न  नननननन  न  न  न  नमन २  न

 उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  का  उत्पादन

 1159.  श्री  हरिफेबल  प्रसाद  :

 \
 को  अर्जुन  सिंह  यादव  :

 कया  खाद्य  सन्त्रो  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष
 में

 सितख्यर
 तक  देश  में  भीनीਂ

 के  कुल  सत्कादन'में  उत्तर  प्रदेश  का  हिस्सा

 कितना

 हा



 लिित  उतर  1  1992
 लक  इधअकरपरमनाफैकम+प(०३१५७४७॥७४३७१  फााकमाकाककाक  कंस

 चीनी  के  उत्पादन  में  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  कितने  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  कुल  कितनी  चीमी  का  उत्पादन  हुआ  ?

 खाद  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  तरुण  :  1991-92

 मौसम  के  दौरान  देश  में  हुए  132.77  लाख  टन  चीनी  के  उत्पादन  में  से  उत्तर  प्रदेश

 की  चीनी  फैकिट्यों  ने  36.06  लाख  टन  चीनी  का  उत्पाद  किया  जो  देश  में  चीनी  के  कुल  उत्पादन

 का  27.16  प्रतिशत  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  की  चीती  फंक्ट्रियों  ने  1991-92  2  के  दौरान  36.6  लाख  टन

 चीनी  का  उत्पादन  किया  जो  पिछले  बर्ष  1990-91  के  दौरान  हुए  29.75  लाख  टन  उत्पादन  से

 21.21  प्रतिशत  ज्यादा  था  । ड़

 अर्पे  नम्न  प्रकार  है  :
 ॥

 अपेक्षित  सूचना  *ि
 —————_———— —_—_———

 चीनी  वर्ष  उत्पादन लाख  टन
 ्च्प्च्ल्लज्ल्ल््

 अक्तूबर-सितम्बर

 1988-89  23.02

 1989-90  29.75
 गन  उ  अक्‍अइ  सचइक्‍अ्््््र  न्‍  जल  फजड  ीीीततहभत६२६तहंँन२उ२स्‍ल्‍स्‍स्‍ह8ॉीॉलह२२२७७..............0ह0हैह8ह॥ातत गन उ इस:  अक्‍अइ सचइक्‍अ्््््र -  कण  की

 ]
 अ्भिक  बविज्ञापीठ

 अली  सत्यगोपाल  सिश्र  :

 श्री  एन०  जे०  राठवा

 क्या  मानव  संसाधम  बिकास  मसम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  श्रमिक  विद्यापीठ  की  कुछ  शाखाएं  खोलने  का  कोई  विचार

 यदि  तो  राज्यवार  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 ये  विद्यालय  कब  तक  खोल  दिये

 यदि  तो  हसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधम  विकास  सम्त्रालय  शिक्षा  विभाग  एवं  विभाग  में  उपसस्त्री
 :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 श्रमिक  विद्यापीठ  योजना  का  व्यय  वित्त  समिति  के  अनुमोदन  पर  निर्भर

 करता  है  ।

 बस्तियारपुर  स्टेशन  पर  एक्सप्रेस  गाड़ियों  का  हाल्ट

 1161.  श्रो  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  रेल  मल्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 18
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 जार  TT  |

 सरकार  ने  सुपर  फास्ट  रेजगाड़ियों  के  लिए  हाल्ट  स्टेशनों  का  चयन  करने  के  सम्बन्ध

 में  क्‍या  मानदण्ड  निर्धारित  किए

 क्‍या  बिहार  नालन्दा  और  राजगीर  की  यात्रा  के  लिए  तीथ्थेयात्रियों
 की  सूविधा  हेतु  वढ्तियारपुर  में  तिनसुकिया  मेल  ओर  अन्य  सुपरफास्ट  रेलगाड़ियों  का

 हाल्ट  बनाने  की  कोई  मांग  की  गयी

 यदि  तो  क्या  सरकार  वहां  हाल्ट  बनाने  का  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  :  सुपर  फास्ट  गाड़ियों  के  ठहराबों
 की  व्यवस्था  सम्बन्धित  गाड़ी  के  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखते

 टमिनलों  के  बीच  यात्रा  समय  को

 कम  से  कम  रखने  और  उन्हें  केवल  ऐसे  रेल-शीर्षों  पर
 रोकने  के  लिए  की  जाती  है  जो  बड़े-बड़े

 शहरों  और  यात्री  जनता  के  विशाल  इलाकों  को  सेवित  करते

 )  जी  नहीं  ।

 पूर्बलक्षी  वित्त  प्रस्ताव

 *]  162.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  कया  मानव  संसाधन  बिकास  मस्ती  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  विश्व  बेंक  परियोजना  के  तहत  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  कोई  पूर्वलक्षी
 वित्त  प्रस्ताव  स्वीकृति  के  लिए  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसको  कब  तक  स्वीकृति  मिल  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 मानव  संसाधन  जिकास  मंत्रालय  शिक्षा  धिमाग  एवं  संस्कृति  विभाग  में  उपसंत्री

 :  और  तकनीक-शियन  शिक्षा  पर  विश्व  बक  से  सहायता
 प्राप्त  जो  आजकल  कार्यान्वयनाधीन  है  ।  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 मध्य  प्रदेश  उन  राज्यों  में  से एक  जिसमें  तकनीशियन  शिक्षा  पर  विश्व  बैंक  से  सहायता
 प्राप्त  आजकल  कार्यान्वयनाधीन  इस  परियोजना  के  पूर्वलक्षी  बित्त  पोषण

 के  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  प्रतिपू्ति  के  लिए  दो  दावे  प्रस्तुत  किए  ये  राज्य  द्वारा

 अनुमोदित
 परियोजना  सम्बन्धी  कार्यकलापों  १र  किए  गए  व्यय  से  सम्बन्धित  56,728  33/-

 रुपये  के  व्यय  ये  सम्बन्धित  जिसके  प्रति  45,50,058  रुपए  की  प्रतिपूर्ति  प्राप्त  हो  चुकी  है  ।

 ये  अब  जा  चुके  हैं  ।

 और  में  बताई  गई  स्थिति  के  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 उसर  रजवे  के  साल  डिब्बे

 1163.  श्री  अर्जुन  तह  यायव  :  क्‍या  रेल  भस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 साततों  पंचकर्षभ  भोजना  में  उत्तर  रेलवे  को  निर्शारिति  लक्ष्य  की  सुल्त  की  तुलना  में  /...

 कितने  माल  डिब्बे  दिये  गये  और  बर्ष  1991  के  अन्त  तक  इस  श्ोत  पाप्त  कितले  साल

 कया  उत्तर  रेलब्रे  में  माल  डिब्बों  की  कमी  है  और  यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौदा

 क्‍या

 1992  की  स्थिति  के  अनुसार  कितते  मास  डिब्बे  दास्तव  भ्ररम्भत्त  के  लिए

 कार्यशाला  में  भेजे  कितने  माल  डिब्बों  की  मरम्मत  की  गई  और  किसने  माल  उपयोग  के

 अयोग्य  घोषित  किये  और  डर

 सरकार  द्वारा  आठवों  पंश्रवर्षीय  योजना  में  उच्चर  रेलवे  में  माल  डिब्बों  की  खरीद्व

 और  माल  ढोने  का  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकार्जण  :  सातवीं  पंजवर्थीय  योजना  के

 दौरान  और  1991  के  अन्त  में  उत्तर  रेलवे  पर  माल  डिब्बों  यूतिठों  के  हिसाब  की

 धारिता  का  दैनिक  औसत  लक्ष्य  और  वास्तविक  धारिता  नीचे  दी  गई  है  ।

 सातबीं  पंचवर्धीग्र  योजता

 आमान  लक्ष्य  धारिता

 बड़ी  लाइन  55640  56984

 मीहर  लाइव  8600  8986

 1991  के  अन्त  में  1991)
 छ

 बड़ी  लाइन  '58000  *  59998

 मीटर  लाइन  7500  8751
 ~~~

 मांगें  सन्‍्तोषजनक  ढंग  से  पूरी  की  जा रही.हैं  परन्तु  कभी-कशी  माल  डिब्मों  की

 फुटकर  मांग  और  सप्लाई  के  बीच  समय  -  अन्तरसल  आ  जाता

 की  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :

 प्राप्त  हुए  माल  डिब्बों  की  संख्या  2067

 मरम्मत  किये  गये  माल  डिब्बों  की  संख्या  1804

 नाकारा  किये  गये  माल  डिब्बों  की  संख्या  248

 माल  डिब्बों  की  खरीद  योजना  समूची  भारतीय  रेलों  के  लिए  बनाई  जाती  है  ।  प्रत्येक
 क्षेत्रीय  रेलवे  की  जरूरतें  इस  सामान्य  पूम  की  पूरी की  जाती  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 बड़ी  लाइन  के  1,20,000  माल  डिब्बों  की  खरीद-की-योजल्ा  बल्तें  कि  धन  उपलब्ध
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 हो  ।  मीटर  लाइन  का  कोई  और  माल  डिब्बा  नहीं  खरीदा  जायेगा  ।  उत्तर  रेलवे  तथा  अन्य  रेलों  पर

 जहां  आमान  परिवर्तन  की  योजना  बनाई  मीटर  लाइन  के  फालतू  माल  डिब्बे  अतिरिक्त

 आवश्यकताओं  की  पूर्ति  कै लिए  उपलब्ध  होंगे  ।

 ]

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण  का  इम्फाल  में  क्षेत्रोय  कार्यालय

 1164.  श्री  अजय  सुलोपाध्याय  :

 थी  उद्धव  बर्मत  :

 क्या  मासव  संसाधन  विकास  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  ने  उत्तर-यूववे  क्षेत्र  को  इम्फाल  में  अपने  मुख्यालय  की

 स्थापना  के  साथ  अपने  एक  क्षेत्रीय  इकाई  के  रूप  में  चयन  किया  है  तथा  मंजूर  कर  लिया

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इम्फाल  में  क्षेत्रीय  इकाई  के  लिए  कोई  क्षेत्रीय  निदेशक  नियुक्त  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसको  उत्तरदायित्व  सौंपे  गये  और

 ($)  यदि  तो  इस  पद  को  कब  तक  सूचित  किया  जायेगा  ?

 मानव  संसाधन  मंत्री  अर्शून  :  हां  ।

 उत्तर  पूर्व  क्षेत्रीय  केन्द्र  का  मुख्यालय  इम्फाल  में  इसके  अधीन  आठ  राज्य  अर्थात्‌
 मिजोरम  और  अरुणाचल  प्रदेश

 पूर्व  क्षत्रीय  केन्द्र  का  उप  कंन्द्र  गुवाहाटी  में  है  ।

 से  क्षेत्रीय  केन्द्र  के  लिए  क्षेत्रीय  निदेशक  का  पद  सृजित  किया  गया

 हस  समय  इम्फाल  के  क्षेत्रीय  एकक  का  प्रबन्ध  निदेशक  द्वारा  किया  जाता  है  उनके  कार्यों  में  क्षेत्रीय

 कंन्द्र  मे ंबुनियादी  सुविधाओं  की  आयोजना  और  क्षेत्र  में सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  परामर्श

 से  योजनागत  स्कीमों  पर  कारंबाई  करना  शामिल  है  ।

 राष्ट्रीय  संस्कृति  संस्थान

 1165.  श्री  शंकर  सिंह  बाघधेला  :

 श्री  अटल  बिहारो  बाजपेयो  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मनन्‍्ज्ी  6  199!  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  143  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  राष्ट्रीय  महत्त्व  की  संस्थाओं  की  राष्ट्रीय  संस्क्ृत  संस्थान  का  दर्जा  देने

 के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  संस्कृत  बोर्ड  की  सिफारिशों  पर  कोई  निर्णय  लिया
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  सम्बन्ध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  सम्भावना
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 क्या  सरकार  ने  इस  भाम॑ले  की  जाँच  करने  के  लिए  कोई  समिति  ब॑नाई

 (a)  यदि  तो  बया  समिति  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  वे  बी

 यदि  तो  समिति  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  का  ब्योरात्त्रकहै
 और

 सरकार  इन  सिफारिशों  पर  क्या  काय॑ंवाही  कर  रही
 *  झानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  शिक्षा  विभाग  एवं  संस्कछृलि  विश्ततशल्रें  उपमंत्रो

 :  से  केन्द्रीय  संस्कृत  बोर्ड  की  सिफारिश  पर  राष्ट्रीय  म्रस्कृत  संस्थान  को  एक
 राष्ट्रीय  महत्त्व  की  रांख्या  का  दर्जा  प्रदान  करने  के  बारे  में  इस  मंत्रालय  में  विचार  किया  गया  तथा

 तंदनुसार  श्री  टी०  एन०  चतुर्वेदी  की  अध्यक्षता  में  विशेषज्ञों  की  ऐक  स॑मिर्ति  गठित  की  गई  ।  समिति तु
 ने  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  सुझाव  दिया  कि  संस्कृत  तथां  श्रेण्यं  भांषांओं  के  लिए  अलग  से  एक  स्वांयंश

 आयोग  का  गठन  करना  उचित  होगा  जिसके  मौर्गदर्शन  में  संस्थान  अपने  क्रियाफलाप  भी  चला
 ।  आप्मोग  की  स्थापना  का  अभी  भी  सक्तिय  रूप  से  सरकार  के  बिचाराधीन

 इस  मामले  में  कोई  समय-सीमा  नहीं  बताई  गई  है  ।

 कश्षप्रयाग  से  ऋषिकेश  तक  रल  सम्पर्क

 1166.  मेजर  जनरल  भुवन  चन्र  खन्हूरी  :  क्‍या  रेल  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  ऋषिकेश  से  कर्णप्रयाग  तक  रेल  लाइन  बिछाने  के  कुछ  वर्ष

 पूर्व  सर्वेद्षाण  कराया  गया

 यवि  तो  कब  तथा  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के  तिष्कष  और  सिफारिश  क्‍या  और

 उत्तरांचल  क्षेत्र  में  रेल-लाइनों  के  विस्तार  की  आवश्यकता  को  ध्यास  में  रखते  हुए
 सरकार  का  एस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  मिचार

 रेल  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पर्वतीय  क्षेत्रों
 में

 रेल  लाइनें  बिछाने  की  लांगत॑  बहुत  अधिक  रेलें  संसाधनों  की
 अत्यधिक  तंगी  का  सामता  कर  रही  हैं  ।  संसाधनों  की  स्थिति  में  सुधार  के  बाद  ही  ऐसी  लाइनें
 बिछाने  के  लिए  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 कलकत्ता  में  धनुविश्या  केस

 1167.  श्री  हाराघम  राय  :  क्या  सानव  संसाधत  विकास  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  कलकत्ता  में  खेल  विकास  प्राधिकरण  का  धनुविद्या  केन्द्र  बनाने  कै  लिंए  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करने  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  कोई  ब्रस्ताब-प्राप्त  हुआ  औरे

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  की  कया  ग्रतिक्रिगा  है  ?
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 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 भेड़ाघाट  स्टेशन  पर  गाड़ियों  का  रोका  जाता

 1168.  कुमारी  जिलला  क्‍या  रेल  मस्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  अध्य  प्रदेश  के  भेड़ाथाह  स्टेशन  पर  इश्शकुसी  बीना

 एलसशश  और  कृवौर-विज़ासपुर  गाड़ियों  को  सेकने  के लिए  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  मिला

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  कथ  तक  कार्थोान्वित  किए  जाने  की  संझाकक्‍ता  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ...  रेल  मंत्ालय  में  राय  मंत्रों  :  से  1271/1272
 बीना  विध्याचल  एक्सप्रंस  और  8233/8234  इस्दौर-बिलासपुर  तर्मंदा  एक्‍्सब्रैस  को  बेराघाट  में

 ठहराव  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  मांग  प्राप्त  हुई  है  ।  इसकी  जांच  की  गई  थ्री  लेकिन  परिच्रल्लतिक
 कारणों  और  वाणिज्यिक  औश्किष्प  की  कमी  की  वजह  से  व्यावहारिक  नहीं  पाथा

 भारतोय  यूनिट  ट्रस्ट  से  उधार  लेना

 “  औ  राजनानण  सोमकर  लास्‍्गबो  :

 श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 क्‍या  रेस  मरत्री  बह  ब्रतत्ने  क्वी  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  रेल  विभाग  ने  हाल  ही  में  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  से  भारी  घनराशि  उधार  ली

 यदि  तो  तर्सम्डस्त्री  ब्योरा  कया  है  तथा  यह  धतराप्ति  कित्त  प्रयोगन  के  लिए  उधार
 ली  पई

 बजठ  में  आबंटित  धन-राशि  के  भीतर  कार्यों  को  पूरा  न  किये  जाये  क्‍या

 और

 कारण

 रेल  विक्राप्त  ने  कितनी  ब्रार  उक्तार  लिया  है  तथा  तस्सम्बन्धी  फ्त  तीन  वर्षों
 क्‍या  है  ?  ब्यौरा

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  जी  बहरहाल  ,
 तीय  रेल  वित्त  जो  रेल  मंत्रालय  के  अधीन  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  एक  उपक्रम  ने  रेलों  को

 पठ्टे  कर  चलਂ  स्ठाकਂ  देने  के  लिश  उसकी  खरीद  के  बहस्ते  1992  में  यू०  टी०  आई०  से
 200  करोड़  रुपये  अस्थाई  तौर  पर  उधार  लिए  ऐसा  इसलिए  गया  था  क्योंकि  हे  ।

 ब्राजार से ऋण लेकर धनराशि नहीं जुटा सका था । निगम ने यू० टी० आई० से पहली बार ऋण लिया था ।



 लिखित  उंत्तरें
 ..._  1992

 राष्ट्रीय  खेल  नीति  को  पुनरीक्ष

 1170.  श्री  मत्युंजय  नायक  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  भमनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खेल-नीति  की  पुनरीक्षा  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसाधन  विकास  मंत्री  अजुन  और  नहीं  |  फिर

 खेल  नीति  पर  कार्रवाई  कार्यक्रम  1992  में  बनाया  गया  था  और  उस  पर  आगे  कार्रवाई

 की  जा  रही
 कला  के  लिए  छात्रवत्ति

 1171.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  कया  भागव  संसाधन  विकास  भरत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  कला के  क्षेत्र  में  प्रतिभाशाली  विद्यार्थियों  को  छात्रवृत्ति  देने  का

 विचार  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  लिए  क्‍या  मानदण्ड  निश्चित  किये

 गए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  शिक्षा  बिभाग  एवं  संस्कृति  बिकास  में  उप  मंत्री

 :  हां  ।

 सांस्कृतिक  क्षेत्रों  में  युवा  कलाकारों  को  छात्रवृत्तियांਂ  नामक  योजना  के

 अन्तगंत  युवा  कलाकारों  को  1000/-  रुपये  प्रति  माह  को  दर  से  लगभगं  200  छात्रवृत्तियां  दी

 जाती  हैं  ।  ये  छात्रवुत्तियां  कला  और  संस्कृति  के  विभिन्‍न  क्षंत्रों  में  उन्‍्तत  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  के

 लिए  दी  जाती  हैं  ।  छात्रवृत्ति  का  आम  तौर  की  होती  प्रत्येक  वर्ष  18-28

 वर्ष  के  आयु  वर्ग  के  उन  महत्वाकांक्षी  युवा  कलाकारों  से  आवेदन  आमंत्रित  किए  जाते  जो  भारत

 के  नागरिक  हों  ओर  जिनके  पास  अपने  प्रशिक्षण  को  कारगर  ढंग  से  आगे  बढ़ाने  के  लिए  पर्याप्त

 सामान्य  शिक्षा  हो  ओर  जो  इस-बात  का  साक्ष्य  दे  सकें  कि  वे  अपने  कला  के  कार्य  को  व्यावसायिक

 जीवन  में  परिवर्तित  करने  की  इच्छा  रखते  हैं  ।  पुरस्कार  प्राप्तकर्त्ताओं  का  प्रदर्शन/साक्षात्कार

 के  आधार  पर  इस  प्रयोजनार्थ  गठित  केन्द्रीय  विशेषज्ञ  चयन  समिति  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 मुम्बई  स्थित  सेडिकल  स्टोर्स  डिपो  सें  कदाचार

 1172.  श्री  मोहन  रावले  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  मेडिकल  स्टोसं  मुम्बई  में  कदाचार  के  कुछ  मामलों  की  ओर  उनके

 मंत्रालय  का  ध्यान  गया
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डी०  के०  तारा  देवी
 :  से  हां  ।  1991  में  मुम्बई  से  प्रकाशित  जनसत्ता  में  कुछ

 आर  छपे  थे  जिनमें  सरकारी  चिकित्सा  सामग्री  मुम्बई  में  कदाचार  क॑  बारे  में  आरोप.लगाए
 गए  थे  ।

 घटिया  माइक्रोस्कोप  खरीदने  के  बारे  में  एक  शिकायत  भी  ध्यान  में  आई  है  ।  ऐसे  आरोपों
 पर  लागू  सतकंता  प्रक्रियाओं  के  अनुसार  कारंबाई  की  जाती  है  ।

 केखीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेबा  की  डिस्पेंसरियों  द्वारा  दवाइयों  की  सप्लाई

 1173.  भरी  मदनलाल  क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मन्‍्तो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के  लाभाधियों  को  विशेषज्ञों/अस्पतालों  द्वारा  लिखी

 गई  दवाइयों  के  बदले  उन  दवाइयों  की  तथाकथित  वैकल्कि  दवाइयां  दी  जा  रही

 यदि  तो  सभी  प्रकार  की  विशेष  रूप  से  अच्छी  दवाइयां  न  रखने  के  क्‍या  कारण

 क्या  ब्र  फेन  प्लेबसोन  का  बिकल्प  नहीं

 यदि  तो  ब्रूफेन  के  बदले  में  प्लेबसोन  देने  के  क्या  कारण  और

 उपरोक्त  के  बारे  में  पिछले  तीन  बर्षों  के  दोरान  संसद  सदस्यों  से  कितने  पन्न  प्राप्त

 हुए  और  उन  पर  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  शात्त्य  मंत्री  डी०  के०  ताशादेबी
 ओर  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयों  जो  औषधें  फार्मूलरी

 में  सूचीबद्ध  होती  उनका  भण्डारण  किया  जाता  है  और  वे  ही  लाभार्थियों  को  प्रदान  की  जाती

 हैं  न  कि  सामान्य  नाम  से  ।  चूंकि  फार्मूलरी  सामान्य  नाम  से  तैयार  की  जाती  है  न  कि  ब्रांड  नाम

 इसलिए  औषधालय  में  उपलब्ध  ब्रांड  नाम  की  आपूर्ति  की  जाती  कभी-कभार  निर्धारित  की  गई
 ओऔषध  को  औषधालय  द्वारा  स्थानीय  केमिस्ट  से  इडेंट  भी  किया  जाता  है  और  लाभार्थी  को  प्रदान

 किया  जाता  सभी  मदों  की  हर  समय  सूची  तैयार  करना  सम्भव  नहीं  है  लेकिन  फार्मूलरी  सूची
 में  सभी  प्रमुख  औषणधें  हैं  ।

 और  कार्यात्मक  रूप  से  ब्रफेन  और  दोनों  दर्द  निवारक  हैं  और

 रोधी  हैं  ।

 (5)  केवल  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  था  जो  कि  तकंसंगत  नहीं  पाया  गया  ।

 जिश्य  टीकाकरण  कार्यक्रम

 1174.  झो  बापू  हरि  औरे  :  क्‍या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भस्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  जल

 85



 लिकित  शहर  i  02
 —  a  मी  अ  अल  अक  जज  ककल  अब  अ  ता  अ  जा  कक  कलक

 कया  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  अधना  क्ब्तराददरीय  समीक्षा  में  भारत्त  क्र  कूछ  राज्यों

 का  अब  1992  के  दौरान  विश्व  टीकाकरण  कार्यक्रम  के  सफल  कार्यान्वग्नन  के  लिए  प्रशंसा  का

 और
 हु

 वदि  तो  इस  सम्धन्ध  में  प्राप्त  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 स्वास्था  भ्लौर  परिवार  कफ्पाश्व  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  डो०  के०  करादेग़ो
 :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ब्रिवरस

 व्यापक्त  रोग  प्रतिरक्षण  के  कवरेज़  स्तरों  को  लेखबद्ध  करने  और  इसकी  कोल्ड  चेन
 ओर  निगरानी  सम्बन्धी  पद्धतियों  की  गुणवत्ता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  1992  में

 शब्त्रीश्र  और  अन्तर्तप्ट्रीज  जिशेषशों  के  दसीं  से  उस  कार्यभम  की  एक  स्वलम्क  संभीक्षा  की  ।  प्रत्येक
 भौगोलिक  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  5  राज्यों  के  यादुच्छिक  रूप  से  दो  जिलों  को  चूना

 बच  वाज़यों  के  वाग्म  इम्र  प्रकार  हैं  :  हरियात्रा  मध्य  प्रदेश  भहाद्मष्ट्र
 उड़ीसा  और  तमिलज़ाद  ।

 इस  समीक्षा  से  प्रथम  जो  शिवपुरी  में  77  प्रतिशत  से  लेकर  तीन

 जिलों  में  शत-प्रतिशत  तक  संहित  रोग  प्रतिरक्षण  सम्बन्धी  सेवाओं  की  पहुंच  का  पत्र  चला  ।

 ओ०  पी०  वी०  की  तीसरी  खुराक  के  कवरेज  स्तर  54  से  99  प्रतिशत  के  बीच  तीन  जिलों  कों

 छोड़कर  सभी  जिलों  में  इसकी  खुराक  बीच  में  ही  छोड़ने  वक्‍लों  क्री  8  अकिशत  से  कम  हैं  ।

 टेटनस  टाक्सायड  का  ट्रीका  लेने  वाली  गर्भवती  माताओं  की  कवरेज  53  से  97  प्रतिशत  चार
 जिलों  ने  90  प्रतिशत  से  अधिक  कवरेज  स्तर  प्राप्त  कर  लिये  थे  ।  दो  जिलों  को  छोड़कर  रोग

 रलका  सम्यस्थी  सेकओं  के  प्रति  सामुदांधिक  जाबरूकता  ओर  स्वीकारयंत  बहुत  ज्यादा  थी  ।

 सभी  जिलों  में  कोल्ड  चेन  और  संचारे-तंत्र  के  नेटवर्क  को  सन्‍्तोषजनक  ढंग  से  कार्य  करते

 छुल/कत्ता  गगत  |  औओ०  स्री०  की  वेक्सीत  की  3  खुराकों  की  बचाव  अभाषकाश्ति  से  98

 ब्रशिक्ात्र  ही  श्र  उसकी  अम्य  केशों  इरों  से  तुलना  की  जा  सकती  महारा्ट
 कोर  पजिजसाहु  में  निक्राती  बद्ध2ति  सुस्क््रपित  श्री  अब्रक्रि  उड़ीसा  और  मध्य  प्रवेश  में  इस  पद्धसि

 को  कुछ  करने  की  कृवश्यकता  थी  ।

 कैमतैय  संहकृत  बोर्ड

 1175.  क्री  अठज़  बिहारी  वाजपेयी  :  क्या  बानव  संसाधन  विकास  सन्‍्त्री  प्रह  छताने  की
 कृषा  करेंगे  कि  30  1990  की  स्थिति  अनुसार  कंन्‍्द्रीय  संस्कृत  छोड़ें  की  संरझता  झत
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 समान व  संसाधन  विकास  मंत्रालय  शिक्षा  विभाग  एवं  संस्कृति  बिभाग  में  उपमंत्रो
 :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 जिवरण

 दिनांक  30  1990  कौ  कैन्द्रीयਂ  संस्कृत  बॉडे  की  संरचना  निम्न  प्रकार  थी  :

 1.  हर  शंकर  दवाल  अध्यक्ष

 भारत  के  उपराष्ट्रपति
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 शी  नी  अब  जनक  कक  लीक  जीन  लक  नी  नरक  की  की  जन  लीन  ल  कक  के  कल  का

 2  डॉ०  रेवा  प्रसाध  द्विवेदी

 साहित्य

 प्राच्य  शिक्षा  अकादमी

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय

 डॉ०  रामचन्द्र  द्विवेदी

 संस्कृत  अध्ययन

 राजस्थान  जयपुर

 डॉ०  एन०  वो०  वासुदेवाचार्म
 कोथान्द्ररामा  स्वामी

 वेस्ट  मंबालम

 डॉ०  प्रेम  लता  शर्मा

 कुलपति
 खरागढ़  क्श्विंबिदालय  मध्य  प्रदेश

 डॉ०  मडल

 लाल  बहादुर
 केन्द्रीय  संस्कृत  विद्यापीठ

 कटवेरिया  नई  दिल्ली

 डॉ०  एस०  एस०

 कुप्पूस्वामी  संस्कृत

 अनुसंधान  84,  रायपेट  हाई  रोड

 श्री  सुरैन्द्र  बहा  वारी

 बिहार

 शृतर्भूर्त  दरभंगा  संस्कृत
 विश्वक्चालिय  दश्भंगा  ।

 श्री  किरीत  जीशी

 सदस्य

 राष्ट्रीय  वेद  विद्यारप्रतिष्ठांन

 सासखकटोरां  नई  दिल्ली  ।

 विस

 मानव  स॑सौध॑म  थिंकास  मंत्रालय

 राष्ट्रीय  सस्कृत  ,
 विशाल  एन्कलैब

 राजा  नई  दिल्‍ली

 सदस्य

 सर्देस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सिखितल  संतरे
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 12.  सदस्य

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 बहादुरशाह  जफर  नई  दिल्ली

 13.  सदस्य

 कामेश्वर  सिंह  दरभंगा  संस्कृत
 दरभंगा

 14.  सदस्य

 संपूर्णानन्द  संस्कृत

 वाराणसी

 15.  कुलपति  सदस्य

 गुरुकुल  कांगड़ी  विश्वविद्यालय

 हरिद्वार

 16.  कुलपति/प्रिसिपल,
 *

 सदस्य

 केन्द्रीय  संस्कृत  तिरूपति

 17.  संयुक्त  शिक्षा  सलाहकार/अपर  सचिव  सदस्य

 संस्कृत  प्रभार  का  कार्य  करने  वाले

 18.  उप  शिक्षा  सलाहकार  सदस्य  सचिव

 ]
 डोजल  अेनरेटिंग  सेट  चलाने  के  लिए  अनुमति

 1176.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  क्‍या  पर्यावषण  और  बन  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  ताज  के  आसपास के  क्षेत्र  सहित

 मथुरा  क्षेत्र  में डीजल  जेनरेटिंग  सेट  चलाने  की  अनुमति  देने  का  अमुरोध  किया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  :  हां  ।

 राज्य  सरकार  को  सलाह  दी  गई  थी  कि  वह  वलेमान  प्रिड  प्रणाली  से  निरन्तर  बिजली

 आपूर्ति  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  करें  क्योंकि  डीजल  जेनरेटिंग  सेटों  के  समग्र  प्रभाव से  क्षेत्र  में  प्रदूषण
 की  मात्रा  में  वद्धि  होगी  और  इससे  ताज  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  सकता

 ]

 +

 पूर्व  और  वक्षिण  पर  गाड़ियां/सवारी  डिब्बे

 1177.  श्री  असल  बस  :  क्‍या  रेल  सम्ची  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 पिछले  तीन  वर्षों  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  पूर्व  और  दक्षिण-यूर्व  रेलवे  के  विभिन्‍्त

 सेक्शनों  मे  जल  रही  यात्री  गाड़ियों  रेकों/सबारी  डिब्बों  की  संख्या  कितनी

 कया  इन  क्षेत्रों  में  गाड़ियों/रेकों/कोचों  की  संख्या  बढ़ाने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एक  विवरण  संलग्न

 और  नई  गाड़ियां  चलाना  और  रेकों/सवारी  डिब्बों  का  आबंटन  एक  सतत्‌  प्रक्रिया

 है  जो  वाणिज्यिक  और  १रिचालनिक  ओचित्य  तथा  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 करता  है  ।

 विधरण

 पूर्व  और  दक्षिण-ूर्व  रेलों  पर  यात्री  गाड़ियों/रेकों  और  सवारी  डिब्बों  की  संख्या  इस
 प्रकार  हैं

 पूर्व  रेलवे  दक्षिण  पूर्व  रेलवे

 1990  1991  1992  1990  1991  1992

 यात्री  गाड़ियों  314  322  324  284  288  292
 की  कुल  संख्या

 रेकों  की  कुल  219  223  228  184  195  209

 सवारी  डिब्बों  की  4074  4109  4168  2780  2859  2933

 कुल  संख्या

 खण्ड-वार  सूचना  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 सागपुर  स्टेशन

 1178.  श्री  तेजलिह  राव  भोंसले  :  क्‍या  रेल  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  नागपुर  स्टेशन  को  आदर्श  रेलवे  स्टेशन  के  रूप  में  विकसित
 करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  उक्त  स्टेशन  पर  शुरू  किए  गए  कार्य  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 और

 इस  कार्य  को  पूरा  होने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  हां  ।

 ओर  प्लेटफार्म  सं०  6  और  7  पर  ऊपरी  पैदल  पुल  के  विस्तार  कार्य  और
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 घुलरीय  एप्रेंद
 की

 ज्यवस्था  को  छोड़कर  नागपुर  स्टेशन  आदर्  स्टेशन
 के

 रूप'में  किकसित  करने

 से  सम्बन्धित  सभी  कार्य  कर  लिथधे  गए  हैं  ।  शेव  का  [999  पूरे  करबे  का  लक्ष्य  हैत॑
 ््

 ]

 मुम्बई  में  उर्फ  पुर

 1179.  भी  रफ्भ  मार्क  :  क्‍या  रेस  सकती  यह  खतततने  के!कृपा रने

 ॥
 !.

 भुम्बई  उपनगरीब  रेलवे  के  अंजरी  और  बोरियशी:ः  स्टेशनों  के  चीज  रेल

 कार्टक

 वहां  इन  रेल  फाटकों  के  स्थान  पर  उपरि  पुलों  का  निर्माण  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये

 गए  हैं/उठाये  जाने  का  विचार

 इस  सेक्शन  पर  कौई  उंपरि  धुल  है  तो  हसकीं  स्थिति  क्या  और

 इन  पुलों  का  निर्माण  कार्य  पूरा  करने  हेतु  क्या  समय  निर्धारित  किया  गया  है  १

 ,  रेल  अंभालल  करें  राज्य  मंत्री  नो  |

 * '.  सभ्पार  सं  ०  ZB,  29,  32  के  अदले  ऊपरीकत्ििधले  सड़क  पुलों  का  निर्माण

 कार्य  विभिन्‍य  चरणों  में  चल  रहा  बृहत्‌  बम्बई  नगर  निगम  की  ओरे  से  अन्य  पांच  समंपारों  के

 बदले  ऊपरी/निंचले  सड़क  पुलों  के  निर्माण  फे  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
 |

 अंधेरी  और  बोरिवली  के  बीच  कोई  ऊपरी  सड़क  पुल  नहीं  है  ।

 जित  ऊपरी/निचले  सड़क  पुलों  पर  कार्य  चल  रहा  है  उनके  2  से  3  बर्षों  में  पूरा  होने
 सम्भावना  है  ।

 रेलगाड़ी  की  छतों  पर  वाजर  करना

 1180.  श्री  गशवन्त  राव  पाटिल  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेलगा  टी  की  छतों  पर  बाभा  कश्मे:बाले  यात्रियों  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही

 बदि  तो  इसके  कया  कारण

 (a)  गल  दो  के  दोरात  दस  प्रकार  को  याता  से  यात्रियों की  मृश्चु  और

 ऐसी  यात्राओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठामे  का  विचार  हैं  |] (

 मँत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जो  नहीं  ।  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दो  व्यक्ति  ।

 गाड़ियों  की  छतों  पर  यात्रा  करने  को  रोकने तथाਂ  इस  हतोत्साहिंते  करने  के  लिए  किए

 उद्रायों  सें  स्टेशल  परिसरों  भें  वोटिस  तथा  पोस्ढरों  का  अदक्षंस  छत  पर  क्रत्रा  करने  के



 10  £914  लिखिस  उतर
 ——  शक  वीक —

 खतरे  को  उजागर  करते  हुए  महत्वपूर्ण  रेलवे  स्टेशनों  पर  जन  उद्घोषणा  प्रणाली  माध्य  से

 घोषणाएं  चल  टिकट  परीक्षकों  द्वारा  जांच  छापों/जांव  के  दौरान  पकड़े  गए  दोषी

 व्यक्तियों  पर  रे०  सु०  ब०/रा०  रे०  पु०  द्वारा  मुकदमा  चलाया  जाना  शामिल  त्यौहारों  आदि

 के  दौरान  मशिरिकत  आाॉगःहीमे  व्पर  अभिरिकत  सघारी  डिब्बों  की  व्यवस्था  करके  या  जतिरिक्त
 गॉडियाँ  सलाकर  भी  जंहां  सक  संभव  हीता  है  क्षमता  बढ़ाई  जाती  है  ।  ह्शशित

 केमा  ढद।रा  आरम्भ  को  गई  योजना  के  अंतर्गत  उत्तर  अवेश  को  अअबंटन
 रा

 श्री  रामपाल  तिह  :  क्‍या  स्वस्थ्य  और  परिव।र  कल्याण  मन्‍्त्री  यह
 बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 तथा  gear  के  लिए  केन्द्र  हारा  आरम्भ  की  गई  परिवार  कल्याण

 योजना  के  तहत  उत्तर  प्रदेश  को  कितना  धन  आबंटित  किया  गया

 राज्य  सरकार  को  अब  तक  कितनी  धनराशि  दे  दी  गई  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  बाकी  धनराशि  कब  तक दे  देंगी  ?

 स्वास्थाय  और  आंश्रासत  हें  राज्य  संत्री  द्री०  के०  शरपेगश्री
 :  ओर  उत्तर प्रदेश  ओर  किए गए  के  दोरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  परिवार

 कल्याण  योजनाओं  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  को  किए  गए  आबंटन  और  भुगतान  की  गई  रकमें  नीचे

 दी  गई

 वर्ष  आबंटन  भुगतान  की  गई  रकम

 आम की  कर  वकील  कक

 रुपये

 7327.83*

 इसके  अतिरिक्त  प्राप्त ही  के  बौरान  पिछले  ककाया  का  भुमतान  करने  हेवु  6000

 लॉ  कपये  की  राशि-का  भगसस्ान  किया  गया  ।

 और  के  बकाया  के  भुगतान  का  प्रएन  तभी  उठेगा  जब

 लेखाकार  से  अंकेक्षित  आंकड़े  प्राप्त  ही

 पी स्कूल श्रीमती सूर्यकाम्तः पाटिल : क्या सालव संताणत जिकास जसत्री यठ धंताने कौ 46८ कृपा करेंगे कि : दिल्ली में नई दिल्‍ली नगर पालिका हारा कितने और कौन-कौन से नवयुग विद्यालय चलाए जा रहे क्‍या इन स्कूलों में समान सुविधाएं दी जाती
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 यदि  नहीं  तो  इसके  कारण  कया  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या-क्या  कदम  उठाने  का  विचार  किया

 सासथ  शांंसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  एथं  संस्कृति  जिभाग  में  उपमंत्रो
 :  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  चलाये  जा  रहे  पांच  नवयुग  विस्तालयों  के  नाम  इस

 प्रकार  हैं  :

 (1)  सीनियर  नवयुग  सरोजिनी  नगर  ।

 (2)  सीनियर  नवयुग  पेशवा  रोड  ।

 (3)  नव॑युग  विद्यालय  मोतीबाग  ।

 (4)  नवयुग  लक्ष्मीबाई  नगर  ।

 (5)  नवयुग  लोधी  रोड  ।

 और  सीनियर  नवयुग  सरोजिनी  नगर  के  अतिरिक्त  जहां  इसके  प्रारम्भ

 से  ही  भोजन  दिया  जाता  नवयुग  विद्यालयों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाएं  समान  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पर्यावरण  पर  भारत-फिनलेंड  समझौता

 1183.  श्री  सुभाष  अम्त्र  नायक  :  कया  पर्यावरण  और  वन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  सरकार  ने  बनों  के  विकास  और  पर्यावरण  में  सुधार  करने  के  लिए  फ़िनलंण्ड  के

 साथ  कोई  समझौता  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सालज  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  और  1990  में

 भारतीय  संयुक्त  आयोग  ने  अपशिष्ट  शोधन  एवं  कागज  तथा  प्लाईवुड  उद्योग  को

 उन्नत  बनाने  जैसी  पर्यावरणीय  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  को  बढ़ावा  देने  और  वानिकी  क्षेत्र  में

 प्रशिक्षण  कार्येत्रमों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  इन  दोनों  देशों  के  मध्य  सहयोग  पर  विचार  किया  |

 1993-95  की  अवधि  के  लिए  भारत  और  फिनलैंड  के  मध्य  द्विपक्षीय  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान

 कार्यक्रम  के  तहत  इन  दोनों  देशों  के  मध्य  सहयोग  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  की  शिनाख्त  की  गई  इनमें

 भारतीय  बानिकी  अनुसंघान  एवं  शिक्षा  परिषद  के  संस्थानों  तथा  फिनिश  वन  अनुसंधान  संस्थानीं

 के  मध्य  तथा  हिमालय  के  शीतोष्ण  वनों  के  संदर्भ  में  वन  वृक्ष  सुधा  उद्गम
 स्थान  आनुवंशिकी  की  दृष्टि  से  परिष्कृत  बीज  उत्पादन  आदि के  क्षेत्रों  में  बृक्ष  प्रजनन

 संगठनों  के  मध्य  सहयोग  शामिल  है  ।

 सुरक्षित  पेयजल

 1184.  डा०  आर०  महू  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिबार  कल्याण  मम्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 करेंगे  कि  :

 92  '
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 क्‍या  पेयजल  में  क्लोरीन  तथा  अन्य  विरंजक  पदार्थ  मिलाने  की  स्वास्थ्य  की  दृष्टि  से

 सुरक्षित  सीमा  उसी  प्रकार  निर्धारित  की  गई  है  जिस  प्रकार  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण
 1954  के  अन्तर्गत  दुग्ध  और  कृषि  उत्पादनों  के  सम्बन्ध  में  यह  सीमा  निर्धारित

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो
 :  से  भारतीय  मानक  ब्यूरो  द्वारा  पेय  जल  के  लिए  तैयार  किए  गए  मानकों  में

 क्लोरीनयुक्त  पेयजल  में  मुक्त  अवशिष्ट  क्लोरीन  की  न्यूनतम  वांछनीय  सीमा  0.20  ।  रखी

 गई  जब  विषाणु  सक्रमण  से  सुरक्षा  की  जरूरत  हो  तो  यह  सीमा  न्यूनतम  0.5  ।  होनी

 चाहिए  ।

 अस्पतालों  में  जोबम  रक्षक  औष  धियां

 1185.  श्री  विश्वनाथ  शास्त्रों  :  क्‍या  स्वास्प्य  ओर  परिथार  कल्याण  भम्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  के  अस्पतालों  में  जीवन  रक्षक  औषधियों  का  पर्याप्त  भण्डार

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार

 कया  अस्पतालों  में  निर्धन  व्यक्तियों  को  जीवन  रक्षक  ओऔषधियां  निःशुल्क  प्रदान  की

 जाती  ओर

 यदि  तो  निर्धन  व्यक्तियों  को  बिना  विलम्ब  के  जीवन  रक्षक  औषधियां  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मम्ज्ालय  में  राज्य  मस्त्री  डी०  के०  तारादेबी

 :  से  दिल्ली  के  अस्पतालों  में  जीवनरक्षक  औषधों  की  पर्याप्त  मात्रा  ये

 ओषपधें  अस्पतालों  के  सामान्य  वार्डों  में  भर्ती  अन्तरंग  रोगियों  को  निःशुल्क  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 ]

 कायमकुलभ  रेलवे  स्टेशन

 1186.  श्री  भाइल  जॉस  अंजलोज  :  क्‍या  रेल  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  कायमकुलम  रेलवे  स्टेशन  के  आधुनिकीकरण  और  नवीनीकरण  की  योजना

 का  ब्यौरा  क्या

 इस  प्रयोजनार्थ  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वे  कितनी  धनराशि  का  आबंटन

 किया

 इस  अवधि  के  दौरान  वहां  पर  अब  तक  कौन  सौ  अतिरिक्त  सूविधा  उपलब्ध  कराई

 मई  है  तथा  इम्हें  उपलब्ध  कराने  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  और
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 कं  1992-93  के  दौरात  किए  जा  रहे  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  वर्ष  में  इन

 कितनी  धनराशि  व्यय  होने  की  सम्भावना  है  ?
 '

 रेल  मन्त्रालय  में  शक््यਂ  मन्‍त्री  :  कायमफुलभ  स्टेशन  परं  संक्षे

 जाने  वाले  यातायात  के  अनुरूप  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  हैं

 कय्यनकुलम  स्टेशन  पर  विकास  सम्बन्धी  तिर्माण  कार्यों  में  अलेप्पी-कायनकुलम  नई

 लाइन  परियोजना  और  कायनकुलम-कोल्लम  दोहरीकरण  योजना  शामिल  है  और  इस  निर्माण  कार्यों

 के  लिए  अलग  से  कोई  याधिक  आवंटन  नहीं  किया  गया  स्टेशन  के  क्किस  की
 कुल  प्रेत्याशित

 लागत  96  लाख  रुपये  है  जिसमें  स ेअब  तक  लगभंगਂ  85  लाख  रुपए  खर्ज  किए  जा  सके

 भौर  अल्लेप्यी-कस्यनकुलम  नई  लाइत  परियोजना  और  कायनकू  लग्न-कोल्‍्ल्म
 करण  योजना  के  तहत  कायनकुलम  स्टेशन  पर  किए  गए/किए  जा  रहे  निर्माण  क  गरयों  का  ब्यौरा  तीखे

 दिया  गया  है  :
 '

 1.  दो  अतिरिक्त  लूप  ्ह
 525  मी०  10  मी०  चौड़ा  हीप vn

 3.  ऊपरी  पैदल

 4.  30  मी०  लम्बा  यात्री

 5.  प्रहुंच  गागें  को  चौड़ा

 6.  द्वीप  प्लेटफार्म  पर  कंक्रीट  सीमेंट  का  खड़ंजा

 अवसंरचनात्मक  कार्यों  अर्थात्‌  ढांचा  तैयार  पुलीं  के  विस्तार  आदि  संहित॑  उपर्युक्त
 निर्माण  कार्यों  की अनुमानित  लागत  96  लाख  रुपए  इसमें  से  उपयुक्त  सुविधाओं  अब  सक्त

 90  अऑतिशल  रस  पहले  ही  ख्े  की  भा  सकी  है  ।  जि

 हि
 नए  शिक्षित  व्यक्तियों  के  लिए  शिक्षा

 1187.  शिवरस्ज सह  शोहस  :  कया  मम्व  संसरथात  विकास  मन्‍्मो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  राज्य  में  नये  शिक्षित  व्यक्तियों  और

 वासियों  के  लिए  शिक्षा  जारी  रखने  के  सम्बन्ध  में  कोई  फ्रश्ताव  मिला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  उस  प्रस्ताव  को  मंजूरी  प्रदान  कर  दी  है

 यद्वि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ($)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 संसकक्षम  विरल्स  अ्त्र/लय  शिक्षा  जिभाग  एवं  संस्कृति  विभाग  में  उपसस्त्रों

 :  से  (5)  एक  किबरण  संलग्न
 है

 ।



 10  1914  सिलिस  उत्तर
 जज  पता  या  -  -८  आजन+  कतम+कनजज  प्््नतन्ि-न्‍चजन्‍ज-++-_न्‍न्‍+-]-्+-८

 से  जिलों  में  कार्यान्क्त  पूर्ण  साक्षरता  अभियान  के  बाद  तव-साक्षरों  के  लिए

 उत्तर-प्क्षरता  सतत  शिक्षा  का  दोर  आरम्भ  होता  उत्तर  साक्षरता  के  दोर  कर  मुख्य

 पहले  चरण  के  दोरान  नवनसाक्षरों  द्वारा  अजित  साक्षरता  दक्षता  समेमेकित  करवा  तथा  उन्हें  निर्द्धिष्ट

 शिक्षा  से  स्व-शिक्षा  के  योग्य  बताने  के  साथ-साथ  पहले  चरण  के  दोरान  शामिल  न  हो  सकने  वाले

 तथा  पढ़ाई  बीच  में  ने  वाले  प्रौढ़ों  को  प्रोत्साहित  करना  है  ।

 विशेष  रूप  ये  इसी  प्रयोजन  के  लिए  पंजीकृत  की  गई  जिला  साक्षरता  स््र०
 स०  या  जिला  साक्षरता  जिसके  अध्यक्ष  जिला  कलैक्टर  होते  द्वारा  पूर्भ  साक्षरता

 यान/उत्तर  साक्षरता  अभियान  कार्यान्बित  किए  जाते  जिला  कर्लक्‍्टर  ही  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता

 है  तथा  उसकी  सिफारिश  राज्य  सरकार  से  करवाता  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  के  एक  दल  द्वारा
 जिले  का  दौरा  करने  तथा  अभियान  आरम्भ  करने  के  लिए  की  गई  तैयारियों  पर  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने
 के  बाद  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  प्राधिकरण  की  कार्यकारी  इस  प्रस्ताव  पर  लिज्ार

 करती  है  ।

 अभियानों  के  जिला  साक्षरता  समिति  का  वित्तगोषण  सीधे  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों

 द्वारा
 2:  ।  के  अनुपात  से  किया  जाता  है  |  चूंकि  पूर्ण  साक्षरता  अभियात/उत्तर  साक्षरता

 किसी  विशेष  क्षेत्र  की  सम्पूर्ण  लक्षित  जनसंड्या  को  शामिल  करने  के  लिए  अभिव्रेत

 ग्राहियों  में  आदिवाध्तियों  को  भी  शक््मित्ष  किया  जाता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  राज्य  के  निम्न  कलिलों  से  उत्तर  साक्षरता  एबं  सतत  पिक्षा  अस्खब  प्राप्त  हुए
 हैं  :  ॥

 जलिसा  शामिल  किए  शए  संमय-भवत्ि  प्रस्णाशित  बज
 लाखों  लाखोंਂ  के

 झा

 द
 425  92  से  458.60

 92

 पट

 1.07
 हउहींदीगई  _  व

 इन  जिलों  में  उत्तर  साक्षरता  एवं  सतत  शिक्षा  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  से  पूर्व  सरकार  को

 पूर्ण  साक्षरता  अभियान  के  सन्‍्तोषजनक  समापन  के  बारे  में  समुचित  रिपोर्ट  अभी  तक  प्राप्त  नहीं

 हुई  हैं  ।  म

 जिनुवाद  ]  +

 गुजरात  में  ओऔद्योगिफ  प्रवूृषण

 क्या  सरकार  को  गुजरात  विशेष  रूप  से  जामतगर  जिले  में  औद्योगिक  प्रदूषण  के
 बारे  में  शिकायतें  मिली

 ह

 या  तो  तत्सम्वन्धो  ब्यौरा  क्या  और
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 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  अर्जुन  :  और  हां  ।  जामतगर

 जिले  में  तेल  एक  रसायन  कारखाने  और  कोयला  उत्पादन  यूनिट  द्वारा  फैलाए  जा  रहे  प्रदूषण
 के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 गुजरात  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  ने  इस  मामले  की  जांच-पड़ताल  की  है  और  रिपोर्ट  दी

 है  कि  तेल  मिलों  और  टाटा  कैमिकल्स  लिमिटेड  में  पर्याप्त  प्रदूषण  नियन्त्रण  यन्त्र  जहां  तक  उस

 क्षेत्र  की  कोयला  उत्पादन  यूनिटों  से  होने  वाले  उत्सर्जन  का  प्रश्न  है  मामले  की  जांच-पड़ताल  की  गई

 है  और  कृषि  भूमि  को  कोई  नुकसान  हुआ  नहीं  पाया  बोर्ड  द्वारा  जारी  किए  गए
 निर्देशों  के आधार  पर  कम्पनी  ने  विविक्त  कणों  के  उत्सजंन  को  और  कम  करने  के  लिए  प्रसंस्करण
 उपकरण  में  सुधार  कर  लिए  हैं  ।

 दक्षिण  भारतीय  भाषा  संस्थान

 1189.  श्री  भोगेला  झा  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 ऋषि दक्षिण  भारतीय  भाषा  पटना  की  स्थापना  कब  की  गई

 इस  सम्बन्ध  में  गेर-अध्यापन  कमंचारियों  तथा  पंजीकृत  छात्रों  की  संख्या

 कितनी-कितनी  और

 इस  संस्थान  के  विकास  तथा  इसमें  विद्यार्थियों  की  संख्या  में  वद्धि  हेतु  सरकार  द्वारा एड
 उठाए  जा  रहे  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  पु

 सानव  संसाधन  विकास  सस्भालय  शिक्षा  बिभाग  एवं  संस्कृति  विभाग  में  उपसन्त्री
 :  दक्षिण  भारतीय  भाषा  पटना  के  बारे  सरकार  के  पास  कोई

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गांधों  मुक्त  विश्वविद्यालय  के  अध्ययन  केस

 *]  ]90.  श्री  रामदेव  राम  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 ”

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिहार  क्षेत्र  के  पलामू  सबडिबिजन  में  इन्दिरा  गांधी  मुक्त
 विश्वविद्यालय  का  अध्ययन  केन्द्र  खोलने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 96
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 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्रो

 :  और  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  भुक्‍त  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गई  सूचनानुसार

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  डेल्टनगंज  बिहार  में  एक  नया  अध्ययन  केन्द्र  खोले  जाने  की

 सम्भावना  है  |  यदि  इस  सम्बन्ध  में  विश्वश्रिद्यालय  को  प्राप्त  प्रस्ताव  व्यवहारिक  प्रतीत  हुआ  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तठबर्ती  उड़ीसा  में  हरित  पट्टी

 1191.  श्री  ग्रोपीयाथ  गजपतलि  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  भनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उड़ीसा  के  समुद्र  तट  पर  हरित  पट्टी  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अजुन  :  से  उड़ीसा  वन  विभाग  और

 उड़ीसा  वन  विकास  उड़ीसा  समुद्रतट  पर  तटवर्ती  सुरक्षा  पट्टी  वृक्षारोपण  कर  रहे
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  वन  विकास  निगम  के  बालासोर  तथा  गंजम  जिलों
 में  समद्रतट  के  लगभग  1200  हैक्टेयर  क्षेत्र  एर  वृक्षारोपण  किया  है  जिसमें  कंजुरीना  मुख्य  प्रजाति

 है  ।  यह  कार्यकलाप  बराबर  चलाया  जाता  है  और  इसके  लिए  राज्य  वन  विभाग  की  बाधिक

 नाओं  में  धनराशि  उपलब्ध  कराई  जाती  है  ।

 देश  में  विश्वविज्ञालय

 1192.  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  सामब  संसाधन  विकास  अल्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 »  1992  तक  देश  में  राज्यवार  कुल  कितने  विश्वविद्यालय  उनमें  शिक्षा  का
 माध्यम  क्या  था  और  इनका  पाठ्यक्रम  सामान्य  है  अथवा  विशेषज्ञता

 1991-92  में  कुल  कितने  छात्रों  को  पंजीकृत  किया  गया  और  1  1992  को
 विश्वविद्यालय-वार  कितने  अध्यापक  और

 योजना  और  अनुरक्षण  तथा  विकास  व्यय  सहित  1991-92  के  लिए
 प्रत्येक  विश्वविद्यालय  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  कुल  कितना  अनुदान  दिया  गया  है  ?

 मानव  संसाथस  विकास  मंत्रालय  घिभाग  एवं  संस्कृति  में  उपसंत्री
 :  देश  में  1992  को  सम  विश्वविद्यालयों  सहित  विश्वविज्ञालयों  की  कुल

 संख्या  सामान्य  तथा  विशिष्ट  के  अनुसार  उनके  ब्यौरों  सहित  संलग्न  में  दी  गई  है  ।
 विभिन्न  पाठ्यक्रमों  क ेलिए  अलग-अलग  विश्वविद्यालयों  द्वारा  अपनाए  जा  रहे  शिक्षा  के  म/ध्यम  के
 सम्बन्ध  में  सूचना  के  में

 दी  गई  है  जिसकी  एक  प्रति  संसद
 कालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 वर्ष  1991-92  के  लिए  विश्वविद्यालयों  और  उनके  संबद्ध  कासेजों  में  छात्रों  के ये  छा  वा



 लिखित  उत्तर
 |  1992

 श््ल्म्््ििछिेि  यो  ——_—

 दाखिले के  सम्बन्ध  में  सूचना  संलग्व  में  दी  गई  है  ।  1991-92  के  दौरान  विश्वविद्यालय

 विभागों और  उनके  संबद्ध  कालेजों  में  अध्यापन
 स्टाफ  की  संख्या  संलग्न  विवरण-ा में  दी  गई  है  ।

 1991-92  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  विभिन्‍न  विश्यविश्व  लबों को  विपता

 गया  योजनागत  और  योजनेत्तर  अनुदान  दर्शाने  वाला  एक  विवरण-५  संलग्न  है  ।  राज्य

 विद्यालयों  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  अनुरक्षण  अनुदान  दिये  जाते  हैं  और  आयोग  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  नहीं  रखता  ।

 आधा  पा+

 और  अं  णियों  के  अनुसार  1-4-1992  को  शाज्यथार

 विश्ञालयों  विश्वविद्यालय  संस्थाओं  की  संख्या

 ऋ०स०  राज्य/संघ  णासित  क्षेत्र  विशिष्ट  विश्वविश्ञांलययों  सामान्‍य  विश्वविश्यालंबीं  कुल  योग

 की  संझयषा  की  शंख

 जप
 बाण

 i.  2  3  4  5.

 ह

 ]  आंध्र  प्रदेश  4  12  16

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  ->  1  1

 3.  असम
 2  3-

 4.  बिहार
 4  7  11

 “  5.  गोता  ध्शा  1

 6...  गुजरात
 2  8  10

 “7,
 हश्यिणा  2  2  4

 8.  हिमाचल  प्रदेश  2  1  49

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  |  2  3

 10  कर्नाटक  ॥  2  7  9

 1k

 |
 2  3  5

 12..  छन्‍्म  शदेस  3  9.  12

 13.  महाराष्ट्र
 6  13  19::  ::

 .  मणिपुर
 ना  1  i:

 15...  भेघालय/सिजोरम  तामालैंड  ---  |  ।

 16.  उड़ीसा  2  3  5.

 17.7.  2  3  5

 5598
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 1  2  5

 18.  राजस्थान  2  8  10

 19...  तमिलनाडु  5  10  15

 20.  त्रिपुरा
 ना

 ष्ा
 21.  उत्तर  प्रदेश  7  18  25

 22.  पश्चिम  बंगाल/सिक्किम  3  7  10

 23...  दिल्ली  5  4  9
 |

 24.  पाण्डिचेरी  ना+  ॥

 आल  इण्डिया  55  की

 5  में  विश्वविद्यालय  शिक्षण  विभागों  ओर  संबड़ध  कालेकों  में  छात्रों  को  संख्या

 राज्य/ब्रंष  शासित  प्रदेश  विश्वविद्यालय  छात्रों  की  सख्या

 2  3

 आंध्र  प्रदेश  2.  आंध्र  72600

 2.  आंध्र  प्रदेश  एग्रीकल्चर  1163

 3.  हैदराबाद  3963

 4.  जवाहरलाल  नेहरू  प्रौद्योगिकी  3963

 5.  ककाटिया  61490

 6.  नागार्जुन  90866

 7.  उस्मानिया
 रांक्षा  90866

 8.  श्री  कृष्णा  देव  रांक्षा  457

 9.  श्री  पद्मावती  महिला  _  457

 11.  श्री  बेंकटेश्वरा  435

 12.  निजाम  चिकित्सा  विज्ञान  स  स्थान**  435

 श्री  सत्य  साई  उच्क  अध्ययत  स  स्थानां  550

 कुल  ed

 . »



 बिहार

 100

 16.  भागलपुर

 17.

 18.  बिड़ला  एप्रीकल्थर

 19.  के०  एस०  दरभंगा  स  स्कुति

 20.  ललिता  नाशयण  मिधिला

 21.  मगध

 22.  पटना

 23.  राजेन्द्र  एग्रीकल्चर

 24.  रांची

 25.  बिरला  प्रौद्योगिकी  स  स्थानां

 26.  भारतीय  खान  स्क,ल*

 1992

 890

 321856

 6318

 134255

 2861

 1749

 23830

 14392

 43393

 45585

 652

 273055
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 हरियाणा  36.  हरियाणा  क्रषि  विश्वविद्यालय  3225

 37.  कुरुक्षेत्र  50729

 38.  महथि  दयानन्द  44032

 कुल  97986

 हिमाचल  प्रदेश  39.  हिमाचल  प्रदेश  26416

 40.  हिमाचल  प्रदेश  कृषि  1109

 कुल  27525

 जम्मू  एवं  कश्मीर  41.  जम्मू  15570

 42.  कश्मीर  19273

 43.  शेरे  कश्मीर  कृषि  विश्वविद्यालय  320

 कुल  35163

 कर्नाटक  44.  बगलौर  99258

 45.  गुलबर्ग  30371

 46.  कर्नाटक  62303

 47.  मंगलौर  31944

 48.  मैसूर  10698

 49.  क्रषि  विज्ञान  बगलौर  4532

 50.  भारतीय  विज्ञान  स  स्थान  1728

 कुल  300834

 केरल  51.  कालीकट  0
 60120

 52.  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  कोचीन  1273

 विश्वविद्यालय

 53.  महात्मा  गांधी  52261

 54.  केरल  58025

 55.  केरल  कृषि  2141

 कुल
 173820

 5101



 महारूष्टू  .

 मर्णिपूर
 मेघालय

 102

 56.  अवदेश  प्रताप  सिंह

 57. बनल  टुलाह

 58.  देवी  अहिल्या

 59.  डा०  हरीसिंह गौड़

 60.  गुरु  घासी  दास

 61.  इन्दिरा कला  स  गीत

 62.  जवाहर  लाल  नेहरू  कृषि

 63.  जिवाजी  -

 64.  रानी  दुर्गावती

 65.  रवि  शंकर

 66.  विक्रम

 67.  अमराबती

 68.  अम्बई

 69.  कौनकन  कृषि

 70.  महात्मा फूले  कृषि
 71.  मराठवाड़ा

 42.  मयठवाड़ः कृषि

 73.  नागपुर

 74,  पूना

 75.  पंजाब राव  कृषि

 16, श्रीमती नथीबाई  दामोंदर

 धकरेसे  महिला
 77.  शिवाजी

 78.  टाटा  सामाजिक  विजार्न  से स्थाने*

 कुल

 79,  मणिपुर
 80.  उत्तर  पूर्वी  पर्वतीय

 1  1992

 कक  ननन  न  जनम

 202487

 1140

 2553

 57100

 2209

 74192

 142017

 2637

 13562

 83298

 362
 अत  ल्‍-ीीनयननन  क्‍ीनन-नान  मनन

 623657
 वी  अत  तन
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 उड़ीसा  81.  बहरामपुर  12371

 82.  कृषि  एवं  प्रौद्योगिकी  उस्मानिया  2555

 विश्वविद्यालय

 83.  सम्बलपुर  21793

 84.  श्री  जगन्नाथ  स  स्कूल  411

 85.  उत्कल  58694

 कुल  95824

 पंजाब  86.  गुरु  नानक  देव  58522

 87.  पंजाब  73397

 88.  पंजाब  कृषि  3728

 89.  पंजाबी  30340

 90.  थापर  हन्जीनियरी  एवं  प्रौद्योगिकी  1183

 संस्थान*

 कुल  167180

 राजस्थान  91.  जोधपुर  14870

 92.  मोहन  जौल  स्‌ खाड़िया  5577

 93.  राजस्थान  184508

 94.  बन  स्थली  1291

 95.  बिरला  प्रौद्योगिकी  एव  किक्लान  श्ञ स्वान*  2677

 कुल  208923

 तमिलताडु  96.  अलगप्पा  561

 97.  अन्ना  7951

 98.  अन्नामलाई  8687

 99.  भारधीयार  52703

 100.  भारती  दासन  67963

 101.  मद्रास  159403

 102.  मदुरै  कामराज  127743

 .



 लिखित  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश

 104

 103.

 104.

 105.

 106.

 107.

 108.

 109.

 110.

 111.

 112.

 113.

 114.

 115.

 116.

 117.

 118.

 119.

 120.

 121

 122.

 123.

 124

 125.

 126.

 तमिल

 तमिलतादु  कृषि

 गांघी  ग्रामीण  स  स्थान

 बनारस  हिन्दू

 बुन्देलखण्ड

 चन्द्रशेवर  आजाद  कृषि

 जी०  बी०  पन्‍्त  कृषि  एवं  प्रौद्योगिकी

 स  स्थान  विश्वविद्यालय

 गोरखपुर

 हेमबती  नन्दन  बहुगुणा

 कानपुर

 1  1992

 3

 22

 4590

 1123

 430746

 61983

 11256

 36724

 30681

 20893

 21935

 1470

 2863

 128634

 18702

 *  78199

 7720

 11659

 30326

 74159

 213

 40116

 3010

 8070

 1485

 690
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 127.  भारतीय  पशु  चिकित्सा  289

 अनुसन्धान  स  स्थान*

 कुल  612077

 पश्चिमी  बंगाल  128.  बिधान  चन्द्र  कृषि  1684

 129.  बुद्ध वान  72403

 130.  कलकत्ता  210244

 131.  जादवपुर  8287

 132.  कल्याणी  3034

 133.  उत्तरी  बंगाल  32308

 134.  रविन्द्र  भारती  7107

 135.  विद्या  सागर  24180

 136.  विश्व  भारती  2606

 कुल  363862

 दिल्ली  137.  दिल्ली  115904

 138.  जामिया  मिलिया  इस्लामिया  2777

 139.  जवाहर  जाल  नेहरू  2811
 140.  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  संस्थान*  725
 141.  वास्तुकला  एवं  योजना  स्कूल*  886

 कुल  122872

 कुल  योग  सम्पूर्ण  भारत  4611407 जा  ८  ली

 *विश्वविद्यालय  समझी  जाने  वाले  संस्थान  ।

 ऊ*राज्य  विधान  अधिनियम  के  तहत  स्थापित  संस्था  ।

 नये  विश्वविद्यालयों  की  सूची  जिनके  लिए  बर्  1991-92  के  अनुमानित  नामांकत
 उपलब्ध  रहीं  है

 राज्य/संघ  शासित  विश्वविद्याल

 आंध्र  प्रदेश  1.  आंध्र  प्रदेश  मुक्त

 2.  आंध्र  प्रदेश  स्वास्थ्य  विज्ञान  विश्वविद्यालय

 403



 महाराष्ट्र

 राजस्थान

 "406

 ।  1992

 3.  केलुगू

 4.  केन्द्रीय  अंग्रेजी  एवं  विदेशी  भाषा  संस्थान

 5.  राष्ट्रीय  संस्कृत  विद्यापीठ

 6.  अरुणाचल

 7.  नालन्दा  मुक्त

 8.  गोबा

 9.  उत्तरी  गुजरात

 10.  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंधात  संस्थान

 11.  डा०  वाई०  एस०  परमार  बागवानी  एवं  वानकी

 विश्वविद्यालय

 12.  शेरे  कश्मीर  आयुविज्ञान  संस्थान**

 13.  केवेम्प

 14.  क्रषि  विज्ञान  विश्वविद्यालय  धारवाड़

 15.  इन्दिरा  गांधी  कृषि

 16.  उत्तरी  मद्राराष्ट्र

 17.  यशवन्त  राव  चब्ठाण

 18.  दक्‍कन  उत्तर  स्नातक  कालेज  एवं  अनुसंधान  स  स्थान*

 19.  अन्तर्राष्ट्रीय  जनस  बया  विज्ञान  संस्थान*

 20.  तिलक  सहाराष्ट  विद्यापीठ*

 21.  केन्द्रीय  मछली  पालन  शिक्षण  संस्थान

 »  कोटा  ओपन

 .  राजस्थान  क्रषि

 24.  अजमेर  विश्वविद्यालय

 25.  राजस्थान  विद्यापीठ

 26.  जैन  विश्व  भारती  संस्थान

 27.  डा०  एम०  जी०  आर०  मेडीकल  विश्वविद्यालय

 28.  मदर  टेरेसा  महिला

 29.  तमिलनाडु  वेटेटिनरी  पशु  विज्ञान  विश्वविद्यालय

 30.  श्री  अविवाण  लिगम  इंस्टीच्यूट  फार  होम  साइंस

 एण्ड  हायर  एजूकेशन  फार  वोमेन*
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 त्रिपुरा
 31.  त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश  32.  पूर्वांचल

 33.  संजय  गांधी  पोस्ट  ग्रेजुएट  इंस्टीच्यूट  आफ

 मेडीकल  साइंस**

 34.  सेन्‍्द्रल  इंस्टोट्यूट  आफ  हायर  तिबतन  स्टडीज**

 35.  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त

 36.  जामिया  हमदर्द*

 37.  नेशनल  म्यूजम  इंस्टीट्यूट  आफ  हिस्ट्रीਂ  आफ  आर्ट  हे

 कंजरवेशन  एण्ड  म्थूजिओ*

 38.  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  संस्कृति  विद्यापीठ**

 39.
 ०  लरल्‍कन_>»«+ 3  ।  +5+  +  न

 पांडिचिरी  समझी  जाने  वाली  संस्था

 *+राज्य  विघार  मण्डल  अधिनियम  के  तहत  स्थापित  संस्थान

 1991-92  के  बौरान  पिश्वविद्यालय  शिक्षण  विभागों  तथा  सम्बद्ध  कालेजों  में

 शिक्षण  स्टाफ  की  संख्या
 जज

 राज्य/संघ  विश्वविद्यालय  शिक्षण  स्टाफ  की  स॒  र्या

 शासित  क्षेत्र  सम्बद्ध
 वि०  कालेज

 ;
 an

 प्र  पा  न  न

 आंध्र  प्रदेश  1.  आंध्र
 ee

 684  4061  “4945

 2.  आंध्र  प्रदेश  कृषि  603  0  603

 3.  हैदराबाद  153  0  153
 :

 4.  जवाहरलाल  नेह  379  0  379

 प्रौद्योगिकी

 5.  काकतिया  264  769  1033

 6.  तागार्जुन  122  4157  4279

 7.  उस्मानिया  1317  4372  5889

 8.  श्री  कृष्ण  वेबराया  131  0  131

 9.  श्री  पदमावती  महिला  53  0  53



 लिखित  उत्तर  1  1992

 2  3  4  5

 10.  श्री  वेंकटेश्वर  554  3319  3873

 11.  के०अ०वि०भा०  संस्थान*  100:  0  100

 12.  श्री  सत्व  साई*  113  0  113

 उच्च  अध्ययन  संस्थान

 कुल  4673  10678  213871

 अरुणाचल  प्रदेश  1.  अरुणाचल  0  79  79

 असम  1.  असम  कृषि  306  0  306

 2.  डिब्ूगढ़  147  2225  2372

 3.  योझदी  351  4398  4749

 कुल  804  6623  7427

 बिहार  1.  भागलपुर  2112  497  2609

 2.  बिहार  2970  634  3604

 3.  बिरसा  कृषि  250  1201  1451

 4.  के०एस०दरजंभक  संस्कृत  38  0  38

 5.  ललित  नारायण  मिथिला  3186  920  4106

 6.  मगध  3269  2404  5673

 +.  पटना  1196  116  1312

 8.  राजेन्द्र  कृषि  524  0  524

 9.  रांची  2778  1627  4405

 10:  बिरला  प्रौक्ेमिक्ी  223  0  223

 संस्थान*

 11.  भारतीय  खनज्ज़  स्कूल*  163  0  163

 कुल
 16709  7399  24106

 1.  गोवा  31  0  31

 गुजरात
 1.  भावनगर  192  89  28

 2.  गुजरात
 155  4270  4423

 3.  गुजरात  5042  0  502

 4.  गुजरात  अश््युेंद  26  260  286
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 5.  महाराष्ट्र  सबाजीराव  1186  0  1186

 6.  सरदार  पटेल  190  532  722

 7.  सौराष्ट्र  80  1752  1832

 -8.  दक्षिण  गुजरात  124  1432  1556

 9.  गुजरात  विद्यापीठ*  66  0  66

 ...  2591

 7
 10856

 हरियाणा  1.  हरियाणा  कृषि  470  0  470
 विश्वविद्यालय

 2.  कुरुक्षेत्र  379  2650  3029

 3.  महर्षि  दयानन्द  317  2773  3090

 कुल  1166  5423  6569

 हिंभफचल  प्रदेश  9.  हिमाचल  प्रदेश  192  1026  1218

 2.  हिमाचल  प्रदेश  कृषि  372  0  372

 कुल  564  1026  1590

 जस्पु  ओर  कश्मीर  ।.  जम्मू  174  769  943

 2.  कश्मीर  169  1347  1516

 3.  शेरे  कश्मीर  71  0  71

 कृषि  विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिकी

 विश्वविद्यालय

 कुल  414  2116  2530

 कर्माठक  1.  बंगलौर  557  5970  6527

 2.  गुलबर्गा  160  2190  2350

 3.  कर्नाटक  611  4210  4821

 4.  मंगलौर  106  2329  2435

 5.  मैसूर  693  4724  5017

 6.  कृषि  विश्क०  बंगलौर  7439  0  729

 7.  भारतीय  विज्ञान  संस्थान*  475  |]  475

 कुल  3531  19423  22954
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 लिखित  उत्तर  1992

 1  2  3  4  5

 केरल  1.  कालीकट  196  5791  5987

 2.  कोचीन  विज्ञान  तथा  188  0  188

 प्रौद्योगिकी  बिश्वविद्यालय

 3.  महात्मा  गांधी  16  5603  5619

 4.  केरल  496  5767  6263

 5.  केरल  कृषि  242  0  242

 कुल  े
 1138  17161  18299

 मध्य  प्रदेश  1.  अवधेश  प्रताप  सिंह  23  1419  1442

 2.  वरकतुल्लाह  28  1455  1483

 3.  देवी  अहिलल्‍्या  61  1127  1188

 4.  डा०  हरिसिंह  गौड़  415  1495  1910

 5.  गुरु  घासीदास  0  693  693

 6.  इन्दिरा  कला  संगीत  48  332  380

 7.  जवाहर  लाल  नेहरू  546  0  546

 कृषि  विश्वविद्यालय

 8.  जीवाजी  70  1424  1494

 9.  रानी  दुर्गावती
 116  1198  1314

 10.  रविशंकर  95  1393.  1466

 11.  विक्रम  262  1382  1644

 कुल
 1664  11918  13582

 महाराष्ट्र  1.  अमराबती  _  5  2140  2145

 2.  बम्बई  292  7915  8207

 3.  कोंकण  कृषि  246  0  264

 4.  महात्मा  फूले  कृषि  351  0  351

 5.  मराठवाड़ा  203  3246  3449

 6.  मराठावाड़ा  कृषि  233  0  233

 7.  नागपुर  420  3202  3622

 8.  पूना  360  5953  6313
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 9.  पंजाब  राव  कृषि  509  0  509

 10.  श्रीमती  नत्थीबाई  592  416  1008

 दामोदर  ठाकरसे  महिला

 11.  शिवाजी  180  4324  4504

 12.  टाटा  सामाजिक  विज्ञान  सस्थान*  76  0  76

 .  3485  27196...  30681

 मणिपुर  1.  168  1145  1313

 मेघालय  1.  पूर्वोत्तर  पहाड़ी  371  1071  1442

 उड़ीसा  1.  बरनामपुर  152  1291  1443

 2.  उड़ीसा  कृषि  व  प्रौद्योगिकी  242  0  242
 विश्वविद्यालय

 3.  सम्बलपुर  285  1784  2069

 4.  श्री  जगन्नाथ  संस्कृत  20  71

 5.  उत्कल  250  4663  4913

 एपुव्  |  7]  करा  का  कक

 पंजाब  1.  गुरु  नानक  देव  302  2898  3200

 2.  पंजाब  727  4072  4799

 3.  पंजाब  कृषि  550  0  550

 4.  पंजाब  322  2098  2420

 5.  थापर  इन्जीनियरी  व  97  0  97

 प्रौ०  संस्थान*

 गाहझ्य  करा  छक्का  छछ

 राजस्थान
 1.  जोप्नपुर  671  79  750

 2.  मोहन  लाल  सुखाड़िया  625  0  625

 3.  राजस्थान  829  0  829

 4.  राजस्थान  कृषि  0  7170  7110

 5.  बनस्थली  विद्यापीठ*  146  0  146

 6.  बिरला  प्रौ०  व  विज्ञान*  230  0  230

 कुल  2501  7249  9750



 लिखित  उ्तर  1  1992

 ]  2  3  4  5

 तमिलनाडु  1.  अलगप्पा  47  0  47

 2.  अन्ना  425  0  425

 3.  अन्नामलै  556  0  556

 4.  भरतियार  49  2591  2640

 5.  भारतीयादासन  32  3187  3219

 6.  मद्रास  389  8788  9177

 7.  मदुरै  काम  राज  250  6510  5760

 8.  तमिल  34  0  34

 9.  तमिलनाडु  कृषि  781  0  क््छत

 10.  गांधीग्राम  ग्रामीण  सस्थान*  108  0  108

 कुल  2671  21076  23747

 उत्तर  प्रदेश  1.  आगरा  59  2185  2244

 2.  अलीगढ़  मुस्लिम  1280  0  1280

 3.  इलाहाबाद  572  777  1349

 4.  अवध  896  696

 $.  बनारस  हिन्दू  1918  121  2039

 6.  बुन्देलखण्ड  135  564  719

 7.  चन्द्र  शेखर  आजाद  427  0  427

 कृषि  व  प्रै०  विश्व ०

 8.  जी०  वी०  पन्‍त  कृषि  416  0  416
 व  प्रौ०  विश्व०

 9.  गोरखपुर  386  3437  3823

 10.  हेमवरतीनन्दन  बहुगुणा  201  685  886
 विश्वविद्यालय

 11.  कानपुर  0  3048  3048

 12.  काशी  विद्यापीठ  170  0  170

 13.  कुमाऊं  266  338  604

 14.  लखनऊ  843  892  1735

 15.  मेरठ  84  2530  2614
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 16.  नरेन्‍्द्रदेव  कृषि  व  प्रौ०  42  0  42

 विश्वविद्यालय

 17.  रोहिलखण्ड  0  1273  1273

 18.  रुड़की  574  0  574

 19.  सम्पूर्णानन्‍्द  संस्कृत  88  828  916

 20.  दयालबाग  शैक्षिक  संस्थान*  .  157  0  157

 21.  गुरुकुल  कांगड़ी*  66  66

 22.  भारतीय  पशु  चिकित्सा  365  365

 अनुसन्धान  संस्थान*

 8049  17594  25643
 ee /

 पश्चिम  बंगाल  1.  विधानचन्द्र  कृषि  378  0  378

 2.  बर्दमान  387  3335  3722

 3.  कलकत्ता  1066  10494  11560

 4.  जादवपुर  786  63  849

 5.  कल्याणी  264  99  363

 6.  उत्तर  बंगाल  324  1288  1612

 7.  रबीन्द्र  भारती  470  1136  1606

 8.  विश्वभारती  403  0  403

 कुल

 «4078
 4078  16415  20493

 दिल्ली  1.  दिल्‍ली  1836  4976  6812

 2.  जामिया  मिलिया  इस्लामिया  245  0  245

 3.  जवाहरलाल  नेहरू  363  0  363

 4.  भारतीय  क्षि  अनुसन्धान  487  0  487

 स  स्थान*

 5.  आयोजना  एबं  वास्तुकला  239  0  239

 स्कूल*

 कुल  3170  4976  8146

 60655.  209780  2704355
 डससक्‍स सीसी के  +«

 *सम  विश्वविद्यालय
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 क॑

 अधोन  बर्ष  1991-92  के  बोरोस  विश्वधिध्ारूयों

 को  विए  गए  अनुवान  को  वशनि  वाला  थि
 रण

 क्रम  करेकलोय  च्पयेलाखों  erty

 7. 2.  मोजलतर पोल  तब  बात  छत

 ि्रप्ओ  ं
 चच््ृ्

 अलीगढ़  मुस्लिम  351.34  2908.92

 विश्वविद्यालय

 2.  बनारस  हिन्दू  4558.68  332.76  1113.40
 विश्वविद्यालय

 4.  हिल्‍ली  2557.56  2173.42  2908.92

 4.  हैदराबाव  780.64  332.76  1691.25

 5.  जामिया  मिलिया  782.24  265.76  73.42  29535.66
 इस्लामिया

 6.  जवाहरलाल  नेहरू  224.65  304.39  387.58
 विश्वविद्यालय

 7.  उत्तर-पूर्वी  पर्वतीय  4  265.76  1166.84
 विश्वविद्यालय

 पांडिचेरी  224.65  4797.03  387.58

 9.  विश्व-भारती  संस्थान  .  .  1.

 कुछ  छोड
 कक्रछ  7

 उछठछछ

 सम-विश्वविशद्यालय  समझे  जाने  वाले  संस्थान
 ः

 3.  अविनतासीलिंगम  संस्थान  0.30  46.73  53.87

 2.  बनस्प्ली  विद्यापीठ  है  0.05  20.54  20.59

 3.  बिरला  प्रौद्योगिकी  0.30  53.57  53.87
 *

 व  विज्ञान  संस्थान

 4.  बिरला  प्रौद्योगिकी  संस्थान  32  29  20.08  52.37

 5.  केन्द्रीय  अंग्रे जो  व  बिदेशी  257.08  82.66  339.74

 भाषा  पस्थान

 6.  केन्द्रीय  उच्च  शिक्षा  सस्थान  0.22  0.33  0.55

 7.  दक्षिण  कालेज  स्मातकोत्तर  ना

 आवासीय  संस्थान

 न



 ।0  1914

 1  2

 8.  दयालबाग  शैक्षिक  संस्थान

 9,  गांधीग्राम  ग्रामीण  संस्थान

 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 '15.

 17.

 जैन ]  8  बढ

 20.

 20.

 22.

 22.

 23.

 24.

 25.

 26.

 27.  थापर  इंजीतियरी  व
 प्रौद्योगिकी  संस्थान

 कुल

 0.25

 1907.19

 465.01

 3473.68

 6.00

 21.31

 9.26

 1061.90

 2261.99

 313.06

 9.26

 4535.58

 है



 लिखित  उत्तर  1  1992

 1  2  3  4  5

 राज्य  विश्वविज्ञालय

 आंध्र  प्रदेश

 1.  आंध्र  प्रदेश  मुक्त  न  10.64  10.64

 विद्यालय  हैदराबाद

 2.  आंध्र  27.38  164.98  192.36

 3.  आंध्र  प्रदेश  कृषि  0.15  0.22  0.37

 4.  जवाहर  लाल  नेहरू  0.75  15.54  16.29

 5.  ककातिय  4.58  63.61  68.19

 6.  नागार्जुन  1,00  37.79  38.79

 7.  उस्मानिया  36.21  199.95  236.16

 8.  श्री  क्रृष्ण  देवार्थ  0.53  74.30  74.83

 9.  श्री  वेंकटेश्वर  6.66  147.83  154.49

 10.  श्री  पद्मावती  महिला  0.16  53.52  53.68

 विश्वविद्यालय  तिरुपति

 11.  तेलुगू  विश्वविद्यालय  0.43  9.24  9.67

 12.  स्वास्थ्य  विश्वविद्यालर  न  —

 ..
 77.85...  777.62  855.47

 अश्णाचल  प्रदेश

 1.  अरुणाचल  विश्वविद्यालय  —  “-
 न

 कुल
 ——

 असम
 हु

 1  असम  कृषि  —  —
 न

 2.  डिब्रगढ़  0.06  51.71  51.77

 3  गोवाहटी  0.89  57.71  58.60

 कुल  0.95  109.42  110.37

 बिहार

 1.  भागलपुर  1.40  50.09  51.49

 2.  बिहार  10,52  50.52  60.58
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 3.  बिरसा  कृषि  ्
 न्‍-+

 —

 4.  के०  एस०  दरभंगा  संस्कृत  नन+  0.58  0.58

 5.  मगध  10.00  47.80  57.80

 6.  एल०  एन०  मिथिला  0.87  31.18  32.05

 7.  पटना  0.31  17.35  17.66

 8.  राजेन्द्र  कृषि  --  -  _

 9.  रांची  0.17  27.23  27.40

 ...  कुल  23.27  _  224.29  247.56

 संघ  शासित  प्रदेश  व  दिल्‍ली

 1.  इंदिरा  गांधी  न  ---  रस राष्ट्रीय  मुक्त

 नी  ने  जनता  तन  हआड न  विभनसनतनभ  जलन  जल  जे  +जल+-न  सन  लीन  न  ८  3  व  3  जनन

 MT  औआऔी ्॒  ्७ृऊउउञ॒ू्॒  ्आ्उ्ञरञर्य्॒ऑझः

 हरियाणा

 हरियाणा  कृषि  5.76  93.34  99.10

 2.  कुरुक्षेत्र  5.76  93.34  15.78

 3.  मह॒षि  दयानंद  0.27  110.64..

 6.22...  13.56  14.14

 गुजरात  राज्य

 भावनगर  0.58  38.70  53.96

 2.  गुजरात  _  38.70  53.96

 3.  गुजरात  कृषि  ध्ण्ा  पा
 ने

 4.  गुजरात  आयुर्वेद  पा  ्ा
 पा

 5.  एम०  एस०  यूनिवर्सिटी  6.40  98.56
 आफ

 6.  उत्तर  गुजरात  विश्वविद्यालय  0.30  न  न

 7.  सरदार  पटेल  0.30  90.68  90.98

 8.  सोराष्ट्र  0.32  35.65  35.97

 9.  दक्षिण  गुजरात  23.02  295.39  318.41

 कुल  23.02  295.39
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 1  2  3  4  5

 शोजा  राज्य

 1.  गोवा  विश्वविद्यालय  0.50  54.54  55.04

 कुल  0.50  54.54  55.04

 हिमाचल  प्रदेश
 ॥

 1.  हिमाचल  प्रदेश  0.58  71.58  72.16

 2.  हिमाचल  प्रदेश  कृषि  च+  0.08  0.08

 3.  डॉ०  वाई०  एस०  पी०  यूनि०  ज+  न  —

 आफ  उद्यान  विभाग  व

 बनविद्या

 कुल  0.58  71.66  72.24

 जम्मू  व  कश्मीर

 1.  जम्मू  3.11  94.95  98.06

 2.  कश्मीर  न  37.54  ।  37.54

 3.  शेर-ए-कश्मीर  कृषि  विज्ञान  शा
 न+  --

 क्र  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय

 कुल  13249.  133.60

 कर्तोटक  .

 1.  अलागप्पा  न+  9.93  9.93

 2.  बंगलौर  5.09  102.57  107.66

 3.  ग्रुलबर्गा  0.20  40.00  40.20

 4.  कर्नाटक  _ 0.66
 68.08  68.74

 5.  कोवेमयु  —  1.10  1.10

 6.  मंगलोर  0.48  46.71  47.19

 7.  मैसूर  15.49  69.99  85.48

 8.  कृषि  विज्ञान  विश्वविद्यालय  जा  0.24  0.24

 धारवाड़

 9.  क्रंषि  विज्ञान  विश्वव्रिद्यालत्र  ज+
 न  जप

 बंगलोर

 कुल  21.92  338.62  "360.54
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 2  3  4  5

 केरल  राज्य

 1.  कालीकट  11.84  48.41  60.25

 2.  कोचीन  विज्ञान  व  प्रौद्यो ०  7.27  97.00  104.27
 विश्वविद्यालय

 3.  केरल  0.50  158.90  159.40

 4.  केरल  कृषि  —  0.24  0.24

 5.  महात्मा  गांधी  2.17  39.68  41.85
 विश्वविद्यालय

 कुल  21.78  344.23  366.01

 सणिपुर

 1.  मणिपुर  विश्वविद्यालय  इम्फाल  0.39  135.46  135.85
 .

 कुल  0.39  135.46  135.85

 मध्य  प्रदेश

 1.  अवधेश  प्रताप  सिह
 न  27.90  23.90

 विश्वविद्यालय

 2.  भोपाल  1.36  63.56  64.92

 3.
 Pala

 ता  30.12  30.12

 विश्वविद्यालय  बिलासपुर

 “4.  इंदिरा  कला  संगीतਂ  ण्श्य  17.84  17.84

 विश्वविद्यालय

 6.  देवीं  अहिल्या  विश्वबिद्यालब  4.58  152.56  157.14

 7.
 रानी  दुगति

 वती  हु  ज+  52.85  52.85

 य

 8.  जवाहरलाल  नेहरू  कृषि  =
 न  न+

 9.  शिवाजी  0.04  42.32  42.36

 10.  रविशंकर  0.74  49.53  50.27

 11.  डॉ०  एच०  एस०  गौड़  4.03  78.94  82.97

 12.  विक्रम  विश्वविद्यालय  0.71  56.85  57.56
 ऋ  फ  ृखक्‍झक्‍उ  खफउफउड

 कुल  11.46  568.47  579.93
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 अननन-ान  ५  मनन  अनभनाम+ अली  लनतीतीसीतनीन-+  औ-+«+  जन लि  नि  «े  +  जन  बनने  ७3०५  अनबनननानकलत  अल  न  +  कल  न

 2  3  4
 हि

 हि

 महाराष्ट्र  राज्य

 1.  अमरावती  विश्वविद्यालय  0.36  19.53 _  19.89

 अमरावती

 2.  बम्बई  24.87  138.40  163.27

 3.  कोंकण  कृषि  न  न  न+

 4.  महात्मा  फुले  कृषि  न  न  न

 5.  मराठवाड़ा  कृषि  विद्यापीठ  न  --  -

 6.  मराठवाड़ा  विश्वविद्यालय  2.72  62.20  64.92

 7.  नाग्रपुर  7.96  76.11  84.07

 8.  पुणे  49.93  318.49  369.42

 9  पंजाबराव  क्रषि  ---  —  —

 10.  एस०  एन०  डी०  टी०  1.43  98.15  99.58

 महिला

 11.  शिवाजी  0.03  82  58  82.61

 कुल  87.30  795.46  882.76

 उड़ौसा  राज्य

 बेहरामपुर  46.18  46.29

 2.  जगन्नाथ  संस्कृत  न  16.95
 -  *

 16.95

 3.  उड़ीसा  कृषि  व  प्रौद्योगिकी  _-  0.44  0.44
 विश्वविद्यालय

 4.  सम्बलपुर  3.25  73.18  76.43

 5.  उत्कल  .  6.33  107.42  113.75
 ्

 9.69.  244.7....  253.86

 पंजाथ  राज्य
 ह

 1.  गुरु  नानक  देव  3.43  117.28  120.71

 2.  पंजाब  2.18  141.78  143.96

 3.  पंजाब  कृषि  0.50  1.51  2.01

 4.  पंजाबी  0.54  64.06  64.60

 कुल  6.65  324.63  331.28
 eo  ++_+___ैहतंे्_+__++____+__++++__++्त-_+++++

 120



 10  1914  लिखित  उत्तर

 ॥  2  3  4  $

 राजस्थान  राज्य

 1.  अजमेर  विश्वविद्यालय  न  —  _

 2.  जोधपुर  विश्वविद्यालय  19.18  170.59  189.77

 3.  कोटा  मुक्त  विश्वविद्यालय  —  0.49  0.49

 4.  एम०  एल०  सुखाड़िया  1.30  48.58  49.88

 विश्वविद्यालय

 5.  राजस्थान  कृषि  ज+  0.37  0.37

 विश्वविद्यालय  बीकानेर

 6.  राजस्थान  विश्वविद्यालय  3.04  186.43  189.49
 ge

 23.52  406.48  430.00

 तमिलनाडु  राज्य

 1.  भारतीदेसन  विश्वविद्यालय  2.20  69.19  71.39

 तिरुचिरापल्ली

 2.  अन्तामलाई  विश्टविद्यालय  4.31  53.21  57.52

 3.  अन्‍्ता  विश्वविद्यालय  107.40  140.17  247.57

 4.  भारतीयर  विश्वविद्यालय  2.60  80.70  83.30

 5.  मद्रास  थिश्तविद्यालय  18.48  211.75  230.23

 6.  मदुराई  कामराज  27.77  208.69  236.46

 7.  मदर  टैरेसा  महिला  -  0.25  5.94  6.19

 विश्वविद्यालय

 8.  तमिलनाडु  कृषि  न  —  --

 9.  तमिल  विश्वविद्यालय  0.12  12.61  12.73

 __  कुल  ।  782.26  945.39

 जिपुरा  राज्य

 1.  त्रिपुरा  विश्वविद्यालय  17.37  17.37

 कुल  17.37  17.37

 उत्तर  प्रदेश

 1.  आगरा  विश्वविद्यालय  0.30  28.15  28.45

 2.  इलाहाबाद  34.51  280.87  295.38
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 |]...  2...  3...
 ६

 ४

 3.  अवध  0.11  5.18...  5.29

 4.  बुंदेलखंड
 न  003  0.03

 5.  चंद्रशिख्वर  आजाद  कँथि  न
 ना

 ण+

 व  प्रौद्योगिकी  विश्वधिद्धालय

 6.  जी  »  पंत  कृषि  व  0.71  2.31  3.02

 प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय

 7.  गढ़वाल  विश्वविद्यालय  न  48.84  48.84

 8.  गोरखपुर  विश्वविद्यालय  15.18  51.71  $6.89

 ७.  करनेपुर  विश्वयिद्यालय  न  4.84  4.81

 10.  काशी  विद्यापीठ  0.33  29.72  30.05

 11.  कुमायूं  विश्वविद्यालय  4.22  50.93  55.15

 12.  लखनऊ  विश्वविद्यालय  20.95  96.89  117.84

 13.  मेरठ  विश्वविद्यालय  6.45  14.05  20.50

 14,  नरेन्द्र  देव  कृषि  ता
 ता  या

 प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय

 15.  रुहेलखंड  विश्वविद्यालय  0.55  9.27  9.82

 16.  रुड़की  विश्वविद्यालय  125.20  172.75  207.95

 17.  सम्पूर्णानन्द  संस्कृत  विश्वविद्यालय  1.29  29.79  31.08
 gH

 805.30  1005.10

 पश्चिम  बंगाल

 1.  बउंमान  विश्वविद्यालय  3.12  64.26  67.38

 2.  बी०  सी०  कृषि  विध्शबेशलय  --  0.44  0.14

 :  $.  कस्लकत्ता  विश्वविद्यालय  18.78  265.44  284.22

 4.  जादवपुर  विश्वविद्यालय  18.70  206.78  225.48

 5.  कल्याणी  विश्वविद्यालय  3.89  45.57
 ु

 49.46

 6.  उत्तर  वंगाल  विश्वविद्यालय  0.46  52.82  53.28

 7,  रबिन्द्र  भारती  0.68  32.00  32.68

 8.  विद्यासागर  विश्वविद्यालय  ना  2.60  2.60

 कुल  45.63  669.61  715.24

 कुल  20324.24..._  13067.04  $3391.28



 10  4914  लिखित  उसर
 न

 पर्यावरण  निगरायो  समिति

 1193.  श्लीमतो  विल  कुमारी  भ्रंडारी  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मन्‍्झ्ो  यह  बकाने  के

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उतके  मन्त्रालय  के  अन्तर्भत  हाल  ही  में  किसी  पर्यावरण  तिगरानी  समिति  का

 गठन  किया  गया  है

 कदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और  समिति  के  निर्देश  पद  क्या

 समिति  द्वारा  अब  तक  किन-किन  स्थानों  का  दौरा  किया  गया

 विभिन्न  स्थानों  का  दौरा  करने  के  पश्चात्‌  समिति  ने  क्या  सिफारिशें  और

 इन  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कारंवाई  की  जा  रही  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अजुन  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली-सहाश्नपुर  लाइन  पर  रलगाड़ियों  को  पुनः  चलाना

 1194.  श्री  भूपेल्  सिंह  हुड्डा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बतान  की  क्रथा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  सं  सहारनपुर  बारस्ता  बांगपत  रेलगाड़ी  स०  एस०  डी०  और

 ०  एस  ०  डी  ०  रद्द  कर  दी  है

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  इन  रेलगाड़ियों  को  पुनः  चलाने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  कब  से  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  द्वां  ।

 परिचालनिक  कारणों  की  वजह  से  ।

 और  25-11-1992  से  पुनः  चला  दी  गई  है  ।

 रेलये  स्टेशनों  की  अथंक्षमता

 1195.  थी  मोहम्मद  अली  जशरफ  फातमरी  :

 श्री  अश्रृंघ  सिह  यादव  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  स्टेशनों  की  अर्थक्षमत्त  का  मूल्यांकन  करने  हेतु  सवक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  जानवार  ब्योरा  क्या

 जो  स्टेशन  अरथक्षम  नहीं  हैं  उनकी  जोनवार  संख्या  और

 उन्हें  अर्थक्षम  बनाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा

 रही  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 खेलक्‌व  उपकरण

 1196.  श्री  अनन्त  राव  देशमुख  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  य  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  खेलकूद  उपकरणों  को  खला  सामान्य  लाइसेंस  नीति  से  अलग  रखा  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रो  अजुन  :  हां  ।

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  इकाइयों  के  हितों  को  सूरक्षित  करने  के  लिए  खेल  सामग्री  और

 उपस्करों  को  निगेटिव  आयात  सूची  में  रखा  गया  है  ।

 भाषाओं  को  मास्यता

 1197.  डा०  वसस्‍्त  पयार  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे

 किः

 क्‍या  साहित्य  अकादमी  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  उल्लिखित  भाषाओं  के

 रिक्त  अन्य  भाषाओं  को  भी  मान्यता  देती  है  ;  और

 यदि  तो  यह  किस  प्राधिकरण  के  तहत  किया  जा  रहा  है  और  इस  प्रयोजन  हेतु
 क्या  मानदण्ड  निर्धारित  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री
 :  हां  |

 साहित्य  अकादमी  की  महा  परिषद  ने  13  1954  को  हुई  अपनी  बैठक  में  यह

 निर्णय  किया  था  कि  अकादमी  केवल  भारतीय  संविधान  में  उल्लिखित  भाषाओं  से  ही  सम्बन्धित

 नहीं  बल्कि  भारतीय  राष्द्रकों  द्वारा  अंग्रेजी  में  रचित  साहित्यिक  कृतियों  के  साथ-साथ  अन्य
 भारतीय  भाषाओं  से  भी  सम्बन्धित  होगी  ।  इस  अकादमी  ने  ऐसी  22  भारतीय  भाषाओं  को

 मान्यता  दी  जिनमें  इसके  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किए  जाते  इन  22  भाषाओं  में  भारत  के

 संविधान  की  अनुसूची  में  उल्लिखित  भाषाएं  भी  सम्मिलित  हैं  ।  किसी  भाषा  को  मान्यता  दिए
 जाने  के  मानदण्ड  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 1.  सामाजिक  भाषायी

 इसके  तिम्तलिखित  तत्वों  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  :

 1.  क्‍या  भाषा  संरचनात्मक  दृष्टि  से  एक  स्वतन्त्र  भाषा  है  अथवा  किसी  भाधा  प्रणाली

 का  एक  अंग
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 2.  क्या  बोली  से  भिन्‍त  इसका  एक  मानक  रूप

 3.  क्‍या  इसकी  एक  सतत  साहित्यिक  परम्परा  तथा  इतिहास

 4.  क्या  आजकल  काफी  बड़ी  संख्या  में  लोग  साहित्यिक  एवं  सांस्कृतिक  अभिव्यक्ति  की

 बहहिका  के  रूप  में  इसका  प्रयोग  करते  हैं  ।

 साहित्यिक  पहलू  :

 इसके  निम्नलिखित  तत्वों  पर  पिचार  किया  जाना  चाहिए  :

 1.  क्‍या  भाषा  ने  साहित्यिक  विकास  का  ऐसा  स्तर  प्राप्त  कर  लिया  है  जिससे  इसे
 मान्यता  दी  जा  सके  ।  साहित्यिक  विकास  के  स्तर  का  पता  साहित्य  की  विभिन्‍्स
 विधाओं  जैसे  कि  कथा  काव्य  साहित्यिक
 साहित्य  का  पत्रिक'ओं  हत्यादि  से  चल  सकता  जिन्होंने  अपनी  स्वय  की
 एक  परम्परा  विकसित  की  है  और  जिनमें  आजकल  साहित्य  पर्याप्त  मात्रा  में  विरखित
 किया  जाता  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  इस  भाषा  में  औसतन  कितनी  पुस्तकों
 की  रचना  की  गई  है  ।

 सम्बन्धित  भाषा  के  साहित्य  के  क्षेत्र  में  सक्रिय  रूप  से  कार्यरत  साहित्यिक
 यदि  कोई  तो  ।

 प्रशासनिक  तथा  राजनेतिक  पहलू  :

 इसके  तलिम्नलिखित  तत्वों  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  :

 1.  क्‍या  इसे  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  तथा  कुछ  विश्वविद्यालयों  द्वारा  शिक्षा  के  माध्यम

 तथा  अध्ययन  के  एक  अलग  विषय  के  रूप  में  दी  गई

 2.  एक  नई  भाषा  को  मान्यता  प्रदान  करने  के  प्रशासनिक  जिसमें  पर्याप्त  संसाधनों

 की  उपलब्धता  भी  शामिल  है  ।

 रेलवे  में  गोल-माल

 1198.  आ्लो  साईमन  मराष्डी  :  क्‍या  रेल  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992  से  अब  तक  रेलबे  में  गोल-माल  के  कितने  मामले  पकड़े  गए

 जांच-पड़ताल  में  कौन-कौन-सी  एजेन्सियां  लगी  हुई  और

 विभिन्‍न  नियमों  के  अन्तर्गत  कितने  अधिकारियों  को  दोषी  पाया  गया  है  और  कितने

 अधिकारियों  को  दण्डित  किया  गया  है  और  कितने  मामले  अभी  भी  लम्बित  पड़े  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  रेलवे  में  मन्त्रालय  स्तर

 पर  एवं  क्षेत्रीय  रेलों  और  उत्पादन  इकाइयों  के  स्तर  पर  एक  सुव्यवस्थित  सतर्कता  संगठन  विद्यमान

 है  ।  केन्द्रीय  अन्वेषण  जो  रेलवे  के  सतबंता  सम्बन्धी  कार्य  में  सहायता  करता  के  साथ

 नियमित  रूप  से और  अक्सर  सम्प  क॑  बनाए  रखा  जाता  हैं  ।  अधिकारियों  के  मामले  केन्द्रीय  सतकंता
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 जे  ाणाजखअखथ:पथ59  न  की

 आयोग  की  सलाह  भी  ली  जाती  है  1992  में  जनवरी  से  अक्तूबर  तक  की  अवधि  के  दौरान
 18998  निवारक  जांच  की  गई  और  3175  शिकायतों  की  छानबीन  की  गई  थी  इस  अवधि  के

 661  प्रलोभन  जांच  भी  की  गई  थीं  ।

 जनवरी  से  1992  तक  के  दौरान  की  गयी  निवारक  जिसमें  प्रलोभत  जांच
 और  शिकायतों  की  छानबीन  भी  शामिल  के  1864  रेल  पदाधिकारियों  के  विरुद्ध  बड़े
 दण्ड  के  लिए  बर्खास्त  सेवा  से  अनिवार्य  सेवानिवृत्ति  देने  और  ओहदे  में  कमी  आदि
 तथा  6961  के  विरुद्ध  छोटे  दण्ड  के  लिए  कार्यवारईड  शुरू  की  गई  भी  ।  इस  अवश्ि  के  दौरान  706
 पदाधिकारियों  पर  बड़ा  दण्ड  तथा  4923  पर  दण्ड  आरोपित  किया  गया  था  ।

 ]

 रेल  स्लीपर

 डा०  कारतिकेश्वर  पात्र  :  क्‍या  पर्धावरण  और  वन  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्‍या  रेलवे  को  रेल  स्‍लीपर  बेचने  के  लिए  राज्य  सरकारों  विशेषतः  उड़ीसा  सरकार  का

 कोई  प्रस्ताव  स्वीकृति  के  लिए  उनके  मन्त्रालय  में  लम्बित  पडा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इन  स्‍लीपरों  की  कुल  लागत  कितनी  है  तथा
 इनकी  गुणवत्ता  कितनी

 ये  प्रस्ताव  कब  से  लम्बित  पड़े  और

 इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाते  की  सम्भावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  1991-92  तथा  1992-93
 स्‍लीपर  वर्षों  के लक्ष्य  को  अन्तिम  देने  पश्च;त  हरियाणा  वन  विकास  गजरात  राज्य
 बन  खिकास  निगम  तथा  उड़ीसा  राज्य  सरकार  से  रेलवे  को  साल  स्‍लीपरों  के  20,000  सी०  एम०

 25,000  सो०  एम०  टी०  तथा  20,000  सी०  एम०  टी०  को  आपूर्ति  के  लिए  लकड़ी  के
 स्पेशल  सस्‍लीपरों  के  कोटे  के  आबंटन  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  ।  अब  तक  किसी  भी  जेन्सी  ने  आबंटित

 कोटे  को  छोड़ा  नहीं  है  इसलिए  लकड़ी  के  स्पेशल  स्‍लीपरों  की  आपूर्ति  के  लिए  कोटे  को  अन्तिम  रूप
 में  दिए  जाने  के  बाद  प्राप्त  प्रस्ताव  पर  तभी  विचार  किया  जा  सकता  जब  कोई  एजेंसी  लक्ष्य  को

 न  कर  पाये  ।

 खाधाम्न  लीडरों  दह्ारा  शापन

 1200.  श्री  प्रकाश  वी०  पाटील  :  क्‍या  खान्च  मन्त्री  कह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खाद्यान्न  डीलरों/व्यपरियों  के  प्रतिनिधिमष्डल  ने  28  1992  को  प्रधान
 मकल्क्री  एक  जय्यन  दिया  और

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  है और  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 लात  के  राज्य  मंत्रों  तदरण  और  नहीं  |  फेडरेशन
 आल  दज्डिया  फूडग्र  न  डीलस  एसोसिएशन  ने  27-7-1992  को  प्रधान  मल्त्री को  एक  पत्र  लिखा

 जिसमें  आवश्मक  वस्तु  1981  की  वैधता  को  बढ़ाने  के  सम्बध्ध  में

 उनके  शिष्टमम्डल  के  25-7-1992  को  एक  बेंठक  करन  का  अनुरोध  किया  गया

 मह  बैठक  नहीं  हु
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 एसोसिएशंस  ने  पहले  9-7-1992  को  इसी  विषय  पर  प्रधास  मन्त्री  को  एक  पत्र  भेजा

 सभी  पहल  |  पर  दृष्टिकोणों  पर  बिचार  करने  के  आवश्यक  वरतु
 1981  की  वैधता  1-9-1992  से  5  वर्ष  की और  अवधि  के  लिए  बढ़ाने  हेतु  राष्ट्रपति  द्वारा  27-8-92

 को  एक  अध्यादेश  जारी  किया  गया  था  ।  यह  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक  संशोधन  किया  गया

 था  कि  पुलिस  स्टेशन  के  प्रभारी  अधिकारी  के  स्तर  में  नीचे  के  स्तर  को  कोई  अधिकोरी  अथवा

 द्वारा  इसके  लिए  लिखित  रूप  में  अधिकृत  कोई  पुलिस  अधिकारी  आरवैश्यक  वस्सतु  1955

 के  अधीन  दण्डगीव  अपराध  करने  के  लिए  अभिषुक्त  ठठक्तए  गए  िसी  ध्यक्षि  को  चिरफ्तार  नहीं

 राष्ट्रीय  महिला  आयोग

 1201.  श्री  बौर  सिह  महतो
 श्री  चिस  बसु  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  ने  महिलाओों  पर  अल्याक्मर  की  धटनाओं  पर  संजय
 मानने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इस  आयोग  के  गठन  के  समय  से  इसके  द्वारा  कितने  मामलों  पर  स्वतः
 विचार  किया  और

 दल  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  ये  इस  समय  किस  स्थिति  में  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  राष्ट्रीय  महिला  आयोग
 1990  की  धारा  10(1)  में  यथा  वितिदिष्ट  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  के  कार्यों  में  एक  काम  यह

 भी  है  कि  आयोग  शिकायतों  की  जांच  महिला  अधिकारों  की  महिलाओं  को  संरक्षण  प्रदान
 करने  हेतु  बनाए  गए  कानूनों  का  कार्यात्वयत  हू  करते  और  उनकी  कठिनाईयों  को  कमਂ  करने  के  लिए
 जारी  किए  गए  अनुदेशों  अलवा  तथा  नीति  का  पालन  न  करने  और  महिलाओं  को
 सहायता  देने  और  छतका  कल्याण  सुलिश्चित  करने  सम्बन्धी  मामलों  पर  स्वप्रेरणा  से  ध्यान  दे  ।

 कोई  नहीं  ।

 जअश्म  ही  नक्ीं  उठता  ।

 सथुरत  में  मम्दिरों  के  ढांचे

 1202.  श्री  के०  तुलसिऐया  वाण्डायार  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मथ्रा  के  आस-पास  मन्दिर  परिसर  बुरी  हालत  में  और

 यदि  तो  मन्दिरों  के  ढांचों  में  सुधार  करने  तथा  पर्यटकों  को  उचित  सुविधायें  देने  हेतु
 क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाय  एवं  संस्कृति  सें  उपमंत्री

 :
 और  व॒न्दावन  के  केवल  वार  मन्दिरों  को  राष्ट्रीय  महत्व  के  स्मारकों  के  रूप  में

 संरक्षित  किया  गया  है  और  वे  भलीभांति  संरक्षित  इसलिए  उनके  ढांचों  को  सुधारने  के  लिए  कदम
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 उठाने  का  प्रश्य  नहीं  जहां  तक  पर्यटकों  के  लिए  सुविधाओं  का  सम्बन्ध  हाल  ही
 पर्यटन  भारत  सरकार  ने  मथ्रा में  पर्यटक  बंगले  का  निर्माण-कार्य अपने  जिम्मे  ले  लिया  है  ।

 भाषाओं  को  प्रोत्साहन

 श्री  धर्मभिक्षम  :

 डा०  लाल  बहादुर  राबल  :

 क्या  सामव  संसाधन  जिकास  मन्त्री  यठ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भावनात्मक  एकता  का  मार्ग

 प्रशस्त  करने  के  लिए  विभिन्‍न  भाषाओं  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 :  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 भारतीय  भाषाओं  के  विकास  के  निम्नलिखित  अधीनस्थ  कार्यालयों  और

 स्वायत्त  संगठनों  का  अनुरक्षण  और  वित्त-पोषण  कर  रही  है  :

 (i)  शब्दकोषों  के  प्रकाशन  और  पत्राचार  पाठ्यक्रमों  के  जरिए  हिन्दी  के  प्रचार-प्रसार
 के  लिए  केन्द्रीय  हिन्दी

 (ii)  हिन्दी  और  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  शब्दावली  और  विश्वविद्यालय  स्तरीय  पुस्तकों  के
 निर्माण  और  प्रकाशन  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  शब्दावली

 (४)  अहिन्दी  भाषी  राज्यों  के  हिन्दी  शिक्षकों  को  प्रशिक्षण  देने  और  शिक्षण  सामग्रियां
 तैयार  करने  के  केन्द्रीय  हिन्दी

 (iv)  संस्कृत  के  विकास  और  केन्द्रीय  संस्कृत  विद्यापीठों  को  चलाने  के  राष्ट्रीय
 संस्कृत

 (५)  संस्कृत  के  शिक्षण  और  अनुसन्धान  के  तिरुपति  और  नई  दिल्ली में  दो  समकक्ष

 संस्कृत

 वैदिक  अध्ययन  के  प्रोत्साहन
 के

 राष्ट्रीय  वेद  विद्या  प्रतिष्ठान

 उर्द  के  प्रोत्साहन  और  उर्दू  सुलेखन  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  चलाने  के
 तरक्‍की-ए-उर्द  बोडे/उर्द  प्रोन्नति  का  ब्यूरो

 क्षेत्रीय  भाषाओं  के  संवर्धन  के  केन्द्रीय  भारतीय  भाषा  और

 (ix)  अंग्रेजी  और  विदेणी  भाषाओं  के  संवर्धन  के  केन्द्रीय  अंग्रेजी  और  विदेशी  भाषा
 संस्थान  ।

 2.  उपर्युक्त  के  यह  भारतीय  भाषाओं  के  संवर्धन  के  निम्नलिखित
 केन्द्रीय  सेक्टर  और  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीमों  का  संचालन  कर  रड़ा  है  :

 हिन्दी  शिक्षकों  की  नियुक्ति  और  उनके  प्रशिक्षण  के  राज्यों  को  वित्तीय
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 498  4  किब्वित  उत्तर

 अशिंदी  राज्यों  ओ  स्वेण्छिस़  हिन्दी  संगठनों  को
 विदेशों  में  हिन्दी”काਂ

 हिन्दी  के  अप्य  भॉरतीयਂ  भाषाओं  के  क्षेत्र  में  कार्यरत  स्वेशिछक  संग्रठतों  को

 वित्तीय

 (8)  क्षेत्रीय  अंग्रेजी  भाषा  शिक्षण  संस्थानों-और  अंग्रेजी  भाषा  शिक्षण
 में  प्रशिक्षक  लिए  जिला  केन्द्रों  को  वित्तीय

 के  सवर्धन  में  लगे  हुए  स्वैच्छिक  संगठनों  को

 वित्तीय

 सभी  आधुनिक  भाषाओं  और  ऊपर  पर  बताई  गई  प्रानीत

 के  लेखकों  को  पुस्तकों  के  प्रकाशन  हेतु  वित्तीय  और

 200  प्रतियों  सभी  भाषाओं  की  चुनिन्दा  पुश्तकों  की  खरीद  ।

 सागर  और  सरदार  सरोवर  परियोजनाओं  को  मंजूरी

 1204.  श्री  हरिन  पाठक  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  श्तानेਂ  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  नर्मदा  सागर  और  सरकार  सरोवर  परियोजनाओं  को  अधिनियम  अंतर्गत

 मंजू  रीफफक्त  करने  में  कठिनाई  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इन  परियोज्षत्ताओँं  को  शीघ्र  मंजूरी  देने  क ेलिए  क्या  कदम  उदाश  गए

 सानथ  संताघन  विंकडख  संत्री  अजन  :  नहीं  ।  नकद  सागर  और  सरदार

 सरोवर  प्रश्केजनाओं  वर  1980  के  आत्तगंश  व्केसरः  प्रयोजतों  के  लिए
 वन  भूमि  के  उपयोग  की  मंज़ूरी  7-10-1987  और  8-9-1987  को  ही  दी  जा  चुकी

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अआषरेशत्  हलक  योर्ड

 (@)  भ्री  सुधीर  सावंत  :  क्या  मानव  संतताधत  विक्षास  महू:ब्धाने  की  करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  यर्ष  आपरेशन  ब्जैक  बोर्ड  के  अत्तग्रंत  स्कूलों  के  कमरों
 के  निर्माण  हेतु  राज्य-वार  प्रदान  की  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 का

 वर्ष  विकास  में  कितने  कमरों  का  सिर्माण  किया  गया  ?

 मानव  संसाथन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संएकृति  में  उपसंत्री
 :  आप्रेशय  व्लैक  बोर्ड  योजना  के  स्कूल  भवदों  के  थिर्माण-फी  जिम्मेदारी

 राज्य  सशकारों  की  शिक्षा  तिभाग  के  परामर्श  रो  ग्रामीण  प्रिकास  ने  जवाहर
 रोजगार  योजना  के  भबब-निर्माण  के  लिए  निधियों  की  सुन्षिश्टिबत  के  लिए
 एक  फामूला  तैयार  किया  इस  फार्म  के  यदि  जवाहर  रोजगार  योजना  राज्य

 हिस्से  को  12%  तथा  गैर-जवाहर  रोजगार  योजणशा  हिस्स  को  40%  बला  लेते  हैं  तो  विकास
 मंत्रालय|ह्वारा  जवाहर  रोज़गार  बोजवा  के  केल्द्रीथ  हिस्से  के  रूप  में  भवन-मिर्माण  के  लिए
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 48%  निधियां  प्रदान की  पिछले  तीन  वर्षों  के  भवन  तिर्माण  के  लिए  दी  गई
 वित्तीय  वर्षवार  तथा  राज्यवार  संलग्न  विवरण  में  दर्शाई  गई  है  ।

 वर्ष  1991  और  1992  में  निर्मित  कक्षा-कक्षों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं
 :

 बर्थ  संक््या

 1991  45585

 1992  13967

 विधरण

 (०  लाखों

 ऋ०  सं०  राज्य/संघशासित  क्षेत्र  1990-91  1991-92  1992-93

 1...  2/. |  8383  ६4.  5.7

 dae  आंध्  प्रदेश  578.19.  95.94

 2  अरुणाचल  प्रदेश  11.25  3.60

 3.  असम  23.76.  वि

 4.  गोआ  2440

 5.  गुजरात  450.778  173.22

 6  हरियाणा  138.72

 7  हिमाचल  प्रदेश  135.93

 8  जम्मू  और  कश्मीर  823.20  500.40

 9  कर्नाटक  1122.816

 10.  केरल  *  57.60

 11.  मध्य  प्रदेश  1384.50

 12...  महाराष्ट्र  302.81

 13.  मेघालय  60.00

 14.  मिजोरम  15.60

 15.  उड़ीसा  3600.0  304.80

 16.  पंजाब»  635.352

 17...  राजस्थान  943.745  33.13

 18.  त्रिपुरा  33.696  27.32

 19...  पश्चिम  बंगाल  461.520  202.80

 20.  पांडिबेरी  95.867
 रू

 2424.112  4883.942  69249 |



 10  1914  लिखित  उत्तर
 ——--—  का  _

 सथाई-मभाधोपुर-अवपुर  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदला  जाना

 1206.  श्रीमतो  कृष्णेसा  कौर  :

 शी  रामसिंह  कथ्वां  :

 क्‍या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सवाई  माधोपुर  और  जयपुर  के  बीच  मीटर  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदलने

 का  कार्य  आरम्भ  हो  गया

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  कुल  लागत  कितनी  है

 परियोजना  कब  तक  पूरी  हो  और

 (4)  इस  रेल  लाइन  से  किन-किन  मुख्य  शहरों  को  जोड़ा  जाएगा  :

 रेख  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 सवाई  माधोपुर  से  फुलेरा  तक  समग्र  परियोजना  के  लिए  133  करोड़  रुपये  ।

 सवाई  माधोपुर  से  जयपुर  तक  के  खंड  को  1992-93  के  दोरान  पूरा  कर  लिया  जाएगा  ।

 यह  आमान  परिवर्तन  मौजूदा  मीटर  लाइन  के  मार्ग  पर  है  और  इससे  इस  लाइन  द्वारा

 जुड़े  सभी  स्टेशन  सेवित  होंगे  ।

 मात  तथा  शिशु  स्वास्थ्य  कार्यक्रम

 1207.  श्री  सूरज  संडल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  मातृ  तथा  शिशु  स्वास्थ्य  देखभाल  कार्यक्रमों  को  प्रोत्साहन  दे  रही  जो
 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों

 के
 दौरान  बिहार  में  खासतौर  पर  झारखंड  क्षेत्र  तथा

 छोटा-नागपुर  के  अन्य  जिलों  में  इन  कार्यक्रमों
 के

 अन्तगगंत  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  लक्ष्य  तथा  उपलब्धियों  का  ब्यौरा

 क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  संधाल  परगना  तथा  छोटा  नागपुर  क्षेत्रों  में  इस  कार्यक्रम  को

 और  अधिक  प्रभावी  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  न

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डी०  के०  तारादेवी  :

 बिहार  में  पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  मातृ  और  शिशु  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  खर्च

 की  गई  राशि  इस  प्रकार

 1989-90  406.81  लाख  रुपये

 1990-91  560.53  लाख  रुपये

 1991-90  765.15  लाख  रुपये
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 झारखंज  ख्षेत्नों  और  कोटा  कागप्र  के  अम्य  जिसे  से  ऋकमहतएकन  श्र  क्ष
 और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 हा  काश  कैत्र

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सदन  के  मेर*रंथादी  जाएगी  ।

 फरुख्खाबाद-शाहजेहॉपुर  रेलःसस्पर्क

 डा०  जी०  एल०  फर्नीजिया  :  गया  रेस  भँत्री  यंह  काने  की  कृपा  करेंगे  कि

 फरूख्खावाद  और  आहजहांपुर  के  बीच  नई  बड़ी  रेल  , लाइन  बिछाने  के  लिए

 कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  अब  तक  कार्य  शुरू  र  किए  जाने  के  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  मल्लिकार्ज  न  )  ५  ॥  जी
 ०

 अपर्याप्त
 ancdfeer  2.  $  ६

 संभावनाओं सर्वेक्षण  में  प्रतिफल  की  ऋणात्मंफ  दर  सहित'यातायात  की  अपर्योप्त  संभावनाओं  का

 पता  चलने  के  कारण  ।  लक

 ह
 हावड़ा-आमसटा  लाइंत

 1209.  श्री  सुदर्शन  राय  चौधरो  :

 श्री  हननान  भोल्लाह

 प्रो०  सुशान्त  जक्षवर्ती

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 हावड़ा-आमटा  रेल  लाइन  के  निर्माण  की  कुल  अनुशासित  लागत  कितनी

 परियोजना  हेतु  दर्ष  1990-93  के  दौरान  कितस्क्षी-क्रनराशि  आबंटित
 की

 निर्माण  कार्य  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  +

 (et)  इस  कार्य  को  पूरा  करनें  के  लिए  क्या  संमंय  सीमा  निर्चौरित  की  भई  और

 परियोजना  को  समय  पर  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  करोड़  रुपये  ।

 1,000

 रसे  से/बहमेछिया  (24  का  खंड
 |

 964०8
 5  में

 खोला

 गया  था  ।  उत्पश्चात्‌  संसाधनों  की  तंगी  होने  और  इस  लाइन  को  तिम्न  प्रश्न  सिकता

 रण  इसके  लिए  धन  आवंटित  करना  श्ष॑भव  वहीं  प्राया  गया  है  ।  इस  परियोजना की

 आगे  प्रगति  और  ४सका  पूरा  होना  आगामी  वर्षो  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेंगा  ।

 एड्स  रोगी

 1210.  श्री  करे  लाल-छशष्टंव  :  वया  स्वास्थ्य  और  परिवार  क्माणः  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
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 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  उनके  भजताजयःद्वाराल्संकॉलित  होशिगगोकिेआफड़ों में  कश्ित
 अनियमितताओं  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 स्थास्थ्य  और  परिधार  कल्यांथ  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  डी  ०  के०  ताराबैधी  :

 और  मंत्रालय  द्वारा  संकलित  किए  गए  आंकड़ों  के  अनुसार  पता  लगाए  गए  एड्स  सगियों
 की  संख्या  में  कोई  विसंगतियां  नहीं  सरकारक््कोःएक  में  फ्रकाक्षित  हुई  एक  रिपोर्ट

 की  जानकारी  जिसमें  कुछ  विसंगतियां  बतलाई  गई  उन  तथ्यों  की  सावधानीपूर्षक  जांच

 गई  है  तथा  कोई  विसंगति  नहीं  पाई  गई  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भाश्तीय  अध्यापकों  को  विदेश्वी-भत्ता

 1211.  भ्री  मुहिरास  से  किया  :

 डा०  सुधीर

 क्या  सानब-संसक्धन  विकास  मंखी  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मोस्को  प्केः  भारतीय  अध्यक्तकोंत्को  केय-कियेशी
 भत्ते  की  राशि  में  हाल  ही  में  वृद्धि  की  गई

 तत्सम्बन्धी  -ब्यौरा:क्या.  है  और  ग्रदि  वहीं  तो  इसके.क्या/का

 क्‍या  इन  कर्मचारियों  को  देय  अन्य  भत्तों  में  कोर्ट धर  *करीत्मई-है।और

 यदि  तो.-तत्सस्वन्धी  ब्यौरा  ?

 सतनय  संस  वविफीस
 टजंजलय

 जिश्वेत्त  एवं  ससस्वर्पतਂ  विभाध)-में  ?  रुपणंभी
 :  केल्ट्रीय  शाक्रो  जक्वावकों  के  क्केशी-१हरत का  शिरण

 1987  में  किया  गया  था|  तब  से  कोई  परिवर्धन  नहीं  किया  गया  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  विदेश
 मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  की  गई  भत्तों  की  दरों  का  अनुसरण  करता  तथापि  4-5-92:  सै  ऋसतान
 के  तरीके  में  अवांकात  भ्यक्लिकिशयों

 का
 1१)  0  डच  मार्क  मुद्रा  में

 किया  जा  रहा

 थे शकूलम

 अंश  री
 :

 श्री  मुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :

 ओऔओ  सतत  कुमार  फंडल  :

 क्रो  णीवम  शर्मा  :

 श्रीमतो  बन्त्रवृप्रभा  अर्स  :

 कया  पंरवीचिरण  शौर  धन  भैतरी  यह  बंताने  की  हुंपा  कैं  रेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  7  1992  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  जयट  सेफ
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 फार  डिंकिंगਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 कया  गंगा  का  जल  पेय  नहीं  है  तथा  इसे  प्रदूषित  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  प्रमुख  कारण  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  गंगा  नदी  के  जल  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  कोई  विस्तृत  सर्वेक्षण

 कराया

 (=)  यदि  हां,,तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 (a)  नदी  के  जल  क  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  तथा  उद्योगों  को  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक
 अपने  अपशिष्ट  पदार्थों  को  नदी  में  बहाने  से  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  नहीं  ।  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में
 दिनांक  7  1992  को  ऐसा  कोई  समाचार  प्रकाशित  नहीं  हुआ  नवम्बर  1992  को

 ऐसा  एक  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ।

 और  गंगा  नदी  कई  जैसे  नगरों  एवं  कस्बों  से  सीवेज  औद्योगिक

 बहि:स्रावों  के  प्रवाहित  कृषि  क्षेत्रों  से बहकर  आए  पदार्थों  तथा  अन्य  गैर  बिन्द  स्रोतों  जैसे  साम्‌
 हिंक  जानवरों  को  नहलाने  एवं  मलत्याग  इत्यादि  द्वारा  प्रदूषित  हो  रही  है  जिनकी  वजह  से  गंगा
 जल  बिना  उपचार  के  पीने  योग्य  नहीं  रह  जाता  हैं  ।

 और  27  स्थानों  पर  गंगा  जल  की  भौतिक  रासायनिक  एवं  जीवाणु  सम्बन्धी
 विशेषताओं  की  निगरानी  की  जाती  है  ।

 गंगा  नदी  के  जल  को  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  उद्देश्य  से  गंगा  नदी  के  तट  पर  स्थित
 के  25  नगरों  में  261  स्कीमें  हाथ  में  ली  गई  प्रदूषणकारी  औद्योगिक  इकाइयों  को

 सुनिश्चित  करना  आवश्यक  होता  है  कि  उनके  बहि:खलाव  निर्धारित  मानदंड  को  पूरा  तह

 ]

 जअरई०  सी  ०एम  ०आर०  की  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  धनराशि

 1213.  डा०  खुशीरास  डंगरोसल  जेस्वाणी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री
 य

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कर

 गत  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  आई०  सी०  एम०  आर  का  वाधिक  बजट  कितना  vty

 क्‍या  आई०  सी०  एम०  आर०  विकास  कार्यों  में  किसी  विसीय  बाधा  का  सामना

 रहा  और
 प

 यदि  तो  धन
 की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  प्रावधान  किए

 गए  हैं  ?

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्माण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के  ०  ताराबेबी  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  के  वार्धथिक  बजट  में  निम्न
 प्रावधान  किए  गए

 '  "
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 टपये

 बर्ष  योजनेत्तर  योजनागत
 7  77

 1989-90  1572.00  3000.00

 1990-91  1647.00  3029.00

 1991-92  1828.03  2875.00

 और  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  सूचित  किया  है  किवे  बाह्य
 विकासात्मक  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  किसी  वित्तीय  कठिनाइयों  को  दूर  करने  में  समर्थ

 उपभोज्य  पदार्थों  की  कीमत  में  वृद्धि  ओर  चल  रहे  प्रमुख  कार्यों  में  लिए  आवश्यक  अतिरिक्त  धन  की

 आवश्यकता  के  कारण  कुछ  कठिनाइयों  का  सामना  किए  जाने  की  सम्भावना  वर्ष  1993-94  के

 संसाधनों  को  बढ़ाने  की
 आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया  गया  वर्ष  1992-93  के  दोरान  परिवद्‌

 द्वारा  बिभिस्‍्न  आन्तरिक  योजना  गतिविधियों  को  चलाने  के  लिए  1754.75  लाख  रुपये  का  प्राबधान
 किया  गया  है  ।

 असम  में  साक्षरता

 1214.  भी  प्रवोन  डेका  :  क्या  मानव  संसाधम  बिकास  ज्रंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 असम  में  प्रौढ़  निरक्षर  लोगों  की  कुल  संख्या  कितनी

 वहां  फिलहाल  कार्यरत  विभिन्‍न  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्रों  में  भर्ती  शिक्षादियों  की  संध्या

 कितनी

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरात  प्रतिवर्ष  साक्षर  बनाये  गए  पौढ़ों  की  जिलावार  संख्या  कितनी

 और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  ?

 मानव  संताधन  विकास  अंतज्रालय  घिभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्रो
 :  से  एक  विवरण  संलग्त  है  ।

 विघरण

 से  1991  की  जनगणना  के  अनुसार  असम  राज्य  में  साक्षरता  की  दर  53.42
 प्रतिशत  जबकि  जनगणना  के  विस्तृत  ब्योरों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  राज्य  में  (15  से  35

 आयुवर्ग  प्रौढ़  निरक्षरों  की  संख्या  का  अनुमान  प्रवृत्ति  विश्लेषण  के  आधार  पर  26.43  लाख
 लगाधथा  गया  है  ।

 राज्य  सरकार  गे  प्राप्त  सूचना  के  1992  तक  विभिन्‍न  प्रौढ़  शिक्षा
 केन्द्रों  में  नामांकित  शिक्षओं  की  संख्या  2.46  जाख  थी  ।  जोरहाट  जिला  साक्षरता  समिति  तथा
 असम  विज्ञान  सोसाइटी  द्वारा  क्रशः  जोराहुट  तथा  5  अन्य  जिलों  के  भांगों  में  पर्ण  साक्षरता  अभियान

 शुरू  किए  इन  दोनों  अभियानों  के  तहत  3.45  लाश  व्यक्तियों  को  साक्षर  बनाने  का  लक्ष्य

 रखा  गया  है  ।  इसके  अलावा  दो  वर्षों  की  अवधि  में  1.14  लाख  शिक्षुओं  को  साक्षर  बनाने  के  लिए
 5  स्वैच्छिक  एजेन्सियों  को  पूर्ण  साक्षरता  अभिपान  की  परियोजनाएं  सौंपी  गई  ।
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 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  साक्षर  बनाए

 गए  प्रौक्ें..की-संडया  इस  प्रकार  है

 यर्व
 साक्षर  बनाए  गप्र

 व्यक्तियों  की  संख्या
 क्या

 1988-89  8-8  9  1.57  लाख

 1989-96-  0:63  लाख

 1990-91  2,05  लाख
 कमाया बच

 राज्य  में  प्रायोजित  यों  जमाओं  के  में  बर्चः  1988-89;

 1990-91:  90:94:  लैंरनः  खर्च  की  गईਂ  राशि  क्रमश  252-22.  लाख  196.93  लाख  रक्वे:तथा'

 175.94  साथ  २०.  जोरहांट  जिला  साक्षरता  असम  विज्ञान  सोभाएइटी  तथा

 एजेम्सियों  द्वारा  शुरू  किए  गए  पर्भ  साजरता
 के  लिए  रु  की  राधि/हैं  |:

 पर्वावरण  संरक्षण  अधिसियम  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 1215.  भरी  बी०  राजारधि  वर्मा  :

 इ१०  आर  ०  '

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रस्तावित  पर्यावश्ण  अधिनियम  के  अधिनियमन  में  अत्यधिक  विलंब  किया

 गण ਂहै  जिसके  कारण  प्रारूष  अभ्िर्वना  संबंधी  उद्देश्यों  को  पूराਂ  करने  केਂ
 लिए  समय  सीमा  और

 बढ़ायी  गई

 यदि  तो  इसके  वकक  कारण

 क्‍या  अग्रणी  पर्यावरणविदों  ने  सरकार  से  प्रारूप  अधिसूचना  को  तत्काल  गजट

 सूचित  करने  का  अनुरोध  किया  औए

 महि  परे  इश्र  सझकताथ का  प्रतताकरिशा  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  सानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुनःसिह) से: (थ)'  पर्यावरण

 अधिनियम  23  1986,  को  अधिसूचित  क्लकिउलयक्षा  था  और  दिनांक  12  1986  की

 संख्या  सा०  का०-नि०  1198  के  द्वारा  19  1986  से  भारत  में

 लागू  हो  गग्रा  ।

 विशशजिशतल्ता  अन्वात  अत्योधके  कोेश!का  गठस

 1216.  श्री  बी०  कृष्ण  राव  :

 आीलसपे  वास्यपा  राजेश्थ ररे  :

 आओमती  :

 क्या  मश्तव  संसाधन  तिकाल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्वविद्यालय  अनुदाब  आयोग  के  वर्तमान  बोईਂ  का  गठनਂ  तारीख  फो'किया

 गया

 इसकी  संरचना  का  ब्यौरा  क्या
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 क्या  इस  आयोग में  प्रत्येक  क्षेत्र  को  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  और

 याद  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्क्ृति  में  उपसंत्री
 :  से  विश्व  विद्यालय  अनुदान  आयोग  के  बोर्ड  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  अधिनियम  में  कोई  प्रावधान  नहीं  वि०  अनु०
 आ०  अधिनियम  की  धारा  5  (1)  में  यह

 प्रावधान  है  कि  आयोग  में  निम्नलिखित  व्यक्त  होंगे  :

 (i)  एक  अध्यक्ष

 (ii)  एक  उपाध्यक्ष  व

 (11)  दस  अन्य  सदस्य

 जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किए  जायेंगे  ।

 2.  अध्यक्ष  का  चयन  उन  व्यक्तियों  में  से  किया  जाएगा  जो  केन्द्रीय  सरकार  या  किसी  राज्य

 सरकार  के  अधिकारी  नहीं  हैं  ।

 3.  उपघारा  (i)  के  खण्ड  (1)  में  संदर्भित  अन्य  सदस्यों  का

 दो  का  चयन  उस  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के
 कारियों  में  से  किया

 चार  व्यक्तियों  का  चयन  उन  व्यक्तियों  में  से  किया  जाएगा  जो  चयन  के  समय
 विद्यालय  के  अध्यापक  तथा

 शेष  का  चयन  उन  व्यक्तियों  में  से किया  जाएगा

 (i)  वनविद्या  या  उद्योग  में  ज्ञान  व  अनुभव
 (ii)  जो  व्यक्ति  मेडिकल  या  किसी  अन्य  विद्धतापूर्ण  ब्यवसाय  के  सदस्य

 या
 )

 जो  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  हैं  या  जो  विश्वविद्यालयों  के  अध्यापक  न  होते  हुए  भी
 केन्द्रीय  सरकार  के  विचार  से  विख्यात  शिक्षाविद  हैं  या  जिन्होंने  उच्च  शैक्षिक
 विशिष्टता  प्राप्त  की

 बशतें  कि  इस  खंड  के  अंतर्गत  चुने  गये  व्यक्तियों  की  कम  से  कम  आधी  संझूया  उन  व्यक्तियों

 में  से होगी  जो  केन्द्रीय  सरकार  या  किसी  राज्य  सरकार  के  अधिकारी  नहों  हैं  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिडियम  में  उपर्युक्त
 प्रावधानों  के  साथ  सरकार  द्वारा  गठित  किया  गया  था  ।  आयोग  के  सदस्यों  के  नाम  दर्शाने  वाला

 विवरण  संलग्त  है  ।

 विवरण

 धारा  5  (1)

 1.  प्रो०  जी०  राम
 बि०  अ०

 2.  प्रो०  एस०  के०

 वि०  अनु०  आ०
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 धारा  5  (3)

 3.

 छिक्षा  विभाग

 4.  संचिय
 वित्त  मंत्रालय

 घारा  5  (3)

 5.  डा०  विपिन  चंद्र

 इतिहास  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय

 नई  महरोली  नई

 6.  प्रो०  प्रणब  कुमार
 दर्शने  शास्त्र  जादबेंपुरं  विश्वविशालेथ

 7.  प्रो०  ए०  एस०
 भौतिकी  पुणे  विश्ववियालय

 पु्ण  411007

 8.  प्रो०  ढी०  आर०

 भविज्ञान  प्रोफेसर

 एम०  एल०  यूनिवर्सिटी  ऑफ

 ड्गलेब  के

 धांक्त  5  (3)

 9.  प्रो०  बशीरूहीन  अहमद

 जामिया  मिलिया

 जामिया

 नई

 10.  श्री  सुभाष  यादव

 सिद्धार्थ  एन्केलेव
 रिंग  आश्रम

 नई

 11.  प्रो०  डी०  पी०

 भूतपूर्व  प्रोफेसर  व  अध्यक्ष

 लोक  प्रशासन  विभाग

 लखनऊ  विश्वविद्यालय
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 #$2.  औओ०  शमलाल

 गुजरात  विद्यापीठ

 स्थान  पर  16-6-90  से  नियुक्ध

 शिक्षा  पर  ध्यय

 1217.  शऔे  ऋकुल  अालकण्य  जालन्तक  :

 सी  ब्ौतीस  कुलार  :

 डा०  महस्कीपक  शितह  ऋ्ाहय  :

 क्या  मानव  संसाधन  शलातश  ऋची  कह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  शिक्षा  कर  खर्च  करले  के  लिये  किलनी  धनराशि
 आवंटित  की  मई  और  1992-93  के  नियत  कुल  व्यय  में  ले  शिक्षा  के  लिए  कितन  प्रतिशत  व्यय

 आवंटित  किया  गया

 जया  आती  पंचकर्षाण  योजम  के  दौसन  शिक्षा  पर  उपरोक्त  प्रतिशत  से  कम  व्यय

 किया  ऋोर

 क़दि  तो  आशझकीं  क्षंकर्कीय  योजना  में  कम  प्रतिशत  व्यय  नियत  करने  के  क्‍या
 क्राश्म  हैं  ?

 सासथ  संसाधम  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संसक्ृृति  में  उप-मंत्री

 :  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  के  लिए  शिक्ष्म-क्षेत्र  तथा

 केहु  य्प्रेजनक्ात  क्राक़दब  ढआ  19599.73  करोडरु०  है  और  वष  1992-93  के  लिए

 नियत  किए  कुल  योजनागत  व्यय  की  शिक्षा  के  लिए  आबंटन  की  प्रतिशतता  3.66

 प्रतिश्नत  है  ।

 ब़ह्दीं  ।

 प्रश्न  कहीं  उख्ला  +

 पूराते  शहरी  क्षंत्र  में  विद्यालय

 1218.  करी  साशक्षम्द  ऋष्देलद्ाद्  :  कया  स्ानव  संसाधन  विकास  सब्जी  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :

 शजधामी  के  भुशते  शहरी  क्षेत्र  में  किशने  सरकारी  विश्वालय  चल  रहे

 क्‍या  इस  क्षेत्र  की  आबादी  की  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  इन  विद्यालयों  की  संख्या  पर्काप्त

 और

 यदि  तो  राजकानी  क्रे  पुराने  हरी  क्षेत्र  न ेओर  विद्यालय  खोलने  हेतु  क्या  कदम

 उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभास  एवं  ल्ंस्कृश्षि  में  उपमंत्री

 :  राजधानी  के  पुराने  शहरी  क्षेत्र  में  सरकारी/सहाग्त्न  प्राप्त  विद्यालयों  की  संख्या

 निम्नलिखित  है
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 सरकारी
 *  सहायता  प्राप्त

 दिल्‍ली  27  26

 दिल्ली  नगर  निगम  के  शहरी  96  न

 क्षेत्र  में  नगर  पालिका  प्राथमिक

 विद्यालय
 —_——~ ब
 और  प्रवेश  प्राप्त  करने  के  इच्छुक  विद्यार्थियों  क़माप्रोजित  - करने  के  लिए

 विद्यमान  विद्यालयों  में  पर्याप्त  स्थान  हैं  । जब  भी  आवश्यकता  झझहसूस  की  जाली  है  तो  इन  विद्यालयों

 को  खोला  जाता  है/दो  भागों  में  बांद  दिया  जाता  है/परिवर्धन  किया  जाता  है  ।  :

 रक्‍त  घटक  पृथककरण  एकक  को  स्कापना

 क्या  श्री  प्रभूववाल  कठेरिया  :

 श्री  सहेश  कनोडिया  :  रा

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान
 के  में  स्केअर

 ट्रिगरज  ब्लड  इकोतोमि  ड्राइवਂ  शीर्षक
 से

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  हैः

 यदि  तो  बयां  सरकार  का  विचार  रक्‍त  के  कम  और  औचिस्यपर्ण  उपयोग  को

 बढ़ावा  देने  हेतु  रक्त  एक  पृथककरण  संयत्र  कम्पोनेंट  पेपरेटर  की  स्थापना  करने  का  है
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिव।र  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  डी०  के०  ताराबेबी
 हां  ।

 और  चालू  वित्त  वर्ष  के  चलाए  गए  केन्द्रीय  प्रायोजित  एड्स  नियंत्रण

 कार्यक्रम  के  रक्‍त  निरापदता  एक  प्रमुख  घटक  है  ।  अन्य  घटकों  में  रक्त  निरापदता  के  अतर्गत
 सरकार  का  विचार  चरणबद्ध  ढंग  से  अनेक  शहरों  में  30  रक्त  घटक  अलग  करने  वाले  अर्थात  वर्ष

 1992-93  के  दोरान  चार  महानगरों  में  4  1993-94  के  दौरान  9  यूनिटें  तथा  1994-9  5
 के  दोरान  17  यूनिटें  स्थापित  करने  का  प्रथम  चरण  में  चार  महानगरों  में  रक्त  घटक  अलग
 करने  वाली  यूनिटें  स्थापित  की  जाएंगी  ।  भारत  सरकार  वस्तु  अनुदान  के  रूप  में  उपस्कर  उपभोज्य

 वस्तुओं  और  आकस्मिक  खर्चों  लिए  आवर्ती  अनुदान  और  कर्मवारी  उपलब्ध  कुल
 अनुमानित  लागत  के  लिए  प्रति  यूनिट  27.69  लाख  रुपये  तथा  आबर्ती  अनुदानों  के  रूप  में  11.22
 लाख  रुपये  है  ।

 है
 ख्द्यास्मों  का  उत्पादन  और  आपूर्ति

 1220.  श्रीमती  शीला  गौतम  :

 ओोमती  भावना  चिखलिया  :  सु

 ओ  राजेश  कुमार  :

 क्या  खाद्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सातवीं  योजना  के  दौरान  खाद्यान्नों  के  बढ़ते  हुए  मूल्य  की  तुलना  में  किसानों  को

 दिया  जा  रहा  खाद्यान्नों  का  समर्थन  मूल्य  बहुत  कम

 क्‍या  फसलोपरान्त  खाद्यास्मों  के  विपणन  और  बरे  हुए  खाद्यान्न  के  भंडारण  की

 सुविधाएं  अपर्याप्त

 सातवीं  योजना  के  दौरान  खाद्यास्तों  का  वर्षवार  उत्पादन  कितना  हुआ  और  उनका

 औसत  थोक  मूल्य  कितना

 उक्त  अवधि  के  दौरान  !  जनवरी  से  1  दिसम्बर  तक  बफर  स्टाक  की  वर्षवार  स्थिति

 क्‍या

 क्या  बफर  स्टाक  से  खाद्यान्नों  की  आपूर्ति  काफी  धीमी  रही  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  आठबवी  योजना  को  तदनुसार  सफल  बनाने  के  लिए  क्‍या  उपचारात्मक

 उपाय  किए  गए  हैं  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  तरुण  :  नहीं  ।  सरकार  कृषि  लागत

 और  मूल्य  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  खाद्याननों  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करती

 है  जिसमें  उत्पादन  लागत  ओर  किसानों  के  लिए  लाभ  के  उचित  मार्जिन  को  कवर  किया  जाता

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  खुले  बाजार  के  मूल्यों  पर  आधारित  नहीं  होते  हैं  ।

 नहीं  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  और  राज्य  उनकी  वसूली  एजेंसियों

 रबी  विपणन  मौसमों  के  दौरान  विभिन्‍न  वसूली  राज्यों/सघ  शासित  प्रदेशों  में  भारी  सख्या  में  ऋय

 केन्द्रों  भंडियों  की  योजना  बनाते  हैं  ओर  उन्हें  चलाते  हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि
 किसानों  को  अपनी  पैदावार  मूल्य  समथेन  परिचालनों  के  अधीन  बेचने  के  लिए  लम्बी  दूरियां  तग्र  न

 करनी  पड़ें  |  किसानों  को  खाद्यान्नों  के  मूल्य  का  भुगतान  एक  सप्ताह  के  अन्दर  बेकों  द्वारा  कर  दिया
 जाता  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  वसूल  किए  गए  खाद्यान्नों  का  भण्डारण  करने  के  लिए  देश
 भर  में  फैली  हुई  पर्याप्त  भण्डारण  क्षमता  है  ।

 ह

 एक  संलग्न  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  1985  से  1990  तक  की  अवधि  में  विभिन्‍न  तारीखों
 को  सरकार  के  पास  रखे  गए  खाद्यास्नों  की  स्टाक  स्थिति  दी  गई  है  ।

 (४)  और  नही  ।

 सरकार  मूल्य  प्राथमिकता  वाले  कार्यक्रमों  के अधीन

 राष्ट्रीय  खाद्य  सुरक्षा  के लिए  बफर  स्टाक  का  अनुरक्षण  करने  आदि  जैसे  खाद्य  प्रबंध  की  निरन्तर

 समीक्षा  करती  रहती  है  ओर  विहित  स्तर  पर  बफर  स्टाक  को  बनाए  रखने  और  देश  में  खाद्यास्नों  के

 उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  की  तरफ  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।
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 1984-85  से  1989-90  के  बौरान  देश  में  लाचान्तों  के  उत्पादन  को  बताने  बाला

 बर्ण

 मौटरी  टन

 कुल  खाधान्त  फसल  वर्ष
 57  5++5+  जन  भर

 1984-85  1985-86  1986-87  1987-88  1988-89  1989-90

 खरीफ  84.52  85.25  80.20  74.56  95.64  100  99

 रबी  )1.02  65  19  63.22  65.79  74  28  70.05

 जोड़  145.54  150.44  14342  14035  16992  171.04
 5

 5-86  से  1990-91  तक  की  अवधि  के  दौरान  खाध्यान्‍्नों  के  कार्य्कि  आोश़क  अरेक

 मूल्य  बढ़ाने  वाला  विवरण

 198

 जाਂ 0  नजजलन

 ये  खाद्यास्तों  के  ओसत  थोक  पृल्य  सूचकांक
 कऊअययय  ्प््््+  नील

 ———

 खाजालल  265  4

 और  हि

 और

 अनाज  129.4  141.3  4  161.8  2654  179.2

 के  खोखन  आहकारकों  की  आासक  हिशाति  खाता  -+

 म्रीटरी  ट्रन

 कब  मोटे  जोड़

 $  4  5  छः
 २  आ»-कभमाममन-मा॥  न  नमन  परवान  न  मम  कुरान  मम  कक  णए्णणणणा  का  -

 1  2  5  3  4  0.94  6

 ne  5  85.96  nea  erecta का ला  1985

 5  97.45  447.42  0.94  286.69

 $42
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 2  भ  $  6

 1-10-1985  55.60.  185.92  1.52  24304

 1-11-1985  56.32...  173.82  ३3.43  231.57

 १986  1-1-2986  98.76.  151.20  2.42  252.08

 1-4-1986  986  103.56  103.01  2.02  208.89

 1-7-1986  92.62  188.90  1.30  282.82

 1-10-1986  65.75  169.37  0.१9  235.71

 1-11-1986  13.07  159.56  6.49  143.06

 1987  1-1-1987  94.48  141.35  0.47  236.39

 1-4-1987  100.15  94.71  0.50  195.36

 1-7-1987  83.49  148.60  9.60  23269

 1-10-1987  54.68.  114.62  0.32  169.63

 1-11-1987  54.16  103.14  0.30  157.60

 1988  1-1-1988  6453...  75.69  691  141.43

 1-4-1988  59.14  33.41  1.72  94.27

 1-7-1988  8  8  41.59  75.52  1.86  113.99

 1-10-1988  20.17  59.19  1.80  80.86

 1-11-1988  21.64  55.18  1.40  76.27

 1989  1-1-1989  48  48  46.43  0.96  95.57

 1-4-1989  89  50.74  25.10  9.52  76.36

 1-7-1988  39.11  95.02  0.20  134.33

 1-10-1989  89  21.34  77.88  0.01  99.23

 1-11-1989  30.97  72  28  002  103.27

 1990  1-4-1990  69.56  58  80  0.69  129.05

 1-4-1990  87.19  37.08  +.80  126.07

 1-7-1990  74.80.  $31.54  ।  208.02

 1-10-1990  55.03  118.43  4.42  174.88

 1-11-1990  67.77  110.17  1.35  179.80



 लिखित  उत्तर  ]  1992

 स्थिति दिल्‍ली  के  अस्पतालों  के  भीतर  ओर  बाहर  स्वास्थ्य  कर  स्थिति

 1221.  झ्ली  गाविन्द  चन्तर  मुंडा  :  वया  स्थास्थ्य  और  परिथार  कल्याण  सम्त्रो  यह  बताने  की

 कृपो  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  दिल्‍ली  के  सभी  अस्पतालों  में  प्रबन्ध

 यदि  तो  क्या  यह  विभाग  यह  सुनिश्चित  करता  है  कि  अस्पताल  के  भीतर  और

 बाहर  चारों  ओर  सफाई  सुविधाएं  स्वास्थ्य  स्वच्छ  तया  जीवाणु/रोगाणु  पैदा  करने  वाले  संक्रमणों

 से  मुक्त

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 दिल्ली  के  अस्पतालों  के  भीतर  और  बाहर  समुचित  सफाई  सुविधाएं  और  स्वास्थ्य

 वातावरण  बनाये  रखने  के  लिए  सरकार  ने  तत्सम्बन्धी  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 किया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०
 :  सामान्यतया  दिल्ली  के  अस्पतालों  में  एक  प्रबन्धਂ  विभाग/सेल/

 समिति  है  ।

 हां  ।

 और  अस्पतालों  का  प्रबन्धਂ  विभाग/सेल/समिति/प्रशासन  लोक  निर्माण

 दिल्‍ली  नगर  निगम  आदि  के  सहयोग  से  इस  बात  का  निरीक्षण  करता  है  कि  अस्पतालों  में

 और  उनके  आस-पास  सफाई  ठीक  प्रकार  से  और  संक्रमण  रहित  वार्डों  में  संक्रमण  के  स्तर  की

 भी  की  जाती  है  तथा  अस्पताल  प्रशासन  द्वारा  वार्डों  में  संक्रमण  को  कम  करने  के  लिए

 सभी  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 ]

 अर्धभान-कटथा  रल-लिक

 1222.  श्री  पूर्ण  चम््र  मलिक  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बधंमान-कटवा  रेल  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  किसी  १रियोजना  की  स्वीकृति  दी

 गई
 |

 यदि  तो  इस  समय  यह  परियोजना  किस  स्थिति  में  ह ैतथा  इस  पर  कितनी  लागत

 आएगी  और  इसे  पूरा  करने  के  लिए  क्या  समय-सीमा  रखी  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न नहीं उठता । संसाधनों की तंगी ।
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 राष्ट्रीय  सांस्कृतिक  नोति

 1223.  श्रीमती  भिरिजा  देवी  :

 क्री  मोहन  तिह  :

 क्या  सानव  संसाधन  बिकास  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  राष्ट्रीय  सांस्कृतिक  नीति  बनायी  है

 यदि  तो  उसके  उद्देश्य  क्या  और

 वह  कब  तक  कार्यान्वित  की  जायेगी  ?

 सामव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संरक्ृति  भें  उप  मंत्री
 :  सरकार ने  राष्ट्रीय  संस्कृति  नीति  पर  केवल  एक  एप्रोच  पे+र  ही  तैयार  किया

 यह  एप्रोच  पेपर  संसद  के  सभी  सदस्यों  के  बीच  परिचालित  किया  गया  था  तथा  संदन  के  सभा  पटल
 पर  भी  रख  दिया  गया  था  ।

 इस  एप्रोच  पेपर  में  विस्तृत  उद्देश्य  तथा  लक्ष्य  दिए  गए  एप्रोच  पेयर  में

 दिए  गए  मुख्य  उद्देश्य  सभी  सांस्कृतिक  कार्यकलापों  को  एकीकृत  अब  तक  केन्‍्द्रीकृत  कार्यों  का
 विकेन्द्रीकरण  संस्कृति  के  क्षेत्र  में  स्वैच्छिक  एव  निजी  प्रयासों  को  प्रोन्तत  करना  और  उन्हें
 बढ़ावा  देना  तथा  जहां  भी  आवश्यक  आधारभूत  सुविधाओं  के  लिए  सहायता  प्रदान

 समाप्त  हो  रहे  कला-रूयों  के  परिरक्षण  सहित  जनजातीय  एवं  लोक  कलाओं  को  प्रोन्‍्तत  करना  तथा

 सांस्कृतिक  विरासत  का  संरक्षण  एवं  परिरक्षण  करना  आदि  हैं  |

 कार्यान्वयन  का  प्रश्न  नहीं  उठता  वयोंकि  नीति  अभी  तैयार  की  जानी  है  ।

 बेलयारा  रोड  ताप  विद्युत  परियोजना

 1224.  श्री  राजवोर  सिंह  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बेलथारा  रोड  ताप  विद्युत  परियोजना  को  पर्यावरण  सम्बन्धी  स्वीकृति
 मिल  गई  हु

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  परियोजना  को  शीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  करने  हेतु  वया  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सानज  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जन  :  नहीं  ।

 और  अपेक्षित  सूचना  प्राप्त  न  होने  के  कारण  इस  परियोजना  को  दिनांक
 9-6-1989  को  नामंजूर  कर  दिया  गया  था  ।  परियोजता  प्राधिकारी  से  अपेक्षित  सूचना  प्राप्त  होने
 पर  इस  परियोजना  पर  पर्यावरणीय  दृष्टि  से  विचार  किया

 पूर्द  और  वक्षिश्व  पूर्थ  रेलबे  में  रेल  मार्ग  का  विस्तार

 1225.  श्री  हस्तान  मोल्लाह  :

 श्री  सुधीर  गिरि  :

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :

 बया  रेल  मनन्‍्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  में  वर्कर  श्वर  और  बालागढ़  विद्युत
 योजनाओं  तक  कोयला  वँगनों  की  आवाजाही  सुचारू  बनाने  हेतु  पूर्वी  और  दक्षिण  पूर्वी  रेलवे  के

 रेजमार्ग  का  विस्तार  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  मिला  है  अथवा  कोई  कार्यवाही की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नई  रेलगाड़ियों  का  बतस्था

 श्री  रामहृष्ण  कुसमशिया
 डा०  के०  वी०  आर०

 करी  अनादि  सरण  दास  :

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 श्री  शंकर  सिंह  घाधेला  :

 श्री  चलन श  पटेल  :

 श्री  राजेल्र  अग्निहोत्ी  :

 श्री  के०  मुरलीधरन  :

 श्री  एन०  जें०  राठवा  :

 श्री  उद्धव  बसंत  :

 श्री  भगवाज  शंकर  रावत  :

 क्या  रेल  मन्त्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  नई  पैसेंजर  एस्सप्रेस  ओर  सुपर-कास्ट  रेलगाड़ियां  चलाने  के  लिए  क्‍या

 मानदंड अपना रखे और बिगत छह महीनों में आरम्भ की गई तथा निकट भविष्य में प्रत्येक जोन में चलाये जाने वाली रेलगाड़ियों का ब्यौरा दया है ? रेल मंत्रालय में रज्य मंत्री : यातायात का यातायात की परिचालनिक व्यव..रयंता और संसाधनों की उपलब्धता । एक वितरण संज़ग्न जिसमें पिछले छः महीनों के दौरान जलाई गई गाड़ियों की सूचो दी गई नई गाड़ी । जाना एक सतत प्रक्रिया है । विवरण छः महीनों के दौरान चलाई गई रेलगाड़ियों की सूची । तिरुबनन्तपुरम-गांधीधाम एक्सप्र स 2. बैंगलूरू-कुर्ला एक्सप्रेस 3. निजामुद्दोन-कोटा-इंदौर एक्सप्रेस 4 निजामुद्दीन-सबलपुर एब्सप्र स में तीन
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 सिखित  उत्तर

 सियालदह-हल्दीबाड़ी/न्यू
 एक्सप्रेस  में  तीन

 बरौनी-अमृतसर  एक्सप्रेस

 वाराणसी-गोरखपुर  एक्सप्रेस

 बड़ोदरा-गांधी धाम  उक्सप्र  स  में  6

 विजयवाड़ा-मद्रास  पिनांकिनी  एक्सप्रेस

 विजयवाड़ा-सिकन्दराबाद  सतवाहन  एक्सअंस

 हैदराबाद-बीदर  मंजीरा  एक्सप्र  स

 बीदर-बेंगलुरू  हम्पी  लिक  एक्स
 स

 तिरूपति-बेंगलू  रू-मंसूर  एक्स»  स

 मद्रास-बेंगलूरू  लाल  बाग  एक्सप्रेस

 टाटानगर-चक्रधरपुर  पैसेंजर

 भिलाई  पैसेंजर

 मुजफ्फरपुर-सोनपुर  पैसेंजर

 विरार-दहानू  रोड  पैसेंजर

 रतलाम-नागदा  पैसेंजर

 सिकन्दराबाव-मानुयुरू  पैसेंजर

 गुंट्र-विजयवाड़ा  पैसेंजर

 सीकर-दिल्ली  सैनिक  एक्सप्रंस  में  6

 दरभंगा-नरकटियग्रागंज  पैसेंजर

 मुजफ्फरपुर-मरकटियागंज  पैसेंजर

 गुवाहाटी-न्यू  बोंगाईगांव  पैसेंजर

 इभोई-मियागाम  कर्जन  पैसेंजर

 अरूच-सामनी  पैसेंजर

 प्रतापनगर-बोदेली  पंसेंजर

 भटनी-बाराणसी  पैसेंजर

 जौल्लारपेट्टै-बेंगलूरू  पंसेंजर

 सिकन्द्राबाद-विशाखायत्तनम  एक्सप्रेस
 में  दो

 मनसाड-ओरंगाबाद  पंसेंजर

 बडोदरा-वलसाड  एक्स्रेस  में  6

 निजामाबाद-औ  रंग।बाद  लिक  एक्सप्रेस

 अलीपुरदार  तीस्ता-तोरशा

 147



 लिखित  उत्तेर  1  1992

 35.  1341/1342:  मथुरा-आगरा  कैंट  पैसेंजर

 36.  2619/2620.  निजामुद्दीन-सिकन्द्राबाद-येंगलूरू  राजधानी  एक्सप्रेस

 37.  31 1/312  कायनकुलम-एल्ले  प्पी  पैसेंजर

 38.  313/314  कायनकुलम-एल्लेप्पी  पैसेंजर

 39.  315/316  कायनकुलम-एल्लेप्पी  पंसेंजर

 अरुणाचल  प्रदेश  में  अफिड

 1227.  श्री  लाईता  उम्श  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अरुणाचल  प्रदेश  में  पाये  जाने  वाले  आकिडों  की  प्रजातियों  का  ब्यौरा  क्या

 आकिडो  की  विलुप्त  हो  रही  प्रजातियों  का  ब्यौरा  क्या

 अरुणाचल  प्रदेश  से  आकिडों  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन्हें  बचाने  के लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 मानव  संसाधन  जविकास  मंत्री  अर्जुन  और  भारतीय  वनर्स्पति

 सर्वेक्षण  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षणों  क ेआधार  पर  अरुणाचल  प्रदेश  में  अब  तक  आकिडों  की  400  से

 अधिक  प्रजातियां  रिकार्ड  की  गई  जिनमें  25  प्रजातियां  स्थानीय  आकिडों  की  हैं  ।  दुलंभ
 अथवा  विलुप्त  हो  रही  आककिड  प्रजातियों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  देश  के  किसी  भी  भाग  से  वन्यः  मूल  के  आकिडों  के  निर्यात  की  अनुमति
 नहीं  दी  जाती  वन्य  वनस्पतिजात  और  प्राणिजात  की  संकटापन्‍्न  प्रजातियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय
 व्यापार  सम्बन्धी  कन्वेंशन  के  उपबन्धों  के  अनुसार  आकिड  की  तीन  प्रजातियीं  अर्थात्‌  ब्ल्यू  वण्डा

 लेडोज  स्‍लीपर  आकिड्स  और  रेड  वण्डा

 का  निर्यात  निषिद्ध  इन  तीन  आकिट  प्रजातियों  को  वन्यजीव

 1972  के  कार्य  क्षेत्र  में  रखा  गया  ताकि  वतों  से  उनके  दोहन  पर  नियंत्रण  लगामां  जा  सके  ।

 वन्य  वनस्पतिजात  और  प्राणिजात  की  संकटापन्न  प्रजातियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  सम्बन्धी  कन्वेंशन

 के  तहत  आने  वाली  शेष  प्रजातियों  के  निर्यात  को  कड़ाई  से  नियंत्रित  किया  जाता  है  ।

 भारतीय  वनस्पति  सर्वेक्षण  अपने  आकिडेरिया  में  400  आकिड  प्रजातियों  से  सम्बन्धित

 लगभग  3000  जीवित  पौधों  का  अनुसंरक्षण  करता  है  ।  अरुणाचल  प्रदेश  सरकार  भी  कामेंग  जिले
 में  तिपी  स्थित  अपने  अनुसंधान  केन्द्र  में  जीवित  आकिडों  के  बहुत  बड़े  संग्रहालय  -  का  अनुरक्षण 7
 हम  के करती  है  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  में  भारी  संख्या  में  राष्ट्रीय  अभयारण्य  और  जीवमंडल  रिजर्व  बनाए
 जिनमें  आकिडों  सहित  प्राणिजात  और  वनस्पतिजात  दोनों  का  परिरक्षण  किया  जाता  है

 और  इनमें  से  कुछ  सुरक्षित  क्षेत्रों  में  आकिडों  की  संकटापन्त  प्रजातियों  पर  विशेष  ध्यान  दिया
 जाता
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 विधरभथ

 1...  अकान्थिफिपियम  सिल्हेटेन्स

 2  एनोएक्टोसिलस  क्रिसपस

 3...  एनोएक्टोसिलस  सिक्‍कीमेन्सी

 4  बल्बोफिलम  लोबी

 5  बल्बोफिलम  विरिडिफ्लोरम

 6.  बुलेविया  युन्नानेन्सिया

 7.  कैलान्यि  एलियामाएफालिया

 8.  कैलान्थि  अल्पाइन

 9.  कलान्थि  अनौस्ता

 10.  सिम्बीडियम

 11.  सिम्बीडियम  हकरिएनम

 12  डेन्ड्रोीवियम  फाल्कोनेरी

 3.  डेन्द्रीवियम  नोबाइल

 14.  डन्ड्रीबियम  सल्केटम

 15  डेन्ड्रोबियम  वाडिएनम

 16.  एपिपोजियम  सेसिएनम

 7.  इमेराल्डा  कंथकर्टी

 18.  पेफियोपेडिलम  फैरीएनम

 19.  पेफियोपेडिलम  बाडिएनम

 20.  प्लीयोन  हकरियाना

 21...  थूमिया  मार्शलियाना

 वण्डा  कोएरूलिया

 अपशिष्ट  पदार्थों  से  संबंधित  नीति

 1228.  श्री  एम०  बी०  चनाशेलर  मूर्ति  :

 थी  घो०  ओ्निषास  प्रसाद  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कु  । &  «

 क्या  सरकार  को  अपशिष्ट  पदार्थों  की  मात्रा  को  कम  करने  के  लिए  खतरनाक  तथा

 अन्य  अपशिष्ट  पदार्थों  को  निपटाने  के  संबंध  में  एक  राष्ट्रीय  नीति  बनामे  के  लिए  कोई  सुझाव  त्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 '
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 लिखित  सर  ।  1992

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय

 तथा  अन्य  एजेंसियों  द्वारा  आयोजित  अनेक  बँंठकों/काम्शालाओं  में  पर्सिंकटमय  तथा  अन्य  अपशिष्टों

 के  प्रबन्धन  और  उनमें  कमी  करने  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  सुझाव  दिए  गये  हैं  ।

 जा

 परिसंकटमय  अपशिष्ट  एवं  1989  तथा  पर्यावरण  और  वन
 मंत्रालय  द्वारा  परिसंकटमय  अपशिष्टों  के  प्रबन्धन  और  संचालन  के  बारे  में  जारी  दिशा-निर्देशों  में

 परिसंकटमय  अपशिष्टों  पर  राष्ट्रीय  नियंत्रण  लगाने  की  व्यवस्था  विभिन्न  ज़ोतों  से  प्राप्त  सुझावों
 पर  भी  विधिवत  रूप  से  विचार  किया  गया  है  तथा  इस  मंत्रालय  द्वारा  1992  में  जारी

 के  उपशमन  के  लिए  नीति  विवरणਂ  में  इसका  पूरा  ध्यान  रखा  गया  है  ।

 *
 रेल  पटरी  का  रख-रखाब

 1229.  श्री  सरित  वरण  तोपदार  :  क्‍या  रेल  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  डिवीजनों/जोनों  में  रेल  पटरी  के  रख-रखाव  का  कार्य  ठेकेदारों  को  सौंपा

 गया

 इस  तरीके  को  अपनाने  से  लागत  में  कितनी  कमी  आई

 क्‍या  इससे  पटरियों  के  रख-रखाव  में  सुधार  हुआ  है  तथा  गाड़ियों  क ेआवागमन  में  सुधार
 परिलक्षित  हुआ  और

 ठेकेदारों  को  यह  कार्य  प्रदान  करने  में  क्या  मापदण्ड  अपनाये  गये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  नीति  के  तौर  पर  नियमित  रेल  पथ

 अनुरक्षण  सम्बन्धी  कार्य  निजी  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  नहीं  कराये  जा  रहे  हैं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वुक्षारोपण  के  लिए  निधि

 1230.  श्री  वेवी  बक्स  सिह  :  *

 आीसती  भावना  लखिखलिया  :

 करी  रतिलाल  वर्मा  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  सस्‍्त्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  वृक्षारोप्रण  हेतु  राष्ट्रीय  कोष  की  स्थापना  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  कोष  में  इस  समय  कुल  कितनी  घनराम्नि  और

 इस  कोष  में
 से

 अब  तक  विभिन्‍न  राज्यों  को  राज्य-्थार  कितनी  धनराशि  दी  गई

 सानव  संसाधन  जिकाश  मंत्री  अर्जुन  :  ओर  परती  भूमि  बिकास  संबंधी
 कार्यों  मे ंलमाज  के  सभी  वर्गों  की  शामिल  करमे  तथा  नियमित  व  अनिगमित  दोनों  संगठमों
 के  संसाधनों  को  जुटाने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  17  1990  को  राष्ट्रीय  बतीकरण
 तथा  परती  भूमि  विकास  कोष  की  स्थापना  की  गई  भी  ।  इस  कोष  का  प्रबंधन  एक  श्रमिति  द्वारा
 किया  जाता  है  जिसके  अध्यक्ष  मंत्री  और  हैं  ।

 150



 10'  1914  लिखित  उस्तर

 -  ओर  शस  समय  कोष  में  कुल  11,01,855  रुपये  की  घक्सलि  उपलब्ध  है  जो  कि

 असरकारी  विभागों/व्यक्तियों/सा्वंजतिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों/शवामीब  निकायों/सहकॉस्तिओं/कम्स्मियों  .

 द्वारा  प्ररतुत  किए  गये  प्रस्तावों  ५र  खर्च  की  अभी  तक  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है
 जिसके  लिए  कोष  में  से  विसीय  सहायता  मांगी  गई  हो  ।

 भीज  नरम  मंमि  परियोजना

 1231.  श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  क्‍या  पर्योचरण  और  वलने  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंमे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  भोज  नम  भूमि  परियोजना  की  स्वीकृति
 के  लिए  तथा  धनराशि  शीघ्र  जारी  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जुन  :  और  भोज  देश  में  उन

 16  नमभूमियों  में  से  एक  जिसे  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  द्वारा  वित्त  पोषित  नम  भूमि  कार्यक्रम

 के  अन्तगेत  संरक्षण  एवं  प्रवंधत  के  लिए  चुना  गया  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  गये  दिशा-निर्देश
 के  आधार  पर  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  1988-69  से-बरोज  नक्तकूमि  के  लिए  वार्षिक  योजनायें

 तैयार  करती  रही  अब  तक  इस  प्रकार  की  कार्य-योजनाओं  के  अन्तगंत  जिनमें

 रोपण  के  जरिए  भूमि  कटाव  खर-पतवारे  जल  गुणवत्ता  की  जागरूकता

 वैदां  करने  आदि  शामिल  के  लिए  राज्य  सरकार  को  5  लाख  रुफ्ने  प्रदान  किए  नये

 ]

 भसगवात  जगमन्‍्मांय  का  मन्दिर

 1233.  श्री  बृजकिशोर  त्रिपाठी  :

 थौ  मुत्यंजय  मायफ  :

 श्री  शरव  दविधे  :

 श्री  रवि  राय  :

 श्री  गोविम्वराव  निकास  :

 श्री  मोहन  सिंह

 क्या  मानव  संतताधत  जिकास  मलन्‍्त्री  यह  यताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  ने  पुरा  में  भगवान  जगन्नाथ  के  मन्दिर  की  मरम्मत  का

 कार्य  आरम्भ  किया

 यदि  तो  इस  मन्दिर  के  जीर्णोद्भधार  पर  कितनी  घनराशि  सर्च  होगी  तथा  यह  कार्य
 कब  तक  प्रा  हो

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उस  क्षोत्र  में  सूक्ष्म  भूकम्पीय  गंतिविधिं  पर  निगरानी  रखते  के

 लिए  वहां  एक  चल  भूकम्पकीय  यूनिट  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ($)  यदि  तो  इस  मन्दिर  के  संरक्षण  हेतु  अन्य  बया  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 सानव  संसाधत  विफास  संत्रालय  विभाग  एवं  संह्कृति  में  उप  मंत्री
 :  और  इस  मन्दिर  के  संरक्षण  और  मरम्मत  कार्य  1974  से  किए  जा  रहे
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 इस  मन्दिर  का  संरक्षण  कार्य  एक  मिरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  चालू  वर्ष  6.60  लाख  रुपये

 आबंटित  किए  गये  किन्हु  जरूरत  के  अनुसार  हुआ  है  ।

 और  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इस  मन्दिर  की  सुरक्षा  के  लिए  अन्य  जो  कदम  उठाये  गये  वे  इस  प्रकार  हैं  :

 (i)  (4  )  मुख्य  मन्दिर  की  सतह  से  एक्रीशनरी  पलस्तर  हटाना  ।

 (1)  दूटे  हुए/क्षतिपग्रस्त  पत्थरों  के  स्थान  पर  नये  पत्थरों  को  लगाना

 करना  ।

 (iii)  जंग  लगे  लोहे  के  शिकंजों/मेखों  के  स्थान  पर  बिना  जंग  लगे  शिकंजे/मिख  लगाना  ।

 (iv)  इमारत  में  दरकों/दरारों  की  प्रिसाई  करना  ।

 हू  4  4  4  श्र

 (५)  उधड़ी  सतह  का  रासायनिक  उपचार  एवं  संरक्षण  करना  ।

 जलगांव  स्टेशन  पर  एक्सप्रेस  ग।ड़ियों  का  रुकमा

 1234  डा०  गुणवम्त  रामभाऊ  सरोदे  :  कया  रेल  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  रेलबे  की  भुसावल  डिवीजन  में  जलगांव  स्टेशन  पर  अनेक  एक्सशंस

 गाड़ियों  के  न  रुकने  के  बारे  में  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  क्‍या  स्टेशन  पर  एक्सप्रं  स  रेलगाड़ियों  को  रोकने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो
 उपरोक्त  स्टेशन  पर  कौन-कौन-सी  रेलगाड़ियों  को  रोकने  का  विचार

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  अध्यावेदन

 प्राप्त  हुए  हैं  ।

 पहले  ही  23  जोड़ी  गाड़ियां  जलगांव  में  ठहरती  हैं  ।  इस  स्टेशन  पर  किसी  अतिरिक्त

 गाड़ी  को  ठहराने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 5  राष्ट्रीय  संग्रहालय  से  कलात्मक  वस्तुओं  का  गुम  होना

 1235.  श्री  अर्जुन  चरण  सेठी  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 |

 करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  नई  दिल्‍ली  तथा  प्रत्येक  राज्य  के  अन्य  पुरातत्व  संग्रहालयों  से

 वर्तेमान  धर्ष  के  दौरान  कल्लात्मक  वस्तुओं  की  चोरी  और  उनके  गुम  होने  का  ब्यौरा  बया  है  तथा  |
 उनकी  कीमतें  क्‍या

 ह
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 नस  नी  जलन  लत  तन  ee  काक०  पथ  काकक०ज  र-कभ७

 क्या  में  कोई  कराई  गई  और

 यद्गि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की

 मादव  टिकास  ध्रिक्रात  एवं  संस्कृति  में

 :  (+)  राष्ट्रीय  सग्रहालय  तथा  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  देश  के  विभिन्‍त  भागों

 में  स्थित  पुरातत्वीय  संग्रहालयों  से  वतमान  वर्ष  के  दौरान  न  तो  किसी  कलात्मक  अस्तु  की  चोरी  हुई

 है  और  न  ही  कोई  यूम  पायी  गई  है  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 दतबोब्र  बल्टी  क्रे  संज़ंध  के  अध्यद्षन

 1236.  श्री  बिजय  कृष्ण  हान्टिक  :

 डा०  सुधीर  राय  :

 भरी  हारफ़्स  साय  :

 म्लिनर  :

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :

 क्री  रामविलास  पासवान  :

 क्री  शरद  यावव  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताते  की  कृत  कलेंगे  कि  ॥

 क्या  दामोकर  वढ़ी  के  में  केन्द्रीय  प्रदूषण  तियन्त्रण  क्रेड  कोई  अध्ययन

 यदि  तो  इस  अध्ययन  के  क्या  लिष्फष  प्राप्त  हुए  और

 नदी  के  जल  में  प्रदूषण  तथा  ग्णवता  की  गिरती  स्थिति  को  रोकने  के  लिए  सरकार

 ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  किया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से  घरेलू  अपशिष्टों  से  होने  वाले

 प्रदूषण  के  साथ-साथ  अशोधित  औद्योगिक  विसजंन  के  परिणामस्वरूप  दामोदर  ८दी  अत्यधिक  प्रदूषित

 हुई  सरकार  ने  दामोदर  घाटी  में  प्रदूषण  नियन्त्रण
 के  लिए  पहले  ही  अनेक  कदम  उठा  लिए  हैं  :

 (1)  पर्यावरण  1986  के  तहत  उत्सर्जत  मातक

 निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 (2)  उद्योगों  स्थाग  गा  और  संचालन  के  लिए  पर्यावरणीय  दिशा  लिर्देश  विकसित  किए

 ग़ए  हैं  ।

 (3)  उद्योगों  ये  राज्य  प्रदूषण  निवर  गँ  की  स्वीकृति  की  शर्तों तो  का
 अनुपालन  करने  को

 कहा  गया  है  तपकि  बािस्सल्न  ओर  उत्सजंथों  के  विश्वजंन  को  निर्धारित  तक

 सीमित  रवा  जा  सके  ।

 (4)  केन्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  के  लिए
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 बहिस्राव  और  उत्सजंन  मानकों को  पूरा  करने  के  लिए  एक  कार्य  योजना  तैयार  की  है  ।

 (5)  प्रदूषण  नियन्त्रण  उपकरण  लगाने  और  भीड़-भाड़  वाले  इलाकों  से  उद्योगों  को  अन्यत्र

 ले  जाने  के  लिए  भी  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  ।

 (6)  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  और  परिवेशी  जल  गुणवत्ता  निगरानी  केन्द्रों  का  नेटवर्का

 स्थापित  किया  गया  है  ।  ॥

 ह

 (7)  छोटे  पैमाने  की  औद्योगिक  इकाइयों  के  समूह  को  साझा  बहिस्लाव  शोधन  संयत्र

 स्थापित  करने  के  लिए  सहायता  देने  की  एक  स्कीम  शुरू  की  गई  है  ।

 (8)  गंगा  कार्य  योजना  के  दूसरे  चरण  में  दामोदर  नदी  की  सफाई  को  शामिल  करने  के
 लिए  एक  प्रस्ताव  तय  किया  गया  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  50%  लागत  को

 बहन  करने  के  बारे  में  आश्वासन  भी  प्राप्त  हो  गया  है  ।

 कोलाघाट  के  लिए  बंगन

 1237.  श्री  अनिल  बसु  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बगाल  सरकार  ने  कोलाघाट  में  कोयले  को  तेजी  से  उतारने  क ेलिए  500

 विशेष  प्रकार  के  वँगनों  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  पश्चिम  सरकार  के  बिजली

 और  गैर  परम्परागत  खर्जा  स्रोत  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  प्रभारी  मंत्री  ने  अपने

 2-4-92  के  पत्र  द्वारा  बी०  ओ०  बी०  आर०  माल  डिब्बों  में  कोलाघाट  ताप  बिजली  घर  के  1५,
 ५  और  VI  यूनिटों  को  कोयले  की  सप्लाई  करने  का  अनुरोध  किया  था  ।  हस  बिजली  घर  में  बी०

 ओ०  बी०  आर०  माल  डिब्यों  की  सप्लाई  के  लिए  आवश्यक  अवसंरचना  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।
 रेलों  ने  कोलाघाट  ताप  बिजली  घर  को  कोयले  के  लदान  के  लिए  127  बी०  ओ०  बी०

 आर०  माल  डिब्बे  देकर  शुरूआत  कर  दी  है  ।

 उड़ीसा  में  रेल  परियोजनायें

 1238.  श्री०  क०  पी०  सिंह  देव  :

 श्री  श्रीकांत  जेना  :

 श्री  गोपीसाथ  गजपति  :

 क्या  रल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवी  पंचवर्षीय  योजना  से  पहले  उड़ीसा  में  शुरू  की  गई  रेल  परियोजनाओं  का

 ब्यौरा  कया

 पहले  ही  पूरी  की  जा  चुकी  प्रत्येक  परियोजना  का  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  शेष

 परियो  जनाओं  में  30  1992  तक  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या

 इन  रेल  परियोजनाओं  की  कुल  अनुमानित  लागत  कितनी  और

 राज्य  में  वर्ष  1992-93  के  दौरान  शुरू  की  गई  रेल  लाइनों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  सातवी  पंचवर्षीय  ग्रोजना  से

 पहले  उड़ीसा  में  शुरू  की  गई  नई  रेल  लाइन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 क्रमस०
 .

 खं  aT
 आमान

 वर्ष  जिसमे

 _
 किया  गया

 पूरे  कर  लिए  गए  भिर्माण  कार्य

 नौमंडी  बांसपानी  ब०  ला०  28  58-59

 2.  बोंडामुंडा-डुमरांव  ब०  ला०  68  60-61

 3.  बाराबिल-पानपोश  जार्ज  ब०  ला०  9  60-61

 4.  बोंडामुंडा-बरसुआ  की  व्यवस्था  ब०  ला०  3  61-62

 स्थायी  रूप  से  समाप्त  करता

 5.  नवागांव
 बोंडामुंडा  ब०  ला०  19  62-63

 6.  नवागांव-पुर्नापानी  ब०  ला०  8  62-63

 7.  सम्बलपुर-बारगढ़  ब०  ला०  43  62-63

 8.  टिटलागढ़-बोलंगीर  ब०  ला०  64  62-63

 9.  हटिया-तवागांव  ब०  ला०  11  63-64

 10.  बारगढ़-बोलंगी र
 ब०  ला०  75  63-64

 11.  बिमलगढ़-किरिबुरू  ब०  ला०  29  63-64

 12.  कपिलास  रोड-खालेगांव  ब्र०  ला०  3  67-68

 13.  राजायगढ़-बारंग  से  रिटायरिंग  संरेखन  ब०  ला०  23  67-68

 14.  कोट्टवलास-किरंदुल
 ब०  ला०  159  68-69

 15.  कटक  पारादीप  ब०  ला०  85  73-74

 16.  जखापुरा-दैतारी
 ब०  ला०  33  80-81

 बालूकाम  ७.४...  0.0...

 खड  आमान  लम्बाई  प्रत्याशित  प्रगति

 _
 ॑ फहतहफझ-्् छ॒  नली

 लागत

 कोरापुट-रायगडा  ब०्ला०  406.59  8/92  तक
 करोड़  26%  तक

 (20  कि०

 86  में  पूरा  कर  लिया  गया

 2.  तालचेर-सम्बलपुर  ब०  ला०  ७  220.00  26%

 _  3  करोड़  6/92
 करोड़  6/92  तक

 कोई  नहीं  ।
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 भध्य  प्रदेश  में
 ऊपरि

 पुल

 1239.  श्री  मसलम  शेर  खां  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लीगीं  की  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मध्य  प्रदेश  में

 तीमली  और  श्िकिया  में  ऊपरि  पुलों  के  निर्माण  का  सरकार  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  बेतुल  में  ऊपरी  सड़क  पुल  का

 निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  ।  तिमरनी  और  खिड़कियों  मैं  ऊपरी  संड्क  पुलों  के

 निर्माण  के  लिए  राज्य  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बेतुल  में  850/7-8  कि०  मी०  पर  समपार  संख्या  के  स्थान  पंर  3.00

 करोड़  की  प्रत्याशित  लागत  पर  ऊपरी  सड़क  पुल  का  निर्माण  किया  जा  रही  है  ।

 ]

 लोक  प्रतिनिधियों  के  लिए  परिवार  नियोजम  के  मानं्देडे

 1240.  श्री  शोभनाव्रीश्बर  राय  याड्ड  :

 श्री  मल  लोढ़ा  :

 श्री  थी०  एस०  विजय  राधबनम  :

 हरी  शंकर  लिह  बाधेला  :

 बरी  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 क्री  घी०  ओनिवास  प्रसाद  :

 श्री  एम  वी०  चनाशलर  मूशि  :

 श्री  रामचन्द्र  मरोतराबव  घंगारें  :

 भरी  पवन  कुमार  बंसल  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  उन  व्यक्तियों  को  जिनके  दो  से  ज्यादा  बच्चे  हैँ
 पंचायत  से  लेकर  संसद  तक  की  सभी  चुनाव  प्रक्रिया  में  भाग  लेने  से  विवरजित  करने  की  प्रस्ताव

 पारित  किया  हि

 तो  चिंकास  परिषद  हरा  लिए  गए  निर्णय  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  बिजार  इस  प्रयोजनार्थ  लीक  प्रतिनिधित्व  अध्रिनियम  को  संशोधित
 करने  का  हे  जी  सं  सागरिकों  दर  लागू

 यदिਂ  तो  इस  नई  नोति  छो  कब  लाथू  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिथार  कह्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मँत्रो  डो०  के०  तारादेबी
 :  न॑हीं  ।

 से  जनसंख्या  पर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  प्मिति  की  रिपोर्ट  पर  राष्ट्रीय
 बिकास  परिषद  द्वारा  बिचार  जाना  है  ।
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 आांग  पेन  सेचो  निरोफरण

 1241.  श्री  दत्ताजेय  अंडारू  :

 थी  घलरोॉजे  पॉसी  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कंरेंगे  कि  :

 क्‍या  रेलवे  में  रसोई-यॉन  परिचालन  को  निर्जीकरण  करने  को  कोई  प्रस्ताव

 यंदि  तो  इंसके  क्या  कारण  और

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  रसोई  योभौं  कौ  लगाने  पर  कुल  कितनों  निवैश  किया  गया

 मंभ्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जौ  नहीं  '।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 1992-93  के  दौरान  नये  आधार  रसोईघरों  के  लिए  निबेश  की  कोई  योजना  नही

 बनायी  गयी  है  ।

 कंलकेला  और  भुवनेश्वर  के  बौच  धौंलो  एंक्सप्रेस  चलाना

 1242.  आओ  अंनावि  चरेंण  वींस  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बंत॑नि  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 बयां  [988  के  धांद  से  उड़ीसा  में  दर्किणी  पूर्वी  रेलथे  की  भीरे  जोड़े  पैसैंजर  गाड़ियां

 बंद  कर  दी  गई  हैं  और  कलकत्ता  ओर  भुवनेश्वर  के  बींच  केबल  धौंली  एक्सप्रेस  रैल

 शुरू  की  गई

 क्‍या  धोलोी  एक्सप्रेस  के  लिए  दो  रेके  खेबा  की  भांग  की  गई

 यदि  तो  कया  ऐसा  कीई  प्रस्ताव  सरकार  के  भाश्त  क्चारप्ीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 ((&])  मौंदि  ती  हसके  क्‍या  कारण हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  गांही  सेघाओं  को  थुंन:'व्वध्धस्थित
 किये  जाने  के  कारण  1988  में  उड़ीसा  वैशित  कर  रही  5  जोड़ी  गाड़ियां  समाप्स  कर  दी  गई

 थीं  इनमें  से  भुवनेश्वर  ओर  पलासा  के  बीज  एक  जोड़ी  गाड़ी  को  1-3-89  से  पुनः  बहाल  कर  दिया

 गया  था  ।  इसके  अतिरिक्त  1988  से  उड़ीसा  राज्य  को  सेंवित  कर  रैही  9  जोड़ी  गैड़ियां

 सकसभ्रेस  शुरू कौ  गई  हैं  ।

 रिवर्स  धोली  एक्सप्रं  स  चलाने  की  मांगें  भी  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 से  जंचि  को  गई  थी  परंतु  परिच्रारलेनिक  करिंणीं  एंवं  संसोधरनी  की  सेंगी  के  कारण

 इसे  व्यबहारिक  नहीं  पाया  गया  ।

 ओजोस  कम  करने  वाले  पदार्थों  के  धार  मैं रिपौर्ट

 1243.  डा०ਂ  लील  बहादुर  रविल  !

 भरी  विजय  एन०  पाटिल  :

 भरी आलल  खौसरी  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  छूपा  करेंगे  कि  :

 '137



 लिखित  उत्तेरं  1992
 गा  ते  जय  ध्यान

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  1992  के  में  बिल  टू  हाई

 फार  इण्डियाਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 यदि  तो  क्या  ओजोन  कम  करने  वाले  पदार्थों  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  नीति  बनाने

 के  लिये  कार्य  बल  ने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  दे  दी

 यदि  तो  इसमें  क्या  सिफारिशें  की  गई  और

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई/किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ? न

 मासब  संसाधत  विकास  मंत्री  अजुंन  :  हां  ।  यह  समाचार  24

 1992  को  में  छपा  था  ।  .

 से  ओजोन  को  क्षीण  करने  वाले  पदार्थों  को  समाप्त  करने  के  ल्लिए  राष्ट्रीय  योजना

 प्रतिपादित  करने  हेतु  उद्योग  मन्त्रालय  द्वारा  गठित  कृत्यक  बल  ने  1992  में  एक  रिपोर्ट

 तैयार  की  ।  इस  रिपोर्ट  विशेष  रूप  से  माण्ट्रियल  प्रोतोकाल  के  सम्बन्ध  में  हुई  आगे  की  प्रगतियों
 के  आलोक  जांच  की  गई  |  उसी  के  आधार  पर  अब  उद्योग  मंत्रालय  को  सलाह  दी  गई  है  ।

 2
 अंडाल  सियालवह  लाइन  पर  सवारी  गाड़ियां

 1244,  डा०  सुधीर  राय  :  कया  रेल  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हावड़ा  पर  यात्री  यातायात  को  कम  करने  के  लिए  मंडाल-सियालदह  रल  लाइन

 पर  पैसेजर  ट्रेनें  शुरू  करने  की  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी  नही  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  हि

 यह  दक्षिण  पूर्व  और  पूर्व  रेलवे  के  बीच  एक  माल  गाड़ी  लाइन  है  जहां  किसी  यात्री

 गाड़ी  को  चलाना  परिचालनिक  दृष्टि  से  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 रेल  यात्री  निबास

 1245.  डा०  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :  क्‍या  रेल  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  प्रमुख  रेलवे  स्टेशनों  में  यात्री  निवासों  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  जोन-वार  ऐसे  स्टेशनों  के  नाम  क्या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस  समय  संसाधनों  की  तंगी  को  देखते  हुए  अतिरिक्त  रेल  यात्री  निवास  के  निर्माण  की

 वत्काल  कोई  योजना  नहीं
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 गुजरात  में  रेल  पुल

 1246.  श्री  गाभाजी  मंगाज़ी  ठाकुर  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 गुजरात  में  पश्चिम  रेलवे  में  कितने  रेल  पुल

 कितने  पुलों  की  मरम्मत  की  जरूरत  ॥॒

 1990-91  के  दौरान  पुलों  की  मरम्मत  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कितने  पुलों  की  मरम्मत  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  6641

 इनमें  से  19  पुलों  में  भारी  मरम्मत  अपेक्षित  है  ।

 खर्च  का  राज्य-बार  ब्यौरा  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 निम्नलिखित  17  पुलों  पर  भारी  मरम्मत  का  कार्य  प्रगति  पर  है  ;

 पुल  सं०  जिस  खंड  पर  स्थित  है

 287  और  319  बम्बई-सूरत

 560,  573,  574  और  575  सूरत-बडोदरा
 *

 639,  644,  663  और  668  अहमदाबाद-वडोदरा  -

 13  वडोदरा-गोधरा

 37  वीरमगाम-घारमघोड़ा

 952  *
 मेहसानाया-अहमदाबाद

 42  कलोल-कटोसन  रोड

 39  और  56  साबरमती-बयटोद

 चीम  यात्रा

 era  श्री  साणिकराव  होडल्पा  गाबीत  :

 झरी  अस्ना  जोशी  :

 क्या  सानव  संसाधम  बिकास  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन  ट्रोंने  1992  के  दौरान  चीन  की  यात्रा  की
 _

 यदि  तो  चीन  के  नेताओं  से  हुई  बातचीत  का  विस्तृत  ब्योरा  क्या

 क्‍या  इस  यात्रा  के  दौरान  कोई  समझौता  किया  गया  और  न

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 !
 भागव  संसाधन  बिक!स  मंत्रालय  विभाग  एवं  संरक्ृति

 में  उपसंत्री
 :  हां  ।
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 इस  वर्ष  फरवरी  में  हस्ताक्षष्िक्ष  ऋरतः  और  औन  के  बीच  शिक्षा  सम्बन्धी  नयाचार  के

 की  - समीक्षा  करने  के  लिए  चीनी  राज़्य  काउंसलर  तथा  राज्य  शिक्षा  आयोग  के

 महामहिम  श्री  ली  तीयिन्स  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  गया  दोनों  पक्षकारों  ने  शिक्षा  तथा

 खेलकद  के  क्षेत्र  मे ंभारत  और  चीन  के  बीच  सभ्पकी  को  और  बकहाले  क्रिया  |  क्र्धानमंत्री
 श्री  पेनगन  और  अन्य  चीनी  नेताओं  के  साथ  भी  बैठक  की  ग्रई  शिष्ट्मंडल  ने
 अनेक  स्कूलों  और  अन्य  शैक्षिक  सस्थाओं  फा  दौरा  किया  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मव्॒भ  की  ऊंचो  लागत

 1248.  प्रो०  सुशान्त  चक्र॒वर्तों  :  क्या  सानब  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  मुद्रण  की  ऊंची  लागश  होने  के  कारण  लेखकों  ओर  पाठकों  के  बीच  अंतर  बढ़

 रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  और

 सरकार  का  इस  बारे  क्या  उपचा  रात्मक  उठाने  का  विच्वार

 मानव  संसाधन  विकास  संज्सग्रझः  विभाग  एवं  उंश्कृदि  में  उम्रमंत्रे
 :  से  कागज  ओर  अन्य  निवेशों  की  लागत  में  वद्धि  होने  के  कारण  पुस्तकों  के

 निर्माण  की  कुल  लागत  में  वृद्धि  हो
 गई  विभिन्‍न  स्वायत्त  संगठन  जैसे  राष्ट्रीय  पुस्तक

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसन्धान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद  और  साहित्य  अकादमी  और  सूचना  एवं  प्रसारण
 मंत्रालय  का  प्रकाशन  जीक्स  पर  अच्छी  पुस्तकों  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  जो  आथध  जनता
 की  पहुंच  के  भीतर  है  ।

 विश्वविश्वाललयों  के  प्र  शासन  स्तर  में  सुधार

 1249.  श्री  विजय  एन०  पाटील  :

 श्री  कमल

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्जी  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  विभिन्‍न  जिम्ब्रब्श्यालग्ों  के  प्शासक्रीफ  रूमाजन  शैक्षणिक
 मानदण्डों  को  युक्तिसंगत  बनाने  के  लिए  कोई  व्यापक  सुधार  योजना  तैयार  है

 यदि  तो  आठवी  योजनाविधि  में  लागू  करने  के  लिए  बनाई  गई  योजना  का
 ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  उठाए  जा  रहे  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपभंत्र श्री
 विश्व  अनु०  आ०  द्वास  बी  गई  सूबलानभ्रार  रव्तीय  98  6

 व  कार्रवाई  योजना  के  अनुसरण  में  आयोग  ने  विश्वविद्यालय  पद्धति  में  नई  ऋंगों के  प्रकान्न  कें
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 विभिन्‍्त  विश्वविद्यालयों/निकायों  के  भूमिकाओं  व  जिम्मेवारियों  सहित  प्रबंध  पद्धतियों  का

 पुनरीक्षण  करने  के  लिए  एक  समिति  स्थापित  की  थी  ।  समिति  ले  आयोग  को  अपनी  रिपोर्ट

 1990  में  दी  तथा  तथा  तब  से  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  की  एक  उपसमिति  इस  पर  विचार
 कर  रही  है  ।  उपसमिति  की  इन  सिफारिशों  को  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोडं  द्वारा  अनुमोदित
 करने  के  पश्चात  इन्हें  आवश्यक  कार्रवाई  हेतु  राज्य  सरका  रों/विश्वविद्यालयों  को  वितरित  कर  दिया

 जाएगा  ।

 रा०  शि०  के  अनुसरण  में  सरकार  व  विश्व०  अनु०  आ०»  ने  उच्च  अध्ययन  के

 संस्थानों  में  शिक्षा  के  स्तर  को  सुधा  रने  के  लिए  कई  उपाय  किए  ।  इस  सम्बन्ध  में  किये  गए  कुछ

 मुख्य  उपाय  निम्नलिखित  हैं  :

 --  कालेज  व  विश्वविद्यालय  अध्यापकों  के  वेतनमानों  में  1-1-1986  से  संशोधन  ।

 अध्यापकों  को  प्रशिक्षण  व  कैरियर  प्रोन्नति  के  लिए  अवसर  प्रदान  करना  ।

 व्यवसाय  में  उत्कृष्ट  प्रतिभा  को  आक्ृष्ट  करने  के  लिए  अखिल  भारतीय  मोग्पता

 परीक्षा  आरम्भ  की  गई  ।
 है

 --  विश्वविद्यालय  व  कालेज  में  नए  नियुक्त  अध्यापकों  के  पुनः  अनुस्थापन  के  लिए
 शैक्षिक  स्टाफ  कालेज  स्थापित  किए  गए  ।

 —  पाठ्यचर्या  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  विज्ञान  व  कला  में  27  पाठ्यचर्या  विकास
 केन्द्र  स्थापित  किए  गए  ।  अवर  स्नातक  व  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  के  27  विषयों  के

 लिए  आधुनिक  पाठ्यचर्या  तैयार  की

 —  विशेष  सहायता  कार्यक्रमों  के अधीन  अध्यापन  व  शोध  में  सुधार  के  लिए  विश्व  अन ु०
 आ०  ने  प्रौन्नत  अध्ययन  केन्द्र  जैसे  सी०  ओ०  एस०  आई०  पी०  ।

 --  सी०  ओ०  एच०  एस०  एस०  आई०  सी०  ओ०  एस०  आई०  एस०  टी०  आदि
 को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  ।

 --  विश्वविद्यालय  पद्धति  में  शोध  की  प्रोन्‍्नति  के  लिए  प्रथम  श्रेणी  की  सुविधाएं  व
 सेवायें  प्रदान  करने  के  लिए  वि०  अनु०  Ho  द्वारा  अंतविश्वविद्यालय  केन्द्र  स्थापित
 किए  गए  ।

 --  चुने  हुए  कालेजों  व  विश्वविद्यालय  विभागों  को  स्वावत्तता  देने  के  लिए  उच्च
 प्राथमिकता  दी  गई  ।

 ---  शैक्षिक  कैलेंडर  के
 कार्यान्वयन

 के  लिए  मार्ग  निर्देश  वितरित  किए  गए  ।  इन
 निर्देशों  में  विश्वविद्यालय/कालेजों  द्वारा  कम  से  कम  180  अध्यापन  दिन  करने  पर
 बल  दिया  गया  है  ।

 ्व

 -  वि०  अनु०  आਂ
 ने

 प्रथम  डिग्री  देने  के  न्यूततम  स्तर  व  न्यूनतम  कार्य  दिवसों  आदि
 के  लिए  सूचित  किए  हैं  ।
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 करेंगे  कि  :

 पूर्बोश्तर  राध्यों
 में

 चस  के

 1250.  औौमती  जिभु  कमारी  देवों  :  क्या  पर्मांचरण  और  बन  मस्ती  यह  बताने  की
 क्ष्पा

 इस  समय  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  कुल  कितना  वन  क्षेत्र  है  और  छठी  ओर  सातवी

 वर्षीय  योजना के  प्रारम्भ  में  इसके  राज्यवार  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या

 क्या  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  बड़े  पैमाने  पर  वनों  की  कटाई  हुई

 है  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है ओर  इसके  क्या  कारण  और

 वन  संरक्षण  के  लिए  राज्य-वार  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  थयी  है  ओर  कितनी
 धनराशि  का  उपयोग  किया  गया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  1981-83,  1985-87  और  1987-

 89  की  अवधि  से  सम्बन्धित  उपग्रह  प्रतिबिम्बिकी  की  दृश्य  व्याष्या  के  आधार  पर  भारतीय

 बन  सर्वेक्षण  द्वारा  पूर्वोत्तर  राज्यों  से  एकत्रित  बन  आवरण  के  राज्यवार  तुलमात्मक  आंकड़े
 लिखित  हैं  :

 न-कजज-+ज््प्पपपप+

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम

 अश्भशचल  प्रदेश

 2.  असम

 3.  मणिपुर

 4.  मेघालय

 5.  बिजोरस

 6.  नागालैंड

 7.  त्रिपुरा

 जब  जय  था  पा  पएपि-प“+ख+पजि  ८  >---_-  ++-++
 के  आधार  पर  आंकलित  के  तहत  वास्तविक
 वास्तविक  वन  आवरण  वन  आवरण  वर्ग

 कि०मी०

 1981-83...  1985-87...  1987-89*

 प्रतिबिम्बिकी  प्रतिबिस्बिकी  प्रतिबिम्बिकी

 60500  68763  68757

 26386  26058  24751

 17679  17885  “17685

 16511  15690  15875

 19092  18178  18853

 14351  14356  14321

 5743  5325  5535

 *चाय  बागानों  के  क्षेत्र  को  छोड़कर  ।

 और  पूर्वोत्तर  राज्यों  से  बड़े  पैशाने  पर  बन  नाशन  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली

 है  |

 योजना  अवधि  के  दौरान  पूर्वोत्तर  राज्यों  को  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 वृक्षारोपण  के  लिए  आबंटित  और  उपयोग  में  लाई  ग्रई  तिथियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  निम्नलिखित

 हैः
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 क्रम  स॑०  राज्य  का  नाम  1985-90

 उपयोग  में  लाई  गई

 1.  अरुणाचल  प्रदेश  2419.85  1879.41

 2.  असम  9056.50  8031.08

 3.  मणिपुर  1948.85  5  *  1529.68

 4.  मेघालय  3433.10  2844.11

 5.  मिजो रम  2601.10  2615.21

 6.  नागालैण्ड  2150.35  1963.99

 7.  त्रिपुरा  2180.75  2162.89
 न  eS  एड्स का पता लगाने हेतु fine

 एड्स  का  पता  लगाने  हेतु  किटें

 झीमतौ  सुशीला  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भल्‍्तो  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एड्स  का  पता  लगाने  वाले  सभी  केन्द्रों  में  वेस्‍्टने  ब्लाक  किटें  उपलब्ध  हैं  जिलका

 छश्स  की  पुष्टि  करने  हेतु  प्रयोग  किया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सरकार  का  देश  में  एड्स  का  पता  लगाने  वाले  प्रत्वेक  केम्द्  को  ये  किटें  उपलब्ध  कराने

 हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारा  देदो
 से  सभी  62  निगरानी  जहां  एच  ०  आई०  बवी०  परीक्षण  किया  जाता

 निगरानी  प्रयोजनों  के  लिए  एलिसा  लक्षण  युक्त  नभूमों  की  पुष्टि  के  लिए  एक  रेफरेन्स  केन्द्र  से  सम्बद्ध

 एलिसा  लक्षयधुक्‍्त  सीरा  की  थुष्टि  के  लिए  बेस्टर्न  ब्लाट  परीक्षण  सुविधाएं  इन  रेफरेन्स  केन्द्रों

 में  उपलब्ध  हैं  ।

 रक्‍त  की  निरापदता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एलिसा  लक्षणयुकत  रक्‍तदाताओं  के  रक्त

 की  पुष्टि  आवश्यक  नहीं  है  क्योंकि  मौजूदा  कार्यंनीति  के  अनुसार  एच०  आई०  वी०  एण्टी  बाडीज  के

 लिए  लक्षणयक्त  पाया  गया  रक्‍तदाताओं  का  रक्‍त  फेंक  दिया  जाता  है  और  इसके  आगे  परीक्षण

 करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  होती  ।

 उड़ीसा  में  जौगढ़  किले  का  संरक्षण

 1252.  भी  शिवाजी  क्या  सासथ  संसाधम  बिकास  भभ्वरी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उड़ीसा  में  जौगढ़  किले  के  264  ईसा  पूर्व  के  शिलालेखों  के  सरक्षण

 का  कार्य  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जो  गनैः  टूटने  और  मिटते  जा  रहे  हैं  ;  और

 थदि  तो  इस  सम्वस्ध में  कार्म  योजना  का  ब्योरा  क्या  है  ?



 लिखित  उत्तर  1  1992
 न्नानजिय+पपापभपपपथपपत  5

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 :  ओर  जौगढ़  जिला  का  अशोक

 लेख  दूटया  मिट  नहीं  रहा  है  ।  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  इसके  स  रक्षण  और  परिरक्षण  के

 लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :

 (i)  शिलालेख  को  धूप  और  बारिस  से  बचाने  के  लिए  खम्भेदार  मंडप  से  ढक  दिया  गया

 (ii)  समय-समय  पर  रासायनिक  उपचार  ओर  परिरक्षण  किया  जाता

 (iii)  एक  ग्रिल  लगा  दी  गई  है  ताकि  दर्शक  शिलालेख  को  न  छू  सके  ।

 (४४)  अच्छी  स्‌  रक्षा  के  लिए  उस  क्षेत्र  के  कुछ  भाग  को  तारवाड़  कर  दिया  गया  है  ।

 थावे-वेवरिया  और  लोहरदग्गा-टोरी  के  बोच  रेल  संपर्क

 1253.  क्री  ललित  उरांव  :  क्‍या  रेल  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  के  गोपालगंज  जिले  में  थावे  को  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  तथा  पलामू  जिले

 में  टोरी  को  लोहरदग्गा  जिले  में  लोहरदग्गा  के  साय  रेल  द्वारा  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  तक  किया  जाएगा  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  शाज्म  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  स  साधनों  की  तंगी  के  कारण  ।

 .

 कोट्टायम  क्षेत्र  में  गाड़ियों  का  पठरी  से  उतरना

 1254.  श्री  रमेश  चेन्निसला  :  क्‍या  रेल  मअन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केरल  के  कोट्टायम  क्षेत्र  में  गाड़ियों
 के  बार-आर  पटरी  से  उतरने  की  घटनाएं  होती  रहती

 यदि  तो  क्या  उन  गाड़ियों  के  पटरी  से  उतरने  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए

 कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  बया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्र/लय  में
 राज्य

 मंत्री  :  से  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान

 92)  इस  खण्ड  एर  मालगाड़ियों  के  पटरी  से  उतरने  के  कारण  8  दुधेटनाएं
 हुई

 प्रत्येक  दुर्घघमा  के  कारण  जानने  के  लिए  विभागीय  जांच  की  जाती  इस  खष्ठ  पर  हुई
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 -#-  वीक  कक  -++++

 8  दुघंटनाओं  में  2  दुघेंटनाएं  चल-स्टॉफ  की  खराबी  के  4  चल-स्टॉक  सहित  रेलपथ  में

 खराबियों  के  एक  दुघटना  के  कारणों  का  पता  नहीं  चल  सका  तथा  एक  मामले  में

 पड़ताल  अभी  चल  रही  है  ।

 इस  खण्ड  पर  परिस  पत्तियों  को  अच्छी  दशा  में  बनाएं  रखने  के  लिए  अथक  प्रयास

 किए  जा  रहे  हैं  और  रेलपथ  अनुरक्षण  में  सुधार  करने  हेतु  निम्नलिब्चित  अनुसार  विनिटिष्ट  कार्रवाई

 की  गई  है

 (i)  रेलयथ  स  रचना  के  अपेक्षित  नवीकरण  सम्बन्धी  कार्य  में  से  48  कि०  मी०  का  कार्य

 पूरा  हो  चुका  है  तया  शेष  28  कि०  मी०  का  कार  चालू  वर्ष  में  शुरू  किया  गया

 (ii )  जहां  आवश्यकता  हो  तल्प  सुदृढ़ीकरण  जंसे  सुधार  सहित  रेलपथ  संरचना  को  सशक्त

 एवं  ग्रं  डोन्नयन  करके  ।

 (iii)  इंसुमबानस  और  तिरुनेलवेलि  में  सवारी  डिब्बों  और  माल-डिब्बों  की  जांच  को  भी
 सशक्त  बनाया  गया  है  ।

 इस  खण्ड  पर  दुर्घटनाएं  रोकने  के  लिए  अनुवर्ती  कारंवाई  सुनिश्चित  करने  हेतु  दुर्घटनाओं
 पर  उच्चतम  स्तर  पर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।

 भारतोय  खाद्य  निगम  हारा  गोवासों  का  उपयोग

 1255.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  लाश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  देश  में  अपने  गोदामों  की  क्षमता  का  भरपूर  उपयोग  कर

 रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कितनी  हानि  हुई  है  ?

 खाद्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तरुण  और  पिछले  दो  मौसमों  के

 दौरान  कम  वसूली  होने  और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  तथा  सरकार  की  अन्य  योजनाओं  के  अधीन

 बाशान्नों  का अधिक  उठान  होने  के  कारण  इस  समय  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  क्षमता

 उपयोग  कुछ  कम  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  वाणिज्यिक  आधार  पर  गोदाम  नहीं  चलाता  इसके  गोद्यामों

 का  इस्तेमाल  निगम  के  पास  खाद्यान्नों  के  बफर  और  परिचालन  स्टाक  का  भंडारक्ष  करने  की

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  ही  किया  जाता  है  ।

 ]
 भारत  छोड़ो  आन्दोलन

 256.  घ्रो०  श्रम  धूमल  :

 डा०  सक्ष्मीनारायल  पाण्डेय  :

 क्या  सानब  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 भरकम  शक  नी

 ऐतिहासिक  छोड़ोਂ  आम्दोलन  के  स्वर्ण  जयम्ती  समारोह  के  अवंसर  पर  अब

 शुरू  फिंए  गए  विधिंस्न  कायेक्रमों  का  ब्यौरा  कया  और

 ऐसे  प्रत्येक  कार्य  क्रम  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  ?

 सौगथ  संसाधर  बिंकास  शिक्षा  चिभाग  एच॑  संस्कृति  में  उष  मंत्री

 :  और  सूचमा  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पलट  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 व्यावसाथिक  शिक्षा  को  प्रोत्साहन

 1257.  ओ  हरि  सिह  चादड़ा  :

 डा०  सुधोर  राय  :

 क्या  सासव  संसाधन  विकास  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आहवीं  पंचकर्धीय  योजना  में  25  प्रत्तिशत  छात्रों  को  व्यावसायिक  शिक्षा  के  अंतर्गत

 लाने  का  विचार

 यदि  तो  भ्रब  तक  केश्म्न  सरकार  के  तत्वावआन  में  खोले  गए  व्याबसायिक

 विद्यालयों  की  स  रुया  कितनी

 क्‍या  इन  व्यावसायिक  स  स्थाओं  के  शिक्षा  पूरी  कर  निकले  छात्रों  क ेलिए  रोजगार  के
 कोई  अवसर  उपलब्ध  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  राज्यवा  र/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  व्यावसायिक  शिक्षा  के  प्रोत्साहन

 हैंतु  ऑर्वेटिंत  ध्ंभराशिं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सासव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  नहीं  |

 ब्यावसायिक  शिक्षा  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योज॑नां  के  अन्तगेत  वर्ष  1991-92  तक

 4486  श्कूशों/कॉलैंलों  में  +  2  स्तर  पर  12543  व्यावसॉधिक  सेक्शनों  को  संश्बीकृति  प्रदान  की

 गई

 और  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  का  चयन  व्यावसायिक  रोजगार  कार्यौलयों

 में  पंजीक रणों और  जिला  विकास  योजनाओं  के  अन्तर्गत  किए  गए  व्यक्तियों  की  आवश्यकताओं  के

 सॉमास्प  सृख्यांकन  के  आधार  पर  किया  जाना  होता  केफ्द्र  सरकार  ने  व्यावसायिक  विद्यार्थियों

 के  खिश  फीरिअभिक/स्वरोजगार  को  सुकर  बनाने  के  लिए  भिम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :

 (i)  कार्मिक  एवं  प्रशिक्षण  विभाग  ने  सभी  मंत्रालयों  और  विभागों  को  एक  परिपत्र  जारी

 किया  है  जिसमें  उनसे  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  व्यावसायिक  विश्वाधियों  की
 रोजगार  के  पात्र  बनाने  के  लिए  भर्ती  नियमावली  की  समीक्षा  शिक्षा  विभाग
 ने  विभिन्‍न  विभागों  और  उनके  अन्तर्गत  संगठनों  में  उपलब्ध  पदों  के  सम्बन्ध  में
 विभागीय  क्रम  में  स्थिति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  एक  अस्तर-मंत्रालयो  समिति  भी
 गठित  को  है  ताकि  सम्बद्ध  व्यावसाविक  प्रशिक्षण  प्राप्त  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  दी
 जा  सके  ।
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 (1)  प्रशिक्षुता  योजना  के  अन्तर्गत  विद्यार्थियों  को  लाभ  प्रदान  करने  के  लिह  प्रशिक्षु
 अधिनियम  के  अन्तर्गत  60  विषय  क्षेत्रों  को  शामिल  किया  गया  है  |

 (॥)  व्यावसायिक  विद्यार्थियों  के लिए  सधु  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  बैंक  को  सहायता
 प्राप्त  करना  सम्भव  है  ।

 (iv)  एस०  एस०  आई०  विकास  आयुक्त  कार्यालय  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  जमा  दो  स्तर
 पर  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  प्राप्त  बेरोजगार  युवकों  को  शिक्षित  बेरौजगार  युवकों  के

 लिए  स्व-रसोजग़र  ई०  ई०  यू०  की  योजना  के  अस्तर्थत  प्राथमिकता
 दी  .

 (५)  साधारण  बीम्रा  जीवन  ब्रीम्रा  निगम  ओर  रेलवे  के  व्यावसायिक  कमंधारियों
 के  लिए  रोजगार  से  जुड़ें  व्यावसा(यिक  पन्‍्ठयक्रम  चलाए  जा  रहे  हैं  ।

 (५)  स्व-रोबगार  और  ठेकेकारी  को  बढ़ादश  देना  अनेक  व्यावसाप्रिक  प्राठ्ग्रक्य्यों  का  एक
 अनिवार्य  अंग  है  ।

 राज्य  श्वरकारों  से  भ्रनु ग्रोध  किया  गया  है  कि  वे  केन्द्र  ब्वरकार  द्वास  की  ग्रई  क्ारंगाई
 की  पद्धति  पर  कारंबाई  शुरू  करें  ।

 राज्वों/केन्द्र  सासित्र  प्रदेशों  से  प्राप्त  प्रस्ताक्ें  के  असश्चार  प्र  योेछबा  के  अन्तगंत

 सहायता  दी  जाली  है|  चालू  ब्ष  के  दोसन  योजना  के  का्यरन्रमन  के  लिए  किऐ  प़ज्यों/केड़  शर्मसल

 प्रदेशों  को  दी  गई  निधियों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 वरिद्रण

 1992  तक  गोजना  को  कार्याम्वश्षन  भो  लिए  राज्जों/कोला
 शासित  प्रदेशों  को  वी  गई  निधियों  का  ब्यौरा

 हाਂ  प््  “  रु  ववनीती  न  ननपन  यू  कक  फनकनू-निननननन-ननम-नन
 क्रम  सं०  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेगों  के  नास  की  गई  क्िक्षियां

 0०  ९७*ममयहवाक०  _7777““  ना  ः  ही
 2

 मिजोरम 24,8 8,254 2. अणिपुर 3. उत्तर प्रदेश 4,343 ,39,000 4. पंजाब 3,20,62,000 5. कर्ताटक 6. गोवा 7. हिमाचल प्रदेण 8. उड़ीसा 9. राजस्थान .3,40,39,500 महाराष्ट्र 367



 जिलित  1  1992

 1  2  3

 11  दादर  और  हवेली  5,25,000

 12.  गुजरात  10,70,73,700

 13.  चण्डीगढ़  8,65,000

 14.  आंध्र  प्रदेश  12,66,63,800

 15.  हरियाणा  1,13,44,000
 16.  दिल्ली  46,38,000

 रनाडकडससजफफनज ज  जककस  क्-इकझसससलसे कक  इस्‍इकासससससडससडछकसजसकफककसस  सससफ्स्‍्स्‍सक -  4

 अखिल  भारतीय  आयुर्विशान  संस्थान  हारा  स्वास्थ्य  कमिकों  को
 विदेश  भेजा  जाना

 1258.  क्री  कालका  दास  :  वया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  अखिल  भारतीय  आयुवविज्ञान  संस्थान  से  कितने
 स्वास्थ्य  कार्मिकों  को  अध्येतावृत्ति  के  लिए  विदेश  भेजा  गया

 क्‍या  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जन  जातियों  के  उम्मीदवारों  को  भी  अध्येतावृत्ति  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  भेजा  गया

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इन  अध्येतावृत्तियों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के

 उम्मीदवारों  की  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डोी०  के०  तारादेवी

 से  पिछले  तीन  वर्षों  के  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  नई
 दिल्ली  के  118  चिकित्सीय  और  पराचिकित्सीय  कार्मिकों  को  अध्येतावृत्ति  पर  विदेश  भेजा  गया  है  ।

 इन  118  व्यक्तियों  में  स ेआठ  व्यक्ति  अनुसूचित  जातियों  के  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  का

 विवरण  हस  प्रकार  है  :
 या

 अध्येतावृत्ति  पर  विदेश  भेजे  अन  र्सा  चत  जाति/अनुसूचित
 व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  जनजातियों  के  व्यक्तियों  की

 संख्या

 1990-91  50  3

 1991-92  29  2

 79  5

 नागपुर  स्टेशन  के  लिए  माल  डिब्बे

 1259.  श्री  दा  भेथे  :  क्या रेख  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 न

 नागपुर  स्टेशन  पर  वष  1991-92  के  दौरान  सन्तरों  के  लदान  हेतु  कितने
 रेकों  की  मांग  की  गई  है  तथा  सरकार  ने  कितने  माल  डिब्बे/रेक  दिये  और

 “  (@)  इस  प्रयोजन  हेतु  चालू  वर्ष  के  दोरान  की  गयी  मांग  के  अनुरूप  आवश्यक  संख्या

 में  मालडिब्बे/रिक  उपलब्ध  कराने  के  लिये  किये  जा  रहे  प्रयासों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  1991-92  के  दौरान  311  माल

 डिब्बों  की  मांग  थी  ।  इनमें  से  304  माल  डिब्बों  की  शुद्ध  आवश्यकता  को  छोड़  करके  7  माल

 डिब्बों  के  लिए  मांग  पत्र  रह  कर  दिये  गये  थे  ।  216  माल  डिब्बों  की  मांग  पूरी  की  गई  थी  ।

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  20  माल  डिब्बों  की  मांग  88  माल  डिब्बों  को

 पूरी  न  की  गई  मांग  सहित  कुल  108  माल  डिब्यों  की  जरूरत  इनमें  से  शेष  92  माल  डिब्बों

 जिसकी  मांग  पूर्णतः  पूरी  की  गई  को  छोड़  करके  16  माल  डिब्बों  की  मांग  रह  कर  दी  गई

 केन्द्रीय  विधालय  खोलने  के  लिए  धन

 1260.  श्री  सत्यदेव  सिह  :  क्‍या  सानज  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने की  हूपा  करेंगे  :

 किः

 एक  नया  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  पर  कितना  धन  खर्च  होता

 क्‍या  सरकार  ने  और  अधिक  केन्द्रीय  विद्यालयों  को  खोलने  हेतु  समृचित  प्रन  दिया

 और

 यदि  दो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संप्ताधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्रो

 :  प्रथम  वर्ष  में  भवन  की  लागत  के  अतिरिक्त  नये  एकल  वर्ग  के  केन्द्रीय  विद्यालय  का

 अनुमानित  व्यय  इस  प्रकार  है

 ()  कक्षा  (-५)  6.4  लाख  रुपये

 (1)  कक्षा
 12.3.  लाख  रुपये

 (iii)  कक्षा  (I-  1)  20.25  लाख  रुपये

 और  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  और  केन्द्रीय  विद्यालयों  को  खोलने  का  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  गया  है  ।

 ]
 कलकत्ता  में  संप्रहालय  की  स्थापना

 1261.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कलकत्ता  में  हेरटिज  इण्डिया  के  नाम  से  जाना  जाने  के
 लिए  भारतीय

 सध्यता  पर  एक  संग्रहालय  की  स्थापना्थ  एशिएटिक  सोसायटी  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 क्‍या  एशिएंटिक  सोसायटी  ने  उक्त  प्रस्ताव  के  संकल्पनात्मक  योजना  का  उल्लेख  करते

 हुए  कोई  नोट  भेजा
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 यदि  तो  उसकी  प्रमुख  विश्रेषताएं  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मासच  संसाधन  विफास  मंत्रालय  विभाग  एथं  संस्कृति  में  फप  अंजौ
 :  और  सरकार  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  प्रश्व  नहीं  उठते  ।
 (fet)

 मध्य  प्रदेश  प्रदूषण  फेलाने  बाले  उद्योग

 1262.  श्री  को  लन  शाम  जरंगड़े  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  क्र  मन्‍्जो  यह  द्तयने  की  कृत  करेंगे

 कि  मध्य  प्रदेश  में  प्रदूषण  तियन्‍्तण  के  लिए  कार्य  योजना  के  तहत  पह्चाब  किए  यए  उद्योफ़ों  के

 ताम  क्‍या  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विवास  मंत्री  अर्जुन  :  मध्य  प्रदेश  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड

 से  मिली  सूचना  के  अनुसार  बड़े  एवं  मझौले  प्रदूषण  सेक्टरों  में  प्रदूषण  निवारण  कार्य  योजना  के  तहत
 मध्य  श्रदेश  में  जिस  उच्योगों  की  पहचान  की  गई  है  वे  निम्मानुखतर  हैं  :

 1.  मैसर्स  भिलाई  स्टील  भिलाई

 2.  मैसर्स  भारत  एल्यूमिनियम  कोरबा

 3  मैससं  हुकुम  चन्द  जूट

 4.  मैसर्स  ग्र  सिम  नागदा

 5.  भंससे  ओपियम  अलक्लाइड  नीमच

 6.  मैसस  जयम्त  रतलास

 7.  मैससे  जीवाजी  राव  शुगर  दलोदा

 8.  मैससे  ग्वालियर  शुगर  ग्वालियर

 9.  मैसस  जोरा  शुगर  जोरा

 10.  मैसस  मुरैना  मंडल  सहकारी  शक्‍्की  मुरैना

 11.  मैससे  रतलाम  अल्कोहल  रतलाम

 12.  मैस  कोक्‍्स

 13  मैससे  ओरियन्ट  पेपर  अमलाई

 14.  मैससे  नेपा  मिल्स  नेपानग्र

 15.  मैसर्स  सीमेंट  कार्पोरेशन  ऑफ  इण्डिया  सी०  मन्धार

 16.  मैँससे  सी०  सी०  नयागांव

 17.  मैसस  सी०  शी०  अकलतरा

 18.  मैसर्स  एसोसिएटेड  सीमेंट  कम्ननीज  सी०  जामूल

 19.  मैसस  ए०  सी०  कंमोर
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 जन  तप  भानिया  प्प  भप+  ढ़  लननन++

 20.

 .  मेखस  अमेरकंठक  थर्मल  पावर  बकई

 मैससें  एम०  डी०  एस  ०  नम्रो  जिला  मुरैना

 .  मैसस  सततुरा  थर्मल  पावर  बैतूल

 .  मैसर्स  एम०  पी०  ई०  बी०  थर्मल  पावर  कोरबा

 .  मेलर्स  बॉडियां  रतलाम

 ,  मैसस  मॉलेवी  वमस्पंति  एंड  घाटाबिलोड

 .  मैसर्स  उज्जनी  रतलाम

 मेंस  कश्यप  स्वीटनस  बदनावर

 .  मेससे  नवल  सिह  का  सहकारी  शक्कर  दरहनपुर

 ,  मंससे  माल्की  सहकारी  शक्कर  बारलाई

 जसस  कतोपाल  शुगर  सेहोर

 .  मैसर्स  छत्तीसगढ़  डिस्टील  कुम्हारी

 मैसर्स  राजधानी  उज्जैन

 ,  मंससे  मादीया  डिस्टील  भिलाई

 .  मैसस  एसोसिएटेड  डिस्टील  बारबहा

 .  मेससे  भोपाल  भोपाल

 ,  मंसस  विध्याचल  डिस्टील  राजगढ़

 ,  ज्षेससे  राभे  साहतभंज

 ,  मसर्स  केंडियां  भैदर  एण्ड  धांटबिंलोड

 ,  मैससे  रवालियर  रॉयरू

 ,  मैससं  रायरू  डिस्टील  रायरू

 ,  मैससे  अग्रवाल  बा  रवहा

 .  मैससे  धार  धार

 ,  मैस्स  सिओती  धार

 .  मैसर्स  भोपाल  पैपर  एंड  बोर्ड  राजगढ़

 ,  भेसर्स  अयमंड  नरसिंहगढ़

 बिल्ली  के  प्राइवेट  अस्पतालों  में  डाक्टरों  को  लापरवाही

 1263.  ओर  राजेस  कुमार  शर्मा  :

 की  आर०  जोवरत्मम  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिंचार  कल्भाभ  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  के  पास  दिल्ली
 के

 प्राइबेट  अस्पतालों/नसिग  होमों  में  डॉक्टरों
 की  लाषरकही

 १!



 लिखित  उत्तेर  1  1992

 से  सम्बन्धित  कितनी  शिकायतें  गत  तीन  में  प्राप्त  हुई

 क्या  सरकार  ने  रिपोर्ट  किये  गये  इन  सभी  मामलों  में  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई

 कार्यवाही  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 कया  सरकार  का  डाक्टरों  एवं  अन्य  पैरा  मैडिकल  कर्मचारियों  की  लाथ परवाही  के  कारण

 होने  वाली  मौतों  को  देखते  हुए  प्राइवेट  अस्पतालों  की  चिकित्सा  सुविधाओं  पर
 निगरानी  करने  का

 विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारशादेबी

 :  दिल्ली  प्रशासन  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  के  प्राइवेट  अस्पतालों/नसिंग
 होमों  में  डाक्टरों  की  कथित  लापरवाही  की  चोबीस  शिकायतें  प्राप्त  हुईं  ।

 और  जहां  कहीं  भी  प्रथमदृष्ट्या  लापरवाही  का  प्रमाण  पाया  गया  उन

 मामलों  में  जांच  की  गई  है  |  ऐसे  सात  मामलों  की  जांच  की  गई  इनमें  से  तीन  मामलों  में  कोई

 लापरवाही  नहीं  पाई  एक  मामले  में  दोषी  डाक्टर  के  खिलाफ  कार्रवाई  की  गई  शेष  तीन

 मामलों  की  जांच  पड़ताल  का  कार्य  चल  रहा  है  ।

 और  (३)  स्वास्थ्य  सेवा  दिल्ली  प्रशासन  के  नसिंग  होम  सेल
 ५

 आए  कथित  लापरवाही  के  सभी  मामलों  को  मानीटर  करते  हैं  और  आवश्यक  आती कार्रवाई
 सामने

 करते  हैं  ।

 1264.  श्री  जितेना
 नाथ

 वास  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  ।  1992  के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5306  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  क्ृपा  करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  पर्यावरण  से  सम्बन्धित  बैठकों/सम्मेलनों  में  भाग  लेने  के

 लिए  सरकार  को  अंतर्राष्ट्रीय  संगठनों  से  कितने  आमंत्रण  प्राप्त  हुए  और

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  भारत  सरकार  की  ओर से  प्रत्येक  बैठक/सम्मेलन  में
 मण्डल  के  सदस्यों  के  रूप  में  कितने  पत्रकार  तथा  वैज्ञानिक  भेजे  गए  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  और  सूचना  एकत्रित  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारतीय  खल  प्राधिकरण  द्वारा  अपनाए  गए  विद्यालय

 1265.  श्री  धर्मण्णा  मोंडस्था  साडुल  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  भन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण  द्वारा  1992  तक  अपनाए  गए  विद्यालयों  की

 कुल  संख्या  कितनी  है  तया  ब्यौरा  क्या  और

 इत  विद्यालयों  में  आधारभूत  सुविधाओं  के  निर्माण  तथा  इसके  लिए  खेल  उपकरणों  की

 खरीद  हेतु  दी  गई  अनुदान-राशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 गण  —

 सासनव  संसाधन  बिकास  मंत्री  अर्जुन  :  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  ने  अपनी

 राष्ट्रीय  खेल  प्रतिभा  प्रतियोगिता  योजना  के  अंतगेत  31-10-19  56  स्कूलों  को  अपनाया  है
 जिसका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 एन०  एस०  टी०  सी०  योजना  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  वित्तीय  सहायता  का  प्रावधान

 (I)  बलों  की  बुनियादी  सुविधाओं  में  सुधार  प्रसार/सुजित  करने  तथा  अनिवार्य  खेल
 उपस्करों  की  खरीद  के  लाख  रु०  क्षेत्रों  में

 7.50  लाख  तक
 की  अनावर्ती  वित्तीय  सहायता  ।

 (1)  बैल  सुविधाओं  के  अनुरक्षण  तथा  स्कूलों  में  प्रविष्ट  एन०  एस०  टी०  सी०  बच्चों  के

 लिए  अपैक्षित  उपभोज्य  खेल  साभग्री  की  खरीद  के  लिए  50,000  रुपये  तक  की

 आवर्ती  वार्षिक  वित्तीय  सहायता  ।

 विवरण

 राज्य

 ee  ह

 स्क्ल  का  नाम
 ्

 ,

 आंध्र  प्रदेश  1.  बेसले  बायज  हाई  एवं  सिकन्द
 आद  (  प्रदेश  )

 2.  वी०  पी०  सिद्धार्थ  पब्लिक  विजयवाड़ा

 3.  लोयोला  हाई  वीनू  कोण्डा

 असम  4.  संनिक  गोलपाड़ा

 5.  राजकीय  बी०  एच०  एस  ०,  गोलाधषाट

 6.  डोन  बोसको  गुवाहाटी

 बिहार  7.  सैण्ट  इग्तशियस  हाई  बिहार

 8.  राजकीय  बालिका  हाई  रांची

 चण्डीगढ़  9.  शिवलिक  पब्लिक  चण्डीगढ़

 दिल्ली  10.  एयर  फोर्स  बाल  भारती  नई  दिल्ली

 11.  आर्मी  पब्लिक  धोला  नई  दिल्ली

 12.  मदसे  इल्टरनेशनल  नई  दिल्‍ली

 गोवा  13.  सैण्ट  एन्टनी  हाई  गोवा

 गुजरात
 14,  चारूतर  विद्या  वल्लभ  विद्यानग  गुजरात

 हिमाचल  प्रदेश  15.  राजकीय  हाई  माजरा

 हरियाणा
 16.  मोतीलाल'नेहरू  खेल  राई

 17.  सी०आर०जैड०  सीनियर  सैकंडरी
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 जम्मू  और  कश्मीर  18.  टिनडेल  बिसको  शेखबाग

 19,  गल्लिनशन  बालिका  शेखबाग

 कर्नाटक  20.  संण्ट  जोसफ  इण्डियन  हाई  बंगलौर

 21.  मांउसण्टेस  व्यू  हाई  घिकमगल्र

 22.  श्रीराम  कृष्ण  मैसूर

 केरल  23.  जी०  वी०  राजा  स्थोट्स  केरल

 मेचालय  24.  सेंट  एंटोनी  हाई  शिक्लांग

 महाराष्ट्र  25.  प्रॉवारा  पब्लिक  प्रावीरांतगर

 26:  भींसला  मिलिटरी  नासिक

 27.  संजीवन  जिला  सतारा

 28.  मुक्तांगन  इ  ग्लिश  पुणे

 मणिपुर  29.  सैनिक  इम्फाल

 मध्य  प्रदेश  30.  राजकीय  बहुउद्देशीय  हायर  सैकेण्डरी
 हन्दोर

 31,  महारानी  लक्ष्मीबाई  राजकीय  बहुद्देशीय
 हायर  सैकेण्डी  जबलपुर

 32.  जवाहरलाल  नेहरू  गोपाल

 मिजोरम  33.  राजकीय  मैकडोनाल्‍ड  मिजोरम

 नागालैंड  34.  जोन  राजकीय  विश्वेमा

 उड़ीसा  35.  सेण्ट  मेरी  बालिका  हाई  सुन्दरगढ़
 36.  बी०  एस०  हाई  सुन्दरगढ़
 37  डी०  ए्‌०  वी०  पब्लिक  भ  वनेश्वर

 पंजाब  38.  राजकीय  सीनियर  संकण्डरी  टण्डा

 होशिया  रपुर

 39.  राजकीय  बालिका  हायर  सैकण्डरी
 जलंघर

 40.  राजकीय  बालिका  सीनियर  सँकण्डरी

 अमृतसर

 राजस्थान  41.  बनस्थली  विद्यापीठ  बनस्थली

 42.  भूपाल  नोबल्स  हायर  सैकण्डरी  उदयपुर
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 43.  श्री  मुझुतानक  खालसा  हायर  सैकुण्डरी
 श्री  गंगानगर

 सिक्किम  44.  ताशी  नामग्य्ल  युंंगटरोक

 तमिलनाडु  45.  महाझ्र  क्ीददक  कॉलेज  द्वायर  अक्षेग्दरी

 चेतपुर

 46.  श्री  शारदा  विज्ञालय  बालिक़ा  सलेम

 47.  सैप्ट  जोसक  हायर  सेकष्टरी  कड्झद्रोर

 त्रिपुरा  48.  उमाकांस

 उत्तर  प्रदेश  49.  उदय  प्रताप  इन्टर  वाराणसी

 50  कोल  लालुकदार  लखनऊ

 53.  एम०  के०  पी०  हखर  शेद रादब

 पश्चिम  बंगाल  52.  राजीय  कन्या  हाई  कृष्णानगर

 53.  विधान  नगर  हावर  सैकेण्टरी  स्राहट  सेक

 सिटी

 54.  विक्टोरिया  बॉयज

 जिला  दाजिलिंग

 53.  डोब  हिल  कुर्तशयांग

 556.  ताल्डी  मोहन  चम्द  हाई  फक्चिम
 ब्रंकल

 खई  दिल्‍ली  मशर  पालिका  और  विल्‍लो  तगर  निगस  के  विद्यालग्रों  में  दृषित
 अल्पाहार  की  सप्लाई

 1266.  श्री  राजेन्र  अग्निहोत्री  :

 की  विसास  सुत्तेमकार  :

 क्या  मानव  संसाधन  बिफास  मंत्री  यह  वसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  उन  घटनाओं  की  संख्या  कितनी  है  जिनमें  नई  दिल्ली  नवर

 पालिका/दिल्‍ली  नगर  निगम  के  विद्यालयों  में  अल्पाहार  लेने  के  बाद  छात्र  बीमार हो  गए

 इन  घटनाओं  में  बीमार  होने  वाले  छात्रों  की  कुल  संख्या  कितनी

 किन  कम्पनियों  ने  इन  विज्ञालयों  में  दूषित  अल्पाहार  की  क्षप्कई  क्री  और

 इन  कम्पतियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  वया  कार्यवाही  की
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 प्पपपयय  पएप/प/पतऋपय

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्रो
 :  और  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  दो  ऐसी

 घटनाएं  हुई  जिनमें  249  विद्यार्धी  बीमार  तथापि  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  अंतर्गत  किसी  भी

 सकल  में  कोई  ऐसी  घटना  नहीं  घटी  ।

 कम्पनियों  के  नाम  निम्नलिखित  हैं  :

 (i)  मैससे  इण्हो  विटा  प्रोटीन  प्राइवेट  लि०

 (ii)  मैससं  ब्राइट  फूड  इण्डस्ट्रीज

 मैससे  इण्डो  विटा  प्रोटीन  प्राइवेट  लि०  का  भुगतान  रोक  दिया  गया  और  आगे  की

 आपूर्ति  बन्द  कर  दी  गई  ।  दूसरी  घटना  के  सम्बन्ध  में  मंससे  ब्राईट  फूड  इण्डस्ट्रीज  को  कोई  भुगतान

 नहीं  किया  गया  है  ओर  आगे  की  आपूर्ति  रोक  दी  गई  है  ।

 कथ्ठ  रोग  टीका

 1267.  श्री  राभ  कापसे  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  26  जुलाई  1992  के  इंडियन  एक्प्रेसस  से

 में  सी०  एम०  आर०  हमग्नो्स  रिपोर्ट  आन  लैपरोसी  वँक्सीन  फेल्योरਂ  नामक  शीर्षक  फ्रे

 तहत  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  तथ्य  कया

 क्‍या  सरकार  ने  इस  वेक्‍्सीन  को  बाजार  से  हटा  लिया

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 1991  के  बाद  से  इस  वैक्सीन  से  कितने  रोगियों  का  इलाज  किया  गया  ?

 स्वास्थ्य  परिवार  और  कस्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवो

 हां  ।

 वेनेजुएला  लैपरोसी  वैक्‍्सीन  के  परीक्षण  से  यह  पता  चला  है  कि  बी०  सी०  जी०  की

 अपेक्षा  यह  वैक्सीन  कुष्ठ  के बचाव  के  लिए  अधिक  प्रभावकारी  नहीं  यह  बात  22-2-92  को

 लान्सेट  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  लैप्रोसी  वैक्सीन  भारत  में  इस  समय

 क्षण  के  अधीन  है  ।  जो  एक  अलग  प्रजाति  की  भारत  में  इस  परीक्षण  में  भारतीय  स्थितियों  के

 अंतर्गत  इसमें  तस्‍्यों  के  प्रभावकारिता  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  1992  में  भारतीय

 आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  वेनेजुएला  के  इस  परीक्षण  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  विचार

 किया  गया  और  भारत  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  वैक्सीन  के  नैदानिक  परीक्षण  को  जारी  रखने

 का  सामान्य  विचार  है  |  /

 भारत  में  इस  समय  चार  वैक्सीनों  नामतः  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन

 आई०  सी०  आर०  सी०  एन०  डब्ल्यू०  बैबसीन  और  सी०  डी०  आर०  आई०  वैबसीन  पर

 नैदानिक  परीक्षण  किए  जा  रहे  हैं
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 और  चूंकि  इस  वेक्‍्सीन  को  विपणन  के  रिलीज  नहीं  किया  गया  इसलिए  इसे
 बाजार  से  हटाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ये  वैक्सीनें  इस  रोग  की  रोकथाम  के  लिए  प्रयोग  में  लाई  जाती  हैं  न  कि  इस  रोग  के

 उपचार  करने  के  लिए  ।  इस  वैक्सीन  का  प्रयोग  कितने  व्यक्तियों  पर  किया  गया  इसकी  सही  संख्या

 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इंट  उद्योग  को  कोयला  पहुंचाने  के  लिए  प्राथमिकता  देगा

 1268.  श्री  लक्ष्मीनारायण  सणि  त्रिपाठी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  उपभोक्ता  उद्योगों  को  कोयला  पहुंचाने  सम्बन्धी  निर्धारित  करने  हेतु  क्या

 मानदंड  अपनाये  गए

 विभिन्‍न  उपभोक्ता  उद्योगों  के  लिये  निर्धारित  की  गई  प्राथमिकता  से  सम्बन्धित  ब्योरा

 क्‍या

 क्‍या  ईंट  उद्योग  को  गैर-औद्योगिक  उपभोक्ता  माना  गया  है  तथा  उसे  कोयला  पहुंचाने

 हेतु कम  प्राथमिकता  दी  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 से  विभिन्‍न  उपभोक्ताओं  के  लिए  प्राथमिकताएं  केन्द्र  सरकार  द्वारा  तय  की

 जाती  हैं  और  रेलें  इन  मार्ग-निर्देशों  के  अनुसार  कोयले  की  ढुलाई  की  व्यवस्था  करती  हैं  ।

 रेल  1989  की  धारा  71  द्वारा  प्रदत्त  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  प्रायोजित

 कोयले  के  तमाम  यातायात  की  केन्द्र  सरकार  द्वारा  जारी  की  गई  अधिमान्य  यातायात  अनुसूची  की

 प्राथमिकता  के  अन्तर्गत  बुक  किया  जाता  कोयले  के  यातायात  को  जिन  विभिन्‍न  श्र  णियों

 के  अन्तर्गत  वर्गीकृत  किया  जाता  वे  नीचे  दी  गई  हैं

 नौवहन/निर्यात

 धातुकर्मीय  उद्योग

 कोल  वाशरीज

 सशस्त्र  बल

 अन्तर्देशीय  रेलवे  परिवहन

 जनोपयोगी  वस्तुएं

 भारी  उद्योग

 वृक्षारोपण

 इंजीनियरी

 अयरक  और  खदान



 #
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 रासायनिक  उद्योग

 (5)  फाइबर  उद्योग

 विषिध

 दूर-संचार

 इंट  उद्योग  टाइल्स  और  रोड्स  के  अन्तर्गत  आता

 थर्मल  पावर  स्टेशनों  और  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कौयसे
 की  सप्लाई  अयथंव्यवस्था  के  क्षेत्र  में

 उनके  सापेक्ष  महत्व
 को

 देख
 ते  हुए  की  जाती  है  और  श्रेष  कोयले

 को  कम  महत्व  के  अन्य  क्षेत्र  के  जिनमें  इंट  उद्योग  भी  शामिल  के  बीच  सूमुचिल  माधार
 पर  वितरित  कर  दिया  जाता

 इलाजल्लो  में  रेखने  स्देशम  बनाना

 1270.  श्री  बी०  एस०  विजयराधवन  :  कया  रेल  अंच्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  त्रिचूर-गुरवायूर  रेल  लाइन  पर  इलावल्ली  में  एक
 रेलवे  स्टेशन  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रंस  मंजर्वम  से  शब््य  मंत्री  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रपहमरी  स्कूलों  में  तथाकथित  अनियमितताएं

 1271.  श्री  अपर  राय  प्रधान  :  क्या  सानब  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  दिल्‍ती  नगर  निगम  के  प्राइमरी  स्कूलों  विशेषतः  बसन्त  विहार  नई
 दिल्ली  में  स्थित  ऐसे  स्कूलों  में  बरती  गई  अभियमितताओं  के  बारे  में  झुछ  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  ने  इन  शिकायतों  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 मानव  संताधन  विकास  मंप्रालय  बिभाग  एवं  संस्कृति  बिभा  1)  में  उप  मंत्री
 :  से  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचना  के  अनुसार  क्सन्‍्त  विहार

 स्थित  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  प्राथमिक  स्कूल  से  एक  शिकायत  मिली  थी  ।
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 शिकायत  और  दिल्ली  तगर
 निमम

 द्वारा  की  गई  कारंवाई  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं

 शिकायत  को  गई  कारंबाई

 ()  प्रत्येक  विद्यार्थी  से  पूरे  वर्ष  के  लिए  जांच  करने  पर  यह  पाया  गया  कि  प्रत्येक
 20  रु०  का  एक  मुश्त  शुल्क  लिया  विद्यार्थी  से  लिए  गए  शुल्क  का  विधिषत्‌
 गया  और  इसके  लिए  कोई  रसीद  हिसाव  रखा  गया

 या  अभिभावक  को  कोई  ब्यौरा  नहीं
 दिया  गया  ।

 (४)  विश्वारथियों  से  अिक्षक-अभिभावक  हालांकि  शिक्षक-अभिभावक  संघ  का  कोई
 संघ  के  नाम  पर  रुपये  लिए  औपचारिक  गठन  या  उसकी  बंढ्क  ब्रद्दी
 जबकि  कोई  शिक्षक-अभिभावक  संघ  हुई  परन्तु  अभिभावकों  का  एक
 नहीं  बनाया  गया  था  ।  समूह  निर्णय  लिया  करता  था  ।  परन्तु

 उन्होंने  कोरम  नहीं  बनाया  था  ।

 (॥)  प्रस्तावित  10  तम्बुओं  के  स्थान  पर  इसके  हिसात्र  में  कोई  नियमितता  नहीं
 6  तम्बू  लगाए  गए  और  भुगताम  बाई  गई  ।

 किया  यया  ।

 (५)  स्टॉक  रजिस्टर  पर  दिखाए  गए  और

 फर्श  बर  बिछाई  गई  दरियों  की  संख्या
 में  अन्तर  था  ।

 (४)  फर्ल  को  समतल  किए  पेय  जल  पेय  जल  के  लिए  अन्तरिम  व्यवस्था  कर

 की  टंकियां/टेप  और  शौचालमों  की  दी  गई  है  ।

 सुविधाएं  दी  जाते  की  आवश्यकता  है  ।  हैं  ।

 भूतपूर्ण  सं  लिकों  के  लिए  सीढ़ों  का  आरक्षण

 1272.  श्री  छो०  मराड़े  क्‍या  सानव  स्ंक्षाप्तन  विकास  मंत्री  यह  क़ताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  इन्दिरा  गांधी  मुक्त  राष्ट्रीय  विश्वविद्यालय  में  एक  बी०  ए०  कोर्स  के  लिए

 भूतपूर्य  सैनिकों  कै  लिए  सीटों  का  आरक्षण  करने  और  शुल्क  में  रियायत  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  वो  तत्सम्बन्धी  ब्यौश  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  बिकास  संत्रालय  विभाग  एवं  संल्कृति  में  उपमंत्री

 :  महीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीव  मुक्त  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार
 विद्यालय  द्वारा  प्रदत्त  एम०  बी०  ए०  कार्यक्रम  निरीक्षात्मक  प्रबन्धकीय  पद्दों  धश  कार्यरत  काभिकों  के
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 लिए  तंयार  किया  गया  अतः  इस  कार्यक्रम  वाले  छात्रों  को  कोई  शुल्क  में  कोई  रियायत

 प्रश्न  पर  विचार  नहीं  किया  गया  इस  कार्यक्रम  में  दाखिल  लिखित  प्रवेश  परीक्षा  के  माध्यम  से

 किए  जाते  हैं  और  जो  उम्मीदवार  इस  प्रवेश  परीक्षा  में  अहंता  प्राप्त  कर  लेते  हैं  उन  सभी  को

 दाखिला  दिया  जाता  अतः  विश्वविद्यालय  में  छात्रों  को  किसी  भी  श्रेणी  के  लिए  सीटों  का  कोई

 आरक्षण  नहीं  है  ।

 दूरस्थ  शिक्षण  प्र  णाली
 ँ

 1273.  श्री  एम०  बी०  बी०  एस०  मूलि  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 '  देश  में  दूरस्थ  शिक्षण  प्रणाली  के  माध्यम  से  उच्च  शिक्षा  पाने  वाले  छात्रों  की

 बार  संख्या  कितनी

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  रारकार  द्वारा  दिए  गए  अनुदान  का  राज्यवार  ब्यौरा

 क्या

 क्‍या  इस  सहायता  अनुदान  में  बुद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  विभाग  एवं  संस्कति  में  उपमंत्रो  :
 :  विश्व०  अनु०  Ho  द्वारा  दी  गई  सूचनानुसार  1991-92  के  दोरान  भारतीय

 विश्वविद्यालयों  में  दूरस्थ/पत्राचार  शिक्षा  पद्धति  में  छात्रों  का  राज्यवार  नामांकन  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  केन्द्र  द्वारा  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  व

 राष्ट्रीय  मुक्त  स्कूल  को  दिया  गया  अनुदान  निम्नलिखित  अनुसार  था  :

 नस  सीता  —  रात  -  व  तयतयतततत

 ____  _  _  इ०  गा०  रा०  म०  वि  ।  रा०  म्‌०  स्क्‌ल  लाखों

 1989-90  1841  00
 gaa

 **  1990-91  1401.00  152.87

 1991-92  1200.00  160.5(
 जाए  _

 इसके  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गई
 कोटा  मुक्त  विश्वविद्यालय  तथा  आंध्र  प्रदेश  मुक्त  विश्वविद्यालय  को  1991  के  दौरान  इं०  गां०
 रा०  मु०  वि०  ने  क्रमशः  22.00  लाख  रु०  व  23.00  लाख  २०  संस्वीकृत  किए  हैं  ।

 बि०  अनु०  आ०  द्वारा  दी  गई  सूचनानुसार  आयोग  द्वारा  पतन्नाचार  पा  ठयक्रम  व  सतत  शिक्षा

 स्कूल  दिल्‍ली  को  प्रदान  किया  गया  अनुरक्षण  अनुदान  निम्नलिखित  अनुसार  था  :

 लाखों  +

 1988-89  96.14

 1989-90  102.86

 1990-91  |  117.29
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 वि०  अनु०  आ०
 ने

 कुरुक्षेत्र  व  इलाहाबाद  विश्यविद्यालयों  को  उसके  पत्राचार  पाठ्यक्रमों  के

 लिए  पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  4  00  लाख  रु०  योजनागत  सहायता  के  रूप  में  भी  प्रदान  किए  हैं  ।

 ओर  संसाधनों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  ६०  ०  गां०  रा०  मु०  बि०
 तथा  रा०  मु०  स्कूल  को  शांजीं  योजना  के  लिए  60.00  करोड़  रु०  व  11,00  करोड़  रु०

 आवंटित  किए  जा  चुके  हैं  ।

 इ०  गां०  रा०  मु०  वि०  द्वारा  दी  गई  सूचनाभुसार  उनके  शतवीं  योजना  के  आबंटन  में

 से  5.00  करोड़  रु०  का  अस्थायी  आठवी  योजना  के  राज्य  मुक्त  विश्वविद्यालयों  को

 सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  दिया  गया  है  ।
 राणा  णण््भल8गणआणणख

 ऋ०्सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  नामांकन

 1.  आंध्र  प्रदेश  94627

 2.  बिहार  2159

 3  गुजरात  168

 4.  हरियाणा  14031

 5.  हिमाचल  प्रदेश  19602

 6  जम्मू  और  काश्मीर  2858

 7.  कर्नाटक  25229

 8.  केरल  13686

 9.  मध्य  प्रदेश  8050

 10.  महाराष्ट्र  32751

 11.  उड़ीसा  10426

 12  पंजाब  13775

 13.  राजस्थान  14688

 14.  तमिलनाडु  284950

 15  उत्तर  प्रदेश  9752

 16.  दिल्ली  शासित  117070

 ..................._  6,73,822 जजिया

 भारतोय  प्रौ्चोगिकी  संस्थान  के  तरणताल  में  अच्चखों  का  ड्बना

 1274.  श्रो  गरवास  कासत  :  क्‍या  मानव  संसाधन  थिकास  अस्‍्त्री  यह  अलाने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  में  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  के  तरणताल  में  11  1992  को

 कई  बच्चे  डूब

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ist



 लिखित  उत्तर  1992

 क्या  ध्तरकार  मे  इस  मामले  की  जांच  हेतु  एक  स्वतंत्र  जांच  बैठाई  है  अथवा  बेठाने  का

 विचार  और

 यात्रि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानथਂ  संसाधन  विकास  संजालल  विभाग  एवं  संह्कृति  में  उपसंत्रो

 :  और  हां  । लगभग  10  और  8  वर्ष  की  आयु  के  दो  10-1  1-1992
 को  भारतीय  प्रौद्योविकी  संस्भान  दिल्‍ली  के  तरणताल  में  डूब  गए  घटना  की  वास्तविक

 परिस्थितियों  का  अश्वी  तक  पता  नहीं  चल  सका  है  ।

 और  नहीं  ।  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्‍ली  ममले  की

 जांच  करने  के  एक  प्रोफेसर  की  अध्यक्षता  में  एक  जांच  समिति  गठित  कर  दी  है  ।

 बच्चों  के  लिए  अतिसार  की  दवाइयां

 1275.  श्रक्ौशी  सरोज  वूबे  :

 थी  देवेसत्र  प्रसाद  यादव  :

 ड०  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  पश्वार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  इस  कथित  निष्कर्ष  की  जानकारी  है  कि

 अतिसार  से  गम्भीर  रूप  से  पीड़ित  बच्चों  को  उसके  उपचार  हेतु  दी  जासे  वाली  दवाइयों  से  उनकी

 मृत्यु  हो सकती  है  और  उन्हें  प्रतिबंधित  किया  जाना

 यदि  तो  ऐसी  दवाइयों  के  नाम  क्‍या  और

 इस  मासले  में  सरकार  द्वारा  अब  तक  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ब्ी०  क०  तारादेवी

 :  औऔर  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  रिपोर्ट  बच्चों  में  अतिसार  के  उपचार  के

 लिए  गतिशीलत़रोप्ली  औषधों  के  प्रयोग  के  प्रति  सावधान  करती  है  और  अतिसार  के  उपचार  के

 लिए  प्रतिजैविक्‌  तथश्चा  अधिशोषी  औषधों  के  विवेकपूर्ण  प्रयोग  की  सलाह  देती  है  ।  यह  रिपोर्ट  यह्‌

 भी  बताती  है  कि  इन  ओऔषधों  के  अन्धाधुन्ध  प्रयोग  से  बच्चों  पर  गम्भीर  प्रतिकूल  प्रतिक्रिया  हो

 सकती  है  ।

 औषधों  के  नामों  में

 हाइड्रोक्सीकवी  कुछ  सलफोनोमाइड  और  अधिशोषी  औषध  जैसे  काओलिन  ओर  पैक्टिन

 शामिल  हैं  ।

 सदक़ार  ने  बच्चों  के  लिए  कुछ  औषधों  के  प्रयोग  के  खिलाफ  पहले  ही  सावधान  किया

 है  और  डाइफनोक्सीलेट  और  उसके  प्रतिपादनों  अर्थात्‌  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों
 को

 न  दी

 जायਂ  के  पैकेट  में  रक्त  थर्वी  में  क्रिनिर्मालाओं  इसरा  आवश्यक  बेतरबनी/एहतियाती  कथन  दिया  जाना

 अपेक्षित  स्वास्थ्य  सेवा  सहानिद्रेशालय  बच्चों
 के  लिए  सभी  अतिसार  रोधी  औषधों  के

 लगातार  विपणन  की  विवेकपूर्णता  को  पुनः  जांच  कर  रहा  है  ।

 बच्षत्ों  लिए  कार्य  पोशना

 1276.  श्रीमती  बसुम्धरा  राजे  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  बच्चों  के  लिए  कार्य  योजना  से  सम्बन्धित  राष्ट्रीय  कॉयेक्न  आरम्भ  किया  गया

 यथि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तौं  इस  योजना  को  कब  तक  आरम्भ  किया  जांएमह  ?

 सासव  संसाधन  विकास  मंत्रों  अर्जुन  जीं  हाँ  ।

 और  राष्ट्रीय  कार्य  योजना  एक  दशक  अर्थात्‌  2000  ई०  तेंक  कीं  अवधि  के  लिए

 राष्ट्रीय  बाल  कार॑वाई  योजना  में  कया  प्रस्तावित  बाल  संरक्षण  और  चिकास  के

 लिए  मुख्य  लक्षण  निम्न  प्रकार  हैं  :

 (  2000  ई०  तक  शिशु  मृत्यु  दर  को  घटाकर  प्रत्येक  1000  जीवित  जन्‍में  बछ्कों  के

 पीछे  60  से  शी  कम  करना  और  बाल  मृत्यु  दर  को  बटठाकर  10  से  भी  कम

 »  (1)  1990  से  2000  ई०  तक  की  अवधि  के  दौराम  नात्‌  मृत्यु  दर  को  50  प्रतिशत  तक

 कम  करना  ।  ,

 (iii)  पांच  वर्ष  के
 कम  आयु  के  बच्चों  के  गम्भीर  और  सामकक््य  कुषोष॑थ  में  2000  ई०  तक

 50  प्रतिसत  कमी  खाता  ।

 (iv)  सभी  के  लिए  सुरक्षित  पेबजल  उपलब्ध  करासा  और  मल  व्यबम  के  सिर  बेहतर

 सफाई  के  साधन  उपलब्ध  कराना  ।

 (५)  सभी  के  लिए  स्कूलों  में  दाथिले  की  व्यवस्था  पढ़ाई  जारी  पढ़ाई  का

 न्यूनतम  स्तर  सुनिश्वित  असमोनताएं  कम  संबके  लिए  स्कूली  शिक्षा
 उपलब्ध  कराना  ।

 (vi)  महिला  साक्षरता  पर  जोर  देते  हुए  15-35  वर्ष  को  आयु  वर्ग  में  80  प्रतिशत  के

 प्रौढ़  साक्षरता  दर  का  लक्ष्य  प्राप्त  करना  ।

 विशेषकर  कठिन  प  रिस्थितियों  में  बच्चों  के  संरक्षण  में  खुशार  करना  ।

 राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  कार्यक्रम

 1277.  श्री  पृथ्चौराज  डो०  चह्दाथ  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कहलांण  मंतर  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कितने  चिकित्सीय

 और  गर-चिकित्सीय  व्यवसायियों  की  आवश्यकता  है  और  इस  समय  उनमें  से  कितने  व्यवसायी

 उपलब्ध

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  द॑  रयाप्त  व्यक्तियों  को  प्ररिक्षण  देने  के लिए  क्या

 कदम  उठाए  नए

 क्‍या  सरकार  ने  राष्ट्रीम  माससिक  स्थास्थ्य  कार्यक्रम  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  की

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कह़्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  डो०  के०  तारादेवो
 :  इस  समय  इनकी  संख्या  लगभग  इस  प्रकार  है  : है

 अहंताप्राप्त  मनश्चिकित्सक  2200-2400

 नैदानिक  मनोविज्ञानी  900-700

 मनश्चिकित्सीय  सामाजिक  कार्यकर्ता  400-500

 मनश्चिकित्सीय  नर्से  400-500

 बिकसिक  देशों  के  मानन्दडों  के  अनुसार  मौजूदा  संख्या  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 इस  समय  लगभग  200  मनश्चिकित्सक  प्रतिवर्ष  प्रशिक्षित  किए  जाते  नैदानिक

 मनश्चिकित्सीय  नर्सों  और  मनश्चिकित्सीय  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  के  लिए  प्रशिक्षण

 सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  जहां  प्रतिवर्ष  लगभग  30-40  नैदानिक  मनोविज्ञानी  और  30-40

 मनश्चिकित्सीय  नर्स  प्रशिक्षित  की  जाती  हैं  ।  दि

 आठवीं  योजना  के  दौरान  देश  के  मैडिकल  कॉलेजों  में  ।।  क्षेत्रीय  केन्द्रों  को मानसिक

 स्वास्थ्य  परिचर्या[में  प्रशिक्षण  के  प्रयोजन  हेतु  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 और  सरकार  समय.समय  पर  राष्ट्रीय  मातसिक  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  कार्यकरण

 की  पुनरीक्षा  करती  है  और  इसे  क्रियान्वित  करने  हेतु  आवश्यक  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।

 अस्पताल  खोलना

 1278.  श्री  अशोक  आनन्दराव  देशमुख
 :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नये  अस्पताल  खोलने  के  लिए  सहायता  देने  हेतु  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से

 अमुरोध  प्राप्त  हुए  ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ? (7

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मम्प्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डो०  के०  तारादेबी

 सिद्धार्थ  :  से  ल्वास्थ्य  राज्य  का  विषय  होने  के  नए  अस्पताल  खोलने  सम्बन्धी

 प्रस्तावों  पर  विचार  तथा  उनका  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपनी  राज्य  योजनाओं  के

 अन्तगंत  उनकी  प्राथमिकताओं  तथा  संसाधनों  को  सकल  उपलब्धता  के  अनुसार  किया  जाता

 पैलिस  ऑन  बील्स

 1279.  कमारो  फ्रिडा  तोपनों  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विगत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  ऑन  वील्सਂ  से  रेलवे  को  प्रतिवर्ष  कितने  राजस्व  की  आय  हुई  ?

 रेख  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान

 पैलेस-ऑन-ब्हील्स  के  परिचालन  से  रेलों  की  हुई  शुद्ध  राजस्व  आमदनी  वा  ब्यौरा  नीचे  दिया

 गया  है  :

 184
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 1989-90  1990-91  1991-92

 रुपयों
 ee  कर  काका»  जे  =  जाता

 1.50  1.71  3.78
 ५...  eee  बह

 बेलाडिला  तथा  रियोधाट  के  थीच  रेलये  लाइन

 1280.  कुमारी  पुष्पा  देवी  सिंह  :  क्या  रेल  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भध्य  प्रदेश  सरकार  ने  अयस्क  का  सूचारू  हंग  से  पर्श्विहुन  करने  के  लिए
 बेलाडिला  तथा  रियोघाट  खानों  के  बीच  रेलवे  लाइन  बिछाने  के  लिए  मंत्रालय  में  कीई  प्रस्ताव  भेजा

 ः  और

 यदि  तो  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  जी

 एकल  उपयोगकर्ता  लाइन  होने  के कारण  इस  पर  सभी  कार्य  शुरू  किया  जा  सकता  है
 जब  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  अथवा  राज्य-सरकार  हारा
 धनराशि  की  व्यवस्था  कर  दी  जाय  ।  उन्हें  सूचित  कर  दिया  गया  है  ।

 '  लिना  शल्प  छकिक्त्ता  के  गर्भभात

 1281.  श्री  शशि  प्रकाश  :  क्‍या  श्वारू्प  और  परिवार  कल्योण  भंत्रो  यह  बैंतोंनेकी  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  बिना  शल्य  चिकित्सा  के  गर्भपात  के  लिए  तैयार  की  जाਂ  रही  दवाइयों
 के  काम  में  वैज्ञानिकों  को  कितनी  सफलता  मिली

 क्‍या  ग्रामीण  भारत  में  ऐसे  दम्पत्तियों  की  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिएਂ  कोई  सर्वेक्षण

 कराया  गया  है  जिनकी  परिवार  नियोजन  के  बयोचित  तसेक़ों  और  परिवार  को  नियोजित  रखने
 तक  पहुंच  नहीं  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिचार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारदेवी
 :  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  किए  गए  अध्ययनों  से  संकेतं  मिलता

 है  कि  आर०  यू०  486  एक  एंटीप्रोजेस्टिन  जिसके  बाद  '  प्रौस्टैगलैस्डीन  दी  जाती  प्रारम्भिक
 अवस्था  में  गर्भ  समापन  में  प्रभावकारी  नैदानिक  परीक्षणों  से  पता  चलता  है  कि  आर०  यू०
 486  की  200  मि०  ग्रा०  मात्रा  जिसके  बाद  5  भि०  ग्रा०  9  मियाइलीन  पी०  जी०  जैल

 दी  जाती  90  प्रतिशत  से  अधिक  महिलाओं  में  गर्भ  समाप्त  करने  में  सफल  रही  है  ।

 और  परिवार  कल्याण  सेवाएं  दूर-दराज  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  सहित  पूरे  देश  में
 उप  प्राथमिक  और  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  माध्यम  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्हने  वाले
 लोगों  को  प्रदान  की  जाती  है  ।

 विश्व  पर्यावरण  कोध  सम्बन्धी  समिति

 1282.  श्री के०  वी०  तंग्काबालू  :  वया  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  रियो  में  हाल
 ही  में  हुए  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरणਂ  तथा  विकास  सम्मेलन  में

 पर्यावरण  कोप  सम्बन्धी  समिति  का  ग्रढदन  किया  गया  था  अथवा  गठन  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  क्‍या  भारत  ने  इस  समिति  द्वारा  राष्ट्रीय  संप्रभुता  के  संभावित  उल्लंघन

 सम्बन्धी  विकासशील  की  आशंका  व्यक्त  की  और

 तो  इस  सम्बन्ध:में  क्या  आम  सहमत्ति  हुई  ?

 सझानव  संसाधन  मंत्री  अर्जुन  :  विश्व  सुविधा  की

 स्थापना  1990  में  की  गई  भी  ।  1992  में  रियो-डी-जनेरो  आयोजित  संयुक्त  पर्यबरण-एवं
 विकास  सम्मेलन  में  नई  पर्यावरण  निधि  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 शया ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 इलेक्ट्रोप  यी/इलंक्ट्रो  होम्मोपेथी  को  प्रोत्लाहन

 1283.  श्री  विश्वेश्वर  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इलैक्ट्रोपथी/इलैक्टट्रो'  होम्योपैथी  शिक्षा  प्रदान  करने  वाली  संस्थाओं
 :  की  संख्या  क्या  है  सुया  इन  संस्थाओं  में  इन  पाठ्यक्रमों  में  अशिक्षा-प्राप्त  कर  रहे  विद्यर्रधयों  की  संख्या

 क्‍या

 क्या  कोस  में  लगी  संस्थाओं  तथा  विद्यार्थियों  को:बड़ी  संख्या  देखते  हुए  सरकार

 का  इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रो  होमियोपथी  कोर्स  को  मास्यता  प्रदान  करने  का  विचार

 भदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 (  देश  में  इलैक्ट्रोपैथी/टर्लक्ट्रो  होमियोपैथी  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरक  र  ने  बया  कदम

 उठाए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल०  :  सरकार  द्वारा

 इंलेक्ट्रोपेयी/इलेक्ट्रोहो  मिथीपैथी  पाठ्यक्रमों
 को  मान्यता

 प्रदान  नहीं  की  गई  इसलिए  सरकार  के

 पास  इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोमियोपेथी  पाट्यक्रमों  को
 चलाने  वाली  संस्थाओं  की  संख्या  तथा  ऐसे

 पाठयत्रमों  में  अध्ययन  कर  रहे  छात्रों  की  संख्या  से  सम्बन्धित  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 इलेक्ट्रोपैथी/इलेबट्रो-होमियोप॑थी  पाठ्यक्रमों  क्रो.मान्यता  प्रदान  करने  का  :  प्रश्न

 न्‍्यायाधीन  है  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 दक्षिण-पू्व  के  अधीन  भूमि  पर  अतिक्रमण

 1284.  थ्री  श्रोकास्त  जेता  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  दक्षिण-पूर्व  रेलबे  के  अधीन  भूभि  पर  अतिक्रमण  किया  गया
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 यदि  तो  इस  जोन  में  अतिक्रमण  की  गई  भूमि  का  डिवीजनवार  ब्यौरा  क्या

 पिछले  वर्ष  के  दौरोन  अतिक्रमण  की  गई  भूमि  का  डिवीजनवार  ब्यौरा  कया  और

 रेलवे  की  भूमि  का  अतिक्रमण  न  रोकने  वाले  जिम्मेदार  अधिकारियों  के  विरुद्ध  की  गई

 कॉर्मबाही का  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  :  जी

 अतिक्रमण  किए  गए  क्षेत्र  का  मंडल-बार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 आरा
 :.  59.88  एकड़

 विशासपुरਂ  ४.  151"  ”

 चक्रधरपुर
 :..  30.48  ”

 खोरधा  रोड  :.  51.00  ”

 खड़गपुर
 :.  5864  ”

 नागपुर  :.  2060  ”

 विश्ाखामत्तनम  :  8.13  ”

 पिछले  वर्ष  के  दौरान  अतिक्रमण  के  कोई  नए  मामले  नहीं  हुए

 ड्यूटी  के  प्रति  लापरवाही  बरतने  वाले  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  मौजूदा  नियमों  के
 अंतर्गत  स्थिति  के  अनुसार  कार्रवाई  की  जाती  है|

 कलाकारों  को  वित्तीय  सहायता

 11285.  भी  के०  मुरलीधरन  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों यह  बताने  की:कृपा:
 करेंगे  कि  :

 सरकार  के  पास  के  रल  के  कलाकारों  को  वित्तीय  सहायता  देने  अथवा  संकटपूर्ण
 स्थिति  में  पेंशन  देने  से  सम्बन्धित  कितने  आवेदन  पत्र  लंबित  पड़े  हुए  और

 सरकार  ने  इन  पर  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री  (
 :  और  वर्ष  1992-93  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  किए  जाते के  वांस्तेंर

 केरल  के  कलाकारों  आवेदन  प्राप्त  हुए  इन  सभी  आवेदनों  पर  चयन  समिति  द्वारा  विचार
 किया  जिसने  वित्तीय  सहायता  प्रदान  किए  जाने  के  लिए  एक  मामले  की  सिफारिश  की

 सिनन्‍्यु  घाटों  में  पुरातात्यिक  सर्वेक्षण

 1286.  श्री  रामसमा  सरोतराब  धंगार  :  क्‍या  भानवथ  संाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 मोहनजोदड़ों  के  पहले  अध्ययन  के  बाद  से  सिन्धु  घाटी  क्षेत्र  में  पुरातात्विक
 अध्ययन  किये  गये
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 कक  सरकार  ने  हड़प्पा  आदि  की  कालावध्ि  का  अनुमान  लगाया

 और

 तो  यह  अनुमानतः  किस  अवश्नि  के  हैं  ?

 मानव  संसाधन  बिकास  संत्नालय  विभाग  एवं  संस्कृति  विभात  उप

 :  मोहनजोदड़ो  के  प्रथम  अध्ययन  के  बाद  से  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  लगभग

 20  अध्ययन  किए  गए  हैं  ।

 और  हां  ।  संरचतात्मक  अवशेषों  और  उत्खनित  वस्तुओं  के  आधार  पर  किए

 गए  जिनमें  तिथि/समय  के  निर्धारण  शामिल  के  हड़प्पा

 संस्कृति  का  कालक्रम  अस्थायी  तौर  पर  लगभग  2800  से  1800  ईसा  पूर्ब  के  बीच  लगाया

 गया  है  ।

 भहाराष्ट्र  में  माता  और  शिशु  के  स्वास्थ्य  हेतु  योजना्यें

 1287,  श्री  अस्ना  जोशी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  को  3  1992  तक  महाराष्ट्र  से  माता  और  शिशु  के

 स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  कितनी  योजलाबें  स्वीकृति  प्राप्त  हुई

 उनसे  से  पकतली  यरेजनाएं  स्वीकृति  हुई  हैं.और  कितनी  योजनाएं  -  स्बीकृति  हेतु  लंबित

 पड़ी  ओर

 विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  तथा  शेष  योजन  आओ  को  कब  तक  स्वीकृत  किए  जाते  की

 संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  डो०  के०  तारादेबी

 :  और  सूचना  की  जा  रही  है  ओर  सभापटल.पर  रख  दी  ।

 साल  परिथहुन  टसित॒ल

 288.  भी  एस०  जे०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  रेलवे लवे  ने.दिल्‍ली  क्षेत्र  के  रेलवे  स्टेशनों  पर  माल  परिवहन  टर्मिनल  बनाने

 हेकु/कोई:योज़ता
 तैय्रार  की  है

 |  कग्नातःसरक्धर  का  विचार  मे  रेलवे  स्टेशनों  भी  ऐसे  टमिनल

 का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 योजना  को  अंलिसਂ  रूप  कब  तक  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मंतालव  राज्य  दिल्ली  में  गुइस  टमिनल  के

 निर्माण  की  योजना  1992-93  में  बनाये  जाने  की  संभावना  है  ।
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 ,  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जहां  तक  दिल्स्ड  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  1992-93  के  दोरात  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]
 बन  क्षेत्र  का  कम  होगा

 1289.  श्री  डी०  बेंकटेश्वर  राज  :

 श्रोमती  बसुन्धरा  राजे  :

 क्या  पर्पावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  व  रेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  30  1992  के  इकोनोमिक  टाइम्स  में  डिप्लिशन

 रेट  ऑफ  टेम्परेट/फॉरेस्ट/हाइऐस्ट  इन  इंडिया  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित

 किग्रा  गया

 यदि  तो  क्‍या  विश्व  वन्यप्राणी  निधि  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  बताया  है  कि  भारत  में

 प्रत्येक वर्ष  वनभूमि  में  तेइस  प्रतिशत्त  की  हो  रही

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  रिवोर्ट  की  जांच  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया
 सुधा  रात्मक

 उधाय  किये  हैं  ?

 सासव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  हां  ।

 से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाकसेटों  का  गुणवत्ता  नियंत्रण

 श्री  शंकर  सिंह  बाधेला  :

 डा०  अमुतलाल  कालिदास  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  चरेंकलेटों  पर  बरूचों  स्त्रास्थ्य  के  सुरक्षोमाय,की.दृश्षिट  से.एगमार्ग

 अथवा  भारतीय  मानक  ब्यूरो  का  कोई  मानक  चिन्ह  अंकित  रहता

 यदि  तो  इसके  क्या  का

 क्या  जैसी  मदों  के  लिए  कोई  माड़क,.निर्धारित  करने  का  कोई  अस्ताव है
 ?

 ह॒  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्पाण  मंत्रालन्न  में:शाज्य  के०  तारादेबी

 :  से  चाकलेट  एगमाक  के  अन्तर्गत  कब्र  नहीं  की  जाती  क्योंकि  यह  कृषि

 |  के
 अन्तर्गत  नहीं  आती  ।

 भारतीय  मानक  ब्यूरो  ने चॉकलेट  के  लिए  मानकों  है  लेकित  उनके
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 जय  ्यययय३  ययययथ  यू  पयै/प///  एप्प

 द्वारा  प्रचालित  प्रमाणन  योजना  स्वेज्छिक  है  और  इसको  अपनाना  विनिर्माताओं  कां  काम  अब

 तक  कोई  विनिर्माता  प्रमाणन  हेतु  भारतीय  मानक  ब्यूरो  के  पास  नहीं  गया

 सांस्कृतिक  विरासत  का  सुरका  के  लिए  सुरक्षा  बल

 1291.  मेजर  जनरल  श्री  भुवन  चन्र

 श्री  विजय  कृष्ण  हाग्डिक  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हमारा  अमूल्य  सांस्कृतिक  विरासत  की  रक्षा  करने  के  लिए  पुरातत्व  सम्बन्धी

 मिर्घा  अध्ययन  दल  ने  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  भांति  एक  सुरक्षा  बल  गठित  करने  की

 सिफारिश  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इसकी  सिफारिशों  को  लागू  करने  का  निर्णय  किया  और

 भम्रदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  !

 सासब  संताधत  विकास  मंत्रालय  विभाग  एबं  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 :  हां  ।

 और  चूंकि  अनेक  स्मारकों  और  स्थल  संग्रहालयों  में  सशस्त्र  गार्ड  पहले  ही  तेन्त्रत

 किए  गए  इसलिए  इसे  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  था  इसके  विशेष  रूप  से
 स्थल  संग्रहालयों  की  सुरक्षा  का  देखभाल  करने  के  लिए  मंडल  कार्यालयों  में  और  अन्यत्र  सुरक्षा
 अधिकारियों  की  नियुक्ति  कर  तैनाती  कर  दी  गई  हैं  ।

 बाध  संरक्षण  गमोजना

 1292.  भरी  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  ने  विभिन्‍न  अभयारण्यों  तथा  राष्ट्रीय  पार्कों  में कोई  बाथ  संरक्षण  योजना

 आरम्भ  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  हैं  तया  इसमें  कितनी  धनराशि

 खर्च

 पश्चिम  बंगालਂ  के  सुन्दरवम  में  बाघ  परियोजना  की  वर्तमान  व्यवस्था  में  किस  हृद  तक

 सुधार  करने  पर  विचार  किया  गया

 इसके  लिए  कितना  घन  निर्धारित  किया  गया  और

 क्‍या  राज्य  सरकार  को  परियोजना  लागू  करने  का  कोई  कार्य  सौंपा  गया  है  ?

 मानव  संसांधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  नहीं  ।  तथापि  बाघ  को

 जीव  अधिनियम  के  अन्तर्गत  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  है  तथा  बाघ  के  संरक्षण  के  वर्तमान

 भ्रयास  जारी  हैं  ।

 से  (8)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 6५0
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 में  पुल

 1293.  श्री  उद्धव  बर्सन  :  क्‍या  रेज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्रह्मपुत्र  नदी  पर  जोगीघोपा  में  नरनारायण  सेतु  के  निर्माण  में  कितनी  प्रगति  हुई
 और

 इस  पुल  का  निर्माण  कब  तक  पूरा  होः  जाने  की  संज्ञायना  है  ?

 रेल  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  31-10-92  को  प्रगति  71

 प्रतिशत  ।

 1994  ।

 रतलाम  में  केन्द्रीय  विद्यालय  के  लिए  भवन

 1294.  डा०  लक्ष्मीनारायण  प/ष्ड्रेय  :  मानब  संसाधन  विक्रास,सन्नी  यह  बताने  की
 .  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  में  रतलाम  में  केस्द्रीय  विद्यालय के  लिए  भवन
 निर्मित  करने  का

 यदि  तो  तत्सस्वस्धी  ब्योरा  क्या  और

 इसका  निर्माण  कब  तक  कर  दिया  जायेगा  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंक्रलय  बिभाग
 -  एवं  संस्कृति  में  उषमंत्री

 :  हां  ।

 और  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  से  कात  की  जो

 रतलाम  में  केन्द्रीय  विद्यालय  के  विद्यालय  भवन  निर्माण  के  लिए  अधिकृत  निर्माण  अभिकरण
 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ये  संशोधित  नक्शा  तथा  प्राक्कलनों  की  प्राप्ति  की  प्रतीक्षा

 नवयुवग  विद्यालयों  का  दर्जा  बढ़ाना

 1295.  क्री  शाम  सागर  :  क्‍या  मानव  शसंशाधम  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  दिल्ली  में  चल  रहे  एन०  डी०  एम०  सी०  के-जूनियर  नकवयुग
 विद्यालयों  फा  दर्जा  बढ़ाये  जाने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  तरिचा  राधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्क्ृति  में  उपमंत्री
 :  और  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  फिया  है  कि  वर्तमान  में  किसी

 जूनियर  नवयुग  विद्यालय
 का

 दर्जा  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बसंत  विल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेबा  औषधालय

 1297. 7.  श्री  सूर्यनारायण  यावव  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  दक्षिणी  दिल्ली  के  वसंत  विहार  और  उसके  आस-पास के  क्षेत्र  में  रहने  वाले

 सरकारी  कर्मचारियों  से  बसंत  विहारः  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  औषधालय  खोलने  के  बारे

 में  कोई  अभ्यावेदन  हुआ

 यदि  तो  इस  पर  कया  कार्यवाही  की

 यह  औषधांलय  कब  सक॑  खोल  दिया  और

 इस  क्षेत्र  में  रहने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  स्थास्थ्य  योजना  के  लाभाथियों  की  समस्याओं

 को  दूर  फरने  के  लिए  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने
 वाले  हैं  ?

 स्थास्थ्य  ओर  परिषार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो

 हां  ।

 से  वित्तीय  कंठिनाइयों  के  कारण  केन्द्रीय  सरकार  स्वारथ्य  योजना  की  वार्षिक

 योजना  में  बसंन्त  विहार  में  एक  नया  एलोपैथिंक  औपधालय  खोील॑ने  का  प्रस्ताव  शामिल  करना

 सम्भव  नहीं  हुआ  उस  क्षेत्र  में  रहने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी  सरकार
 स्वास्थ्य  पौीजना  ऑओपघेालय  सं०  50  और  52  के०  पुरम  तराओऔर  1५)  से  चिकित्सा

 सविधाएं  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 नई  दिललो  नगर  पालिका  अस्फ्तांशों  के  डॉक्टरों  के  धारे  में  टिक्‍्क  सलजिति  को

 श्पोर्ट  को  लागू  करना

 (298.  श्री  जिलास  भ्रतेनकआर  :  कया  स्थास्थ्य  और  परिवार  कब्याण
 मंत्री

 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मई  दिल्‍ली  नगर  पॉलिका  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  में  कायंरत  डाक्टरों  के
 '

 मामले  में  ट्िंक्कू  सर्मिति  की  रिपोर्ट  उपयोज्य  हि

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  टिक्‍्कू  समिति  की  रिपोर्ट  को  उनके  लिए  लागू
 करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मेंत्रो  जोਂ  के०  तार।वेवी
 :  से  उच्चार्धिकार  प्राप्त  समिति  की  सिफारिश  संझंया  24  में  दिल्ली  नगर

 निगम  का  विशिष्ट  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  सेवा  रत  डाक्टरों  के  बारे  में  उच्चाधिकार  प्राप्त

 समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  के  निर्णयों  के  बारे  में  14-11-1991  के  का०

 ज्ञा०  संख्या  ए०  45013/1  ०  स्वा०  से०  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  नई  दिल्‍ली

 नगर  दिल्‍ली  नंगर  निगम  जैसे  संगठन  14-11-1991  के  का०  ज्ञा०  के  खण्ड  15  के

 अन्तगंत  आते  हैं  ।
 ॥
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 कं  अन  नके

 विवरण

 संख्या  ए०  ०  एच०  एस०-५
 भारत  सरकार

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 भसिर्माण  नई
 दिनांक  :  14  1991

 कार्यात्तय  ज्ञापन

 विषय  :  सेवारत  डाक्टरों  के  सम्बन्ध  में  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  की
 उन  पर  लिए  गए  निर्णय  ।

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  डाक्टरों  के  भविष्य  में  उन्‍नति  के  अवसरों  के  सभी  पहलुओं  और
 >

 संवर्भ  संरचना  की  जांच  करने  के  लिए  भारत  सरकार  के  मंत्रिमंडल  सचिवालय  में  सचिव
 श्री  आर०  के०  टिक्‍्कू  की  अध्यक्षता  में  समिति  गठित  की  गई  इस  समिति  ने  अब

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  इस  रिपोर्ट  में  को  गई  सिफारिशों  पर  भारत  सरकार  ने

 पूर्वक  विचार  किया  है  और  निम्नलिखित  निर्णय  लिए  हैं  :

 (1)

 (6)

 मौजूदा  सामान्य  वरिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड  (5900-6700  के  दो  पदों  का  दर्जा

 बढ़ाकर  अतिरिक्त  स्वास्थ्य  सेवा  के  अपर  महानिदेशकों  (7300-7600  के

 दो  अतिरिक्त  पदों  का  सृजन  किया  जाएगा  ।  अपर  महानिदेशकों  के  इन  अतिरिक्त

 पदों  पर  नियुक्ति  अपर  महानिदेशकों  के  मौजूदा  पदों  के  अनुरूप  ही  की

 5900-6700  रुपए  के  सुपर  टाइम  वेतनमान  में  चार  पदों  का  दर्जा  बढ़ाकर  केंद्रीय

 स्वास्थ्य  सेवा  1982  के  नियम  4  (9)  के  अंतर्गत  7300-7600  रुपए  के

 बेतमान  में  चार  अतिरिक्त  पदों  के  लिए  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 ॥  अस्थायी  आधार  पर  प्रोफेसरों  (4500-5700  के  पदों  के  बराबर  की  सख्या
 के  पदों  का  दर्जा  बढ़ाकर  बेन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  शिक्षण  विशेषज्ञ  उप  संवर्ग  में

 निदेशक  प्रोफेसर  (5900-6700  के  34  अतिरिक्त  पदों  का  सृजन  किया

 )  अस्थायी  आधार  पर  विशेषज्ञ  ग्रे  (4500-5700  के  पदों  के  बराबर  की

 संख्या  के  पदों  का  दर्जा  बढ़ाकर  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  गैर  शिक्षण  विशेषज्ञ  के

 उपसंबर्ग  में  परामर्शदाता  (5900-6700  के  अतिरिक्त  35  पदों  का  सृजन  किया

 जाएगा  ।
 )

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  में  कार्यात्मक  चयन  ग्रेड  (4500-5700  और

 कार्यात्मक  ग्रेड  (4500-5700  के  बीच  के  अन्तर  को  दूर  कर  दिया

 गैर-कार्यात्मक  चयन  ग्रेड  (4500-5700  के  सभी  सह  प्रोफेसरों  को

 1-12-1991  से  प्रोफेसरों  के  रूप  में  एदनामित  किया  जाएगा  ।  गैर-कार्यात्मक  चयन

 ग्रेड  (4500-5700  के  सभी  विशेषज्ञ  के  अधिकारियों  शिक्षण  और

 जन  स्वास्थ्य  उप  को  1-12-1991  से  विशेषज्ञ  के  रूप  में  पदनामित

 किया  जाएगा  |

 सभी  प्रोफेसर  (4500-5700  और  विशेषज्ञ  अधिकारी  शिक्षण  और

 जन  स्वास्थ्य  वरिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड  स्तर  के  पदों  (5900-6700
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 नी  3

 (9)

 (10)

 नॉ४+  ष्  ला  नाता  श्  ला  $$$  $$

 पर  पदोन्नति  के  लिए  विचार  किए  जाने  के  पात्र  होंगे  बशर्ते  की  रिक्तियां  उपलब्ध  हों

 और  4500-5700  ०  के  वेतनमान  में  उन्होंने  कम  से  केम  तीन  वर्ष  की  नियमित

 सेवा  पूरी  की  हो  ।  चाहे  उक्त  सेवा  कार्यात्मक  ग्रेड  अथवा  4500-5700  रुपए  के

 गैर  कार्यात्मक  ग्रेष्ट  में  की  गई  हो  ।  सह-श्रोफिसीर  और  विशेषज्ञ  अधिकारी  जो
 इस  समय  शैर  कार्यात्मक  चयन  ग्रेड  में  हैं  और  जिन्हें  1-12-1991  से  क्रमश  प्रोफेसर
 और  अधिकारी  के  रूप  में  पदनामित  किया  जाना  को  वरिष्ठ
 प्रशासनिक  ग्रेड  स्तर  के  पदों  (5900-6700  पर  पदोन्नति  के  लिए  विचार
 किए  जाने  के  लिए  पात्रता  सूचियां  तैयार  करने  के  उद्देश्य  से  मौजूदा  प्रोफसरों
 और  विशेषज्ञ  के  अधिकारियों  के  नीचे  सामूहिक  रूप  से  रखा  जाएगा  ।

 7)  जैसा  कि  भिक्षण  उए  संवर्भ  के  मामले  में  किया  गया  है  उसी  प्रकार  थ्रेर  शिक्षण

 विशेषज्ञ  और  जन  स्वास्थ्य  शिक्षण  विशेषश  ओर  जन  स्वास्थ्व  शिक्षण  विशेषज्ञ  के
 उप  संवर्गों  में  भी  विशेषज्ञ  के  अधिकारियों  (3000-$000  के  रूप  में
 भर्तो  के  लिए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  न्यूनतम  जनिवार्थतर  अह्ता  स्नातकोत्तर  डिन्री
 प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  तीन  वर्ष  के  अनुभव  सहिंत  स्नातकोत्तर  छिन्नी  अअया
 स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  पांच  वर्ष  के  अनुभव  सहित  स्नातकोत्तर
 डिप्लोमा  होगी  ।  जैला  कि  ऊपर  उल्लेख  किया  गया  है  कि  संशोधित  भर्ती  नियमों  के

 अनूसार  भर्ती  किए  गए  सभी  विस्ेषज्ञ  के  अधिकारियों  को  3000-5000

 रुपये  के  बेतरभान  में  दो  वर्षों  की  सेवा  पूरी  करने  पर  3700-5  000  रुपये  के
 मान  में  प्रोन्‍्नत  किया  जाएगा  बशर्ते  कि  वे  वरिष्ठता  सह  योग्यता  में  पूरे  उतरें  ।

 )
 सुपर  स्पेशियलिटी  से  सम्बन्धित  पदों  की  भर्ती  जिसके  लिए  न्यूनतम  अनिवार्य  अहँता
 डी०  एम०  अथवा  एम०  सी०  एच०  अथया  स्मतुल्य  को  शिक्षण  ओर  गर-शिक्षण

 विशेषज्ञत्ता  तए  संवर्गों  में  (3700-5000  के  वेतनमान  में  की  जाएगी  ।

 तीनों  उप  संवर्गों  गैर-शिक्षण  और  जन  में  3700-5000  रुपये  के
 बेतनमान  में  छः  वर्षों  की  गेवा  वाले  अधिकारी  अथवा  3000-5000  र०  और
 3700-5000  रु०  के  वेतनमानों  में  कुल  आठ  वर्ष  की  लेवां  बोले  अधिकारियों  को

 मौजूदा  दिशा  निर्देशों  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कुले  मिलाकर  अच्छे  कार्य
 निष्पादन  और  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौराने  कभ-से-कम  दो  अच्छे  मूल्यांकन  के
 लिए  व्यतस्था  के अनसार  4500-5700  रु०  के  वेतनमान  में  शक्या  जाएगा  ।  इस
 प्रंकार  से  4500-7300  रु०  के  जेतनमान  में  रशछ्षे  जाने  पर  सहओोेफेसरों  को

 प्रोफेसरों  के  रूप  में  और  विशेषज्ञ  प्रेडजा  के  अधिकारियों  शिक्षण  और  जन
 को  विशेषज्ञ  ग्रेड  अधिकारियों  के  रूय  में  पदनामित  हुआ  सभझा  जाएगा  ।

 वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारियों  (3090-4500  को  वरिष्ठ  चिकित्सा

 अधिकारियों  के  रूप  में  छह  वर्ष  की  नियमित  सेवा  पूरी  करने  पर  अथवा  चिकित्सा

 अधिकारियों  और  वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारियों  के  रूप  में  10  वर्षों  की  संयुक्त
 नियमित  सेवा  पूरी  करने  जिसमें  कम  से  कम  दो  वर्षों  की  सेवा  वरिष्ठता  सह
 योग्यता  के  आज्वार  पर  वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारी  के  रूप  में  होगी  मुख्य
 चिकित्सा  अधिकारियों  (3700-5000  के  वेतनतान  में  पदोन्नेत  किया  जाएगा
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 कर  दिया  गया  हो  ।  चयन  का  कोई  क्षेत्र  नहीं  होगा  ।  यह  पद्रोन्‍्नलियां  पदोन्‍नत  किए
 गए  अधिकारियों  के  लिए  स्वस्थाने  और  व्यक्तिगत  आधार  पर  होगी  ।  प्रसंगवश  यह
 धात  जनरल  ड्यूटी  चिकित्सा  अधिकारियों  को  एक  और  सम्बद्ध  पदोन्नति  प्रदान

 करेगी  ।  जैंसा  कि  वरिष्ठता  सह-य्ोग्यता  के  आधार  पर  चार  यर्ष  की  सेवा  पूरी  करने
 पर  चिकित्सा  अधिकारियों  (2200-4000  के  स्तर  से  वरिष्ठ  चिकित्सा

 अधिकारियों  (3000-4500  के  स्तर  पर  पहली  सम्बद्ध  प्रोन्नति  को  पहले  ही
 कार्यान्िकत  किया  जा  चुका  जैसा  कि  इस  समय  मौजूदा  दिक्ला-निर्देशों

 पांच  वर्षों  के  दौरान  कम  से  कम  दो  भच्छाਂ  मूल्यांकन  सहित  कुल  मिलाकर

 अच्छा  कार्म  के  आधार  पर  सासान्य  ड्यूठी  च्रिकित्स  अधिकारी  उप-संबर्गे

 के  सभी  वरिष्ठ  ड्यूटी  पदों  की  पन्द्रह  प्रतिशत  सीमा  तक  4500-5700  रु०  के  ग्रेड

 में  मुख्ब  खिकित्सਂ  अधिकारियों  को  रखा  जाना  जारी  रहेगा  ।  4500-5700  रु०  के

 केसनमान  में  तीन  क्यों  की  सेवा  सहित  मुछ्झ  चिकित्सा  अधिकारी  अथवा  कुल  सत्रह
 वर्षों  की  ग्रुप  की  सेवा  वाले  व्यक्ति  बरिष्ठ  ग़शासनिक  ग्रेड  स्तर  के  पदों

 (5900-6700  पर  पदोन्नति  के  लिए  पात्र  होते  रहेंगे  बशर्तें  कि  रिक्तियां

 उपलब्ध  हों  ।

 )  विभिन्न  अस्फ्तालों  और  शिक्षण  और  अन्य  संस्थानों  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के

 सामान्य  ड्यूटी  चिकित्सा  अधिकारी  उप-संवर्म  के  चिकित्सा  अधिकारियों/वरिष्ठ
 चिकित्सा  अधिका  रियों/मुख्य  चिकित्सा  अधिकारियों/सुपर  टाइम  ग्रेड  अधिकारियों

 द्वारा  धारित  सभी  जहां  किए  जाने  वाले  कार्य  विशिष्टीकृत  प्रकृति  के

 होने  हैं  और  सामान्यतया  जिन्हें  विशेषज्ञता  प्राप्त  डाक्टरों  द्वारा  किया  जाना

 आवश्यक  होता  को  विशेषज्ञ  पदों  में  बदल  दिया  जायेगा  और  जिन्हें  विशेषज्ञों  के

 भर्ती  नियमों  में  मौजूदा  उपबंधों  के  अनुसार  भरा  जाएगा  ।  सामान्य  ड्यूटी  खिकित्सा

 अधिकारी  उप-संवर्य  से  चिकित्सा  अधिकाए््यपों/वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारियों/मुख्य
 चिकित्सा  अधिकारियों/सुपर  टाइम  ग्रेड  अधिकारियों  के  पदों  की  संख्या  के  बराबर

 पदों  को  समाप्त  कर  दिया  अस्पतालों  और  शिक्षण  तथा  अन्य  संस्थानों  में

 सामाल्य  ड्यूटी  चिकित्सा  अधिफारी  उप-संकर्ग  के  ऐसे  पदों  को  विशेषज्ञ  पदों  में

 बदलने  की  बात  खुली  प्रतियोगिताओं  के  माध्यम  से  विशेषश  उप-संवर्मों  में  प्रवेश

 करने  के  लिए  सामान्य  ड्यूटी  चिकित्सा  अधिकारी  उपनसंवर्ग  से  सम्बन्धित  अहँता
 प्राप्त  अधिकारियों  के  लिए  अवसर  उत्पन्न  करेगी  ।

 4500-5700  रु०  के  साथ-साथ  3700-5000  रु०  के  स्तर  पर  सीधी  भर्ती  की

 जा  सकती  जो  पदों  के  पता  लगाने  की  बात  पर  निर्भर  होगी  ।

 केन्द्रीय  सिविल  सेवा  नियम  1972  के  मियम  30  के  अन्तर्मत  उपलब्ध  सेवा

 में  वृद्धि
 किए  गए  वर्षों  के  लाभ  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेक्रा  के  सभी  सदस्कों  के  लिए

 (14)  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  संवर्ग  व्यवस्था  से  सम्बन्धित  कार्य  के  किसी  भाग की  स्वास्थ्य

 सेवा  महानिदेशालय  कों  स्थानांतरित  करने  की  व्यवहारय॑ता  और  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा
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 के  सदस्य  को  और  अधिक  प्रशिक्षण  स॒पिधाएं  प्रदान  करने  के  मामले  की  स्वास्थ्य

 और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  जांच  की  जाएगी  ।

 (15)  रेल  रक्षा  मंत्रालय  और  अन्य  संगठन  पृथक  रूप  से  संबर्ग  की  पुनर्सरचना
 के  प्रस्तावों  और  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  संवर्ग  पर  लिए  गए  निर्णयों  की

 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पदोन्नति  के  और  अधिक  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए
 कारंवाई  करेंगे  ।

 (16)  डाक्टरों  की  सेवा-निवृत्ति  की  आयु  58  वर्ष  से  बढ़ाकर  60  बर्ष  करने  के  मुद्दे  को
 उसकी  विवक्षा  और  प्रतिक्रियाओं  के  बारे  में  और  अधिक  विस्तृत  जांच  के  लिए

 *ः  कार्मिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  स्थगित  रखा  गया  है  ।

 (17)  काभिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  भारतीय  सेवा  यथा  समय  राज्य
 सरकारों  से  परामर्श  लेते  हुए  एक  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  और  स्वास्थ्य  सेवा
 बनाने  के  प्रश्न  की  जांच  करेगा  ।

 2.  सभी  पहलुओं  पर  सावधानीपूर्वक  विजार  करने  के  पश्चात्‌  सरकार  ने  उच्चाधिकारी

 प्राप्त  समिति  की  अन्य  सिफारिशों  को  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  पाया

 3.3.  उपर्युक्त  निर्णयों  के  फलस्वरूप  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सवा  नियम  1982  में  संशोधन  जहां

 कहीं  भी  आवश्यक  सथासमय  जारी  किए  जाएंगे  ।  हे

 हस्ताक्षर

 उप  भारत  सरकार

 सं०  3014495)

 मागपुर  में  लोकल  रेलगाड़ियां

 1299.  श्री  सेजसिह  राव  भोंसले  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  में  नागपुर  शहर  में  लोकल  रेलगा्डियां  चलाने  के  लिए  लम्बे  समय  से
 मांग  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  फदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  किया

 गया  ?

 रेल  मंत्रासय  मे  राज्य  मंत्री  :  और  जी

 रामटेक  खंड  पर  पर  स्थानीय  गाड़ियां  पहले  ही  चल  रही  परिचालनिक  और  संसाधनों  की
 संगियों  के  कारण  इस  खंड  पर  गाड़ियों  की  संख्या  बढ़ाने  अथवा  किसी  अन्य  खंड  पर  स्थानीय

 शाियां  चलाने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राउरकेला  में  ह्लील  एण्ड  एक्सल  प्लांट

 1300.  डा०  कृपासिन्थ  भोई  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  उड़ीसा  में  राउकरेला  में  क्लील  एण्ड  एक्सल  प्लांट  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 काफी  समय  से  लम्बित

 यदि  इस  प्रस्ताव  को  स्वींकृति  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 ग  )  उपरोक्त पराकत  प्रस्ताव  को  शी  1>  |  स्वीक्ाति कात  देने  कार्यान्वित ल्वित  करने  हेतु  क्‍या  कदम  उठाये  गये

 और के

 राउरकेला  में  उपरोक्त  प्लांट  की  स्थापना  कब  तक  होसे  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रेलबे  उत्पादन  एककों  का  कार्य  निष्पादन

 1301.  श्री  के०  प्रधानी  :

 भी  सुबास  चला  माथक  :

 क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  उत्पादन  एककों  के  लिए  सातवीं  योजना  में  क्या  लक्ष्य  रखा  गया

 सातवीं  योजना  के  दौरान  वर्षवार  और  बर्ष  1992-93  के  दौरान  प्रत्येक  उत्पादन

 एकक  के  कार्य  निष्पादन  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  आठवीं  योजना  के  लिए  ऊंचे  लक्ष्य  निश्चित  किये  और

 यदि  तो  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  जिससे  कि  लक्ष्य  को  पूरा
 किया  जा  सके  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  :  और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 जी  हां  ।

 बिजली  के  150  रेल  इंजनों  का  प्रतिवर्ष  उत्पादन  करने  के  लिए  चित्त  रंजन  रेल  इंजन

 कारखामे  की  क्षमता  को  दो  चरणों  में  बढ़ाया  जा  रहा  डीजल  रेल  इंजन  कारखाने  की  क्षमता

 बढ़ाकर  155  रेल  इंजन  प्रति  वर्ष  की  जा  रही  प्रति  वर्ष  95,000  पहियों  का  निर्माण  करने  के

 लिए  पहिया  एवं  धुरा  बेंगलूरू  की  क्षमता  में  वृद्धि  की  जा  रही  रेल  सवारी  डिब्बा

 कपूरधला  और  डीजल  कलपुर्जा  पटियाला  ने  भी  स्थापना  क्षमताएं  प्राप्त  कर

 ली  हैं  जो  आठवीं  योजना  मवधि  में  उपलब्ध  हो  जाएंगी  ।
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 लिखित  उत्तर  ।  1992

 तटीय  विनियमों  सम्बन  शी  समिति  है

 श्री  हरीश  सारायण  प्रभु  झांटूये  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  तटवर्ती  क्षेत्रों  मे ंपयंटन  और  होटल  सुविधाएं  प्रदान  करने  सम्बन्धी

 वतेमान  विनियमों  और  मानवदंडों  और  मानदंडों  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  विशेषज्ञों  की  समिति

 ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  समिति  की  प्रमुख  सिफारिशें  क्‍या  और

 उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 सानज  संसाधन  विकास  सन्त्रो  अर्जुन  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पलासू  बाच  अभयारध्य

 1303.  श्री  रामदेव  राम  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  पलामू  बाघ  अभयारण्य  में  चीतों  की  कुल  संख्या  क्‍या

 इस  अभयारण्य  के  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  लागू  कीजा  रही  या  लागू  की

 जाने  वाली  योजनाएं  क्‍या  और

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  इस  उद्देश्य  के  लिए  सरकार  द्वारा  कितनी  वित्तीय

 सहायता  दी  गई  ?

 सासब  संसाधम  विकास  भम्त्री  अर्ज़न  :  1989  की  गणना  के

 पलामू  बाघ  रिजर्व  में  बाघों  की  संख्या  55

 पलामू  बाघ  रिजवे  के  विकास  के  लिए  वहां  कार्यान्वित  की  जा  रही  केन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  स्कीमें  निम्नलिखित  हैं  :

 (1)  बाघ  परियोजना

 (2)  बाघ  परियोजना  क्षेत्रों  सहित  राष्टीय  उद्यानों  और  अभयारष्यों  के  आस-पास
 पारिस्थितिकी-विकास

 पिछले  तीन  वर्षों  में  स्कीम-वार  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  इस  प्रकार  है  :

 लाखों

 1989-90  1990-91  199

 1.  बाघ  परियोजना  28.060  30.105  29.174

 2.  पारिस्थितिकी  विकास  स्कीम  “-
 ज+  4.920
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 ]

 मिर्माण  कार्यों  में  लकड़ी  के  प्रयोग  पर  रोक

 1304.  श्री  गोपीसाथ  गजपति  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  निर्माण  कार्यों  में  लकड़ी  के  प्रयोग  पर  रोक  लगाने  का  कोई
 प्रस्ताव

 य॑दि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मनी  अर्ज़न  से  लकड़ी  का  संरक्षण  करने

 की  दृष्टि  भवन  निर्माण  में  वैकल्पिक  सामग्री  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  दिशा-निर्देश  पहले
 ही  जारी  किए  जा  चुके  हैं  ।  हाल  ही  सरकार  ढ्वारा  इस  मामले  पर  विचार  किया  गया  और  यह
 निर्णय  लिया  गया  कि  बाजार  में  उपलब्ध  ऐसी  वैकल्पिक  सामग्री  के  ब्यौरे  एकत्र  किए  जाएंगे  जो
 स्‍्वीकायं  स्तर  के  हों  और  टिकाऊ  भी  उसके  बाद  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  |  1993

 के  हस  प्रकार  के  विकल्पों  को  उपयोग  में  लायेगा  ।  इस  तारीख  से  लकड़ी  के  उपयोग  पर  प्रतिबन्ध

 लागू  हो  जाएगा  ।

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  मुख्य  सचिवों  फो  एक  पत्र  लिखा  गया  है  और  उनसे  भी

 इसी  प्रकार  के  कदम  उठाने  तथा  राज्य  स्तरीय  आवास  एवं  भवन  निर्माण  एजेंसियों  को  निर्माण
 कार्य  में  लकड़ी  के  उपयोग  को  समाप्त  करने  के  लिए  लकड़ी  के  विकल्पों  का  प्रयोग  करने  की  सलाह
 देने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।  आवास  क्षेत्र  मे ंआवास  वित्त  एवं  ऋण  प्रदान  करने  वाली  संस्थाओं

 को  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  जिन  आवास  एवं  भवन  निर्माण  स्कीमों  को  वित्तीय  सहायता  देते

 उनको  लकड़ी  के  विकल्पों  का  उपयोग  करने  के  लिए  प्रेरित  करें  ।

 मह्तिष्क  ज्वर  का  इलाज

 1305.  आऔरीसती  विल  कूमारी  भण्डारी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मस्‍्त्रो  यह

 बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  किसी  भारतीय  चिकित्सा  वैज्ञानिक  द्वारा  जापानी  मस्तिष्क  ज्वर  को  रोकने  हेतु
 »  किसी  प्रतिरोधक  औषधि  का  विकास  किया  गया

 यदि  तो  क्या  उपरोक्त  औषधि  का  शथ्यवहायेता  प्रयोग  व्यापक  स्तर  पर  इसकी

 उपयोगिता  हेतु  किया  गया

 यदि  तो  इसके  परीक्षण  का  स्थान  एवं  प्राप्त  परिणाम  सहित  सम्पूर्ण  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  देश  से  इस  बीमारी  को  समाप्त  करने  हेतु  कोई  फार्यक्रम  बनाया

 (3)  यहां  इस  बीमारी  का  इलाज  देश  के  सभी  प्रमुख  अस्पतालों  में  उपलब्ध

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  भम्त्री  डो०  के०  तारादेबी

 :  से  भारतीय  चिकित्सा  अन्संश्रान  परिषद  ते  सूर्चकतत  मिया  है  कि  उन्हें  किसी

 भारतीय  चिकित्सा  वैज्ञानिक  द्वारा  जापानी  मस्तिष्क  ज्वर  को  रोकने  के  लिए  किसी  वैक्सीन  कद

 किक्रास  किए  जाने  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  भारत  में  केन्द्रीय  अनुसन्धान  कसौली

 में  नेक्यामा  स्टेन  से  जापानी  मस्तिष्क  ज्वर  को  बैक्सीनों  का  निर्मांण  किया  गया  भारतीय

 चिकित्सा  अनुसंधान  १रिषद्‌  के  राष्टीय  वाइरस  विज्ञान  पुणे  द्वारा  कर्नाटक  और  भहारंष्टट
 में  इस  वैक्सीन  के  वारे  में  अध्ययन  किए  मए  ।  आस्श्र  प्रदेश  और  कर्तीष्टक  में  स्ट्रीश  वाइरस  विशान

 संस्थान  द्वारा  अध्ययन  चलाए  गए  और  स्कूल  ऑफ  ट्रॉपिक़ल  मेडिसिन  द्वारा  बर्दंबा  फील्ड  क्षेत्रों  में

 घलाए  गए  अन्वेषणों  से  पता  चला  है  कि  इन  वंक्सीनों  से  जापानी  मस्तिष्क  शोध  संक्रमण  का  बचाब

 होता  है  ।  इन  वैक्सीनों  की  गोरखपुर  में  भी  आपूर्ति  की  जा  रही  है  :

 इस  रोग  को  रोकने  के  लिए  तिम्नलिखित  कार्यवाही  की  जा  रही  है  :

 (1)  जिला/राज्य  की  रिपोर्ट  और  प्रहरी  निगरानी  के  माध्यक्व  से  रोग  की  स्थिति  कौ
 मॉनिटटरिंग  की  जा  रही  है  ।

 2)  रोगियों  का  शुरू  में
 ही निदान  और  उपचार  करना  |  इलन  क्षेत्रों  के  प्रमुख

 में  जापानी  मस्तिष्क  ज्वर  के  रोगियों  के  लिए  विशेष  वार्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 (3)  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंडी०  डी०  दी०  भौर  ब्वी०  एच०  स्री०  का  छिड़काव  और  पण्डरी
 अपेर  अधं-णहरी  क्षेभों  थें  में लबणिमान-घूमन  ।

 (4)  जापानी  मस्तिष्क  उ्वर  निलन्त्रण  सम्बन्धी  कार्येकलापों  में  लगे  हुए  क्रिकित्सा

 चिकित्सा  व्यवसायियों  का  प्रशिक्षण  ।

 (5)  प्रकोप  फैलने  सम्बन्धी  कारणों  का  पता  लगाने  और  विषाणु  पुष्टि  करने  के  कार्यों  में

 राष्ट्रीय  संचारी  रोग  शैष्ट्रीय  वाइरस  विज्ञान  स्कूल
 ऑफ  कलकत्ता  और  अश्विल  धारतीश  स्वलसल्ा  बिलज्ञाम  एवं

 जन

 स्वास्थ्य  कलकत्ता  जैसे  विभिन्‍न  संस्थानों  को  शामि््ष॑  किया  रक  है  |

 से  इस  संक्रमण  के  उन्भार  के  लिए  कोई  विशिष्ट  औफक्षियां  तरहीं  हैं  और

 रोगी  को  केवल  जाक्षणिक  उपचार  ही  दिगा  जाता  सकणों  क्रे  उपऋह  की  शूपिशक्तरं  देश  के  .

 शंज्षी  प्रमुख  अस्फ्तासरें
 में

 उपलब्ध  हैं  ।

 मोतियाबिस्द  के  नियन्त्रण  में  लगे  स्थल्छिक  संभठवन

 1306.  डा०  आर०  मल्‍ल्‌  :  क्या  स्वास्थ्य  और  ब्रियार  कल्याण  सं  यहे  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  स्वैच्छिक  संगठ८  देश  से  मीतियाबिन्द  के  उन्मूलन  के  कांय॑  में  जैशे  हुए

 यदि  तो  ऐसे  संगठनों  के  राज्यवार  नाम  क्या  है  और  उनके  द्वारा  सरकार  को  दी

 गई  परियोजना  रिपोर्टों  का  ब्यौरा  क्या  और
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 नल न  अउ्ररररसः

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  ऐसे

 कितनी  सहायता  प्रदान  की  गई  है  ?

 1914
 जलन पिया

 संगठनों  को  राष्ट्रीय  अन्धता  निवारण  कार्यक्रम  के  अम्तर्गत

 न
 लिखित  उत्तर

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  के०  के०  तारादेणी

 :  से  हां  ।  राष्ट्रीय  दृष्टिहीनता  निवारण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  नेत्र  शिविरों

 का  आयोजन  करने  वोलें  ऐसे  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सीधे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारीं  कोई  धन  प्रदान  नहीं
 किया  जा  रहा  है  ।  राज्यीं/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  घन-राशियों  का  आबंटन  किक  जाता  है  जो

 सेवी  संगठनों  को  सहायता  के  अनुमोदित  पैटर्न  फे  अनुसार  मोतियाबिन्द  के  ऑपरेशनों  पर  किए  गए
 ब्यत  की  प्रतिपूर्ति  करंतें  वर्ष  199  1-92  के  दौरान  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  स्वयंसेवी  संगठनों

 के  लिए  प्रदान  की  मई  धनराशियों  का  ब्यौरा  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।'

 1991-1992  के  दोरान  राष्ट्रीय  दृष्टिहोनता  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अन्खर्तनतः  स्थयंत्ेयी

 संगड़नों  को  श्लीज  की  गई  धतराशियों  को  दशने  वाला  शिवर्णः

 ऋणसं०  रष्य)संघ  राज्यक्षेत्र
 कन  डइनल्‍अडककॉज्ॉफ़िन्‍क्ल्जआेंीी  जता

 अनननसननन+  +  व  वती:>न>न-नो-; 5  _  सा  oo इीञन्‍ल्‍ल्‍  तन

 कन_+  8
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 9७

 -

 9७
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 .  मध्य  प्रदेश
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 15.  मेघालय  027

 16.  मिजोरम  0.90

 17.  नगालैंड  0.18

 18  उड़ीसा  6.42

 19.  पंजाब  “5.55

 20.  राजस्थान  ेु  6.42

 21.  सिक्किम  0.09

 22  तमिलनाडु  4.07

 23.  त्रिपुरा  0.92

 24.  उत्तर  प्रदेश  22.20

 25.  पश्चिम  बंगाल  4.60

 26.  पांडिचेरी  0.35

 27.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  0.09

 28,  दादर  और  नगर  ह॒वेली  0.43

 29.  चंडीगढ़  0.17

 30.  दमण  और  दीव  0.43

 31.  दिल्‍ली  0.09

 32.  लक्ष्यद्वीप  0.09

 योग  134.04
 न्‍्निपयाभाभ+--++

 बलात्कारਂ  पर  सेमिमार

 1307.  करी  संदीपान  भगवान  थोरात  :  क्‍या  सामब  संसाधन  जिकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही
 में  नई  दिल्ली  में  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  द्वारा  बलात्कारਂ  पर

 एक  सेमिनार  का  आ  पोजन  किया  गया

 यदि  तो  सेमिनार  में  दिये  गये  प्रमुख  सुझावों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  की  गई/प्रस्ताबित  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ९९४
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 मानव  संसाधन  विकास  मम्त्री  अर्जुन  :  हां  ।

 आयोग  द्वारा  बताए  गए  मुख्य  सुझाव  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  क्‍योंकि  इस  सम्बन्ध  में  आयोग  की  सिफारिशें  सरकार  को  प्राप्त  नहीं

 हुई  हैं  ।

 विवरण

 बलात्कार  पर  सेसिनारਂ  सें  दिए  गए  सुख्य  सुझाव

 (1)  चूंकि  बाल  विवाह  निषेध  1929  के  अन्तगंत  18  वर्ष  से  कम  आयु  में

 विवाह  करना  वर्जित  इसलिए  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  375  में  संशोधन  किया  जाना

 चाहिए  ताकि  खण्ड  छः  में  विनिरदिष्ट  आयु  को  16  वर्ष  से  बढ़ाकर  18  वर्ष  कर  दिया  जाए  तथा

 संहिता  की  धारा  376  में  भी  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ताकि  12  से  18  वर्ष  की  आयु  की
 पत्नी  के  पति  द्वारा  उसके  साथ  बलात्कार  करने  पर  सजा  बढ़ाई  जाए  ।

 (2)  गिरफ्तार  व्यक्ति  की  चिकित्सा  जांच  से  सम्बन्धित  आपराधिक  दण्ड  संहिता  की

 54  में  उपयुक्‍त  संशोधन  किया  जाए  ताकि  यह  उपबन्ध  किया  जा  सके  कि  यदि  गिरफ्तार  उ्यक्ति

 महिला  हो  तो  उसकी  चिकित्सा  जांच  केवल  किसी  महिला  चिकित्सक  द्वारा/की  देख  रेख  में  ही  की

 जाए  ।

 (3)  बलात्कार  की  शिकार  बालिका  की  पूछताछ  री  प्रक्रिया  में  परिवर्तत  किया  जाए  तथा

 आपराधिक  दण्ड  संहिता  की  धारा  160  (1)  के  परन्‍्तुक  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  दण्डनीय  बनाया

 जाए  ।

 (4)  जमानत  पर  रिहा  करने  से  सम्बन्धित  आपराधिक  दण्ड  संहिता  की  धारा  447  को

 इस  उपबन्ध  के  साथ  और  अधिक  उदार  बनाया  जाए  कि  सामान्यता  महिला  की  जमानत  पर  रिहा

 कर  दिया  जाए  बशतें  कि  उसे  हिरासत  में  रखने  के  कोई  विशेष  कारण  न  हो  ।

 (5)  साक्ष्य  की  विश्वसनीयता  की  पुष्टि  करने  सम्बन्धी  भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  की

 155  में  उपयुक्त  संशोधन  करके  अभियुक्त  को  लड़की  के  साथ  हुए  गत  यौन  सम्बन्ध  के  बारे

 में  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दी  जाए  तथा  बालिका  और  अन्य  के  साथ  सांपाश्विक  यौन  सम्बन्धों  के

 बारे  में  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  न  दी  जाए  ।

 (6)  बलात्कार  के  अपराधियों  की  जांच  करने  के  लिए  सरकार  चिकित्सकों  की  औपचारिक

 तथा  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  उपलब्ध

 (7)  आपराधिक  दण्ड  संहिता  के  धारा  309  में  दिन-भ्रतिदिन  सुनवाई  किए  जाने  का

 प्रावधान  है  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  बलात्कार  का  मामला  वर्षों  तक  चलता  ऐसे  विलंब
 से  बचने  के  लिए  बलात्कार  के  मामले  के  निपटान  का  समय  निश्चित  कर  दिया  विकल्पत:ः

 बलात्कार  के  मामलों  की  सुनवाई  के  लिए  विशेष  न्यायालय  स्थापित  किए  जाएं  ।

 (8)  बलात्कार  की  शिकार  महिलाओं  के  पुनर्वास  के  लिए  अथवा

 कोष  सृजन  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  |  इस  कोष  अभियुक्त  पर  लगाया  गया  जुर्माना  अथवा

 अन्य  शास्तियां  तथा  स्वयंसेवी  संगठनों  से  प्राप्त  दान  और  राज्यों  का  अंशदान  णामिल  हो  ।
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 (9)  बलात्कार  को  शिकार  कलिक्रा  से  कम  कम  प्राकल  पूछे  जाएँ  कथए  ऋरक  बालिका  के

 निवास  स्थान  पर  उनके  अभिभावकों  अथवा  स्थानीय  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  की  उपस्थिति  में  पूछे
 जाएं  ।

 (10)  बालिका  को  पहुंचे  मानसिक  आधात  को  भली  प्रकार  समझना  चाहिए  तथा  बालिका

 की  स्वस्थ  मानसिक  स्थिति  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जाएं  ओर  ये  प्रयास  जहां  तक  संभव  हौ
 परिवार  में  ही  स्वास्थ्य  देखभाल  के  जरिए  तथा  संमझा  बुझा  कर  ही  किए  जाएं  ।

 (11)  अपराध  हौंतें  के  तुरम्तਂ  बाद  न॑  केवल  बलात्कार  कौ  शिकार  बालिका  अपितु  अभियुक्त
 की  भरे  जांच  की  जानी

 (12)  बलात्कार  कौ  शिकार  बालिका  की  गवाही  ही  बलात्कार  कर्म  का  निर्णायक  प्रमाण

 होनी  चाहिए  तथा  इसके  लिए  किसी  सुंपुष्टि  की  आवश्यकता  नहीं  होती  चाहिएँ  ।

 (13)  बलात्कार  के  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  से
 वकील  न  जूरी  नियुक्त  करने  पर  विचार  किया  इस  प्रकार  की  जूरी  में  महि  लाओं  को

 अधिक  प्रतिलिधित्क  किया  आए  ।

 (14)  आपराधिक  दण्ड  संहिता  की  धारा  173  के  अन्तगंत  पुलिस  रिपोर्ट  में  बलात्कार  की

 शिकार  बालिका  की  चिकित्सा  जांच  रिपोर्ट  भी  शामिल  होनीं  चाहिए  ।

 (1.5).  में  हुए  बलात्कार  की  जांच  किसी  बाह्य  एजेन्सी  अर्थात्‌  केन्द्रीय  गुप्तचर

 बिभाग़  आई०  भ्रष्टाचार  विरोधी  ब्यूरो  अथवा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  बी०

 द्वारा  की  जाती  चाहिए  ।  जांच  करने  वाला  अधिकारी  उप  पुलिस  अधीक्षक  से  नींचे  के  रैंक  का  नहीं

 होनी  चाहिए  ।

 (1.6),  राज्य  सरकार  को  बलात्कार  की  शिकार  तथा  अभियुक्त  की  तुरन्त  चिकित्सा  जांच

 और  उसके  परिणामों  रिपोर्ट  की  प्रक्रिया  कें  लिए  कानूम  बनाने  चाहिए  ।

 (17)  बलात्कार  के  मामले  की  कार्यवाही  को  प्रकाशित  करने  की  अंनुमति  होनी  चाहिए  ।

 दण्ड  संहिता  की  धारा  327  में  संशोधन  किया  जाए  |  परन्तु  अभियुक्त  तथां  बलात्कार

 की  शिकार  के  नाम  गुप्त  रखें  जाने  चाहिए  ।

 (18)  बालिका  बलात्कार  के  मामले  की  न्यायालयः  में  पेरबके  के  लिए  राज्य  सस्कार  एक्र

 महिला  पब्लिक  प्रोसीक्यूटर  नियुक्त  करें  ।

 (19)  बाल  बलात्कार  के  लिए  दण्ड  कम  से  कम  «0  वर्ष  का  कठोर  काशावा्न  होता  चाहिए

 जिसे  लिखित  रूप  में  कारण  दर्ज  करते  हुए  स्व-निर्णय  ये  कम  किया  जा  सकता  है  ।  हिरासत  में  हुए

 बलात्कार  की  सजा  आजीवन  कारावास  होनीं  चाहिए  जिसे  न्यायाधीश  स्व-निणेय  से  कम॑  करके  10

 वर्ष  कें  कठोर  कारावास  तक  कर  सकता  परन्तु  इसके  लिए  कारणीं  का  लिखितਂ  रूफ॑  में  उल्लेख

 किया  जाना  चाहिए  ।  सामूहिक  रलात्कार  की  सजा  कम  से  कम  आजीवन  कारावास  होनीਂ  चाहिए  ।

 (20)  बलात्कार  की  शिकार  को  अभियुक्त  द्वारा  मुआवजा  दिलाने  के  लिए  न्यायालय  को

 सक्षम  बनाने  हेतु  कानून  में  संशोधन  किया  जाए  ।

 (2  ॥  )  18  वष  से  कमਂ  आधघु  की  कालिका  को  पुलिस  हिरासत  में  न  रखा  यदि  उसे
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 ऑीस+  सससेसेस  #०  कर  तन  8  «ना  जन  —

 हिरासत  में  रखना  अनिवार्य  हो  तो  उसे  मान्यता  प्राप्त  सुधार  गृह  अथवा  परिवार  कल्याण  के  लिए
 कार्य रत  मान्यताप्राप्त  सामाजिक  संस्था  में  ही  में  रखा  जार  ॥

 (22)  सामाजिक  अभिभावकों  तथा  राज्य  को  चाहिए  कि  बच्छीं  को  यौन

 ईशक्षर  देने  का  प्रभास  करें  ।  यह  टिप्ष्णी  विशेषज्ञों  की  हल  राम  को  व्यान  भें  रखले  कए  क्री  गई  थी

 कि  जाल  बलात्कतर  के  अधिकांश  मामले  पारिवारिक  होले  हैं  अथभा  अभिशम्ुक्त  अवश्य  ठी  बालिका  कत

 परिचित  होता  है  ।

 (23)  शाज्य  उनका  पुनर्वास  करने  तथा  उन्हें  आर्थिक  रूप  से  आत्म-निर्भर  नाने  के  लिए
 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले  ।

 (24)  बल  अलात्कार  के  अपराध  का  मामला  सामान्य  कानून  का  हिस्सा  नहीं  होना

 चाहिए  ।  हसे  भारतीय  दण्ड  संहिता  अथा  विशेष  कानून  में  पृथक  प्रावधान  निपटाया  जाना
 चाहिए  जिसमें  18  वर्ष  से

 कम  आयु  के  बालक  के  साथ  हिरासत  मैं  हुए  बलात्कार  के  लिए  अभियुक्त
 को  और  अधिक  दण्ड  का  प्रावधान  हो  ।  पृथक  प्रावधान  जयंधा  कानून  में  18  वर्थ  से

 कम  आयु  की

 अलांस्कार  ईथकार  के  मामले  में  धारा  से  के  अन्सगंत  आने  बाले  मामलों  में  और

 अधिक  दण्ड  का  प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  ।

 भीमसगर-लजषकरा  रेल  लाइन

 1308.  शी  भीगेख  झा  :  क्या  रेल  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भीमनगर  और  चकरा  के  बीच  रेल  मार्ग  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  दो  इसके  क्या  क्रारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  :  रेलवे  में  इस  क्वमम  का  कोई  खंड

 अहीं  है|

 (a)  बश्य  नहीं  उठता  ।

 प्राथमिक  शिक्षा

 1309.  श्री  मनोरंजन  भक्‍त  :

 भरी  जा  फर्नांडीज  :

 क्या  मासव  संसाधन  जिकास  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कूषपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्राथविक  शिक्षा  को  उचित  भहत्य  देने  तथा  यरण॑व  अंसरशन  को  ऊल्नत  करने

 के  लिए  क्या  उपात्त  करने  का  कियार

 क्‍या  शिक्षा  हेतु  निधियों  के  निर्धारण  के  लिए  क्षीठारी  आयोग  की  मी
 सिफारिशों  का  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
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 क्‍या  चालू  योजना  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिए  निधि  का  अंश  कम  कर  दिया  गया  है  और
 उच्च  शिक्षा  के  लिए  बढ़ा  दिया  गया  और

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 भसासव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एजं  संस्कृति  में  उपभन्त्री
 :  संशोधित  कार्य  योजना  1992,  जिसे  संसद  के  दोनों  पटलों  पर  19  1992

 को  रख  दिया  गया  में  निम्नलिखित  बातों  पर  बल  दिया  गया  है  :

 (i)  ग्राम  स्तर  पर  सामुदायिक  सहभागिता  तथा  शैक्षिक  प्रबन्ध  के  प्रभावी  बिकेन्द्रीकरण

 की  एक  प्रक्रिया  के  माध्यम  से

 कक्षा  ४  तथा  पूरी  करने  वाले  बच्चों  की  संख्या  के  अनुवीक्षण  द्वारा  स्कूलों  में

 उन्हें  रोके  रखने  तथा  उपलब्धियों  पर  अधिक  बल  देना  तथा  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कार्यक्रम  तैयार  करना  कि  शिक्षा  का  एक  स्तर  पूरा  कर  लेने  पर  सभी  बच्चों

 द्वारा  अध्ययन  के  न्यूनतम  स्तरों  को  प्राप्त  कर  लिया

 (iii)  आपरेशन  ब्लंक-बोर्ड  के  कार्यक्षेत्र  को  बढ़ाकर  प्राइमरी  तथा  उच्च  प्राइमरी  स्कूलों  में

 सुविधाओं  में  विस्तार  तथा  सुधार

 (iv)  औपचारिक  स्कूल  प्रणाली  से  बाहर  रहने  बाले  बच्चों  के  लिए  अनोपचारिक  शिक्षा
 के  कार्यक्रम  में  विविधता  तथा  सुधार

 (५)  प्रारम्भिक  बाल  देख-रेख  तथा  शिक्षा  के  पूर्व-स्कूल  घटकों  .  को  मजबूत
 और  '

 स्कूल  शिक्षकों  को  सेवारत  तथा  सतत  शिक्षा  के  लिए  केन्द्रों  का  एक  जालकार्य

 प्रदान  करके  शिक्षक  शिक्षा  के  लिए  कार्यत्रमों  में  सुधार  तथा  विस्तार

 करना  ।  ि

 तथा  कोठारी  आयोग  शिक्षा  के  लिए  कुल  राष्ट्रीय  उत्पाद  के  6%  की

 सिफारिश  की  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  इसे  कार्यान्वित  करना  सम्भव  नहीं  हो  पाया  है  ।

 नहीं  ।

 (३)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अकथर  की  जन्म  शताथ्यी

 11310.  ओर  कसाजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 कभी  भगवान  शंकर  राजत  :

 क्या  सासव  संसाधन  विकास  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मुगल  सम्राट  अकबर  की  जन्म  शताब्दी  का  आयोजन  करने  हेतु  निर्धारित

 प्रस्ताओों/कार्यक्रमों  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  इसके  लिए  कौन  से  स्थल  का  चयन  किया  गया

 और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  है  ?
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 सानव  ससाधन  बिकास  ससत्रालय  विभाग  एवं  सस्कृति  में  उप  सम्त्री

 :
 और  सम्राट  अकबरਂ  की  450  थीं  जन्म  शताब्दी  1993-94  में

 मनाए  जाने  का  प्रस्ताव  चूंकि  समारोह  का  आयोजन  अगले  वित्तीय  वर्ष  में  किया

 इसलिए  निधियों  के  आवंटन  और  कार्यत्रमों  के  ब्यौरों  को  अन्तिम  रूप  बाद  में  दिया  जाएगा  ।

 प्राइबेट  अस्यताल

 1311.  ली  आर०  सुरेख  रड्डी  क्या

 अ्रीसमती  गिरिजा  देवी  :

 क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्‍त्रो  10  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 2123  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  देखने  वाला  कोई  सरकारी  तंत्र  है  कि  निजी  क्षेत्र  के  अस्पताल  उन  शर्तों  को

 कहां  तक  पूरी  कर  रहे  हैं  जिन  पर  उन्हें  राज्य  सहायता  तथा  अनुदान  दिए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का

 प्रस्ताव  है  कि  ये  अस्पताल  उन्हें  मिल  रहे  प्रोत्साहनों  के  बदले  निर्धन  लोगों  को  समुचित  सुविधाएं
 प्रदान  करें  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०के०  तारादेबो  :

 और  प्राइवेट  अस्पतालों  को  सरकार  द्वारा  कोई  आर्थिक  सहायता  या  अनुदान  नहीं  दिया
 जाता  ।  चिकित्सा  उपकरणों  के  आयात  के  लिए  दिल्‍ली  के  प्राइवेट  अस्पतालों/क्लिनिकों  को

 सीमा  शुल्क  छूट  प्रमाण  स्वास्थ्य  सेवा  महातिदेशालय  द्वारा  दिया  जाता  कुछ  संगठनों  को

 दिल्ली  प्रशासन  की  सिफारिश  पर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  रियायत  दरों  पर  भूमि  दी  गई

 है  ।  दोनों  मामलों  में  कमजोर  वर्गों  के  रोगियों  के  लिए  किए  जाने  वाले  बहुत  से  मुफ्त  काये  किए
 जाते  हैं  ।  प्राइवेट  अस्पतालों  द्वारा  किए  गए  मुफ्त  कार्य  की  मात्रा  की  गहन  और  निरन्तर  मॉनिटरिंग

 के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  एक  नसिंग  होम  सेल  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 प्राइवेट  अस्पतालों/संस्थाओं  द्वारा  दी  जा  रही  मुफ्त  चिकित्सा  सेवाओं  की  जांच  करते
 के  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  के  अधिकारियों  द्वारा  व्यक्तिगत  रूप  से  निरीक्षण  किया  जाता  एक
 योजना  भी  शुरू  की  गई  जिसके  अन्तगंत  ऐसे  संस्थान  जिन्होंने  सीमा  शुल्क  छूट  प्राप्त  की

 उन्हें  उपयुक्त  सरकारी  अस्पतालों  से  सम्बद्ध  किया  गया  है  जो  विशेषीक्ृत  जांच  के  लिए  ऐसे  प्राइवेट

 संस्थानों  को  गरीब  रोगियों  को  रेफर  कर  सकते  हैं  ।

 भसहाबिद्यालयों  के  विकास  हेतु  बिहार  को  अनुदान

 1312.  करी  रामललन  सिह  यावज  :

 क्री  राम  टहल  चौधरी  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  भस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  एक  दल  ने  राजकीय  महाविद्यालयों  के  विकास
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 हेतु  अनुदान  स्वीकृत  करने  सम्बन्धी  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  का  अध्यवन  करने  के  लिए  बिहार  का

 दौरा  किया
 '

 \  co  5
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 इस  दल  के  दौरे  के  क्‍या  निष्कर्ष  निकले

 अब  तक  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  और  कितना  अनुदान  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकस्ख  मंत्रालय  विभास  एबं  संस्कृति  में  उकमततों
 :  से  विश्वविद्यालय  अनुदाल  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सूकछना  के  बिहार

 में  पात्र  कालेजों  क ेआठवीं  योजना  विकास  सम्बन्धी  प्रस्तावों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए

 1992  में  एक  समिति  ने  पटना  का  दौरा  किया  जिसमें  वि०  अ०  आ०  का  एक  दो

 विद्‌  और  वि०  अ०  आ०  अधिकारीगण  शामिल  थे  ।  राज्य  में  9  शासकीय  कालेजों  में  से  केवल  2
 अर्थात  राजकीय  महिला  बृलजार  बाग  और  राजकीय  कन्या  मश्दानी

 ने  अपने  आठवीं  योजना  विकास  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  जिनका  मूल्यांकन  सम्रिति  द्वारा  क्रिया  गया

 समिति  ने  इन  दो  कालेजों  के  लिए  14  लाख  रुपये  के  आवंटन  की  सिफारिश  की

 8  लाख  रुपये  और  6  लाख  जिसमें  स  1992-93  के  दौरान  2.45  लाख  रुपये  की  राशि

 पुस्तुकों  तथा  पत्रिकाओं  और  उपस्करों  की  खरीद  के  लिए  संस्वीकृत  की  गई  है  ।

 इन  राजकीय  कालेजों  के  अलाबा  समिति  ने  राज्य  में  226  अन्य  वात्र  कालेजों  के  ख्ए्‌
 2284  लाख  रुपये  के  आठवीं  योजना  आवंटन  पर  भी  विचार  किया  और  उसे  अनमोदित

 परिवार  नियोजन  के  झूठे  मासले

 श्री  फुल  चन्द  वर्मा  :

 श्री  थी  ०  एल०  शर्मा  प्रेम  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मम्त्री  यह  बताने  की  कृप्रा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  में  सरकार  के  ध्यान  में  परिवार  मियोजन  आपरेशन  का  कोई  झूठा
 सामला  भआाया  ः

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यबाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  समम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  डी०  के०  ताराबेधी
 :  हां  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  स्वास्थ्य  और  प्रिव्र  कृत्प्प्रण्म  मंकजम  की  जानकारी  में
 बन्ध्यकरण  के  जाली  मामलों  के  बारे  में  सात  शिकायतें  आई  पांच  फ्म्नले  उत्तर  प्रदेश  क ेऔर
 दो  बिहार के  हैं  ।

 चूंकि  परिवार  तियोजन  कार्यक्रम  का  क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता
 इसलिए  ये  शिकायतें  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  आवश्यक  जांच-पड़ताल  और  उपयुक्त
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 कारंबाई  हेतु  भेज  दी  गई  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सुधारात्मक  उपाय  के  रूप  में  सभी  सम्बन्धित

 कर्मचारियों को  वब्यौरेवार  निर्देश  दिए  हैं  कि  वे  कार्य  क्रम  की  गुणवत्ता  और  स्तर  को  बनाए

 गाजीपुर  और  मऊ  के  श्षीज्  मई  रेल  लाइल

 आओ  शास्त्री  :  क्‍या  रेल  भ्न्‍्त्रो  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  गाजीपुर  और  मऊ  के  बीच  नई  रेल  लाइन  बिछाने  के  लिये  कौई

 सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  सर्वेक्षण  के  क्या  परिणाम

 क्‍या  इस  रेल  लाइन  के  बिछाने  के  पश्चात  पूर्वी  उत्तर  प्रवेश  विशेषकर

 मऊ  और  बस्ती  जिले  सीधे  पूर्वी  भारत  से  जुड़

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  परियोजना  पर  कब  से  कार्य  आश्म्ध  किए  ज़ाने  की

 सम्भावना  और

 यदि  तो  इसको  प्राथमिकता  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  :  जी  हां  ।

 सर्वेक्षण  रिपोर्ट  से  प्रतिफल  की  ऋणात्मक  दर  का  पता  चला

 से  सर्वेक्षण  द्वारा  पता  लगाई  गई  यग्रातायात  की  अपर्याप्त  सम्भावनाओं  और

 परियोजना  के  प्रतिफल  की  ऋणात्मक  दर  के  साथ-साथ  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  इस  परियोजना

 के  झुरू  कर  पाना  सम्भव  नहीं  हुआ  है  ।

 ]

 हलाई  के  दोरान  चावल  और  गेहूं  की  क्षति

 श्री  मोहन  राजले  :  क्या  खाद्य  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  सिल्वर  के  रामनगर  गोदाम  में  दुलाई  के  दौरान  हुई

 चावल  और  गेहूं  की  क्षति  की  पिछले  कई  वर्षों  की  बहुत  बड़ी  राशि  बट्टे  खाते  डाल  दी

 यदि  तो  इतनी  अधिक  क्षति  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  भेज  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जाच  कब  तक  पूरी  हो  जाने  क्री

 सम्भावना  है  ?

 सलाह  मन्त्रालय  के  राज्य  भन्‍त्री  तरभ  :  भारतीय  खाद्य  निगम  की

 परीक्षित  रिपोर्ट  के  अनुसार  पिछले  दस  वर्षों  के  दौरान  रामनगर  डिपो  में  मार्गस्थ  हानियां  धावल  के

 मामले  में  3.1  प्रतिशत  से  10  प्रतिशत  और  गेहूं  के  भामले  में  2.5  प्रतिशत  से  9.9  प्रतिशत  के  बीच

 घटती  बढ़ती  रही  हैं  ।  इन  हाभियों  को  बट्टेखाते  नहीं  डाला  गया  है  ।

 मार्गस्थ  हानियां  ड्राड-गेज  की  बेगनों  से  माल  उतार  कर  उसका  मीटर  गेज  की  वैगनों

 में  लदान  मीटर  गेज  की  पुरानी  वैगनों  का  इस्तेमाल  आ  दि  के  कारण  हुई  हैं  ।
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 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  मार्गेस्थ

 हानियों  और  भारतीय  खाद्य  निगम  के  संदेहास्पद  कमंचारियों  की  भूमिका  सहित  रामनगर  डिपों  में

 हानियों/गबन  की  जांच  करें  और  इस  सम्बन्ध  में  अनुवर्ती  कार्रवाई  करें  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  जांच  कार्य  पूरा  करने  के  लिए  कोई  निश्चित  मीयाद  नहीं
 बताई  है  ।

 हुआ  एक्सप्रेस  का  पुनः  चालू  किया  जाता

 1316.  श्री  सुत्रत  सु खर्जो  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उस्तर  पूर्व  सीमांत  पर  कटिहार  तथा  रंगापाड़ा  के  बीच  चलने  वाली  दुआसं
 रेलवे  एक्सप्रेस  को  रह  कर  दिया  गया

 यदिं  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इसे  पुनः  चालू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसे  कब  तक  पुनः  चालू  कर  दिया  और

 (=)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 कानून  और  व्यवस्था  की  खराब  स्थिति  और  असम  सरकार  द्वारा  असम  क्षेत्र  में  रात्रि

 में  गाड़ियां  चलाने  पर  लगाए  गए  प्रतिबन्धों  के  कारण  ।

 से  (¥)  इस  क्षेत्र  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  खराब  होने  के  फिलहाल

 इस  गाड़ी  को  पुनः  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राजस्थान  में  नई  रेल  लाइनें

 1317.  प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राजस्थान  में  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  का  है  जिनके  सम्बन्ध  में

 बिगत  में  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इन  पर  कितना  व्यय  होने  की  सम्भावना

 रेल  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लखनऊ-दुदवा  राष्ट्रीय  पार्क  लाइन

 1318.  डॉ०  जी०  एल०  कनौजिया  :  क्‍या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  उत्तर  प्रदेश  में  दुदवा  राष्ट्रीय  पार्क  लाइन

 को  मीटर  गेज  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  करने  का  प्रस्ताव  करती
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया क्या  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्‍या  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संसाधनों  की  तंगी  ।

 गुजरात  में  रूण  च्ोनी  मिलें

 1319,  श्री  छोतूभाई  गामोत  :

 श्री  महेश  कनोड़िया  :

 क्या  खास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  चीनी  मिलों  की  संख्या  क्‍या  है  तथा  उनमें  से  कितनी  मिलें  रुग्णावस्था

 में

 क्‍या  सरकार  को  गुजरात  सरकार  से  रुग्ण  चीनी  मिलों  को  पुनः  चालू  करने  हेतु  कोई
 प्रस्ताव/शापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  सरकार  द्वाशा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कितने

 प्रस्ताव/ज्ञापन  प्राप्त  किए  गए  हैं  ओर  सरकार  ने  अब  तक  ऐसी  कितनी  रुग्ण  चीनी  मिलों  को  पुनः

 चालू  किया  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण  :  गृजरात  राज्य  में  इस  समय  17

 संस्थापित  चीनी  फैक्ट्रियां  रुप्ण  औद्योगिक  कम्पती  1985  के

 उपबन्धों  के  तहत  जो  कम्पनियां  रुण्ण  हो  जाती  हैं  उनके  मामलों  को  ओऔद्योगिक  एवं  बित्तीय

 पुर्नानर्माण  बोर्ड  आई०  एफ०  आर०  )  को  भेज  दिया  जाता  उक्त  उपबन्धों  का  अब  विस्तार

 कर  दिया  गया  है  जिससे  कि  सरकारी  कम्पनियों  को  भी  इसमें  कवर  किया  जा  सके  |  बी०  आई०

 एफ०  आर०  ने  सूचित  किया  है  कि  गुजरात  राज्य  में  किसी  भी  रुग्ण  चीनी  मिल  के  मामले  को

 पंजीकृत  नहीं  किया  गया  है  ।

 से  गुजरात  राज्य  की  रुग्ण  चीनी  मिलों  के  पुनरुद्ठार  के  लिए  प्रान्त

 ज्ञापनों  से  सम्बन्धित  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  हाल  ही  में  कृषि  भवन  में  आग  लग

 जाने  के  कारण  सभी  संगत  रिकॉर्ड  नष्ट  हो  गए  थे  ।

 ]

 पीलिया  को  नई  ओषधि

 1320.  श्री  सुबत
 .

 डा०  असीम  बाला  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पीलिया  के  उपचार  हेतु  देश  में  किसी  नई  औषधि  को  तैयार  किया  गया  और
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 णणएएए
 —_—  जब  ae  —  ह७७छए्एणणएण  जा

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 हैं

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारशादेबोी
 :  और  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिधद  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्हें  ऐसी

 किसी  नई  औषध  की  जानकारी  नहीं  है  जिसका  पीलिया  का  उपचार  करने  के  लिए  इस  देश  में

 विकास  किया  गया  है  ।  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  और  ओषध  भारत  ने  भी  इसी  तरह
 की  सूचना  दी  भारतीय  सांब्यिकीय  संस्थान  और  स्कूल  ऑफ  ट्रोपिकल
 कलकत्ता  में  किए  गए  अध्ययनों  के  निष्क्र्षों  से पता  चलता  है  कि  की  पतियां  खाने  से  जिगर

 सम्बन्धी  रोगों  का  खतरा  कम  हो  सकता  है  ।  इंडियन  जर्नल॑  ऑफ  एक्सपेरिमेण्टल  बायोलाजी  में

 प्रकाशित  रिपोर्ट  के  अनुसार  यह  संरक्षणात्मक  प्रभाव  नीम  की  पत्तियों  मैं  ऐसे  वदा्थों  कै  समूह  के

 कारण  होता  है  जिसे  फ्लेबोनोल-ओ-ग्लाइकोसाइड्स  कहा  जाता

 हिन्दी  विद्यालयों  का  चयन

 1321.  श्री  प्रवोन  डेका  :  क्या  मानव  संसाधन  दिंकॉास  मंत्री  1!  अगस्त  ,  1992  के

 तारांकिस  प्रश्न  संख्या  503  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुदान  देने  के  लिए  संस्थाओं  के  चयन  में  दोषी  पाये  गये

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  और

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  अनियमितताओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  क्या  ठोस

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सासव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उंपमंत्रो
 :  और  केन्द्रीय  हिन्दी  निदेशालय  के  निदेशक  को  मामले  की  जांच  करने  और

 एक  रिफ़ोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 पुस्तकालथों  को  स्थिति

 11322.  श्री  वी०  कृष्ण  राव  :

 श्रीसती  बासवा  राजेश्वरी  :

 श्री  के०  एच०  मुनियप्पा  :

 गया  साथथ  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  पुस्तकालगों  की  क्रय  शक्ति  कम  हुई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 देश  में  पुस्तकालयों  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उंछानेका

 विचार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  से  उपसंत्री

 :  हां  ।

 बजट  में  स्थापना  लागत  में  बढ़ोत्तरी  और  पुस्तकों  तथा  पुस्तकालय  की  अन्य

 सामग्री  की  कीमतों  में  बुद्धि  इसके  लिए  मुख्य  उत्तरदायी  कारण  हैं  ।
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 करा  बा  जा  पाया  था

 पुस्तकालय  सम्बन्धित  संस्थाओं/संगठनों/विभागों/मंत्रालयों  के  स्वतंत्र  नियंत्रण  के

 अन्तर्गत  होते  हैं  और  देश  में  कोई  भी  एक  ऐसा  प्राधिकरण  नहीं  है  जिसका  सभी  पुस्तकालयों  पर

 नियंत्रण  हो  ।  पुस्तकालयों  की  स्थिति  में  सुधार  लाना  सम्बन्धित  मूल  निकायों  का  काम  है  ।  केन्द्र

 सरकार  ने  राजा  राममोहन  राय  पुस्तकालय  कलकत्ता  की  एक  स्वायस  संगठन  के  रूप  में

 स्थापना  की  है  जौ  अन्य  बातों  के  पुस्तकालय  की  सुक्धिओं  में  सुधार  लाने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  और  इस  क्षेत्र  के  स्वैज्छिक  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करठा  है  ।

 शिशुओं  ओर  माताओं  को  मृत्यु  दर

 1323.  श्री  मुकूल  बालकृष्ण  वासनिक  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्‍या  ओसत  शिशु  मृत्यु-दर  का  गत  तीन  वर्षों  का  राज्य-बार  म्पौरा

 क्‍या

 ह्थास्थ्य  और  फ्रिवार  छस्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  ड्रो०  के०  तारादेशी
 :  भारत  के  महापंजीयक  की  नमूता  पंजीयन  पद्धति  से  जन्म  के  समय  जीवन  प्रत्याशा

 तथा  शिशदर  के  अनुमान  उपलब्ध  हैं  ।  राज्यों  के  बारे  में  नमूना  पंजीय  पद्धति  से  उपलब्ध  1981-85

 की  अवधि  के  पांच  वर्षों  के  जन्म  के  समय  जीवन  प्रत्याशा  के  नवीनतम  अनुमान  संलग्न

 में  दिए  गए  हैं  ।  नमूना  पंजीयन  पद्धति  में  उपलब्ध  वर्ष  1988,  1989  और  1990  के  नवीनतम

 तीन  वर्षों  के  शिशु  मृत्युदर  के  राज्यवार  अनुमान  संलग्न  विवरण-ा  में  दिए  गए  नमूना

 पंजीयन  पड़ति  से  मातु  मृत्युदर  के  अनुमान  प्राप्त  नहीं  होते  हैं  ।

 छम्म  के  समय  जीवन  प्रत्थशशा  के  राज्यवार  अनुमान  (1981-85)  जन्म  के  सस्स्य

 जीवन  प्रत्याशा  (1981-85  बर्षों

 ते  क००म  का

 ऋ०सं०  राज्य  व्यक्ति
 ______  ७9७  र क्‍चचखखंंि----त+त3त+

 2  3

 2.  आंध्र  प्रदेश  58.4

 2.  असम  52.8

 3.  बिहार  52.8

 4.  गुजरात
 57.6

 है  5.  हरियाणा  60.3

 6.  कर्नाटक  60.6

 7.  केरल  68.4

 8.  मध्य  प्रदेश  60.6

 9.  महाराष्ट्र  60.6

 0.  उड़ीसा  53.0
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 _ 1
 2  |

 11.  पंजाब  63.1

 कर

 12.  राजस्थान  53.5

 13.  तमिलनादु  56.9

 14.  उत्तर  प्रदेश  50.0

 15.  पश्चिम  बंगाल  37.4

 शिशु  मृत्यु  दर  के  राज्यवार  अनुमान  1988-90

 राज्य
 __  1000  जीवित  जल्मों पर  शिशु  मुत्युदर

 1988  1989  1990

 ॥।॒
 2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  83  81  70

 2  असम  99  91  476

 3.  बिहार  भा  91  75

 4.  गुजरात  90  86  72

 5.  हरियाणा  90  82  69

 6  हिमाचल  प्रदेश  80  75  69

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  71  66  70

 8.  कर्नाटक  74  80  70

 9.  केरल  28  21  17

 10.  मध्य  प्रदेश  121  117  111

 11.  महाराष्ट्र  68  59  58

 12.  उड़ीसा  122  121  122

 15.  पंजाब  62  64  61

 14.  राजस्थान  103  96  84

 15.  तमिलनाडु  74  68  59

 16.  उत्तर  प्रदेश  124  118  99

 17.  पश्चिम  बंगाल  69  77  645



 16  1914  लिखित  रत्तर

 धभरोपण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  धनराशि  हुविशियोग

 1324.  श्रीमती  शीला  गौतस  :

 श्रीमती  भावना  चिललिया  :

 श्री  राजेश  कुमार  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मन्‍्त्री  6  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  2272  के  उत्तर  में

 यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 धनराशि  के  दुविनियोग  के  कितने  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  आये  और

 इस  संम्धन्ध  में  सरकार  द्वारी  गया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 मानव  संसाधम  विकास  मन्‍्त्री  अर्जुन  :  और  वंनीकरण/वृक्षारौपण
 कार्यकलापों  के  लिए  दी  गई  धनराशि  की  दुविनियोग  सम्बन्धी  माम॑लों  की  सूंचघना  कैरल  वने  और

 वन्यजीव  विभाग  तथा  नागालैंड  वन  विभाग  को  छोड़कर  किसी  अन्य  राज्य  सरकार  द्वारा  नहीं  दी  गई

 है  ।  उक्त  दोनों  राज्य  सरकारों  द्वारा  आवश्यक  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 पश्चिम  धंधाल  में  क्रीड़ा  परित्तर

 324.  आओ  संत्यगौपाय  सिंझ्  :  क्या  सानव  संसाधन  जिकाते  मल्ी  यह॑  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  हल्दिया  में  एक  फ्रीड़ा  पर्सिर  की
 स्थापना  करने  हेतु  वित्तीय

 सहायता  देने  पर  सरकार  सहमत  हो  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  सन्‍्त्री  अर्जुन  :  नहीं  ॥

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण को  हल्दियाँ  अधिसाचित  क्षैत्र  प्राधिकरण  से  सन्दर्भ

 प्राप्त  हुआ  जिसमें  उन्होंने  अपने  गैर-आवासीय  प्रशिक्षण  शिविर  को  खेल  परियोजना  विकास  क्षेत्र

 केन्द्र  में  परिवर्तित  करने  का  अनुरोध  किया  प्रस्ताव  पर  विचार  उस  समय  कियां  जब

 वह  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  किया  जाएगा  |

 सिबनी  में  सड़क  उपरिपुल

 1326.  कुमारी  विसला  धर्मा  :  क्या  रेल  सम्जी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  के  सिथनी  जिले  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं्या  27  पर  सड़क

 उपरिपुल  के  निर्माण  के  बारे में  संसद  सदस्यों  से
 कोई

 अनुरोध  प्राप्त  हुए
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 निजता लत  तन  किन  अल  5  निया

 यदि  तो  इस  बारे  में  की  गई  कार्रवाई  का  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  हस  प्रकार  का  पुल  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इत्का  निर्माण  कब  तक  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  मह्लिकार्जुन

 से  (3)  संसद  सदस्यों  के  अभ्यावेदनों  के  प्रत्युत्तर  में  रेल  राज्य  मन्त्री  ने  1989  में

 मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मन्‍्त्री  को  लिखा  था  कि  वह  भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  अनुमोदन  से  इस  स्थान
 में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  ऊपरी  सड़क  पुल  के  तिर्माण  के  प्रस्ताव  को  प्रायोजित  करें  ।  रेल  राज्य
 मन्त्री  ने  यह  भी  उल्लेख  किया  था  कि  यदि  राज्य  सरकार  ऐसा  करती  है  तो  रेलें  इस  काम  को  निर्माण

 कार्य  क्रम  में  बिना  बारी  के  शामिल  करने  पर  भी  विचार  कर  सकती  हैं  ।  राज्य  सरकार  ने  अभी  तक
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  किया  है  ।

 |

 मंगलौर-संसूर  रेल  लाइन

 1327.  श्री  वी०  घनंजय  कुमार  :  क्‍या  रेल  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मंगलौर  और  मैसूर  के  बीच  बरास्ता  कोडागु  एक  नई  रेल  लाइन  बिछाने  का

 कोई  प्रस्ताव

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही

 रेल  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  और  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  लाश  निगम  द्वारा  गृहों/भवनों  को  फिराए  पर  लिया  जाता

 1328.  अ्रीसती  सूर्यकास्ता  पाटील  :

 की  शिवलाल  नागजीभाई  बेकारिया  :

 क्या  स्थाह्य  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  खाद्यान्नों  के  भण्डारण  के  लिए  समयबद्ध  पटटे  पर  तथा
 मासिक  किराए  के  आधार  पर  अधिकतर  गृहों/भवनों  को  किराए  पर  लेता

 )  यदि  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अधिकार  में  दक्षिणी  दिल्ली  में  ऐसी  संपत्तियों
 की  भवन  वार  संख्या  क्या  है  जिनकी  पट्टा  अवधि  निकल  चुकी  इनका  समयबद्ध  पट्टा  सीमा
 तथा  प्रत्येक  मामले  में  तिथि  निकल  जाने  का  ब्यौरा  क्‍या

 )  इन  सम्पत्तियों  को कब  तक  खाली  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 है
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 खास  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तरण  :  हां  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्यान्तों  का  भंडारण  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  दक्षिण
 दिल्ली  में  कोई  मकात/बिल्डिग  किराये  पर  नहीं  ली  गई  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा
 दक्षिण  दिल्‍ली  में  विभिम्न  परियोजनाओं  के  लिए  किराये  पर  ली  गई  बिल्डिगों/मकानों  के  बारे  में

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 और  उपाबंध  के  क्रम  संखया  3  और  4  में  उल्लिखित  बिल्डिगों/मकानों  के  मालिक

 ही  अपने  परिसरों  को  अपनी  व्यक्तिगत  जरूरतों  के  लिए  खाली  करवाने  के  लिए  अनुरोध  कर  रहे

 चूंकि  इन  दोनों  परिसरों  का  उपयोग  नियम  द्वारा  आयोजित  विभिन्‍न  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  के  दौरान
 निगम  के  अधिकारियों  को  रखने  के  प्रयोजन  हेतु  किया  जा  रहा  इसलिए  इन्हें  उस  समय  तक
 खाली  करना  सम्भव  नहीं  है  जब  तक  भारतीय  खाद्य  निगम  का  गुड़गांव  में  स्वयं  का  अपना  प्रशिक्षण
 काम्प्लेक्स  उपलब्ध  नहीं  हो  जाता  इस  काम्प्लेक्स  का  निर्माण  कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 विधरण

 क्रम  सं०  सम्पत्ति  का  ब्यौरा  प्रयोजन  पट्टा  समाष्स  होने  की

 तारीख

 1  रे  5]  4

 1.  एस०  एफ०  एस०  वरिष्ठ  अधिकारी  के  30-11-199 2

 2.  सरिता  वरिष्ठ  अधिकारी  के  6-1-1994
 नई  दिल्‍ली  आवास  के  लिए

 3.  ईस्ट  आफ  प्रशिक्षण  के  प्रयोजन  के  लिए  6-2-1980
 नई  दिल्ली  समस्त  भारत  से  आने  वाले

 प्रशिक्षणाथियों  के  ठहरने  के  लिए

 4.  ईस्ट  आफ  प्रशिक्षण  के  प्रयोजन  के  लिए  31-12-1982
 नई  बिल्ली  समस्त  भारत  से  आने  वाले

 प्रशिक्षणाथियों  के  ठहरने  के  लिए

 5.  5,  कम्यूनिटी  ईस्ट  आफ  केन्द्रीय  प्रशिक्षण  5-1-1984
 नई  दिल्ली  संस्थान  का  कार्यालय

 6.  बिल्डिंग  नं०  44,  दीनार  कार्यकारी  निदेशक  के  1.

 नेहरू  नई  दिल्ली  कार्यालय  भारतीय  खाद्य  निगम  के

 फ्लैट्स  परियोजना  कार्यान्वयन  प्रभाग  के  लिए

 7.  बिल्डिग  न॑  डी०  डी०  लिय  के  लिए है

 नेहरू  €  १-६.  लिल्‍ल नेहरू  नई  दिल

 +  ---3  फ्लैट्स
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 सिखित  उतर  1  1992

 बुक्षों  ओर  पोधों  सें  रहस्यमयी  बोमारी

 1329.  करी  ब्रेश्नो  अक्स  लिह  :

 थी  रतिलाल  धर्मा  :

 श्री  गुददास  कासत  :

 क्या  क्षयविफ्त  ओर  बत  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  पर्षतीय  विशेष  रूप  से  फूलों  को  घाटी  वृक्षों  और  पौधों
 में  एक  रहस्यममी  बीभारी  फैल  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 मसनथ  संसाघन  शिकास  सन्त्री  अर्जून  :  वन  अनुसन्धान  देहरादून
 के  पता  लगाजा  है  कवि  उत्तर  प्रदेश  के  चीड़  के  वनों  में  फफूंद  की  लौम  बीमारियां  व्यापक  रूप  से
 फंली  हैं  ।

 दो  बीमारियां  चीड़  की  पत्तियों  से  सम्बन्धित  जिनके  कारण  पत्तिमां  पीली
 पड़ने  लगती  हैं  और  पत्तियों  के  मुरझ्ा  जान  से  प्रकाश  संश्लेषण  नहीं  हो  पाता  तथा  इस  प्रकार  वुक्ष
 का  चिक्रास  रुक  जाता  तीसरी  बीमारी  अर्थात्‌  चीड़  के  तन  मं  फफोले  बन  जाने  से  वृक्ष  के  सनों
 के  रोग  से  घिर  जाने  के  कारण  पत्तियां  पीली  पड़  जाती  हैं  और  परिणामस्वरूप  थे  मुरक्षा  जाती  हैं  ।

 क्षम  अनुसन्धान  संस्थान  के  वैज्ञानिकों  के  एक  दल  ने  यह  भी  थाया  है  कि  फूलों  की  धाठी
 में  पोलोगोनम  और  इम्पेसिएण्ट  जैसी  कुछ  प्रजातियों  की  आबादी  बहुत  अधिक  अढ़  गई  जिन्होंने

 क्रम्प्र  श्रौध्रों  को  ढक  दिया  इसके  परिणाप्रस्थरूप  घाटो  भ  प्रजातिमों  की  जेब  विविधता  में  करी

 आ  सकती  है  ।

 वन  अनुसन्धान  संस्थान  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  पेड़ों  की  कटाई  को  रोक  कर  बीमारियों

 के  कैलाब  को  रोकने  के  लिए  बुलेशिनਂ  के  जरिए  राज्य  सरकार  को  चेताद़मी  दी  वन्त

 अनुसन्धान  संस्थान  कुछ  फफूंद  लाशक  दवाइयों  का  परीक्षण  कर  रहा  है  ।  परीक्षणों  के  ब्रिशामों  के

 आधार  पर  राज्य  कम  प्राधिकारियों  को  हनका  उपयोग  बड़ें  पैमाने  पर  करने  की  सलाह  दी

 जाएगी  ।

 अकादमियों  को  केन्द्रीय  अनुवान

 1330.  श्रीसती  सुमित्रा  सहाजन  :

 श्री  सत्यनारामण  जटिया  :

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  सांस्कृतिक  परिषदों  तथा  संग्रहालयों  के  नाम  क्या  हैं  जिनको  आर्थिक

 सहायता/अनुदान  हेतु  मध्य  प्रदेश  सरकार  और  अन्य  राज्य  सरकाशों  ने  केन्द्र  सरकार  को  प्रस्ताव
 भेजा
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 कृग्रा  प्रस्तावों  को  मंजूर  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विमाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 :  से  वर्ष  1991-92  के  लिए  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  सभा

 वटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ]

 रेफरल  अस्वतत्त

 1331.  रा०  असीम  आला  :

 करे  अजब  अुजोक्कल्याय  :

 प्रो०  सुशाम्त  चकऋरबतों  :

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  ;

 ओमतो  सालिनो  भट्टाचार्य  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  21  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संथ्या
 1965  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्षद्मा  केन्द्रीय  सरकार  के  नियन्त्रणाधीन  रेफरल  अस्पतालों  के  बारे  में  आवश्यक  सूचना
 एकत्रित  कर  ली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्ली  के  पैटर्न  पर  इस  प्रकार  के
 -  अस्पताल  स्थापित  किए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डौ०  के०  तारादेबी
 :  ओर  पूरी  सूचता  अभी  एकत्र  को  जानी  है  ।

 और  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्‍ली  के  धैटन  पर  रैफरश

 अस्पताल  खोलने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भारतोत  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  मंबिरों/स्मारकों  का  रलरक्ष  :

 1332.  डा०  के०  बी०  आर०  चौधरी

 भी  सुद्दास  कासत  :

 क्या  सानव  संसाधन  जिकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  देश  के  राज्यवार  और  संध  राज्य  क्षेत्र  वार

 कितने  मंदिरों/स्मारकों  का  रखरखाव  किया  जा  रहा

 सरकार  ने  उनके  उचित  रखरखाव  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं/उठाने  का  विचार

 और
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 1991-92  और  1992-93  के  दौरान  इस  प्रयोजना्थ  ख  की  गई  धनराशि  का

 सानब  संसाधन  विकास  मंत्रालय  बिभाग  एवं  संस्कृति  में  उंपमंत्रो
 :  केन्द्रीय  संरक्षित  स्मारकों/स्थलों  की  राज्य-वार  और  संघ  शासित  क्षेत्र-वार  संख्या

 संलग्न  विवरण  के  अनुसार

 केन्द्रीय  संरक्षित  स्मारकों/स्थलों  के  वाधिक  रखरखाव  ओर  देखभाल  के

 स्मारकों,का  संरचनात्मक  रासायनिक  परिरक्षण  और  पर्यावरणिक  विकास  उनकी

 आवश्यकताओं  और  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  किया  जाता  तथावि  उचित  रखरखाव
 और  देखभाल  का  कार्य  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  ।

 वर्ष  1991-92  हेतु  राज्य-बार  केन्द्रीय  संरक्षित  स्मारकों  के  संरक्षण  और
 परिरक्षण  पर  हुआ  व्यय  तथा  वर्ष  1992-93  हेतु  धन-आवंटन  संलग्न  विवरण  और
 के  अनुर  सार  हैं  ।

 विधरण

 केन्द्रीय  संरक्षित  स्मारकों/स्थलों  की  राज्य-वार  और  संघ-शासित  क्षेत्र-आर  सूची  निम्न

 प्रकार  है  :

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  स्मारकों/स्थलों  की  संख्या

 2

 आंध्र  प्रदेश  134

 असम  49

 अरुणाचल  प्रदेश  3

 बिहार  77

 दिल्ली  166

 दमन  व  दीव  9

 गोवा  है  25

 गुजरात  199

 हरियाणा  88

 हिमाचल  प्रदेश  35

 जम्मू  व  कश्मीर  63

 कर्नाटक  505

 केरल  28

 2922
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 ॥  2

 मध्य  प्रदेश  324

 महाराष्ट्र  284

 ।

 मेघालय

 सागालैंड  4

 उड़ीसा  68

 पांडिचेरी  8

 पंजाब  24

 राजस्थान  151

 सिक्किम  3

 तमिलनाडु  403

 त्रिपुरा  5

 उत्तर  प्रदेश  783

 पश्चिम  बंगाल  113

 कुल  3562

 विवरण

 केलीय  संरक्षित  स्मारकों  के  संरक्षण  और  परिरक्षण  पर  बर्द  1991-92
 के  दौरान  हुआ  व्यय

 धारा

 ऋ०  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  नाम  व्यय

 नि  ििििििजि-त॥/त_ततवन-+  मनननमनन-न-न-न-+ मनन  a

 1  2  3

 आंध्र  प्रदेश  40,99,912

 2  असम  22,94,135

 3  अरुणाचल  प्रदेश  7,95,912

 4.  बिहार  48,39,141

 5  दिल्ली  86,50,000

 6  दमन  व  दीव  4,26,071

 223
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 ]  2  3

 7.  गोवा  12,90,801

 8.  गुजरात  28,01,827

 9
 हरियाणा  21,90,594

 10.  हिमाचल  प्रदेश  22,16,719

 11.  जम्मू  व  कश्मीर  34,02,342

 12.  कर्नाटक  79,38,716

 13  केरल  4,8  3,203

 मध्य  प्रदेश  68,95,660

 15.  महाराष्ट्र  33,89,9  89

 16.  मणिपुर  9,997

 17.  मेघालय  38,997

 18  नागालैंड  .  31,500

 19.  उड़ीसा  41,94,033

 20.  पांडिचेरी  1,41,613

 21.  पंजाब  12,17,713

 22.  राजस्थांग  32,68,164

 23.  सिक्किम  शून्य

 24.  तमिलनाडु  67,66,700

 25.  त्रिपुरा  “10,207

 26.  उत्तर  प्रदेश  1,27,75,318

 27.  पश्चिम  बंगाल  40,35,075

 पु

 जर्णष  1992-93  के  लिए  राज्य-वार  धन-आबंटन  निम्त  प्रकार  है

 को०  सै ं6  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  आवंटन  (eo  लाखों

 1  2...
 न  जन

 3

 1.  आर  प्रदेश  .,  40.00

 .2..  असंम  18.00

 3.  ज्ैँणाचल  प्रदेश  8.00
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 2  3

 4...  बिहार  99.00

 5.  दिल्ली

 76.  चैक थे  रीिय  ३.90

 7.  गोवा

 8...  गुजरात  36.00

 9...  हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश
 22.00

 जम्मू  व  कश्मीर  "39.00

 कर्नाटक  74:25

 केरल

 मध्य  प्रदेश  59.25

 महाराष्ट्र  47.36

 भंजिपुर

 सैधालय  00.20

 नागार्लण्ड  *  00.50

 9०...  उड़ीसा  49:00

 90...  पॉडियिरी  3.00

 पंजाब

 22.  राजस्थान
 36.00

 23...  सिक्किम

 24...  तमिलनादु
 49.00

 25.  जिपुरा
 00.60

 ४26.  उत्तर  पंदेश

 27.  पश्चिम  बंगाल  34.00

 _  |  ..  विनिनलीकी

 यात्री  किराये को  पृक्तिसंगत  धंसॉनां

 5.  डा०  बसन्‍्त  पार  :  कया  रेल  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रथम  श्रेणी  और  वतानुकूलिंत  संधारी  डिभ्बों  और  दूसेरी  श्रेणी
 के

 सवारी  डिब्बों  की

 पृथक-प्‌ृथक॑  संयरेलन  जात

 डिब्बों



 लिखित  उत्तर  Nasal
 न  - ५५-न-न--ननननननननम-नमनानन-न-नानननकननन+नन+न  नम  निर्धारित  न  कमनमननननननननननननन  न  न  नमन  कननीनननननन  न  +  कक  नमन  न  नन॑न-नननननननननननननणयनयण----]3....न्‍+55ऑ  करा

 क्‍या  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  यात्री  किराये  निर्धारित  करने  में  मानदंडों  के  रूप  में  संचालन

 लागत  पर  विचार  किया  जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  सम्श्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  वर्ष  की  दर्जे-वार  प्रति

 वाहन  कि०  मी०  लागत  उपलब्ध  इस  प्रकार  थी  :

 रुपयों

 मेल/एक्सप्रेस  सेवाएं/दर्जा  ब०  ला०  मी०  ला०

 ब्तानुकूल  पहला  दर्जा  4.73  4.55

 पहला  दर्जा
 3.64  4.58

 वातानुकूल  शय  नयान  4.38  9.29

 वातानुकूल  कुर्सीयान  3.88  5.12

 दूसरा  दर्जा  3.88
 काया  ८४  भय

 से  विभिन्‍न  दर्जों  के  लिए  यात्री  किराए  यातायात  की  अदायगी  क्षमता  एवं  साधन
 सामग्री  की  लागत  में  आम  वृद्धि  के  सिद्धांत  के  आधार  पर  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।

 उड़ीसा  में  खाबल  ओर  गेहूं  का  भण्डार

 1334.  श्री  के०  पी०  सिंह  देव  :  क्‍या  खाद्य  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  को  उड़ीसा  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  विभिन्‍न  डिपुओं  में  बरावल  और

 गेहूं  के  पर्याप्त  भंडार  उपलब्ध

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उड़ीसा  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  विभिन्‍न  डिपुओं  में  चावल  का  पर्याप्त  भंडार

 रखने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तरुण  :  से  हां  ।  पहली
 1992  को  स्थिति  के  अनुसार  36,300  मीटरी  टन  चावल  और  20,000  मीटरी  टन  गेहूं  के
 मासिक  आवंटनों  के  प्रति  उड़ीसा  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  विभिन्‍न  डिपुओं  में  63,095  मीटरी
 टन  चावल  और  23,174  मीटरी  टन  गेहूं  उपलब्ध  था  ।

 ह

 भारतीय  खाद्य  निगम  की  प्रत्येक  मास  चावल  और  गेहूं  का  संचलन  करने  की  योजना  है  और

 बह  यथापेक्षित  स्टाक  विभिन्न  डिपुओं  को  भेजता  है  ।

 ]

 ब्ेतूल  ओर  होशंग्राथाद  के  बीच  सासिक  पास  सुविधा  |

 1335.  श्री  असलस  शेर  खां  :  क्‍या  रेल  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 कया  संरकार  का  विचार  मासिक  रेल  पास  धारकों  को  इन  टिकटों  को  जारी  करने  के

 लिए  161  कि०  मी०  की  न्यूनतम  दूरी  यात्रा  में  छूट  देकर  मध्य  प्रदेश  के  बेतूल  और  होशंगाबाद
 क्षेत्रों  स ेगुजरने  वाली  लम्बी  दूरी  की  कुछ  गाड़ियों  में  यात्रा  करने  की  अनुमति  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मम्त्रालय  में  राज्य  मल्जी  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 गोलकंडा  किले  के  भीतर  को  भूसि  हथियाना

 1336  श्री  दसाजेयं  बंडाक  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  हैदराबाद  में  गोलकुंडा  किले  के  भीतर  की  भूमि  सहित  पुरातत्व  महत्व  की  भूमि
 माफिया  द्वारा  हथियाया  और  बेचा  जा  रहा  और

 यदि  तो  पुरातत्व  महत्व  के  स्मारक  संरक्षण  अधिनियम  के  अंतर्गत  संरक्षित

 गोलकूंडा  किले  के  भीतर  की  भूमि  को  हस  प्रकार  के  कब्जे  से  बचाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  सम्त्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपभन्‍्त्री
 :  और  हैदराबाद  स्थित  पुरातत्व  के  क्षेत्र  में  ज्यादा  अतिक्रमण  हुए  हैं  जिनमें

 गोलकूंडा  किले  के  अन्दर  के  अतिक्रमण  भी  शामिल  भांरतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  इन्हें  हटाने
 और  आगे  अतिक्रमणों  को  रोकने  के  लिए  कानून  के  अनुसार  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गई

 कंडा  किले  के  कुछ  अतिक्रमणों  को  हटा  दिया  गया  है  ।
 ह

 बुक  किये  गए  सासान  को  चोरी

 1337.  प्रो०  धुशास्त  चक्रवर्तों  :  क्‍या  रेल  सन्त्री  यह  बताने  की  कृप्रा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  द्वारा  बुक  किए  गए  सामान  की  दुलाई  के  दोरान  अथवा  गंतव्य  स्थानों  पर

 चोरी  हो  जाने  के  तरीके  की  जांच  करने  हेतु  रेलवे  द्वारा  भी  किसी  मामले  में  अध्ययन  किया  गया

 और

 यदि  तो  इस  अध्ययन  के  कया  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  हां  ।

 हमारे  अध्ययनों  से  पता  चला  है  कि  अपराधी  बुक  किए  गए  माल  की  चोरी  करने  की

 अपनी  कायें-प्रणाली  लगातार  बदलते  रहते  सामान्यतः  माल  डिब्बों/ब्रेकपातों  को  खालन  के  दौरान

 परिवहन  के  समय  तथा  यार्डों  में  तोड़चर  चोरियां  की  जाती  चोरी  करते  समय  वे  कभी-कभी  माल

 डिब्बों  की  सील  के  साथ  छेड़छाड़  करते  हैं  ।  अपराधी  प्रायः  माल  डिब्यों  के  दरवाजों  के  बीच  खाली

 जगह  से  तथा  माल  डिब्बों  के  पेनलों  को  काटकर  तिलहन  आदि  जैसे  माल  की  चोरी  भी

 करते

 227
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 गंक़व्य  स्वतः  पर  फिद्ूसें  ऋद्धि  कहश  पासंस

 का्यर्याज्षमों  से  कुछ  चोरिजां  हो  ही  जाती  हैं  ।

 अपराधियों  की  भोरी  करने  की  कार्ब-प्रणली  की'सम्मस-समयਂ  मंड्ल/शैत्रीय  रेलों  तथा

 बोर्ड  स्तर  पर  समीक्षा  की  जाती  प्रणालियों  अथवा  सुरक्षा  बलों  की  तैनाती  में  पाई  जाने  वाशीਂ

 ख्वामियों  को  दूर  कर  विया  जाता  है  |

 यम  ३$फरी/कर'  सतलंत्रलः

 1338.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 भीमती  मालिनी  भट्टालार्य  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मन्ज्नी  यह  बत्मने  की,कृफ़  करेंरे  :

 क्‍या  शहरी  और  निर्धनों  में  लोकप्रिय  योजना  को  पूरा,करने  हेतु  विभिन्‍न
 राज्य  सरकारों  द्वारा  वन  1980  का  उल्लंघन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्य्रा

 इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्य्मा:उपन्रारात्मकू  कदम  उद़ाए.गए

 सामव्  मनन्‍्त्री  अजब  कट  चल  भूजल  को:किसी  भी

 प्रक्तर  वर्तेशर  प्रमोजतों  लिए  उपग्रोम्र  लक््मे  के  अधिनिममाः  1980  के

 अन्तर्गत  केन्द्र  सरकार  की  पूर्व  मजूरी  लेनी  अपेक्षित  है  ।  केन्द्र  सरकार  के  ध्यान  में  ऐसे  कई  उवाहरक्षਂ

 बह  इस  अध्नितिमम्  के  अंतरात  सरक्तार  की  मंजूरी  प्रग॒प्तਂ  किए  बिता  ही  वनेतर

 अ्ग्नेजतों  के  लिए  वत  सूमि,के  की  अनुसूति  दी  गई  मामलों  राज्य/संक्र,
 राज्य  क्षेन्नों  सरकारों  से  कहा  गया  कि  वे  उत्लंक़ब  का  उत्तरदायित्व>तिप्तएरित
 करें  ।  ऐसे  वनेतर  प्रग्नोजनों  लिए  वनश्ूभि  उप्लोस़  बारे  में,अत्तिम  निर्णत  हड
 प्रकार  की  संबंधित  संपूर्ण  जानकारी  पर  विचार  करने  के  बाद  लिया  जिसमें  अधिनिक्रम  .

 उल्लंघन  की  परिस्थितियां  तथा  बन  अधिनियम  के  उल्लंघन  के  लिए  दोषी  पाए  गए
 अधिकारियों  के  विरुद्ध  की  गई  का  रंगाई*शक्ष्मिलः  है|

 हिंखी  विश्वविद्यालय

 1339.  श्री  अ्जुब  सिंह  यादव
 :

 करी  लाल  आाब्‌  राप  :

 क्या  सानथ  संसाधन  जिकास  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :  क्या  देश  में  एक  हिंन्दी  विश्वविद्यालय  खोलने  का  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  तद्संबंश्री  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  प्रयास  कर  रही  *

 आाज़ब  विक्रास  भन्‍्त्रालय  विभाग  में  उधलंत्री
 :  से  सरकार

 ने
 अंतर्राष्ट्रीय  हिंदी  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  ल्लिए

 2285.
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 बा  ——

 उम्के  सकता  विसीयः  भरे  संलेश्ञ  ऑकःमाहों।क्रे  सलाह  देने  के
 डा४  किंग  संगज़ः सिह  की  एफ  सचित्ति  कठित नव  शमिकि  से

 ॥नितिटे  हीना  महीते  मर्म्ान्रः  के
 अग्रसी  प्रस्कुतत-करनेंका  अलुरोजश  फिक्ष  शाला

 उड़ीसा  के  लिए  जल-मल  निकास  व्यवस्था  संबंधी  मोजना

 1340.  डा०  कार्तिकेश्वर  पाज्न  :  क्‍या  पर्यावरण  और  थम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ०

 क्या  उड़ीसा  लिक्  जल-मलਂ  मिकास  व्यवस्था  कीं'कुछ  बोजनाए  माठकीं!पंचवर्षीय

 योजना  में  शामिल  किए  जरने  हेतु  उतके  मंत्रालय'केਂ  पास/लंबिंत-पढ़ी

 यदि  तो  तस्संजंधी  म्वौरा'गवा  है  तथा  अनुभाक्तः  किलतों  घमराशि  व्यय
 और

 .  इन  मोजन्यभों  को  आठकीं  पंचक्र्न्‍्षीेय  में  शहित्र  'सरसिल/करते-के/लिझ!कमा  कदम

 उक़ाए  गए

 अायक/संस्तक्त  मंत्री  सितु

 और  प्रश्त-नहीं  उठता  ।

 रेल  मरम्मत  प्र

 1341.  श्री  रमेश  लेन्निसला  :  रेल  भमम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  रेल  कोच  मरम्मत  परिसर  की  स्थापना  करने  का  कोई  भ्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  भम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  :  जी  बढ़े  हुए  यात्री

 यातायात  को  संभालने  के  लिए  कोचीन  हांवर/एर्णाकुलम  कोचिंग  डिपीਂ  का*बिंस्सारਂ  किया  जा

 3.46  करोड़  रुपये  की  लागत  से  एर्णाकुलम  में  अनुरक्षण  सुबिज्वा्त्रें  के  शिस्तक
 स्वीकृति  दे  दी  गयी  निर्माण  कार्य  पहले  ही  शुरू  हो  चुका

 कोग्रले-की  अलाईके  लिए  गुक्रराह़  वेक्षत की

 1342.  ञओरी  हरिन  पाठक  :  क्‍या  रेल  यह  बताते  की  कृपा  कज़ेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सत्य  है  कि  कोयले  का  वर्तमान  कोटा  गुजरात  राज्य  की  आवश्यकता

 को  पूरा  करनें  के  लिए  अपर्याप्त

 क्‍या  कोयला  वैगनों  कौ  आपूर्ति  के  लिए  राज्य  उद्योगों  ने  राज्य  सरकार  के“मशध्यम  से

 केन्द्र  सरकार  से  कई  बार  सम्पर्क  किया  और

 यदि  तो
 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया



 लिखित  उतर  )

 रेल  भगधालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  :  से  गुजरात  में  उद्योगों  को  रेल
 द्वारा  कोयले  की  आपूर्ति  बढ़ाने  के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  गुजरात  को  कोयले  की  आपूर्ति
 साउथ  ईस्ट  एवं  बेस्टन  कोलफील्ड्स  लि०  द्वारा  की  जाती  है  ।  ये  कोलफील्ड्स  पहले  से  ही  अत्यधिक
 मात्रा  में  बुक  हैं  तथा  ताप  बिजली  उवंरक  आदि  जैसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के

 लिए  उनके  पास  बहुत  बड़े  कार्यक्रम  हैं  ।  इन  उच्च  प्राथमिकता  वाले  उपयोगताओं  की  मांग  पूरी  करने

 के  बाद  शेष  कोयला  अन्य  उद्योगों  में  बराबर-बराबर  आवंटित  किया  जाता  है  |

 महाराष्ट्र  में  लेबी  चोनी  के  जोन

 1343.  श्री  बसा  सेघे  :  क्‍या  खाद्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  लेवी  चीनी  के

 प्रयोजनार्थ  महाराष्ट्र  को इस  समय  के  दो  जोनों  के  बजाय  तीन  जोनों  में  विभाजित  किया

 यदि  तो  सरकार  ने  पर  क्या  कार्यवाही  की  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  तरुण  :  से  लेवी  चीनी  मूल्य  निर्धारण

 के  प्रयोजनार्थ  महाराष्ट्र  को  इस  समय  के  दो  जोनों  के  बजाय  जोनों  में  विभाजित  करने  के

 सम्बन्ध  में  फिलहाल  महाराष्ट्र  सरकार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  दक्षिण  महाराष्ट्र
 को  दो  जोनों  में  विभाजित  करने  का  मामला  औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  आई०  सी०

 को  भेज  विया  गया  है  जिसे  चीनी  वर्ष  1993-94  से  1995-96  तक  के  लिए  लेवी  चीनी  के

 मूल्य  निर्धारण  हेतु  चीनी  उद्योग  की  लागत  संरचना  पर  एक  अन्वेषण  करने  को  कहा  गया

 पेस  मेकर  बेक

 1344,  श्री  सत्यदेव  सिह  :

 री  राजेख  अग्निहोत्रो  :

 क्या  स्वस्थ्य  और  परिणार  कल्याण  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गरीब  ओर  जरूरतमंद  रोगियों  के  लिए  देश  में  एक  पेस

 मेकर  बैंक  खोलने  का

 यदि  तो  तत्संम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उक्त  बैंक  को  किसी  विदेशी  सहायता  से  खोले  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पेस  मेकर  वैंक  से  कितने  हृदय  रोगियों  को  छःਂ  मिलने  की  संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  कल्याण  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  डी०  के०  तारादेबी

 :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 से  ये  प्रश्त  नहीं  उठत े।
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 ]  हर

 शिक्षा  का  अधिकार

 1345.  भरी  चित्त  असु  :

 श्री  थोर  सिह  महतो  :

 क्या  सानथ  संसाधन  विकास  मस्त्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  का  अधिकारਂ  के  सम्बन्ध  में  30  1992  को  उच्चतम

 न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  निर्णय  की  कठिनाइयों  की  अब  तक  जांच  कर  ली  ओर

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 सासव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपसस्त्री
 :  और  अनेक  निजी  संस्थाओं  के  प्रबन्धकों  ने  कुमारी  मोहिनी  जैन  बनाम

 कर्नाटक  राज्य  के  मामले  में  30  1992  को  दिये  गये  उच्चतम  न्यायालय  के  फैसले  को  चुनौती
 दी  है  और  उच्चयम  न्यायालय  इस  मामले  की  समीक्षा  कर  रहा

 राजकोट  में  सोराष्ट्र  मेल  के  सवारी  डिब्बों  को  अलग  करना

 1346.  श्री  चम्रेश  पटेल  :  क्‍या  रेल  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सौराष्ट्र  मेल  में  दूसरी  श्रेणी  और  डबल  डेकर  के  शयनयान  सवारी

 डिब्बों  को  राजकोट  में  अलग  कर  दिया  जाता  है  तथा  हापा  तक  नहीं  यलाया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  उपरोक्त  सवारी  डिब्बों  को  हापा  तक  चलाये

 जाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  से  राजकोट  से  प्रारम्भ  होने
 वाले  यातायात  के  लिए  सौराष्ट्र  मेल  के  17  सबारी  डिब्बों  भें  से  7  सबारी  डिब्बे  राजकोट  में

 हटाये  जाते  हैं  और  10  सवारी  डिब्वे  आगे/हापा/ओखा  जाते  अतः  इन  सवारी  डिब्बों  को

 ओखा  तक  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मध्य  प्रवेश  में  खोनी  कारखाने

 1347.  श्री  खेलन  राम  जांगड़े  :  क्‍या  लादछय  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  सहकारी  क्षेत्र  में  लाइसेंस  प्राप्त  चीनी  कारखानों  को  चालू  करेने
 का  कार्य  वित्तीय  संस्थाओं  से  धनराशि  न  मिलने  के  कारण  रोक  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 े  (a)  इन  मिलों  को  आसान  शर्तों  पर  ऋण  देने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 खाद्य  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  तरुण  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 शई  रेल  लाइने

 1348.  श्री  राजेला  कुमार  शर्मा  :  कया  रेल-अत्क्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  रेलवे  लाइन  परियोजनाओं  के  लिए  गत  दो  वर्षों  के-दौशन  भई  रेल  लाहन  विछाने

 हेतु  आधार  शिला  रखी  गयी

 उन  रेलवेਂ  लादबों“के  माम  जिन  पर  हइस-जीच  मिर्लाण  कार्य  श्रूहो  गया

 >----_-

 और

 शेबन्यस्थोशनायों  निर्माण  कार्य  रब  तक  भ्मुरूकऋर  कया  वावेया  ?

 रेल  सम्त्रालय  में  रास्य  मम्त्री,(भ्रो  :  पिछले  दो  वर्षों  के  वोरान  नई  रेल

 लाइन  परियोजनाओं  के  लिए  कोई  आधार  शिला  नहीं  रखी  गयी  ।

 (a)  और  (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जलपांदीडी और  असीवुरदु१र  में  थरनीसुविधाएं

 1349.  अं  भाजत्दांत  :  वंगा  रेल  भंत्री  यह  बताने की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या

 ००५
 न्यू  और  अंलीपुरह्वार  १२  न्यूनतम  यात्री

 पंुविश्मायें  भी

 ४)  भवि  हसके  क्या  कारण  और

 “सरकार/द्वारा-स्टैशनों  में  अभ्य  सुविधाओं  में  सुधार  करने  के  साथ-साथ  वहां  पर  ये

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 अन्लस्त्थओं  राज्य  सभ्त्रीਂ  :  एन  स्टेशनों ५र  सम्हाले  जाने  वाले
 अश्तापात  के  अनुरूप  ही  आधारभूत  सुविधाएं  मौजूद  हैं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 साक्षरता  अभियान  में  प्राइबेट  संगठम

 1350.  क्री  धर्मण्णा  भोंडस्या  सादुल  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  सम्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 जया  केल्ट्र  सरकीर को  साक्षरता  जंभियान  में  आइवेट  संगठनों  को  जोड़ने के  सम्बन्ध  में

 कोई  प्रस्ताथ  मिला

 यदि  तो  इसकी  प्रभुख  विशेषताएं  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वाशा  क्या  कार्यथाही-की  गई  ?

 म्रानम  विकास  मन्जालय  किला  एवं  संस्कृति  में  उपमलती
 :  प्रोढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कार्यरत  स्वैज्छिक  एजेंसियों  को  सहायता  देने  की  एक  केम्द्रीय

 योजना  है  जिसके  तहत  योजना  में  निर्धारित  मानदण्डों  तथा  के  अलुझ्नार  स्वेच्छिक  एजेंसियों
 को  पूर्ण  साक्षरता  अभिवा  आँदि  की  परियीजनाएं  संस्वीकृत  की  जाती  हैं  ।  अब  तक  48  स्वेच्छिक

 एजेंसियों  को  पूर्ण  साक्षरता  अभियान  की  परियोजनाएंਂ  संस्थीकृत  की  गई  हैं  ।
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 कार्यक्रम  के  कार्यात्वयन  की  प्रमुख  कार्यनीति  तीन  वर्ष  तक  की  अवधि  में  विशिष्ट  क्षेत्रों

 से  15-35  आयुवर्ग  के  लोगों  को  स्वेजझ्छिक  आधार  पर  पूर्ण  साक्षरता  अभियानों  के  माध्यम  से  शामिल

 करना  अनुकूल  वाताबरण  पठन-पराठन  सामग्री  तथा  प्रशिक्षण  परियोजना  प्रबन्धन  कार्य

 में  शामिल  पूर्णकालिक  कार्यकर्त्ताओं  को  अल्प  भुगतान  आदि  पर  होने  वाले  व्यय  को  पूरा  करने  के

 लिए  प्रतिशिक्षु  65  र०  से  100  तक  की  लागत  से  निधियां  संस्वीकृत  की  जाती

 स्ववंसेवकों  को  कोई  भी  भुगतान  नहीं  दिया  जाता  |  स्वेच्छिक  एजेन्सियों  स ेआशा  की  जाती  है  कि
 वे  प्रस्ताव  तैयार  करें  तथा  अपने-अपने  प्रस्तावों  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों/केन्द्रगासित  प्रदेशों
 जिनके  अन्तगंत  जिला  तथा  राज्य  स्तरीय  जांच  समितियां  गठित  की  गई  से  जांच  करवाकर

 उनकी  सिफारिशों  के  साथ  मन्त्रालय  को  भेज  दें  ।  इस  प्रकार  प्राप्त  अस्तावों  को  इस  कार्य  हेत  गठित
 कन्द्रीय  सहायता  अनुदान  समिति  द्वारा  अनुमोदित  किया  जाता  है  ।

 हु

 स्वेज्छिक  एजेन्सियों  से  प्रस्ताव  आमंत्रित  करने  के  लिए  यह  योजना  राज्य

 केन्द्रशासित  प्रशासनों  को  प्ररिघालित  की  गई  स्वेच्छिक  एजेन्सियों  के  प्रतिनिधियों  के  अ  नुस्थापन
 के  लिए  कार्यशालाएं  आयोजित  की  गई  ताकि  योजना  की  जानकारी  तथा  परियोजनाभों  को
 तैयार  करने  की  सुविधा  हो  सके  ।  राज्य  संसाधन  केन्द्रों  द्वारा  तकतीकी  तथा  शैक्षिक  सहयोग  प्रदान

 किया  जाता  है  ।

 मेरल  में  औषधालय

 1351.  झरी  राम  कापसे  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेल  कमंचारियों  के  लाभ  के  लिए  नेरल  में  एक  पर्णांग  औषधालंय
 खोलने  की  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  इस  मांग  पर  सरकार  का  क्‍या  कायंवाही  करने  का  विचार

 रेल  भसत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  :  जी  हां  ।

 इस  कार्य  को  पहले  ही  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  है  ।

 ]
 कोपरगांव  पर  रेलगांड़ियों  का  हाल्ट  बनाना

 रेल  श्री  यशवस्त  राब  पाटिल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  शिरडी  जाने  वाले  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  कोपरगांव
 रेलवे  स्टेशन  पर  सभी  रेलगाड़ियों  का  हाल्ट  बनाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 न  तो  परिचालनिक  दृष्टि  से  व्यावहारिक  है  और  न  ही  वाणिज्यिक  दृष्टि  से
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 महाराष्ट्र  में  परियार  नियोजन  कल्थाज  केमा  ४,

 1353.  आल  विलासराब  नागनाथराब  गूंडेवार  :  क्या  स्वास्थ्य  और  ५
 भ

 मंत्री

 यह  बताने  की  क्पा  करेंगे कि
 रियार  कल्याण  मंत्र

 में  इस  समय  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी  है
 '  हा

 तथा  नावदेढ़  जिलों  में  ऐसे  केन्द्रों  की  संध्या

 क्‍या  सरकार  इन  केन्द्रों  की  संदर्था  वुद्धि  करमा  ऋहती
 ई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और
 ः

 वर्ष  et, तो  तथा  से  आज  तक  कितने  लोगों ने  परिवार  नियोजन

 ऑपरेशम  करवाये  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डौ०  के०  ताराशेबो
 :  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  ॥  रू

 सूचना  राज्य  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  ।
 '  ्ज

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  अनन्तिम  रूप  से  रूचित  किए  गए
 अनुसार  '  और

 अप्रैल  से  के  वौरान  परिवार  नियोजन  आपरेशन  कराने  वाले  व्यक्तियों  की

 संख्या  नीचे  दी  गई  हैं
 न्न्निभयय-पपपपिपपपपपपपपप:ाहपपभपपतपणदहम|फच-_+ककहतातातन्‍-0..् ..

 वर्ष  नसबंदियों  की  संख्या

 5,35,774

 2-93  2,54;08  न

 से
 9

 ऋण्सं०
 केन्द्र  का  नाम  कार्यरत  एककों की  संख्या

 ग्रामीण  परिवार  कल्याण  केन्द्र  428

 2.  शहरी  परिवार  कल्याण  केन्द्र  रे

 3.  शहरी  स्वास्थ्य  ्ोकियां  278

 4.  उप  केन्द्र  7633

 5.  जिला  स्तरीय  प्रसवोत्तर  केन्द्र  53

 6.  उप  डिवीजनल  स्तरीय  अस्पतालों  में  52
 प्रसवोत्तर  केन्द्र  ः

 4.  रिकेनेलाइजेशन  केन्द्र  ]
 बन
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 ऋ  डिट  कार्ड  सुविधा

 1354.  थरो  थो०  एस०  विजम्राधवन  :  बा  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  केरल  के  महत्वपूर्ण  रेलवे  स्टेशनों  पर  रेल-आरक्षण

 हेतु  ऋडिट  कार्ड  सुविधा  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  देश  के  किसी  अन्य  रेलवे  स्टेशन  पर  ऐसी  सुशिधा  प्रदान  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  बयौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मस्त्रालय  में  राज्य  भम्द्री  :  और  तिरुवनंतपुरम  रेलवे

 स्टेशन  पर  यात्री  आरक्षण  करने  के  लिए  क्रेडिट  कार्ड  स्वीकार  करने  का  केबरा  बैंक  का  प्रस्ताव
 दक्षिण  रेलवे  प्रशासन  के  विचाराधीन  है  ।

 जी

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 कुछ  स्टेशनों/आरक्षण  कार्यालयों  में  कतिपय  बैंकों  के  क्र डिट  कार्ड  स्वीकार  किए  जाते  हैं
 जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  हैं  :

 —_—_e———_——————————
 ऋ०सं  स्टेशन/आरक्षण  बैक  के  ताम

 कार्यालय  का  नाम

 2  3

 1.  आई  आर०  सी०  एं०  आरक्षण  1.  आंध्र  बैंक

 नई  दिल्‍ली
 ।.

 2.  बैंक ऑफ  बड़ौदा

 3.  सिटी  बैंक

 4.  विजया  बेंक

 5.  कैनरा  बैंक

 6.  बैंक  ऑफ  इण्डिया

 7.  सेंट्रल  बेंक  ऑफ  इंडिया

 2.  सिकन्दराबाद  आरक्षण  कार्यालय  1.  आंध्र  बैंक

 2.  बैंक  ऑफ  बड़ोदा

 3.  कंनरा  बैंक

 3.  अहमदाधाद  1.  बैंक  ऑफ  बड़ौदा

 2.  सेंट्रल  बेंक  ऑफ  इण्डिया

 2985



 4.  बडोदरा

 $.  न्यू  कोयलाघाट  आरक्षण

 कलकत्ता  ।

 6.  मूरे  मार्केट  आरक्षण  मद्रास

 7.  बंगलूरू  सिटी  आरक्षण  कार्यालय

 8.  बम्बई  सेंट्रल

 9.  अम्बई  चर्चगेट

 10.  बम्बई  बी०  टी०

 1.  सेंट्रल  बेंक  ऑफ  इण्डिया
 2.  आंध्र  बैंक

 3.  बैंक  ऑफ  बड़ौदा

 4

 1

 बैंक  ऑफ  इण्डिया

 सेंट्रल  बैंक  ऑफ  इण्डिया

 राज्यों को  लेबो  जीमी

 1355.  श्री  राजबीर सिंह  :  कया  खाद्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  को  लेवी  चीती  का  कोटा  आबंटित  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की
 बलेमान  नीति  क्या
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 अननननी ननीनी  विन  ~-

 क्या  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  लेवी  चीनी  के  आवंटन  का  वर्तमान  कोटा  अपर्याष्त है  हैंई  ’

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  प्रत्येक  राज्य  को  बढ़ाये  गये  चीती  के  कोटे  को  उनकी

 जनसंख्या  के  आधार  पर  आवंटित  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मात
 ३

 खाद्य  सम्त्रालय  के
 राज्य

 मन्‍्त्री  ततण  :  आंशिक  नियन्त्रण  की  वर्तमान

 नीति  के  तहत  अधिकांश  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  लेवी  चीनी  का  आबंटन  1-10-1986  को
 प्रक्षिपत  जनसंख्या  के  लिए  न्यूनतम  425  ग्राम  प्रति  व्यक्ति  मासिक  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के

 समान  मानदंडों  के  आधार  पर  किया  जाता  हैं  ।  ये  मानदंड  1-2-1987  से  प्रभावी  तथापि  कुछ
 राज्यों  की  विशेष  परिस्थितियों  को  देखने  हुए  उन्हें  लेवी  बीनी  का  आबंटन  उच्चतर  स्केल  पर  किशा

 जाता  इसके  अतिरिक्त  सरकार  प्रत्येक  वर्ष  विभिन्‍न  त्यौहारों  क ेलिए  चीनी  की  अतिरिक्त

 आवश्यकता  की  पूर्ति  हेतु  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  त्यौहार  कोटे  के  रूप  में  लेवी  चीनी  की

 रिक्त  मात्रा  का  आबंटन  करती  है  ।

 से  सरकार ने  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों
 को

 1991  से  1993  तक

 के  लिए  मासिक  आखबंटन  में  5  प्रतिशत  की  तदर्थ  वृद्धि  की  अनुमति  दे  दी  है  ।

 लेवी  चीनी  की  सीमित  उपलब्धता  के  कारण  वतंमान  मानदंडों  में  संशोधन  करना

 सम्भव  नहीं  होगा  ।
 ह

 ]

 स्थल  से  दूर/स्थल  पर  आपातकालीन  तैयारी  योजनाएं

 1356.  भी  पृष्वीराज  डी०  चह्माण  :  कया  पर्यावरण  और  बन  भरत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 ह

 क्‍या  रासायनिक  दुर्घटनाओं  से  मिपटने  के  लिए  सरकार  ने  स्थूल  से  दूर/स्थल  पर

 आपातकालीन  तैयारी  योजना  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  पर  आने  वाली  अनुमानित  लागत  क्या  और

 केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  के  हिस्से  का  क्रमशः  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सानव  संसाधन  जिकास  सन्‍्त्रो  अर्जुन  :  और  ऑलन-साइट  आपात

 परिसंकटमय  रसायनों  का  इस्तेमाल  करने  वाले  उद्योगों  द्वारा  परिसंकटमय  रसायन

 भंडारण  और  आयात  1989  के  तहत  तैयार  कौ  जाती  ऑफ-साइट

 आपात  राज्य  सरकारों  द्वारा  नामित  जिला  कलेक्टर  अयवा  जिला  आपात  प्राधिकारी  तैयार

 करते  इसमें  सुविधा  प्रदान  करने  के  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  परामर्श

 से  विशेषज्ञ  एजेंसियों  द्वारा  योजनाएं  तैयार  किये  जाने  के  लिए  रायग्रढ़  थाणे

 मुरादाबाद
 कोटा  मैंगलोर  तृतीकोरिन  और

 237:
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 भिस्‍्तावुर  दुगधुर  और  विशाखापटनम

 जिलों  को  चुता  जो  जिलों  के  लिए  एक  मॉडल  के  रूप  में  क्शर्म  करेंगे  ।

 और  उपर्युक्त  9  जिलों  के  सम्बन्ध  में  ऑफ-साहट  योजनाएं  तैयार  करने  पर

 68.48  लाख  रुपये  खर्च  जो  पूरी  तरह  से  केन्द्रीम  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाय्रेगा  ।

 उड़ीसा  में  गोदाश

 1357.  कुमारी  फ्रिड़ा  तोपनो  :

 डॉ०  कृपासिषु  भोई  :

 क्या  झाश्  सत्गी  यह  बताने  की  कुत्रा  करेंगे  कि  :

 -”  क्ये  1992-93  कै  दौरान  सरकार  द्वारा  उड़ीसा  में  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए
 सखिशनी  धंनर्श्क्श  स्‍्वीकुलश  की  गईं

 ह
 राज्य  में  कितने  गोदामों  को  बनाए  जाने  का  प्रस्ताव

 ये  गोदाम  जिला-बार  किन-किन  स्थानों  पर  हैं  और  इतकी  क्षमता  कितनी  ओर

 अ्रह्व  तक  इस्र  सम्बन्ध  में  प्रगत्ति  हुई  है  ?

 लाद्य  मन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  तरुण  :  उड़ीसा  सहित  समस्त  वेश  में

 1992-93  की  अवधि  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोछामों  का  निर्माण  करने  हेतु
 भारत  सरकार  द्वारा  27.49  करोड़  रुपये  की  दे  दी  गई  है  ।  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  कोई
 अलग  आवंटन  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 से  10,000  मीटरी  टन  की  अतिरिक्त  गोदाम  क्षमता  मयूरभंज  जिले  के

 बादामपहाड़  में  निर्माणाधौनें  बोलेंगीर  जिले  के  नये  बनाएं  गए  रायगाडा  जिले

 कोफ्सढ़  में  सप्रखह़ा  और  कब्क  जिले  में  चौद्रार  में  अतिरिक्त  क्षमताओं  का  निर्माण

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 भहरत्तीव  बाल  भजन  सोसाइदी

 1358.  श्री  गुरदास  कामत  :  क्‍या  मासव  संस्त्षत  जिकास  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्‍या  भारतीय  बाल  भवन  दिल्‍ली  वित्तीय  संकट  की  स्थिति  में

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसकी  वित्तीय  समस्याओं  को  दूर  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कासख  संसाक्षस  विकास  मम्जालय  एजं  ससकृति  में  उपभन्त्रो

 वहीं  ।

 और  प्रशत  नहीं  उठते  ।

 शशिला  रखबंसेत्रो  सामाजिक  संजकत

 - 1159.  आीनती  भावना  चिखलिया  :  क्‍या  मासव  संसाधन  विकास  मन्‍्ली  मह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 ase
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 ,..  सरकार  के  पासਂ  कितने  महिला  सामाजिक  संग्रठ्म  पंजीकृत  हैं  ओर  इन

 संगठनों  के  कायंकसाप  क्या  !  रय  ह

 क्‍या  सरकार  स्वरोजनार  कायं  क्रम  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उन्हें  सरकारी  आपूति  टेके
 और  '  आय  फ्रस्ताव  देने  का  घिधार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इन  ठेकों  को  देने  के  लिए  क्या  मापदंड

 निर्धारित  किये  गये  हैं  ?

 सानव  संसातन  विकास  भम्त्री  अंर्जन  :  महिला  औरं  बॉल  विभाग  में

 स्वर्यसेवी  संगठनों  के  पंजीकरण  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 और  महिला  एवं  बाल  विकास  इस  प्रकार  की  क्येई  योजना  अप
 कार्यक्रम  नहीं  जिसके  अन्तर्गत  स्वरोजगार  को  बढ़ावा  देने  हेतु  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सप्लाई  ठेके
 दिए  जाते  हों  ।  फिर  महिलाओं  के  लिए  जिसमें  स्वरोजगार  भी  शामिल  उपलब्ध

 धने  हेत॒  रोजगार-सह-आयौत्पादक  एकक  स्थापित  करने  की  यीजना  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए

 सहायता  योजना  तथा  महिलाओं  के  लिए  सामाजिक-आश्थिक  कार्यक्रम  की  योजना  कैं  अंम्तर्गत

 स्वयंसेवी  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  की

 हु  जिदेशी  सहायता से  शैक्षणिक  परियोजनाएंਂ

 1360.  श्री  शंकर  सिंह  बाघेला  :

 ०  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :

 क्या  सानव  संसाधन  घिक्ास  संतों  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  *  ।

 क्‍या  विपक्षीय  धन  व्यवस्था  द्वारा  विदेशी  सहायता  से  बहुत-सी  शैक्षणिक  परियोजनाओं

 को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 यदि  तो  प्रत्येक  परियोजना  की  रूपरेखा  क्‍या

 प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  विदेशी  धन  प्राप्त  करने  हेतु  क्‍या  क्‍या  शर्तें  और

 ऐसी  परियोजनाओं  में  रूचि  लेने  वाले  देशों  के  नाम  क्या  हैं  ?
 न  है

 साभ्व  संसाधन  विकास  मम्त्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उसपमंत्री

 :  हां  ।

 से  विपक्षीय  घन  व्यवस्था  से  कार्यास्वित  की  जा  रही  मुय  शैक्षिक  परियोजनाप

 हैं
 :  उत्तर  गुजरात  राज्य  में  महिलाओं  की  शिक्षा  के  लिए  महिला  समाख्या

 जिसे  डच  सहायता  से  चलाया  जा  रहा  राजस्थात  ओर  आंध्र  प्रदेश  में  बुनियादी  शिक्षा  परियोजमा

 जिसे  स्वीडिश  इंटरनेशनल  डेवलपमेंट  अथार्टी  और  ओवरसीज  डेवलपमेंट  यू०  के०

 को  सहायता
 मे  चलाया  जा  रहा  यह  सहायता  अनुदान  के  रुप  में  भारत  सरकार  को  दी  मां 4

 रही  है  ।  इन  परियोजनाओं  का  उद्देश्य  शिक्षा  भें  सहभागिता  और  कोटि  में  सुधार  करना  H

 सामाजिक  बालिकी  के  अंतर्वत  पूकलिप्ठस  के  पेड़  सगाना

 .1361.  डा०  शुधीर  राय  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंखी  यह  धतामे  की
 कुपा  करेंगे

 कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  उस  आत  की  जानकारी  है  कि  सामाजिक  वानिकी  के  अंतगंत  90

 प्रतिशत  यूकलिप्टस  के  पेड़  लगाये  गए  हैं  और  उनमें  से  लगभग  सभी  शहरी  भौद्योगिक  केन्द्र  में
 जाऊ  कृषि  भूमि  पर  लगाये  गये

 क्‍या  उपरोक्त  योजना  के  कारण  खाद्य  पदार्थों  की  भारी  कमी  आई  कृषि  रोजगार  में

 गिरावट  आई  है  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इंधन  चारा  और  उबंरक  का  संकट  बढ़ा  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  उपचारी  उपाय  किये  गए  थे  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जूव  :  स्वतन्त्र  एजेंसियों  हारा  किए  गए
 अध्ययनों  से  पता  चलता  है  कि  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  यद्यपि  यूकलिप्टस  एक
 प्रिय  प्रजाति  रही  है  तो  भी  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कैजू  अकेसिया  तथा  अन्य

 प्रजातियों  का  व्यापक  स्तर  पर  रोपण  किया  जा  रहा

 और  इस  बात  का  कोई  आधार  नहीं  है  कि  यूकलिप्टस  के  रोपण  से  खाद्य  पदार्थों
 की  भारी  कमी  आई  कृषि  रोजगार  में  गिरावट  आई  है  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चारा  तथा

 उबंश्क  का  संकट  बढ़ा  है  |

 कलकत्ता  में  यूनानी  डिस्पेंसरी

 1362.  श्री  अमर  शाप  भ्रप्ताल  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परियार  कस्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  कलकत्ता  स्थित  यूनानी  डिस्पेंसरी/एकक  संपूर्ण  देश  में

 एकमात्र  ऐसी  एकक  है  जो  प्रारम्भ  से  ही  केवल  एक  चिकित्सक  से  कार्य  चला  रहा

 ह  क्या  केन्द्र  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  द्वारा  वहां  दूसरा  चिकित्सक  नियुक्त  करने  के

 आदेश  कई  बार  जारी  किए

 यदि  तो  ब्यौरा  क्‍या  और

 आदेश  लागू  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०के०  तारादेवो  :

 और  जी  हां  ।

 और  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  कलकत्ता  के  अन्तगंत  यूनानी  यूनिट  के  लिए

 यूनानी  चिकित्सकों  के  दो  पद  सृजित  किए  गये  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  दो
 चिकित्सकों  का  चयन  किया  गया  था  लेकिन  केवल  एक  चिकित्सक  ने  ही  पदभार  ग्रहण  फिया  ।

 वह  भी  कुछ  दिनों  तक  ड्यूटी  पर  उपस्थित  रहा  और  6  दित  के  आकस्मिक  अवकाश  पर  चला

 गया  ।  काफी  प्रयास  करने  के  बावजूद  भी  वह  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  कलकत्ता  में  ड्यूटी
 पर  उपस्थित  नहीं  हुआ  ।  उसके  पश्चात्‌  तदर्थ  आधार  पर  चिकित्सकों  को  नियुक्त  करने  के  प्रयास

 किए  गए  लेकिन  केवल  एक  चिकित्सक  ने  ही  कार्यभार  ग्रहण  किया  जो  कार्यरत  यूनानी
 चिकित्सकों  का  चुनाव  करने  के  लिए  संध  लोक  सेवा  आयोग  को  एक  मांग  पत्र  भेजा  गया

 खास  वस्तुओं  पर  राजसहायता

 1363.  श्री  के०  थो०  तंग्काबाल्‌  :  कया  लाश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ———— पभ+भ+।ख।ण  -  न  ~~  नी  नी की  चीन

 कया  सार्वजलिक  वितरण  प्रणाली  पर  बढ़ते  हुए  दबाव  के  कारण  सरकार  द्वारा  खाद्य

 बस्तुओं  पर  दी  जा  रही  राजसहायता  की
 मात्रा  में  भी  वृद्धि  हो  रही  है  :

 यदि  तो

 क्‍या  खाद्य  वस्तुओं  पर  य्रक्सहाग्रता  की  मात्राःमें  वद्धि  से  उपभोक्ताओं  पर  कोई

 प्रभाव  पड़ा  और

 इस  अतिरिक्त  सुविधा  से  आम  उपभोक्ता  को  क्‍या  लाभ  मिलेगा  ?

 खास  संजासय  के  रम्स्य  मंजर  तस्थ  :  हां  ।  जाद्य  राजसहायता  की

 मात्रा  का  निर्धास्ण  करने  लिए  एक  प्रमुख  मापदण्ड  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से

 वितरण  करने  के  लिए  केन्द्रीय  पूल  से  अनाजों  के  उठान  की  मात्रा  होता  है  ।

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  खाद्यान्नों  के  लिए  भारतीय  खाद्य  तिगम  को

 निर्मुक्त  की  गई  राजसहाग्नता  की  राशि  तिम्नामुसार

 रुपयों

 1987-88  2५900.00

 1988-89  2,200.00.

 1989-90:  2,439  2:00

 2,142.00

 1991-92  2,850,00.

 और  जथ  तक  ख़ाद्यानों  के  निर्गेण  मूल्य  उतने  ही  रहते  हैं  तब
 तक  उपभोक्ताओं

 पर  कोई  अश्चर  नहीं  पड़ता  इसके  विपरीत  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अधीन  और  अधिक

 उपभोक्ता  लाए  जाएंगे  ।

 अभ्रययफकों  के  लिए  पेंशन  योजना

 1364.  श्री  बौर  सिह  महतो  :  क्‍या  सामव  संराधन  विकास  मंत्री  यह  बताये  की  कया  करेंगे

 कि  ः

 क्‍या  दिल्‍ली  स्कूल  शिक्षा  अधिभियम  1973  के  अन्तर्यत्  सहायता  प्राप्त/गैर  सहाक्ता

 प्राप्त  स्कूखों  के  अध्यापकों  के  लिए  पेंशन  योजना  का  कोई  प्रस्ताब

 यदि  तो  तत्संवधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  पेंशन  देमे  के  लिए  कितनी  स्यूसतम  सेवा  अवधि  की  आवश्यकता  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास्र  मंत्रालय  विभस्ता  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्रो

 :  दिल्‍ली  प्रशायन  के  सहायता-श्राप्त  स्कूलों  के  कर्मचारियों
 के  पेंशन

 योजना  पहले  ही  प्रचलन  में  है  |  गैर-सहायता-प्राप्त  मान्यता-प्राप्त  स्कूलों  जहां  पेंशन  योजना

 प्रचलव  में  नहीं  वह्ल॑  अंथदायी  भविष्य  निधि  तथा-उपदात  योजता  व्रिद्यमात्र

 और  न्यूनतम  अपेक्षित  सेवा  सहित  पेंशन  नियम  वही  जो  सरकारी  शिक्षकों
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 सरकार  के  कर्मचारियों  पर  लागू  होते  पेंशन-सम्बन्धी  लाभों  के  पात्र  होने  हेतु

 न्यूनतम  10  वर्ष  की  सेवा  अपेक्षित  है  ।

 बिहार  में  रहस्यमय  रोग

 1365.  श्री  एन०  जे०  राठवा  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  बिहार  में  थ्याप्त  कालाजार  फाइलेरिया
 रोगों  के  बार-बार  होने  के  संवंध  में  अध्ययन  करने  के  लिए  उस  राज्य  का  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  हाल  में  बिहार  में  हजारों  लोगों  को  अपनी
 चपेट  में  लेने  वाले  रहस्यमय  रोग  का  पता  लगाने  के  लिए  भी  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिपद  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  सरकार  ने  कौन  से
 उपचारात्मक  उपाय  किए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेबी
 :  और  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  की  एक  संस्था  राजेन्द्र

 मेमोरियल  रिसर्च  इन्स्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  साइंसेज  कालाजार  के  विभिन्न  पहलुओं  में  अनुसंधान
 कार्य  करने  में  सक्रिय  रूप  से  लगा  हुआ  है  जिसमें  इस  रोग  के  रोक  और  उपचार  पर  विशेष
 बल  दिया  जाता  यह  संस्थान  मरूमक्षिमाओं  की  जातियों  का  चयन  मौसमी  कीटनाशी
 सुग्राहयता  परीक्षण  आदि  जैसे  रोगाणु  अध्ययन  में  लगा  हुआ  इसके  अतिरिक्त  कालाजार-रोधी
 औषधों  के  मिश्रणों  पर  सीमित  नैदानिक  परीक्षण  भी  किए  जा  रहे  है  ।

 भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  ने  पटना  में  फाइलेरिया  से  सम्बन्धित  कोई  अध्ययन
 नहीं  किया  है  ।

 और  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  के  राष्ट्रीय  विधाणुज  रोग

 पुणे  के  डाबटरों  के  एक  दल  ने  1992  में  इस  तथाकथित  रहस्यमय  बीमारी  के  प्रकोप  की
 जांच  करने  के  लिए  1992  में  पटना  का  दौरा  किया  जब  इस  रोग  की  घटनाएं  वहां  पर  हो
 रही  थीं  ।

 इस  दल  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  के  अनुसार  पटना  की  5  विभिन्‍न  गंदी  बस्तियों  से

 कुल  50  मौतें  सूचित  की  गई  इनमें  अस्सी  प्रतिशत  मौतें  17-19  अगस्त  के  बीच  सचित  की
 गईं  ।  ये  मोर्ते  2-3  घंटे  के  अन्तर  से  हुईं  |  मृतकों  और  जीवित  बचे  रोगियों  के  पूर्व  बृतान्त  से  उनके
 द्वारा  अल्कोहल  लिए  जाने  का  पता  चला  ।  मृतकों  के  रिश्तेदारों  में  पता  चला  कि  इन  रोगियों  को

 सिर  चक्कर  आने  और  अचेत  होने  से  उनकी  मृत्यु  हुई  थी  ।  अधिकांश  रोगियों  को
 नहीं  था  ।  जो  रोगी  जीविंत  बचे  वे  पूरी  तरह  ठीक  हो  गए  थे  और  उनमें  कोई  अवशिष्ट/तंत्रिका
 सम्बन्धी  शिकायतें/कमियां  नहीं  पाई  गईं  ।
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 ४  $$  जलनਂ लज्न  पैर

 जिन  क्लिनिशियनों  ने  इन  रोगियों  का  इलाज  किया  था  और  जानपदिक  रोग  विज्ञान

 स्व

 जांचें  की  थीं  उनसे  बात  करने  पर  पता  चला  कि  विषाक्त  अल्कोहल  के  साथ  टॉक्सिक

 एह्टटॉलॉजी  के  लक्षणों  और  विधियों  के  कारण  मौतें  हुईं  ।

 स्वास्थ्य  शिक्षा  कार्यकलाप  तेज  कर  दिए  गए  हैं  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  मन्दिर  का  जार्णोद्वार

 1366.  श्री  डो०  बेंकटेश्बर  राव  :  क्या  मानब  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताते  की

 कृपा  करेंगे कि
 :

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  हनमकोंडा  वारंगल  स्थित  हजार  खम्भों  वाले  मंदिर  के

 जर्णोद्धार  के  बारे  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  आंध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  दिए  सुझावों  का  ब्योरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  की  इन  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री

 शेलजा  :  हां  ।

 हनमकोंडा  स्थित  हजार-खम्भों  वाले  मन्दिर
 के

 बारे  में  आन्प्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  जो

 सुझाव  दिए  गए  वे  उसके  संरचनात्मक  रासायनिक  पर्यावरणिक

 सुरक्षा  प्रकाशों  का  व्यवस्था  ओर  प्रसाधन  का  सुविधाओं  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 अधिकांश  सुझावों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  पहले  ही

 /  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  soe

 संगा  सफाई  योजना  हेतु  धनराशि

 1367.  भरी  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  राज्य  में  गंगा  सफाई  योजना  को

 कार्यान्वित  करने  हेतु  और  अधिक  घन  की  मांग  की  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मामथ  संसाधन  विकास  मंत्रों  अर्जुन  :  और  प्रत्येक  स्कीम  की

 संस्वीकृति  एवं  आवश्यकता  के  अनुसार  राज्य  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  में  गंगा  कार्य  योजना  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  घनराशि  दी  जाती  है  ।

 शोटेगांव  और  कोपरगांव  के  बीच  रंल  संपर्क

 1368.  श्री  गोविन्दराव  निकास  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करंपा  करेंगे  कि  :

 कया  दक्षिण  मध्य  रेलवे  में  मनमाड  डोंड  रेल  लाइन  के  रोटेग/व  स्टेशन  से  मध्य  रेलवे
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 फक्‍ऋझ्ख्य्ख़्  ््््

 में  मनमाड-डोंड  रेल  लाइन  पर  कोपरगांव तक  सीधी  रेल  लाइन  बिछाने के  लिए  अभ्येविदन  प्राप्त

 हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  हां  ।

 इस  सम्बन्ध  में  प्रो०  राम  कापसे  और  श्री  प्रमोद  महाजन  संसद  सदस्यों  से  सुझाव
 प्राप्त  हुए  थे  ।

 सधाधतों  की  तंगी  के  कगरण  प्रस्ताव  पर  फिलहाल  कोई  कारंवाई  नहीं  की  जा  सकती

 है  ।

 पुरी  ओर  भुबमेश्वर  स्थित  टमिनल

 1369.  डा०  कृपासिधु  भोई  :  क्‍या  रेज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  में  पुरी  और  भुवर्भश्वर  स्थित  वर्तमान  कोच  टमिनल  के  विस्तार  का  कोई

 प्रस्ताव  है  जिससे  कि  उसे  उपरोक्त  रेजैवे  सटे  शनों  से  चलने  वाली  यात्री  गाड़ियों  की  बढ़ती  संख्या  के

 अनुकूल  बनाया  जा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 महीं  उठता  ।

 तितिलागढ़  में  उपरि  पुल

 1370.  श्री  सुबास  खन्र  नायक  :  क्‍या  रैले  मंत्री  यंह  अतोने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  तितिलागढ़े  में  एक  सड़क  उपरि'पुलਂ  का  निर्मीण  करने  का  सरकार  का

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  परियोजना  की  अमुंभोनित  लॉगत  कितनी  है  और  विशीय  वर्ष  के

 दौरान  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गईं

 क्‍या  निर्माण  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  निर्माण  कार्य  कच  तक  शुरू  करने  की  संचावना  है  ?

 रेस  मंत्रात्रय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 प्रत्याशित  लागत  353.14  जाख  रुपये  1992-93  के  लिये  परिव्यय  10  लाख

 रुपये  है  ।

 और  अनुमान  रबीकृत  हो  जाने  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  पुल  के  पहुंच  मार्गों  पर

 काम  करना  शुरू  कर  दिए  जाने  पर  तत्काल  इस  काम  को  शुरू  कर  दिया
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 —  अमल  कक  —  ...

 पुस्तकालय  और  सूचना  प्रभाणिलां

 371.  श्री  मनोस्ंजन  भक्त  :

 शी  जाज  कमांडील  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  भरती वह  बताने  कौ  कृपा  करेंतेंकि  :

 क्या  सरकार  ने  पुस्तकालयों  के  औधुलिकीकर्ण  तथा  बर्तमोम  पुस्तकार्लथों  का  दर्जा

 बढ़ाने  के  क्षेत्र  मे ंतथा  सभी  स्तरों  पर  पुस्तकालय  तथा  शूचना  प्रणालियों  के  लिए  प्रमुख  प्रशिक्षण
 तथा  प्रबोधन  कार्यक्रमों  को  अपनाने  के  लिए  कदम  उह्ाये  हैं  जिससे  कि  उनको  कैश  में  क्लिक  तंथा
 सांस्कृतिक  कार्यक्रमों  क ेसाथ  एकीकृत  किया  जा

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पुस्तकालय  के  क्षेत्र  मे ंकिंभिम्त  उपलब्ध  सेटक्कों  के  भाध्यमं  से  सम्पर्क

 स्थापित  करने  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 सानव  संसाधम  विकास  मंज्ललय  विभाग  एजं  संस्कृति  में  उपसंत्री

 :  पुस्तकालय  अथनी  सबंधित  संस्थाओं/संगठनों/विभागों/मन्त्रालयों  के  स्वतंत्र  नियंत्रण

 अधीन  होते  हैं  ।  कोई  भी  एक  ऐसी  एजेंसी  नहीं  जिसका  सभी  पुस्तकालयों  पर  पूर्ण  नियंत्रण

 हो  ।  प्रस्तकालयों  के  विकासात्मक  कार्यकलाप  सम्बन्धित  भूल  संगठनों  द्वारा  किए  जाते  कई

 पस्तकालयों  ने  अपने  हाउँस  कीपिंग  कौर्यों  में  और  स्वचात्तन  के  विभैम्न  स्तरों  ae  क्॑प्यूटरीकरण

 श्रू  कर  दिया  परिस्थितियां  अमुक्कूलਂ  होते  किसी  पुस्तकालय  को  गुस्तकतलय  नैटंधर्क  से  जो

 दिया  इस  पुस्तकालय  के  तीन  नेटवर्क  अर्थात्‌  झेलनेट  और  फालिबमेट

 कार्यान्वयन  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 अलग-अलग  पुस्तकाशयों  के  सम्बन्ध  में  प्रगति  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 एक  विवरण-पत्र  संलग्न  है  ।

 विवरण

 भास्त  में  फुस्तकालय-मेटवर्क  से  सम्बन्धित  स्थिति

 इमसफिललनेट  अंमुदान  आधोग  ने  रष्ट्रच्यापी  कंप्यूटर  मेटवंक  स्थापित  कंश्ना

 सिद्धांसतः  स्वीकार  कर  लिया  जिसमें  संशाधन  भागीदारी  के  लिए  विभिरन  शलैलिंक

 विश्वविधेलियों  और  शोध  सगठमों  के  को  आपस  में  जोंड  दिया  जाएगा  ।  इईसे

 शोजना  को  के  रूप  में  जीभां  जाता  है  और  इसके  लिए  एक  निदेशक  और  जधिश्मेक

 कम  सारीगण  नियुक्त  किये  गये  इस“पस्थिंजगो ँको  ऑन्शक्स्विंविचोलिये  विज्ञान  और

 बगोल-भोतिकशास्त्र  पुणे  का  अंग  बता  दिया  गआहै  ।  वर्ष  पूरे  किए  गए  इस

 कार्य  में  संपूर्ण  नेटवर्क  क ेलिए  और  अभिविन्यास  लगभग  90  विश्कक्धिक्षय

 पुस्तकालयों  से  संबंधित  आंकड़ों  का  कंप्यूटर  प्रणाली  के  अभिविन्यास  से  संबंधित  दस्तावेज

 की  तैयार  करना  और  कोर्यक्रम  के  परीक्षण  के  रूप  में  अंहर्मदांबांद  पुस्तकालय  नेटैवर्क  की  स्थापना

 ;  संबंधित  कार्य  प्रारंभ  करना  शॉमिंल  है  ।

 करलिशतेट  पुस्तकालय  मेंटवर्क  का  दी  चरणों  में  किया

 जा  रहा  कालिबनेट  के  चरण  के  मदिवफुर  विश्वेव्सीलेय
 के  मैंटवैर्क  १४  और

 |



 लिखित  उत्तर  1992

 सात  सहभागी  पुस्तकालय/सूचना  केंद्रों  का  नेटवर्क  तैयार  किया  जा  रहा  आवश्यक  हार्डवेयर
 सॉफ्टवेयर  विकास  ओर  स्थल  की  तैयारी  का  का  पूरा  कर  लिया  गया  इसके  साथ-साथ

 राष्ट्रीय  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  सूचना  प्रणाली  ने  क्षेत्रीय  कंप्यूटर  कलकत्ता  और
 भारतीय  राष्ट्रीय  वैज्ञानिक  प्रलेखन  केंद्र  के  कलकत्ता  क्षेत्रीय  केंद्र  क ेसहयोग  से  कालिबनेट
 के  लिए  जन-शक्ति  के  विकास  का  काये  प्रारंभ  कर  दिया

 डेलनेट--कालिबनेट  के  आधार  पर  दिल्‍ली  के  लगभग  30  पुस्तकालयों  के  लिए  दिल्ली

 पुस्तकालयों  नेटवर्क  की  स्थापना  की  कल्पना  की  गयी  एक  विशेषज्ञ  समिति  की

 सिफारिश  सी०  एम०  सी०  लिमिटेड  ने  व्यवहार्यता  अध्ययन  पूरा  कर  लिया  लगभग  10

 पुस्तकालय/सूचना  केंद्रों  को  इलेक्ट्रॉनिक  मेल  से  जोड़ने  के  लिए  डेलनेट  अब  शुरू  किया  जा

 चुका  है  ।

 इन  नेठवर्कों  के  माध्यम  से  बहुस्तेरीय  सम्पर्क  स्थापित  करने  के  लिए  अभी  तक  कोई  प्रयास

 नहीं  किए  गए  हैं  ।

 शैक्षिक  प्रणाली  के  सर्वेक्षण

 श्री  आर०  सुरेख  रेड्डी  :

 श्री  एम०  वी०  चल्रशेखर  मूति  :

 क्या  सातव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद्‌  ने  वेश  में  शैक्षिक  पद्धति  के

 संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  करवाया

 यदि  तो  इसका  क्‍या  परिणाम

 इस  संबंध  में  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की

 संभावना  है  ?  *

 सानथ  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्रो

 :  प्रथम  अखिल  भारतीय  स्कूल  शिक्षा  सर्वेक्षण  वर्ष  1957  में  तत्कालीन  शिक्षा  और

 समाज  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  किया  गया  तब  तक  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण

 परिषद्‌  की  स्थापना  नहीं  हुई  थी  ।  इसके  बाद  का  सर्वेक्षण  दूसरा  (1965),  तीसरा  (1973),  चौथा

 (1978)  और  पांचवां  (1986)  रा०शै०अ०प्र०प०  द्वारा  किया  गया  इस  श्यृंखला  में  नवीनतम

 पांचवा  सर्वेक्षण  है  जिसकी  संदर्भ  तिथि  30-9-1986  है  ।

 पांचवें  सर्वेक्षण  के  परिणामों  में  स्कूल  शिक्षा  के  निम्नलिखित  पहलू  शामिल  किए

 शए  हैं  :

 ())  खासतौर  से  ग्रामीण  बस्तियों  और  मुख्य  रूप  से  अनुसूचित  जातियों  और

 सूचित  जनजातियों  की  बस्तियों  में  शैक्षिक  सुविधाओं  की  उपलब्धता  ।

 (ii)  आमतौर  पर  सामान्य  कोटि  के  और  खासतौर  पर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जनजातियों  के  बच्चों  तथा  ऋलिकाओं  का  नामांकन  ।

 446
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 (11)  स्कूल  खेल  के  पेय  फर्नीचर  जैसी  मौलिक  सुविधाओं  और

 जांच  तथा  प्रोत्साहन  स्कीमों  की  सुविधाओं  की  उपलब्धता  ।
 डाक्‍्टरी

 (५)  ब्लैक  प्रयोगशाला  और  पाद्यपुस्तक  बैक  की  उपलब्धता  ।

 (५)  शिक्षकों  की  शैक्षिक  और  व्यावसायिक  योग्यता  ।

 और  पांचवां  सर्वेक्षण  केवल  स्तर  संबंधी  अध्ययन  है  और  इसमें  सरकार  द्वारा

 निश्चित  समय  में  कार्यान्वित  किए  जाने  के  लिए  कोई  सिफारिश  नहीं  इसलिए  पांचवें  सर्वेक्षण

 के  परिणामों  को  कार्यान्वित  करने  के  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  लेने  के लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित

 करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अस्पतालों  में  भोतिक  जिकित्सक  तथा  पेशीय  चिकित्सक

 1373.  श्री  फूलचन्द  वर्मा  :

 अभी  थी०  एल०  शर्मा  प्रेम  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रो  2  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 1338  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  दिल्‍ली  के  सरकारी  अस्पतालों  के  भौतिक  चिकित्सकों  तथा  पेक्षीय  चिकित्सकों  की

 एसोसिएशन  से  प्राप्त  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  सरकार  का  उनके  लिए  कनिष्ठ  तथा  वरिष्ठ  स्तर  के  श्र  णी-एक  के  पदों

 का  कब  तक  सृजन  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबी

 नि  जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  गहीं  उठता  ।

 ]
 गोदामों  की  भंडारण  क्षमता

 1374,  श्री  संदोपान  भगवान  थोरात  :  कया  खाद्य  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रत्येक  राज्य  में  केन्द्रीय  ए  जेंसियों  तथा  अर्ध-सरकारी  संगठनों  के  गोदामों/माल  गोदामों

 की  संरूया  क्‍या  उनकी  भंडारण  क्षमता  कितनी  है  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इनमें

 कितना  बफर  स्टाफ  रखा  गया  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  राज्य-बार  कितना  स्टाक  रखे  जाने  की

 संभावना

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  गोदामों  के  रख-रखाव  पर  कुल  कितनी

 घन-राशि  खर्चे  की

 गोदामों  में  दोषपूर्ण  भंडारण  के  कारण  कितना  नुकसान  हुआ

 पे  क्‍या  नुकसान  के  कारणों  का  पता  लगाया  गया  है/सुधारात्मक  उपाय  किए  गए  और
 ह

 आठवीं  योजना-अवधि  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  के  लिए  कितनी
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 उत्तर  1  1992.

 क्षप्त्रा  होगी  इस  संयंध  गई/प्रस्तावित  कार्यवाही  का  ब्यौरा
 क्‍या

 मंत्राक्र  के  राज्य  तद्ण  :  एक  विवरण  संलग्न

 है  जिसमें  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  3  मार्च  को  स्थिति  के  अनुसार  अन्य  केन्द्रीय  राज्य

 सरकारों  और  राज्य  सरकार  की  एजेंसियों  तथा  अम्यों  से  किराए  पर  लिए  गए  गोदार्मों  सहित

 भाषतीत  पर्स  निगम  के-पास  गोदाज़ों  की  संच्या  का  राज्यवार  ब्यौस  दिया  गया  एक-विवरण
 संलग्न  है  जिसमें  पिछले  तीत  वर्षों  के  दौरान  3  मार्च  को  स्थिति  के  अनुखर  ओर

 वर्तऋालः  बर्च  30651  992  के  स्कितिਂ  के  अद्ुसार  भाश्तीय  खाद्य  निगम  के  पास  क्षमताओं

 और  स्टाक  का  राज्यवार  ब्यौरा  दिया  गया

 भारतीय  खपाथ-विवभ-हाउ़ा  .  पिछले  श्रीत  दोराष  इद  तौल

 रेलवे  साइडिंग  आदि  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  पर  निम्तानुसार  कुल  खर्च  किया  गया  :

 —  ~  नऊ्जजणा+

 वर्ष  बतुख्क्ता  लात

 ह  रुपग्रे
 मम

 1989-90  904.85
 षु

 1990-94  :  990.48

 1991-92  1187:98

 जा  आओ

 और  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  वैज्ञानिक  ढंग-से  खाद्यान्नों  का  भण्डारण  क्रिया

 जाता  खाद्यान्नों  को  किसी  प्रकार  की  क्षति  से  बचाने  के लिए  किए  गए  विभिन्‍त  उपायों  का

 ब्यौरा  में  दिया  गया  चक्रवातों  आदि  जैसे  नियंत्रण  के  बाहर  के

 कारणों  की  वजह  से  भण्डारण  के  दौरान  खाद्यान्नों  का  कुछ  स्टाक  क्षतिग्रस्त  हो  जाता  है  जोकि

 1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोठामों  में  रखे  गए

 औसत  स्टाक  का  केवल  क्रमशः  0.30%,  0.17%  और  0.16%  बंठता  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  इस  समय  क्षमता  और  भारतीय  खाद्य  निगम

 द्वारा  इन  राज्यों  में  आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  निरभित  की  जाने  वाली  अनन्तिम  रूप  से  प्रस्तावित

 अतिरिक्‍त-क्षणता  निम्मानुसार  है  :

 राज्य  30-6-1992  की  स्थिति  आठवीं  योजना  के

 के  अनुप्तार  उपलब्ध  क्षमता  दौरान  अतिरिक्त
 मी०  टन  क्षमता

 मी०  टन
 ने

 गोवा  0.17  0.10

 महाराष्ट्र  14  81  0.50

 भध्य  प्रदेश  10.69  0.23

 248.
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 10  1914  लिखित  उत्तर

 भण्डारण  के  दौरान  खाद्यौस्‍नी  की  क्षति  को  रोकने  के  लिएਂ  भारैतीय  खाद्य  निगम

 द्वारा  किए  गए  उपाय  ।

 (1)  खाद्यास्तों  का  वेज्ञानिक  तरीके  से  भण्डारण  किया  जाता  है  ओर  चूहों  और  जस्तुकतो

 (2)

 (3

 (6
 है

 पर  नियन्त्रण  पाने  के  लिए  नियमित  रूप  से  कीट  नियन्त्रण  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 मानसून  से  पहले  गोदामों  का  निरीक्षण  किये  जाता  है  और  वर्षा  के  पानी  के  स्थिंव
 को  रोकने  के  लिए  गोदामों  की  मरम्मत  की  जाती  है  ।

 खाद्याननों  का आवधिक  निरीक्षण  करने  और  उन्हें  उचित्त  ढंग  से  रखने  के  लिए  योग्य
 और  तकनीकी  दृष्टि  से  प्रशिक्षित  कमंचारी  लगाए  जाते  हैं  ।

 भण्डारण  गोदाम  आधुनिक  पद्धति  से  बनाए  जाते  हैं  ताकि  वे  मूषक  प्रूफ  और  नमी

 प्रूफ  हों  ।

 सभी  स्तरों  पर  अनाजों  को  सावधानीपूर्वक  सम्भालने  पर  जोर  दिया  जाता

 श्रमिकों  को  छोटे  आकार  के  हुकों  काਂ  इस्तेमॉल  करने  के  लिए  राजी  करने के  प्रयत्न

 किए  जा  रहे  हैं  ताकि  अनाज  के  बिखरने  से  होने  वाली  क्षति  को  कम-सै-केस  कियी

 जा  सके  ।  रेलवें  द्वारा  निर्धारित  पैकिंग  की  शर्तों  और  विशेष  रूप  से
 '

 बोर्रियों  कीं

 सिलाई  और  चिल्लत  से  सम्बन्धित  शर्तों  के  सम्बन्ध  में  दिएਂ  गएं  अनुदेशों  का  अनुपतलित
 करने  पर  जोर  दिया  जाता  है  और  उनके  अनुपालन  पर  निगरानी  रखीं  जाती

 खाद्यान्‍नों  की  बोरियों  का  प्ले  वाले  दरवाजों  से  दूर  लदान  करने  पर  जोर  दिया

 जाता  है  ताकि  रास्ते  में  वर्षा  के कारण  होने  वाली  क्षति  को  कम  किया  जा  सके  ।

 खुले  में  भण्डारित  स्टाक  के  मामले  खाल्मास्नों  की  सुरक्षा  करने  के  लिए
 लिखितं  और  उपाय  किए  जाते  हैं  :

 स्‍्टाक  को  लकड़ी  के  क्रटों  पर  रखा  जाता  है  और  उसे  विशेष  रूप  से  तैयार
 की  गई  वाटर  प्रूफ  पोलोथीन  की  चादरों  से  ढका  जाता  है  ।

 तूफान  के  दौरान  पोलोथीन  की  चादरों  के  उड़ने  से  होने  वाली  क्षततियों  को
 रोकने  के  लिए  पोलोथीन  की  चादरों  को  उचित  ढंग  से  बांधने  के  लिए
 नाइलोन  की  रस्सियां  मुहैया  की  गई  हैं  ।

 मौसम  की  अनिश्चितता  से  खाद्यान्नों  की  अतिरिक्त  सुरक्षा  करने  के
 लिए

 प्रमुख  कंम्प  काम्प्लेक्सों  में  मोनाफिलामेंट  के  जाल  और  कवर्र  टाप्स  भी  मुहैया
 किए  गए  हैं  ।

 पोलीधीन  की  चाद्ररों
 को  आवधिक  रूप  से

 बदला  जा  रहा  है  ताकि  यह
 सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  अनाजों  की  हमेशा  अस्थैंधिक  सुरक्षा  की  जाती

 रहे  ।

 अनाज  को  अच्छी  हालत  में  रखने के  लिए  साफ  मौसम के  दौरान  स्टाक  का

 खुले  में  वातन  किया  जाता  है  ।
 ॥
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 राजस्थान  के  विश्वविद्ञालयों  को  अनुदान

 1375.  श्रो०  रासा  सिंह  राणत  :  क्‍या  सानव  संसाधन  बिकास  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि
 :

 सातबीं  योजना  के  दौरान  राजस्थान  के  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  और  महाविद्यालयों

 को  विश्यविद्यालय  अनुदाम  आयोग  द्वारा  दिये  गये  विशेष  अनुदान  और  गैर

 की  राशि  कितनी

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उन्हें  और  अन्य  विश्वविद्यालयों  को  किस-किस  प्रयोजन  हेतु

 अनुदान  दिया  गया  ओर

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  राजस्थान  के  विश्वविज्ञालयों  और  महाविद्यालयों  की  कितनी

 विशेष  योजनायें  स्वीकृति  और  वित्तीय  सहायता  के  लिए  लम्बित  पड़ी  है  ?

 सासव  संसाधन  विकास  सम्त्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपभस्धी

 :  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार
 आयोग  पुस्तकों  की  पत्रिकाओं  और  स्टाफ  को  भवनों  और  छात्रावासों  के

 निर्माण  के  लिए  सभी  पात्र  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  को  योजनागत  अनुदान  प्रदान  करता  है  ।

 आयोग  विभिन्‍न  योजनाओं  के  तहत  वित्तीय  सहायता  भी  प्रदान  करता  है  ।  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों

 द्वारा  राज्य  विश्वविद्यालयों  को  अनुरक्षण  अनुदान  दिए  जाते  हैं  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  सातवीं  योजना  अवधि

 के  दौरान  राजस्थान  में  विभिन्‍न  पात्र  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  को  आयोग  द्वारा  निम्नलिखित

 अनुदान  प्रदान  किए  गये  थे  :

 लाखों

 संस्था  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  दिया  गया

 कुल  अनुदान न  कक =  ॑औ॑  तू
 योजनेत्तर  योजनागत

 विश्वविद्यालय  61.58  1137.7

 कालेज  3.24  600.06

 विभिन्‍न  योजनाओं  के  तहत  विशेष  सहायता  के  लिए  राजस्थान  में  विश्वविद्यालयों  और

 कालेजों  से  वि०  अ०  आ०  द्वारा  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  आयोग  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  यह

 एक  सतत  प्रकिया  है  जिसके  अन्तर्गत  प्रस्ताबों
 पर

 विचार  किया  जाता  है  और  प्रत्येक  प्रस्ताव  को

 उनकी  लोग्यता  के  आधार  पर  संस्वीकृत  किया  जाता  है  ।
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 संस्कृत  को  प्रोत्साहन

 1376.  श्रीमती  शीला  गौतम  :

 श्री  राजेश  कुमार  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृया  करेंगे  कि  :

 संस्कृत  की  विकास  और  प्रोत्साहन  के  लिए  शुरू  की  गई  विभिन्‍न  योजनाओं  का  ब्यौरा

 क्‍या

 .  संस्कृत  के  छात्रों  को  पर्याप्त  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 गये

 क्‍या  सरकारी  प्रचार  माध्यमों  द्वारा  संस्कृत  की  शिक्षा  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संत्ताधन  विकास  मम्त्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपसस्ती

 :  एक  विवरण  संलग्नः

 उपर्युक्त  खण्ड  के  उस्तर  के  विवरण  में  उल्लिबित  सभी  योजनाएं/कार्यक्रम,  संस्कृत

 छात्रों  को  रोजगार  के  पर्याप्त  अवसर  प्रदान  करती  इसके  संस्कृत  शिक्षकों  के  रूप  में

 और  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  नियुक्तियों  के  प्रयोजनार्य  विभिन्‍न  संस्थाओं  द्वारा  आयोजित  संस्कृत

 परीक्षाओं  को  मान्यता  प्रदान  करने  के लिए  सरकार  समय-समय  पर  आदेश  जारी  करती

 से  सरकारी  माध्प्रम  से  संस्कृत  पढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं

 विवरण

 संस्कृत  के  विकास  तथा  प्रोत्साहन  देते  के  निम्तलिखित  योजनाएं/कार्यक्रम  आरम्म

 किए  गए  हैं  :

 (1)  संस्कृत  के  क्षेत्र  मे ंकायरत  स्वैण्छिक  संगठनों  को  वित्तीय-अनुदान  ।

 (2)  आदर्श  संस्कृत  पाठशालाओं  को  वित्तीय  अनुदान  ।

 (3)  आदर्श  संस्कृत  पाठशालाओं  तथा  अन्य  स्वैच्छिक  संगठनों
 के  प्रख्यात  संस्कृत  विद्वानों

 को  वित्तीय  सहायता  ।

 (4)  संस्कृत  शिक्षा  के  विकास  के  लिए  राज्यों/संघशासित  क्षेत्रों  को  वित्तीय  सहायता  ।

 (5)  दुलंभ  पाण्शुलिपियों  की  खरीद  तथा  प्रकाशन  के  अलावा  संस्कृत-साहित्य  के  सृजन  के

 लिए  विशीम  सहायता  ।

 (6)  पुरालेबशास्त्र  तथा  प्रतिमा-विज्ञान  आदि  जैसे  व्यावसायिक  विषयों  के  स्नातकोत्तर

 छात्रों  के  लिए  विशेष  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  ।
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 (7)  वेदमन्त्रों  के  गायन  की  मौखिक  परम्परा  का  परिरक्षण  ।

 (8)  अखिल  भारतीय  वकक्‍्तुत्वकला  प्रतियोगित्त  लथा  बेद  सम्मेलन  का  आयोजन  ।

 (9)  वेदिक  अक्षय  निधि  ।

 (10)  संस्कृत  के  प्रब्यात  विद्वानों  को  भारत  के  राष्ट्रपति  द्वारा  सम्मान-प्रमाणपत्र

 (11)  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  के  अधीन  स्थापित  एक  स्वायत्त  संगठन  के  रूप  में

 राष्ट्रीय  सस्कृत  विभिन्‍्म  पाठ्यक्रमों  क ेलिए  परीक्षाएं  आयोजित  करता  है
 तथा  सात  केन्द्रीय  संस्कृत  विद्यापीठ  चलाता  है  ।

 (12)  पारम्परिक  तथा  वेद-शिक्षा  के  विकास  के  इस  मन्त्रालय  के  राष्ट्रीय  वेद

 विद्या  प्रतिष्ठान  एक  स्वायत्त  संगठन  के  रूप  में  स्थापना  की  गई  है  ।

 (19)  भारत  के  उपराष्ट्रपति  की  अध्यक्षता  में  एक  केम्व्रीय  संस्कृत  बोर्ड  स्थायित  किया  गया

 है  ताकि  यह  बोड  संस्कृत  शिक्षा  के  शिक्कास  से  सम्बन्धी  मीति-विशशों  बर  भारत

 सरकार  को  सलाह  दे  सके  ।  इस  बोड  कय  कार्यकाल  सम्राप्त  हो  ग्रया  तथा  हसे

 पुनर्गैंठित  किया  जा  रहा  है  ।

 अकादयसिक  के  ।

 1377.  श्री  भोगेसा  क्या  मानथ  संसाधन  विकास  सस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बिहार  के  उन  विश्वविद्यालयों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्होंने  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 द्वारा  निर्धारित  किए  गए  अकादमिक  कंलंडर  को  लागू  किया  और

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  को  सभी  विश्वविद्यालमों  भें

 लाग  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  विभाग  एबं  संस्कृति  में  उपमन्‍्त्रो
 :  और  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  के  अनुसरण  में  विश्वविद्यालय

 अन॒दान  आयोग  ने  शैक्षिक  वर्ष  1990-91  से  विश्वविद्यालयों  द्वारा  कार्यान्वयन  के  लिए

 1989  से  एक  माडल  शैक्षिक  कंलेण्डर  परिचालित  कियः  था  |  बि०  अ०  आ०  द्वारा  भेजी  गई  सच  ना

 के  अनुसार  यद्यपि  मगध  विश्वविद्यालय  शैक्षिक  कंलेण्डर  अपनाने  पर  सहमत  हो  गया  तथापि

 बिहार  के  अन्य  विश्वविद्यालयों  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  नहीं  भेजी  आयोग  शक्षिक

 कैलेण्डर  कार्यान्वित  करने  के  लिए  इस  मामले  पर  राज्य  सरकारों  और  विश्वविद्यालयों  से  बातचीत

 कर  रहा  है  |

 ]

 मसथोदय  विशालय  भजनों  का  मिर्माण

 1378.  श्री  हरीश  गारामज़  प्रभु  झांटये  :  कया  माजव  संसाधम  विश्सस  मन्‍त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  गोवा  में  कोंकोना  और  वालपोई  में  नवोदय  बिश्चालय  भवनों  का

 बिर्माण  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  पर  कितनी  घन-रशि  खर्च

 इस  एर  अब  तक  कितनी  धन-राशि  जारी  की  गई  और

 (5)  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  गया  है
 ?

 मानव  संसाधन  विकास  मरजालय  थिभाग  एथं  संस्कृति  में  उपमस्यो

 :  हां  ।

 दोनों  स्थानों  पर  स्कूल  पहले  ही  स्वीकृत  कर  दिए  गए  विद्यालयों  के  लिए  भवन

 संस्वीकृत  कर  दिए  गए  जिनकत  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 :  शॉकररेशा  बालपोई

 हु  स्कूल-भवन  स्कूल
 रसोई  और

 भोजन  कक्ष

 कमंचा  री-निवास  कमंघारी  निवास  ।

 काजों  की  क्तमान  संख्या  को  ध्यात  में  रखते  भवन  स्वीकृत  किए  गए  हैं  ।

 अब  संस्वीकृत  किए  गए  भवनों  किया  जाने  वालाਂ  संभावित  वालपोई  के

 80.20  लाख  रु०  तथा  कोंकोना  के  58.75  लाख  रु०  प्रत्येक  विद्यालय  के  लिए

 समग्र-परियोजना  कुल  लगभग  2.5  करोड़  रु०

 प्रत्येक  स्थान  के  लिए  20  लाख  ₹०  मुक्त  किए  गए  हैं  ।

 इन  निर्माण-कार्यों  पर  आज  की  तारीख  तक  छक्षत्र  की  गई  वास्तविक  12.00

 लाख  रुपये  है  ।

 मिजोरम  में  केम्द्रीय  विश्वविद्यालय

 1379.  डा०  सी०  सिलबेरा  :  क्‍या  मानव  संसाधन  बिकास  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  हाल  ही
 में  सरकार  मिजोरम  में  कोई  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  पर

 सहमठ  हो

 यदि  तो  तत्सम्बत्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 संक्षाप्रत  विकास  मन्द्रालय  बिभाग  एबं  संस्कृति  में

 :  नहीं  ।
 उपमस्त्रो
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 Oo रे ऊम  र्िम्बए  1992

 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 भारत  सरकार  ने  मिजोरम  राज्य  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए

 कोई  वचन  नहीं  दिया

 केन्रीय  विज्ालयों  का  रख-रखाव

 1380.  श्री  मदन  लाल  ख्रातां  :  क्‍या  मानव  संसाधन  जिकास  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  दिल्ली  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  ठोक  रख-रखाव  न  होने  तथा  इनकी  सफाई
 व्यवस्था  खराब  होने  के  बारे  में  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है और  इसके  क्या  कारण  और

 इन  स्कूलों  की  दशा  सुधारने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 $

 मानव  संसाधम  विकास  सन्‍्त्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उफ्मस्थी

 :  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  सूचित  किया  है  कि  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  ठीक

 रखाव  न  होने  और  उनकी  सफाई  व्यवस्था  खराब  होने  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 और  जब  भी  रख-रखाव  को  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  अधिकारियों

 के  ध्यान  में  लाई  जाती  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग
 ०डी  ०)/एम०  ई०  एस»  को

 ऐसी  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  निर्देश  दिया  जाता  दिल्ली  के  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  हालत  में
 सुधार  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  एक  पृथक  केन्द्रीय  रख-रखाव  उपलब्ध  करवाने

 के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 क सूखा  प्रभावित  राज्यों
 को

 आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  में  बृद्ध

 1381.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :
 हु

 करी  तेज  नारायण  सिंह  :

 क्या  खाद्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सूखा  प्रभावित
 राज्यों  की  संध्या  कितनी

 सरकार  द्वारा  सूखा  प्रभावित  राज्यों  को  राहत  पहुंचाने  के  लिए  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  अन्तग्गंत  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  में  राज्यवार  तथा  बस्तुवार  कितनी-कितनी  बद्धि
 की  गई  ओर

 हु

 क्‍या  इस  मद  में  बिहार  राज्य  को  अब  तक  कोई  विशेष  कोटा  नहीं  दिया  गया

 खास  मन्त्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  तरुण  :  इस  समय  बिह।र  और  आंध्र
 प्रदेश  के  कई  भागों  में  सूखे  की  स्थिति  चल  रही  है  ।

 और  1992  से  1992

 को  प्रत्येक  मास  हेतु  10,000  मीटरी  टन  गेहूं  आवंदित  की  है
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 सार्बजतिक  वितरण  प्रणाली  के  अधीन  इन  महीनों  के  दौरान  किए  जा  रहे  51,580  मीटरी  टन  बेहूं
 और  24,580  मीटरी  टन  चावल  के  सामान्य  आवंटनों  के  अलाबा  है  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  खरीद  हेतु  खुली  मिथिदायें

 1382.  आर  के०  तुलसिऐया  वान्डायार  :  कया  खा्  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  खरीद  करने  हेतु  खुली

 निविदायें  आमंत्रित  करने  की  एक  नई  योजना  शुरू  करने  का  बिचार

 यदि  तो  इसे  कब  तक  लागू  किया

 नई  योजना  की  मूलभूत  विशेषताएं  कया  और

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारां  नई  योजना  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ?

 खाद्य  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  तरुण  :  सरकार  का  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  के  लिए  खाद्यान्नों  की  खरीदारियां  करने  हेतु  खुले  टेंडरों
 की  नई  योजना  शुरू  करने  का  कोई

 विचार  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 खाशान्तों  की  लरोद  और  सप्लाई

 1383.  श्रीमती  बेबो  :  कया  खाद्य  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  आयातित  खाद्यान्नों  और  देश  के  भीतर

 खरीदे  गए  खाद्यान्नों  का  अनुपात  कितना

 आवश्यकतानुसार  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सप्लाई  के  लिए  प्रतिम्राह  कितना

 खाद्यान्न  दिया  जाता

 ब्ष  1991-92  और  1992-93  के  दोरान  श्ाद्यान्नों  को  खरीद  तथा  उन्हें  इसकी

 सप्लाई  में  अनुमानतः  कितना  अन्तर

 कया  उत्पादन  में  स्थिरता  तथा  सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा  खाद्यान्‍्नों  की  कम  खरीद

 किए  जाने  के  कारण  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  कुशलतापूर्बक  कार्य  नहीं  कर  रही  और

 यदि  तो  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  का  +

 कदम  उठाने  का  बिचार  है  ?

 लाश  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तरुण  :  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के

 लिए  आया  तित  खाद्यान्नों  और  बसूल  किए  गए  स्वदेशी  खाद्यान्तों  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  कोई

 अनुयात  निर्धारित  नहीं  किया  जाता

 विभिन्‍न  राज्यों/सं  शासित  प्रदेशों  को  केन्द्रीय  पूल  से  खाद्यान्नों  के आबंटन  केस्द्रीय
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 निवित  उतरे
 1  1992

 अमल  की  लक  की

 बूल  में  स्टाफ  की  समच्ती  सापेक्ष  बाजार  उपलब्धता  और  अन्य  संगत

 तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रत्येक  मास  के  आधार  पर  किए  जाते  हैं  ।  ये  आवंटन  केवल  बाजार

 उपलब्धता  के  अनुपूरक  होते  हैं  और  इनसे  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  की  समस्त  मांग  को  पूरा  करने
 की  आशा  नहीं  की  जाती  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को  वर्ष  1992  के  दौरान

 जावल  ओर  गेहूं  का  किया  गया  औसत  मासिक  आवंटन  क्रमशः  कमशः  लगभग  9  लाख  ओर  8  लाख
 बीीटरी  टन  है  ।

 1991-92  के  दौरान  केन्द्रीय  पूल  में  खाद्यान्नों  की  वसूली  और  आपूर्ति  के  बीच  कोई
 अन्तर  नहीं  भा  |  1992-93  के  दौरान  मेहूं  की  आवश्यकता  में  कभी  को  आयात्तों  के  जरिये  पूरा
 भा  न्न्ना किया

 और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को  उपयुक्त
 स्‍तर  पर  खाद्यात्तों  को  आपूर्ति  को  बनाए  रखने  के  लिए  अपेक्षित  मात्रा  में  ाद्यास्तों  का  आयात

 करने  के  लिए  पहले  ही  पग  उठा  लिए  गए  हैं  ।

 मई  ऋणल  जिलों  पर  लेजी

 1384.  ओऔ  जिश्वताथ  शास्त्री  :  क्‍या  खा  मसम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  के
 फैजाबाद  तथा  इलाहाबाद  खण्डों  में  1991  के  खाद  स्थापित  की  गई  नई  चावल  मिलों

 पर  पांच  वर्ष  के  लिए  लेबी  में  छूट  देने  हेलु  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और  :

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  को  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खाली  मर्ञ्ञालय  के  राज्य  मग्तौ  तरुण  :  हां  ।

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  12  1991  को  भारत  सरकार  को  एक  प्रस्ताव

 जैज  था  जिसमें  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  चावल  पर  लेबी  की  प्रतिशतता  40%  1-10-1991

 के  आद  स्थापित  की  जाने  वाली  नई  चावल  मिलों  की  स्थापना  की  तारीख  से  5  वर्षों  कीਂ  अवधि के

 लिए  बोर  फ़िल  जो  आश्युतिकीकरण  कम  कार्य  करते  को  अधुनिकीकरण  की  तारीख  से

 पांच  वर्षों  की  अवप्ति  के  लिए  लेबी  से  पूरी  छूट  देने  हेतु  उत्तर  प्रदेश  कावल  और  धान  और

 व्यापार  का  1985  के  अधोन  राज्य  सरकार  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  पर  कार्योत्तर

 सहमति  मांगी  गई  थी  ।

 इस  मामले  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  पहले  वर्ष  लेवी  से

 पूरी  छूट  दी  उसके  बाद  दूसरे  वर्ष  चावल  पर  10%  तीसरे  वर्ष  20%,  और  चौथे  वर्ष  30%
 लेबी  लगाई  जाए  ।  पूर्वो  उत्तर  प्रदेश  में  नई  चीनी  मिलों  की  स्थापना  अथवा  सिंगल  हल  के

 आधुनिकीकरण  की  तारीख
 से  पांचवें  वर्ष  और  उनके  बाद  409६  की  पूरी  सामाण्य  लेंवी  लगाना

 खपेक्षित  डोय  ।  न
 |
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 10  1914  सन्नाट  अकबर  की  वर्षगांठ  के  बारे  में  दिनाक  14
 1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संड्या  1042  के  उत्तर  भें

 शद्धि  करने  वाला  विवरण
 जन  भारतौध प्रतिसाएं  ब>ननरन-++

 भारतीय  प्रतिभाएं

 श्रोक्‍्तोी  प्रतिभा  बेबोघिह  फाटील  :  क्या  सावध  संसाधन  विकस्श  सक्‍्जो  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़ी  संख्या  में  भारतीय  प्रतिमाएं  विदेशों  के  संग्राहलयों  भें  पड़ी  ओर

 थदि  ती  इन  प्रतिमाओं  को  स्वदेश  वापिस  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  प्रयास
 किए  ज  रहे  हैं  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  विभाग  एवं  संल्कृलि  में  उपभम्त्री
 :  और  विदेशों  के  संग्रहालयों  में  भारतीय  श्रतिमाओं  के  रखे  जोने  पर  कोई

 प्रतिबन्ध  नहीं  बशर्तें  कि  उन्हें  तथा  बहुमूल्य  कलाकृति  अधिनियमਂ  के  लागू  होने  के-बद्ध
 बाहर  नहीं  ले  जाया  गया  है  ।  यदि  ऐसी  पुरावस्तुओं  के  बारे  में  यह  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  उन्हें  भारत
 से  तस्करी  कर  अथवा  चुराकर  बाहर  ले  जाया  गया  तो  भारत  द्वारा  अनुमोदित  यूनेस्को  समझौते
 के  अस्तर्मत  उन्हें  वापस  लाया  जा  सकता  है  ।

 Ts अनंबाद

 सस्ते  के  लिए  समर्थन  मूल्य

 1386.  श्रौ  भाणजिकराथ  होडल्या  गाबीत  :  कया  लाच्य  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गन्ना  तथा  चीनी  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  नेशनल  फैडरेशन  आफ  कापरेटिव  शुगर

 फैक्ट्रीज  ने  गन्ने  के  अधिकतम  सरकारी  समर्थन  मूल्य  की  मांग  की  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार
 की

 क्या  भ्रतित्रया  है  ?

 खा  भरत्रालस  के  राज्य  मन्त्रो  तशण  :  हां  ।

 चीनी  फैकिट्रयों  द्वारा  1992-93  मौसम  के  लिए  देय  गन्ने  का  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य

 निर्धारित  करने  विषयक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  अभी  तक  कोई  अंतिम  निर्णय

 लिया  गया  है  ।

 सम्राट  अकबर  की  वर्षगांठ  के  बारे  में  दिनांक  14  1992  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1042  के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  बाला

 विवरण

 मानव  संसाधन  बिकास  सम्त्री  अर्जुन  :  मैं  सम्राट  अकबर  की  बर्षगांठ  के  सम्बन्ध

 में  पूछे  गए  अतारांकित  प्रश्न  संड्या  1042  के  दिए  गए  उत्तर  में  अंग्रेजी  और  हिन्दी  रूपांतर  की  ओर

 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  जो  इस  प्रकार  था  :

 और  सम्राट  अकबर  की  वर्षगांठ  1992-93  में  मनाने  का

 प्रस्ताव  इसके  लिए  अभी  तक  कोई  राष्ट्रीय  समिति  गठित  नहीं  को  गई  इस  वर्ष  के  उत्तर

 में  भारतीय  ऐसिहासिक  अनुसंधाम  परिषद  द्वारा  एक  अंतर्राष्ट्रीय  सेमिनार  आयोजित  लिए  जाने  का
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 सम्राट  अकबर  की  वर्थगांठ  के  बारे  में  दिनांक  14  1  1992

 1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1042  के  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  वाला  विवरण
 _  -  —

 प्रस्ताव  है  ।  समारोह  के  अन्य  कार्यक्रम  तथा  अन्य  ब्यौरे  यथासमय  तैयार  किए  जाएंगे  ।

 प्रशश  के  भाग  और  का  संशोधित  उत्तर  कृपया  इस  प्रकार  पढ़ा  जाए  :

 अकबर  की  वर्षगांठ  मनाने  का  कार्यक्रम  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  रखने
 की  बजाय  इस  वर्ष  के  समाप्त  होने  तक  स्थगित  कर  दिया  गया  है  |  इसके  लिए  कोई  राष्ट्रीय  समिति

 गठित  नहीं  की  गई  है  ।  समारोह  के  कार्यक्रम  तथा  अन्य  ब्यौरे  यथासंभव  तैयार  किए

 समारोह  वर्ष  में  त्रुटि  का  पता  बाद  में  ही  इसलिए  उत्तर  को  सही  करने  वाला
 विवरण  सभा  पटल  पर  पहले  नहीं  रखा  जा  सका  |

 असुविधा  के  लिए  लेद  है  ।

 12.00  भध्याह्ल

 करी  रवि  राय  अध्यक्ष  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हुं  कि आपने  एक  बहुत
 ही  महत्वपूर्ण  सवाल  को  उठाने  के  लिए  हमको  इजाजत  दी  ।  आज  बल्ड  एड्स  डे  है  उस  सिलसिले  में

 एड्स  के  मायने  ह्यू,मन  इम्यून  Immuno  Deficiency  ५:०४)  के  बारे  में  है  एड्स  के  मायने

 सहायता  के  बारे  में  नहीं  अध्यक्ष  आज  फोतैदार  जी  यहां  बंठं  हैं  तो  मैं  उनसे  और  खास  करके

 सदन  से  कहना  चाहता  हूं  कि  अभी  तक  भी  भारत  सरकार  का  जो  मानस  जबकि  तथ्य  कहता  है
 कि  तमिलनाडु  में  और  खास  करके  मणिपुर  में  एक  एपीडेमिक  के  स्तर  में  चला  गया  है  ।

 मैं  आज  हाउस  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  वलड  एड्स  डे  के  सिलसिले  में  एक  स्टडी  हुआ  है  और

 उसको  कहते  हैं  जिसका  रिकोमेंडशन  आज  सारे  अखबारों  में  निकला  है  और  उसका

 यह  आशय  है  कि  हिन्दुस्तान  में  कोई  एक  डिसइनफोरमेशन  का  शिकार  सरकार  बनी  एड्स  के

 बारे  कि  यह  एक  फोरन  डिसीज  इसलिए  मैं  उस  किताब  से  जो  एक  फानस  इंस्टीट्यूट  की ओर

 से  निकली  उस  किताब  का  नाम  है  कास्ट्स  आफ  एड्स  (11060  (८०४८४  of  AIDS)

 इसलिए  कि  आज  बलड  एड्स  डे  है  तो  उस  किताब  से  हिन्दुस्तान  क ेलिए  और  जो

 शील  देश्न  हैं  उनके  ऊपर  किस  तरीके  से  इसके  चलते  खतरनाक  आपत्तियां  आ  रही  हैं  तो  मैं  यह  कुछ
 उद्धरण  जो  कि  बहुत  प्रासंगिक  हैं  उस  सिलसिले  में  आपको  बताना  चाहता  हूं  ।  उस  पानस  इंस्टीट्यूट
 की  स्टडी  के  सिलसिले  में  कहा  गूया  है  उसको  मैं  उद्धत  करना  चाहता

 ]

 और  थाईलैंड  जैसे  देशों  में  एच०  आई०  वी०  की  संक्रमण  दर  बहुत  ऊंची  है

 परन्तु  अभी  एड्स  के  बहुत  ही  कम  मामलों  में  अगले  5  से  10  बर्षों  तक  बहुत  अधिक  लागत

 आने  की  संभावना  है  ।”

 ]
 फिर  आगे  चलकर  कहते  हैं  :

 ]
 सरकार  ने  आठवें  दशक  के  मध्य  में  समुचित  उपाय  किए  होते  तो  भारत  में  एश्स
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 10  1914  सम्रटट  अकढर  की  वर्षगांठ  के  बारे  में  दिनांक  14
 1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1042  के  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  वाला  विवरण
 समा  वा  कक  3-७3»  व मम>-म-+_ममम«-म-<मभम नाम  नममम>भ.

 के  मामले  होते  ।  बहुत  ले  भारतीम  लोग्न  अविष्यवाणी  करते  हैं  कि  मरह  एक  विदेकश्षी  बीमारी
 इती  रहेगी  परन्खु  सच्चाई  यह  है  कि  यह  बीमारी  भारत  के  हर  शहर  सें  फैल  चुकी  है  ।”

 विकांससीज  देख  जिनके  पाप्त  एड्स  को  रोकने  के  लिए  तकनीकी  या  वित्तीय
 संसाधन  भहीं  हैं  उन  वेशों  में  सथुदायों  कृषि  और  औद्योगिक  उत्पादन  पर  इस

 म्रहानारी  का  अस्यधिक  अप्रत्यक्ष  प्रभाव  का  खतरा  हो  यया  विश्व  में  प्रत्येक  सप्ताह
 लगभग  महिलाएं  इस  बीमारी  से  पीड़ित  हो  रही  हैं  ।”

 अध्यक्ष  ये  इनकी  फ़ाइंडिग्स  इन  ब्यू  आफ्र  दी  जो  कि  एक  अंतर्राष्ट्रीय  ख्याति

 प्राप्त  संगठन  ने  की  है  और  खासकर  हिन्दुस्तान  के  बारे  में  जिक्र  क्विया  आज  दुतिया  भर  में

 एड्स  डेਂ  सनताग्रा  जा  रहा  तो  मैं  सरकार  से  जातना  ब्राहता  हूं  कि  देश  को  ओर  इस  सदन

 को  विश्वास्र  में  लेने  के  लिए  क्या  करने  जा  रहे  यह  समस्या  जो  अपेडेमिक  रूप  लेने  जा  रही
 इसके  बारे  में  सरकार  क्‍या  कर  रही  है  ।

 हु

 श्री  ब्सेहम  सिह  :  अध्यक्ष  माननीय  सद्रस्यों  का  भी  परीक्षण  करापा

 ज़ाए  ।

 ]

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याश  मन्‍्त्री  एूम०  एल०  :  मुझे  मालूम  नहीं  है  कि

 यह  प्रश्त  उठाया  गया  है  ।  अन्यथा  मैं  इस  सम्बन्ध  में  आंकड़े  और  अन्य  जानकारी  अपने  साथ  लेकर

 आता  ।  मैं  मानता  हूं  कि  आज  एड्स  दिवस  है  ।  पूरे  विश्व  में  लोगों  में  जाभरूकता  धैदा  करने  के

 भ्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  में  बह  नहीं  कहूंगा  कि  लोग  आज  एड्स  दिवस  मना  रहे  हैं  ।  मैं  कहना
 चाहता  हूं  कि लोग  आज  जागरूकता  उत्पन्न  कर  रहे  हैं  ।

 थी  सोमनाथ  चटर्जी  :  आप  कह  सकते  हैं  कि  लोग  आज  एड्स  दिवस  मना

 रहे

 लो  एम०  एल०  फोतेदार  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  एड्स  जैसी  घातक

 बीमारी  का  विश्व  में  कहीं  भी  कोई  इलाज  नहीं  है  ।  मैं  इस  बीमारी  को  मृत्यु  का  दूत  कहूंगा  ।  जिस

 किसी  भी  व्यक्ति  को  एवय०  आई०  वी०  लग  जाते  हैं  उसे  यह  मालूम  ही  नहीं  होगा  कि  उसे  यह

 बीमारी  है  कि  नहीं  ।  एच०  आई०  बी०  फो  पूरी  तरह  से  एड्स  की  बीमारी  के  रूप  में  विकसित  होने

 के  लिए  भाठ  से  दस  वर्ष  तक  लग  जाते  हैं  और  यहां  तक  कि  कभी-कभी  इसमें  ।3  दर्ष  का  समय

 भी  लग  सकता  है  पूरे  विश्व  में  वैज्ञानिक  इस  बीमारी  का  कोई  टीका  या  इलाज  नहों  ढूंढ़  पाए  हैं  ।

 फिलहाल  हम्रारी  भीति  इस  बीमारी  के  बारे  में  जागरूकता  पैदा  करने  की  हैं  क्योंकि  शेकथाम  ही

 इसका  एकमात्र  इश्लाज  सावधानी  हलाज  से  बेहतर  इस  उद्देश्य  के  लिए  हमें  राष्ट्रीय

 रुफता पैदा करनी होगी कि संभोग सुरक्षित होना बह बीमारी दूषित रक्त रक्‍त उत्पादों और इस्तेमाल की गई सिरिजों से होती है । हमने इस सम्बन्ध जागरूकता पैदा कश्ने के लिए कुछ कदम उठाए हैं । प्रार्च क्रे अन्त देश में सभी ब्लड बैंकों को उन्तत्त बनाबा जाएगा । देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी इलड बैंकों को उत्तत बनाया जाएया । 273



 सम्राट  अकबर  की  वर्षगांठ  के  बारे  में  दिनांक  14  1  1992

 1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1042  के  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 बरी  श्रोक्तान्त  जेना  :  उन्नत  करने  का  क्‍या  मतलब  है  ?

 श्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  उन्‍नत  करने  का  मतलब  है  ब्लड  बैंकों  में  रक्त  की  गुणवत्ता  में

 सुधार  लाने  के  लिए  सभी  सुत्रिधाएं  प्रदान  करता  ।  एच०  आई०  बी०  परीक्षण  तत्काल  किया  जाएगा
 और  उसके  बाद  क्षेत्रीय  परीक्षण  किए  जाएंगे  ।  यदि  रक्‍त  में  एच०  आई०  वी०  पाए  जाते  हैं  तो  उसे

 तत्काल  अलग  कर  दिया  जाएगा  ।  परन्तु  हम  इस  बीमारी  से  प्रभाषित  व्यक्तियों  की  पहचान  बताना

 नहीं  चाहते  हैं  ।  देश  में  चल  अधिकांश  रक्त  बैंकों  के  पास  लाइसेंस  नहीं  हैं  ।  हमने  इस  अधिनियम

 के  तहत  अधिसूचना  जारी  की  उस  अधिसूचना  को  अन्तिम  रूप  देने  और  कानून  के  अन्तगंत  अन्तिम

 रूप  से  लागू  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।

 इस  कानून  के  तहत  किसी  भी  रक्त  बैंक  के  लिए  देश  में  कार्य  करते  रहने  के  लिए  राज्य

 सरकार  के  परामर्श  से  केन्द्र  सरकार  से  लाइसेंस  प्राप्त  करना  आवश्यक  होगा  ।  हम  रक्‍त  बैंकों  की

 गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  की  भी  कोशिश  करेंगे  ।  जनता  में  ज्यादा  से  ज्यादा  जागरूकता  पैदा  करने  के

 लिए  हम  इसी  तरह  के  कई  उपाय  कर  रहे  जहां  तक  रक्‍त  बैंक  प्रणाली  का  सम्बन्ध  है  हम  उनके

 बारे  में  भी  कुछ  करने  की  कोशिश  कर  रहे  यदि  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  पहले  सूचना  मिल  जाती
 तो  मैं  हर  हाल  में  तथ्यों  और  आंकड़ों  सहित  इसका  जवाब  देता  ।  मुझे  कल  बताया  गया  था  कि  इस
 समय  देश  में  एड्स  रोग  के  पोजीटिव  एच०  आई०  वी०  वाले  लगभग  10,000  जामलों  का  पता
 लगाया  गया  ।  अधिक  जोखिम  का  काम  करने  वाले  15  से  16  लाख  लोगों  में  ऐसे  मामलों  की
 संख्या  लगभग  10,000  है  ।

 श्री  रवि  राय  :  230  व्यक्ति  ऐसे  हैं  जिनमें  एंड्स  पूरी  तरह  से  विकसित  हो  चुका  है  ।

 श्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  मैं  समझता  हूं  कि  पूर्ण  विकसित  एड्स  के  24  मामले  हैं  ।  कुछ
 जाज्य  हैं  उदाहरण  के  लिए  मैं  बिहार  के  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  करना  चाहता  हमें
 बिहार  से  आवश्यक  जानकारी  नहीं  मिल  रही  है  क्योंकि  बिहार  का  कहना  है  कि  वहां  एच०  आई०
 वी०  के  पोजीटिव  का  कोई  मामला  नहीं  है  ।  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  यह  बात  सही  है  ।  हमने  बिहार
 सरकार  से  अनुरोध  किया  है  ।  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  व्यक्तिगत  रूप  से  बिहार  सरकार  को  लिखा  है  ।

 श्री  नीतीश  कमार  विहार  में  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  है  ।

 श्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  मैं  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  मैं  किसी  अन्य  राज्य  की  बात
 कर  रहा  हूं  ।  मैंने  व्यक्तिगत  रूप  से  सभी  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  को  इस  बीमारी  के  विस्तार
 के  बारे  में  जागकारी  देने  के लिए  लिखा  है  ।  आज  की  स्थिति  के  अनुसार  इस  बीमारी  की  स्थिति
 बहुत  भयावह  है  ।  में  इस  राष्ट्रीय  समस्या  का  उत्साह  और  संकल्प  के  साथ  सामना  करने  के  लिए
 इस  सदन  की  सहायता  मार्गदर्शन  और  शरीयत  चाहता  हूं  ।

 ँ

 श्री  अन्ना  जोशी  :
 पुणे  क ेनिकट  भोसारी  में  30-11-92  को  एक  रासायनिक

 कारखाने  के  टैंक  से  क्लोरीन  गेंस  रिसाव  होने  के  कारण  उसके  वाष्प  से  कम  से  कम  83  स्कली  बच्चे
 प्रभावित  हुए  थे  ।  ।5  जिनमें  से  अधिकांश  6  से  12  वर्ष  की  आयु  के  को  सासोन
 अस्पताल  के  गहन  चिकित्सा  कक्ष  में  निरीक्षण  के  लिए  रखा  गया  ।

 यह  घटना  उश्न  समय  घटिਂ
 टते

 हुई  जब  ये  बच्चे  अपना  शाम  का  भोजन  करने  ही  वाले  थे  ।
 उन्होंने  दम  घुटने  और  घबराहट  होने  और  उबकाई  आने  की  शिकायत  की  ।
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 16  1914  सम्राट  अकबर  की  वर्षगांठ  के  बारे  में  दिनांक  14  हे
 1992  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  1042  के  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 ऐश्वा  विश्वास  किया  जाता  है  कि  रसायन  फैक्टरी  एक  रुग्ण  इकाई  रही  जिसे  ही सोडियम  क्लोराइड  का  उत्पादन  करने  के  लिए  के
 कम  ही द  ए  पुनः  चालू  किया  गया

 स्थानीय  अधिकारियों  तथा  फंक्टरी-नि  रीक्षकों  के  लिए  यह  अनिवार्य  था  कि  वे  परीक्षण
 करते  और  इस  बात  की  पुष्टि  करते  कि  क्या  मशीनरी  के  सभी  धटक  ठीक-ठाक  और  दोष-रदित  हैं  ।
 लेकिन  अतर्थंकारी  कारण  सम्बन्धित  अधिकारियों  और  प्रबन्धत  बी  लाथ  रवादी  को  सिद्ध
 करते  हैं  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  पर्यावरण  और  उद्योग  मन्त्रियों  से  अनुरोध  करता  हं  कि  इस  बात
 की  जांच  करें  और  इसके  लिए  दोषी  व्यक्तियों  को  सामने  लायें  तथा  प्रभावित  बच्चों  को  वित्तीय
 एवं  चिकित्सा  सहायता  प्रकान  करें  ।

 |

 ]

 भरी  जार्ज  फर्नाग्डीज  :  अध्यक्ष  अभी  सदत  में  लगभग  तीन  दिन  तक  8-
 10  घण्टे  बहस  चली  अनाज  का  आयात  और  बाद  के  दामों  को  लेकर  ।  मुझे  अफसोस  है  कि  उस

 बहस  में  वित्त  मन्‍त्री  ने  हिस्सा  नहीं  लिया  |  अच्छा  होता  यदि  वे  आते  और  कौन-सी  आर्थिक  नीतियां
 हैं

 जो
 हम  लोगों  को  आयात  करने  के  लिए  मजबूर  कर  रहो  इसके  बारे  में  कुछ  कहते  ।  लेकिन

 कल  वित्त  मन्‍्त्री  ने  पालियामेंट  के  चलते  हुए  दिल्ली  में  वल्डे  इकोनॉमिक  फोरम  नाम  की  अन्तर्राष्ट्रीय
 संस्था  के  मंच  और  उसके  साथ  जुड़े  कफेड्रेशन  आफ  इंजीनियरिंग  इण्डस्टरी  दोनों  के  संयुक्त  मंच  पर
 खड़े  होकर  ऐसे  नीति  विषयक  निवेदन  किए  हैं  जो  एक  तरह  से  इस  सदन  का  अपमान  है  ।  क्‍योंकि
 यह  मानी  हुई  परम्परा  है  कि  यदि  सदन  चलता  है  तो  सरकार  का  कोई  भी  मन्त्री  और  सरकार
 सदन  के  बाहर  किसी  भी  प्रकार  का  नीति  विषयक  निवेदत  नहीं  करेगी  ।  ऐसी  घटनाएं  इसके  पहले
 भी  हुई  हैं  और  प्रीवीलेज  के  मामले  सदन  में  उठाए  गए  हैं  ।

 मैंने  आपको  प्रीवीलेज  का  मोशन  नहीं  लेकिन  मैं  इस  बात  को  इसलिए  आपके  सामने
 उठाना  चाहता  हूं  कि  दो  ऐसी  बड़ी  बातें  कल  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  ने  सार्वजनिक  तौर  पर  कहीं  है
 जिनके  बारे  में  सदन  में  किसी  भी  प्रकार  का  अभी  तक  अधिकृत  किस्म  का  निवेदन  सरकार  का  नहीं
 हुआ  है  ।  इन्होंने  कहा  है  कि  फ्री  कतवरशन  आफ  रूपी--यानी  अब  खूले  बाजार  में  रुपया  और
 डालर  या  रुपया  ओर  विदेशी  पँसे  का  जो  भी  सौदा  होना  जो  दाम  तय  होना  है  वह  करने  का
 फैसला  सरकार  को  करना  इसमें  अभी  ऐलान  करना  बाकी  है  ।

 दूसरी  बात  इन्होंने  यह  कही  कि  1.2  बिलियन  यू०  एस०  मतलब  होता  है  300

 करोड़  से  अधिक  के  पब्लिक  सैक्टर  अंडरटेकिग्स  के  शेयर  हम  अभी  फिर  मार्किट  में  ला

 रहे  हैं  ।

 दूसरे  सदन  में  जिन  विषयों  पर  बहस  होती  है  वह  यहां  पर  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  लेकिन

 अखबार  में  आज  यह  खबर  आई  है  कि  राज्य  सभा  में  इस  मुद्टे  पर  जब  चर्चा  हो  गयी  तो  वहां  यह
 तय  हुआ  कि  वित्त  मन्‍त्री  सदन  में  आयेंगे  और  सरकार  की  इस  मामले  में  क्‍या  भूमिका  है  उसकी

 रखने  के  साथ  पालियामेंट  को  विश्वास  में  लिए  बगैर  और  पालियामेंट  की  राय  जाने  बगर  हिन्दुस्तान
 कौ  पब्लिक  सँक्टर  अंम्रटेकिग्स  के  शेयर्स  को  देश  में  और  विदेश  चूंकि  दोनों  जगह  पर  बेचने  की

 बात  अभी  शुरू  हुई  बेचने  का  कोई  भी  काम  नहीं  किया  जायेगा  ।  इसको  बेचने  का  काम  नहीं
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 संभ्राठ  अकबर  की  वर्षगाढ  के  घारे  में  दिनांक  14  -]  1998

 1992  के  अतारांकित  प्रशन  सं०  1042  के  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  वाला  विवरण
 अमन  आ  कक  कक

 किया  जाबेगा  ।  हम  जानना  चाहेंगे  कि किस  आधार  पर  वित्त  मम्त्री  मे  यह  जो  एलान  वर्ड

 मिक  फोरम  के  मंच  पर  किया  क्‍या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  यह  भी  तथ  करेगा  कि  हमारी  संसद  कैसे

 हमारे  वित्त  मन्‍्त्री  किस  मंत्र  से  निवेदन  जे  लोग  विदेशों  से  हिन्दुस्साम्र  में  आये  हैं  वे

 अपने  व्यापार  को  बढ़ाने  आये  बे  हमारा  कल्याण  करमे  नहीं  आये  उसके  बीज  में  वित्त  मस्त्री

 का  निवेदत  करना  बिलकुल  गलत  था  और  हम  उसकी  निन्‍वा  करते  हैं  ।

 इसके  साथ  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  पिछले  कुछ  दिनों  से  ऐसी  खबरें  आ

 रही  हैं  जैसे  बी०  एच०  ई०  एल०  और  फ्रांस  के  अलस्‍्ट्राभ  और  ए०  बी०  बी०  इस  दोनों  में  सौदा

 हो  रहा  है  ।  सरकार  बात  कर  रही  बी०  एच०  ई०  एल०  बोलती  है  कि  बात  नहीं  होनी
 लेकिन  सरकार  कहीं  न  कहों  किसी  स्तर  पर  बात  कर  रही  ऐसे  ही  आज  खबर  जाई  है  कि

 आयल  एण्ड  नेचुरल  गेस  कमीशन  था  इसको  अब  कार्पोरेशन  सेक्टर  में  ले  जा  रहे  हैं  यानि  कल  इसके
 भी  शेयस  बाजार  में  बेचने  का  काम  करेंगे  ।  पब्लिक  अंडरटेकिग्स  का  मतलब  है  इस  पालियामेंट  के

 द्वारा  दिये  हुए  पैसे  ये  खड़े  हुए  ये  इसलिए  किसी  को  भौ  इस  पार्लियासेट  की  इजाजत  के

 बगैर  इस  तरह  का  फँंसला  करने  का  अधिकार  नहीं  इसलिए  हभ  भिन्दा  करके  साथ-साथ  आपसे

 आग्रह  करना  चाहते  हैं  कि  वित्त  मम्त्री  को  सदन  में  बुलायें  और  उनसे  पहले  तो  इस  बात  पर  माफी

 मंगवांयें  और  दूसरे  उसकी  क्या  नीतियां  हैं  उनकी  चर्चा  इस  सदन  में  की  जाये  ।

 ]

 शो  सोमनांथ  चटर्जों  :  यह  एक  अति  गम्भीर  मामला  है  ।  हम  देख  रहे  जब  से

 इस  मई  सरकार  ने  सत्ता  संभाली  जहां  तक  इस  सरकार  का  ऑथिक  नीति  अंथवा  औद्योगिक

 नीति  तैयार  करने  की  सम्बन्ध  संसद  बिल्कुल  असंबद्ध  बन  गई  है  ।

 हमें  विश्वास  में  नहीं  लिया  जाता  बिना  किसी  पूर्व  परामर्श  अथवा  सभा  में  चर्चा  किये
 बिना  ही  समूची  आर्थिक  पूरी  औद्योगिक  नीति  और  व्यापार-तीति  बदल  दी  गई  ।  इस  मामले
 में  किसी  भी  दल  को  विश्वास  में  नहों  लिया  गया  ।  अब  महत्वपूर्ण  निर्णय  लिये  गये  हैं  और
 कभार  कार्य  करने  के  पश्चात्‌  संसद  को  जानकारी  दे  दी  जाती  है  तथा  कई  बार  संसद  को  जानकारी
 भी  नहीं  दी  जाती  इन  महत्त्वपूण्ण  क्षेत्रों  में  हुई  प्रगति  के  बारे  वे  हमें  समाचार-पत्रों  अथवा  प्रचार
 माध्यमों  के  द्वारा  ही  जानकारी  हासिल  होती  यह  एक  अति  कश्मीर  मुद्दा  है  ।

 हमें  रेडियो-समाचार  द्वारा  पता  चला  है  कि  जहां  तक  बजठीय  संसाधनों  का  सम्बन्ध

 ऊर्जा  क्षेत्र  और  मातायात-क्षेत्र  के  सिबाय  अन्य  किसी  भी  संस्था  को  कोई  बजदढ  सहायता  नहीं  दी

 जायेगी  ।  ऐसे  महत्वपूर्ण  निर्णय  से  अर्थ  है  कि  अनेकों  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  कार्य  झुक

 जायेगा  ।  सावंजतनिक  क्षेत्र  के  इन  उपक्रमों  में  पहले  ही  मंजूरी  का  भुगतान  नहीं  किया  जा  रहा

 न्यूनतम  कच्चे  माल  हेतु  धनराशि  उपलब्ध  गदहीं  कराई  जा  रही  है  तथा  बिजली  के  बिलों  का  भुगतान

 नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  मुझे  सावंजनिक  क्षेत्र  के  ऐगे  बड़े-बड़े  उपक्रमों  के  उदाहरण  ज्ञात  जहां

 दो-दो  तीन-तीन  महीनों  तक  बेतन  ओर  मजदूरी  नहीं  दी  जाती  लेकिन  बाद  में  कुछ  धनराशि  दे

 दी  जाती  लेकित  कामगार  कार्य  नहीं  कर  क्योंकि  उनके  पास  कच्चे  माल  के  लिए  कोई

 घनराशि  उपलब्ध  नहीं  होती  वे  किसी  चीज  को  छू  नहीं  सकते  ।  साधारणतया  सार्वजनिक  क्षेत्र  में
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 शुद्धि  करने  वाला  विवरण
 न्‍चिमननमागा-मदक3भीगीीयात)ो)),)गगग.ग..्‌फ.आ  फखस  फ  उ  डे उक्‍क्‍क्‍7चचचै-चके.्नन्_.--न.नत०ननतेक.-नननननक हमें  कह  सारी  करें

 इम  बड़े  उपक्रमों
 के  लिए  आम  प्रचाकन-लागत  प्रदान  महीं  की  जती  हमें  कह  सारी  करें

 समाचार  पत्रीं  से  जातली  पड़ती  हैं  ।  मह  एक  बहुत  गम्भीर  बात  है  ।

 मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  जहां  तक  इस  संस्कार  सम्बन्ध  आप  यह  देखें
 कि  संसद  का  अस्तित्व  विद्यमान  इसे  एक  विनिमेय  अथवा  एक  प्रमोज्य  ज॑सी  वस्तु  के  रूप  नहीं
 समझा  जा  सकता  जब  कभी  हमको  उपयुक्त  लगता  मात्र  संर्वधानिक  बाध्यता  के  निर्वाहण  के

 उद्देश्य  इसमें  यहां  कुछ  पारित  करवा  लेते  हैं  और  संसद  सदस्यों  को  विश्वास  में  नहीं  लिया
 जाता  है  ।  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  बात  है  ।

 ह
 श्री  जा  फर्नाल्डीस  जी  ने  जो  कहा  है  मैं  उसका  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं  ।  बित्त  मन्‍्त्री  जी

 को  इस  सभा  से  माफी  मांगनी  चाहिए  और  हमें  परिस्थितियों  को  स्पष्ट  करवा  ही

 एक  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  मैंने  अयोध्या  में  क्या  घटित  होने  जा  रहा  इस
 पर  हमारी  गहरी  चिन्ता  के  बारे  में  एक  पू्॑  सूचना  दी  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  भहीदय  :  नहीं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदव  :  हम  सराहना  करते  हैं  कि  ऐसा  महत्वपूर्ण  मुह  सभा  में  उडाया  गया
 लेकिन  अगर  आप  भ्रक्षिया  का  अमुसरण  नहीं  तो  फिर  सभा  के  समक्ष  बांछित  जामकारी  फ्रस्त
 करने  में  कुछ  कठिनाइयां  उत्पस्न  हो  जाती  हैं  ।

 बिल  मन्त्री  महोदय  को  एक  पत्र  भेजना  अथवा  पूर्व  सूचना  देना  एक  सही-अक्रिया  होती
 और  उनसे  यह  मालूम  फिया  जा  सकता  शा  कि  क्‍या  उन्होंने  इस  प्रकार  का  एक  वक्तव्य  दिया  है|
 अगर  वे  कहते  हैं  कि  उन्होंने  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  विया  तो  फिर  माननीय  सदस्यों  कौ  यह

 पूछने  का  पूर्ण  अधिकार  है  कि  सभा  के  बाहर  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  क्यों  दिया  भगा  भरा  और

 पटल  घर  इस  प्रकार  का  वक्‍तअ्य  क्‍यों  महीं  दिया  गग्रा  ।  जो  कुछ  होता  उसमें  अब  एक  अस्तराल

 है  ।  अब  मुद्दा  उठाया  गया  है  ।  इरे  वित्त  मन्त्री  जी  के  बास  भेजा  जाना  इस  पर  बिक्त  मन्‍्त्री  जी

 समय  लगाते  इस  कीच  एक  अन्तर  है  और  यह  अन्तर  बःस्तव  में  बहुत  जुझारू  और  बहुत  तुकसाम
 दायक  भी  है  |

 श्री  सोमनाथ  थटर्जोी  :  उन्हें  चार  बजे  आने  दें  ।

 मायक्ष  महोदय  :  यहू  अति  स्रटीक  और  भ्ति  तुकसानदायक  झो  मैं  माननीय

 सहस्मों  से  अनुरोप  करना  चहूंगा  कि  वे  इस  जैसे  महत्वपूर्ण  मुद्दें  अगर  कोई  तो  अच्छा  यह

 होया  कि  वे  अध्यक्ष  को  और  संबद्ध  मन्दी  को  पूर्व  सूचना  दे  उनसे  उत्तर  प्राप्त  कर  और  फिर  से

 यह  म्रामजा  उठाषें  ?  मुद्दे  महत्वपूर्ण  इसी  बजहू  से  हमें  क्षत्यधिक  भ्षचेत  रहना  होगा  ।

 क्री  जार्ज  फर्ान्‍न्डोज  :  कृपया  क्‍या  आप  वित्त  मन्त्री  महोदय  को  सन्ना  के  समक्ष  पेश  होने

 का  निर्देश  देंगे  ?

 झी  अटल  बिहारी  बाजपेयी
 :  अध्यक्ष  आपको  स्मरण  होगा  कि ग्रे
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 दिन  रि  eo.  .,  .  में
 दिनांक

 # ५  द  ;  ८

 स्व्स्किटि संज्रोंट  अफबर  की  वर्षगांठ  के  आरे  में  5  14  रथ  रा  /992

 2  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  1042  के  उत्तर  में

 करने  वाला  विवरण

 मामले  पहले  भी  उठ  चके  बजट  पर  चर्चा  के  दोरान  यह  बात  कही  थी  और  मैंने  भी  इसਂ  पर
 बल  दिया  कि  सार्वजनिक  उद्योग  हमारी  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  हैं और  अगर  सार्वजनिक  उद्योगों  में  लगे

 हुए  हिस्सों  को  बेचने  का  फंसला  होता  है  तो  सारा  गम्भीरता  के  साथ  होना  चाहिये  और  यह  इस

 आश्वस्ति  के  बाद  होना  चाहिये  कि  उनके  अच्छे-से-अच्छे  दाम  मिल  रहे  इसके  लिए  मैंने  सुझाव
 दिया  था  कि  एक  संसदीय  समिति  होनी  चाहिये  जिसके  साथ  वित्त  मन्त्रालय  लगातार  बात  करता

 रहे  और  इस  सम्बन्ध  में  संसदीय  समिति  की  सलाह  से  चलता  रहे  लेकिन  ऐसा  लगता  है  कि  वित्त

 मन्‍्त्री  कोई  नियन्त्रण  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  समाचार  पत्रों  से  पता  लगता  है  कि

 शेयरों  की  बिक्री  जारी  विदेश  में  जारी  विदेशी  बैंक  भी  खरीद  सकते  अब  यह  स्थिति

 ऐसी  है  कि  जिसमें  संसद  के  लिए  तय  करना  बड़ा  मुश्किल  होता  है  ।  इसलिए  मेरा  आपसे  निवेदन  है
 कि  यह  ठीक  है  कि  अगर  इस  सूचना  वित्त  मन्‍्त्री  को  दे  दी  जाती  तो  ज्यादा  अच्छा  होता  लेकिन

 विक्त  मंस्त्री  ने  सदन  में  उठाये  गये  मामलों  का  उत्तर  भी  नहीं  इतना  ही  फिर  कोई  ऐसा
 भी  कदम  नहीं  उठाया  कि  जिससे  यह  प्रश्न  हमेशा  के  लिए  हल  हो  जाये  और  हो  जायेਂ  का

 मतलब  यह  है  कि  को  बन्द  करनाਂ  सरकार  की  नीति  और  अब  बह  उद्योग  बन्द  करना

 उचित  है  या  नहीं  है  ?  कर्ंचारियों  का  क्या  होगा  ?  क्या  रिनुअल  फण्ड  के  लिए  अमेरिका  से

 रिफांदण्ड  ऑयल  मंगाकर  उसकी  नीलामी  करके  पैसे  इकट्ठे  किये  जायेंगे  ?  वह  एक  अलग  पहल  है
 लेकिन  अगर  सरकार  पब्लिक  सैक्टर  के  शेयर  बेचता  चाहती  है  तो  किस  सीमा  तक  और  क्मि  को

 बेचना  साहंती  है  और  जिस  आधार  पर  बेच  रही  वह  ठीक  है  या  यह  केवल  भन्त्रालय  पर

 छोड  दिया  जायेगा  ?  कया  इस  मामले  में  संसद  तस्वीर  में  नहीं  रहनी  चाहिये  ?  और  इसके  लिए  मैंने

 सुझाव  दिया  था  कि  एक  संसदीय  समिति  बनाइये  लेकिन  सरकार  की  ओर  से  इस  बारे  से  कोई

 प्रतिक्रिया  नहीं  लोगों  के  मत  शंकायें  खड़ी  हो  रही  हैं  और  आपके  सारे  आथिक  सुधार  खटाई  के

 विषय  बन  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  अगर  आप  कोई  महत्व  के  बिषय  को  यहां  उठा  रहे  हैं  तो  उसको

 अच्छे  ढंग  से  अगर  चर्जा  करेंगे  तो  निष्कर्ष  अगर  ऐन  मौके  पर  जीरो  आबर  में  फाइनेंस
 मिनिस्टर  को  नोटिस  दें  या  गवर्नेमेंट  को  नोटिस  दें  कि  उन्होंने  क्या  कहा  है  या  नहीं  कहा  इसका
 पता  नहीं  ऐसी  चर्चा  करने  से  कोई  निष्कष  नहीं  निकलेगा  ।  आपने  यह  बता  दिया  है  ।  मैं  इससे

 सहमत  हूं  कि  ये  विषय  महत्व  के  हैं  ।  फाइनेंस  मिनिस्टर  को  इसके  बारे  में  मालूमात  लिखे  जायेंगे

 और  उनका  क्या  कहना  सुनने  के  अगर  जरूरी  जो  यहां  पर  कहा  गवनेमेंट  ने  कहा

 है  के  आर्थिक  नीतियों  पर  अगर  आपको  कोई  चर्चा  करनी  है  तो  उसकी  चर्चा  हो  सकती

 अगर  ऐन  वक्‍त  पर  कोई  विषय  आप  उठायेंगे  या  वे  उठायेंगे  तथा  उस  पर  कोई

 मेंट  नहीं  होगा  तो  उससे  हल  नहीं  तिकलेगा  |  इसलिए  कृपया  ऐसा  मत  कीजिये  ।  दूसरी  बात्त  मैं

 सोमनाथ  जी  के  लिए  कह  रहा  कल  जैसे  आप  दूसरा  विषय  उठाना  चाहते  थे  तो  उस

 सम्बन्ध  में  कल  हाउस  में  तय  हुआ  था  कि  ऐसे  विषय  ऐन  वक्‍त  पर  नहीं  उठाये  जाएँ  और  वे

 मोटिस  वेकर  उठाए  जाएं  ।

 क्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  हमने  नोटिस  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सिर्फ  मुझे  नोटिस  देना  काफी  सरकार  को  भी  नोटिस  देना
 .  ह
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 ]
 श्री  सोममाय  चटर्जो  :  इस  मामले  पर  सरकार  को  हमेशा  ध्यान  देना.चाहिए  कि

 क्‍या  हो  रहा  उन्हें  कसी  सूचना  चाहिए  ?
 ह

 है
 अध्यक्ष  महोदय  :  इसीलिए  कल  यह्‌  विषय  उठाया  गया  सरकार  की  तरफ  से  इस

 सम्बन्ध  में  कुछ  चर्चा  भी  हुई  है और  शायद  वह  कह  रहे  हैं  कि  लॉ  एंड  ऑर्डर  के  सम्बन्ध में  '।

 ]

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  हमारे  संविधानिफ  तन्‍्त्र  पर  योजनागत  आक्रमण  मैं
 एक  पंक्ति  पढ़ता  हूं  ओर  उससे  पता  विपक्ष  के  माननीय  नेता ने  स्थायपालिका
 की  इस  प्रकार  आलोचना  की  है  कि  हमेशा  सविधानिक  तन्‍त्र  दाव  पर  लगा

 ]

 क्री  मीतीश  कुमार
 :  यह  बी०  जे०  पी०  और  सरकार  के  बीच  मामला  चल  रहा  आप

 इस  सवाल  को  कितने  दिन  तक  अवॉइड  करेंगे  ?  6  दिसम्बर  को  कंस्ट्रक्शन  शुरू  हो्‌  जाएगा  तब

 बहस  होगी  क्‍या  ?  ः

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ज्यादा  बोल  नहीं  पा  रहा  हूं  ।  मेरा  गला  खराब  है  ।
 '" '

 (  व्यकधान  )'''

 अध्यक्ष  महोदय  आप  ठीक  कह  रहे  हैं  लेकिन  कृपया  प्रक्रिया  के  किसी  निमम  के  अंतर्गत
 मामला  उठाएं  ।  हम  साथ  बठकर

 इस
 बारे  में  निर्णय  करेंगे  कि  क्या  इस  पर  चर्चा  की  जानी  ह ै।

 मैं  इससे  इन्कार  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  लेकित  कृपया  इस  मामले  को  ऐसे  न  क्योंकि  यदि  आप

 इसे  इस  प्रकार  बिना  सूचना  दिए  उठाएंगे  तो  इस  पर  चर्चा  ठीक  प्रकार  से  नहीं  हो पाएणी  और

 इससे  कठिनाई  पैदा  हो  सकती

 )
 >  के

 साथ  बयां
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  मैं  अपने  कक्ष  में  जाऊंगा  तो  वहां  मैं  आपके  साथ
 इस  पर  चर्चा

 करू गा  और  तब  हम  निर्णय  करेंगे  कि  क्या  किया  जाए  ।

 भी  बसुवेध  आच्ार्य  :  आज  आप  निर्णय  कर

 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर  नारे  जग  रहे

 वहां  काफी  टेन्शन  हो  रही  है  ।'''

 श्री  राजबोर  सिंह  :  क्‍या  इन्होंने  देखा  भी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  क्या  हो  रहा  है  ?

 ये  वहां  गए  भी  हैं

 '  279



 शजाट  अकबर  की  कवेगांढ  के  बारे  वें  दिनांक  !4  1  1992

 1992  के  अध्ारशोकित  अश्न  सं०  1042  के  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 झरी  थिलास  मुस्तेमबार  :  श्री  मनोरंजन  भक्त  के  अपने  विचार  बह

 सरकार  का  बचाव  नहीं  कर  रहे  उनकी  अपनी  राय

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं

 झी  बसुदेथ  आचार्य  :  वित्त  मन्‍्त्री  आज  वक्तव्य  दे  सकते  हैं  ।

 ]

 थ्री  ब्नोरंजन  भक्त  और  निकोबार  द्वीप  :  अध्यक्ष  मैं  आपते  इतना

 ही  निवेदत  करना  जाहता  हूं  कि
 अभी-अभी  जार्ज  साहब  ओर  सोमनाथ  जी  ने  जो  बात  अमर

 सरकार  में  हमेशा  कोई  कमी  रही  है  तो  सदन  में  उठाना  कोई  बुरी  बात  नहीं  लेकिन  अगर  हर  क्ात्त

 में  राजनीतिक  उद्देश्य  स ेसरकार  की  निन्‍दा  करना  ही  लक्ष्य  हो  तो  मैं  समझता  हूं  कि  वह  ठीक  नहीं

 है  और  मैं  उसका  बिरोध  करता  हैँ  ।''  *'

 श्री  तरित  वरण  तोपदार  :  यह  राजनीति

 री  ममोरंजन  भ्रक्त  :  राजनीति  में  ऐसा  नहीं  होता  ।

 श्री  तरित  बरण  तोपदार  :  तो  राजनीति  में  कया  कीत॑न  होगा  ?*''

 झो  सनोरंजन  भक्त  :  कल  अगर  अखबार  में  कुछ  आया  तो  उसके  लिए  आपको  बहस  के

 लिए  नोटिस  देना  चाहिए  और  तब  बताना  चाहिए  कि  क्‍या  सही  है  और  क्‍या  सही  नहीं  इस

 प्रकार  शोर  भवाभा  देश  के  लोगों  को  यह  बताना  है  कि  हमेशा  राजनीतिक  उद्देश्य  स ेसरकार  की

 मन्‍्दा  करमा  ठीक  नहीं  हम  इसका  विरोध  करते  हैं  ।

 ]

 श्री  तरित  बरण  तोपदार  :  यह  राजनीतिक  मामला  है  ओर  यद्वि  सत्तारूढ़  दल  यह
 कहता  है  कि  वे  गेर-राजनीतिक  हैं  तो  उन्हें  शासन  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं

 12.20  म०  प०

 महोध्न  पीठाखीभ

 श्री  प्ुदास  चमा  नस्पक्र  :  उपाध्यक्ष  जैसा  कि  पहले  ही  पूर्वानुमान
 लगाया  था  कि  मानसून  में  देरी  हो  सकती  है  और  इससे  कृषि  कार्यो  को  चकक्‍का  लगेगा  ।  बाद  में  बहुत
 अधिक  वर्षा  हुई  जिसके  परिणामस्वरूप  उदन्ति  और  इन्द्रावती  नदियां  पल  में

 आप्लोजित  ही  प्रमुख  जिलों  की  सड़कों  और  गांवों  की  सड़कों  का  शेष  भाग  से  सम्बन्ध  टूट  गया  ।

 इस  जिले  में  बाढ़  न ेइतना  अधिक  विनाश  किया  कि  हजारों  एकड़  भूमि  में  मक्का  की  फसल  नष्ट

 हो  मई  ।  अनुसूचित  अमुसूचित  जनजाति  और  निर्धत  वर्म  के  हजासें  ध्यक्लियों  के  घर  बह  गए
 अथवा  ढह  अधिकांश  एम०  आई०  एस०  सी०  एच  ०)  ढांचे  और
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 10  1914  अक्रबर  की  वर्षगांठ  के  आरे  में  दिनांक  ॥4
 1992  के  अतारांकित  प्रश्त  सं०  1042  के  उत्तर

 शुद्धि  करने  वाला  विवरण
 —  —  तन

 सिचाई  क्षमता  के  अम्म  जलाअय  नष्ट  हो  गए  तथा  परियोजनाएं  विलोप  हो  गईं  ।  अनेक  बिजली
 के  खम्भे  उजह़  हो  इसके  ऊर्जा  की  आपूर्ति  के  आवश्यक

 आई०  प्वाइंट्स  बेकार  हो  गए  हैं  ।  जो  भी  फसल  थची  है  बह  भी  नष्ट  हो  रही  यह  भी  पता

 है  कि  पिछले  मण्डल  के  एस०  कर्मचारियों  को  वेदर  नहीं
 मिला  ये  लोग  बहुत  परेशानियों  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।

 मानसून  का  मौसम  अब  समाप्त  हो  गया  लेकिन  पिछले  तीन  महीमों  रो  जिले  में

 नहीं  हुई  है  और  मक्का  के  खेत  सूख  गए  जिले  में  मैं  जहां  भी  गया  वहां  प्रकृति  का  बिनाश  ही

 बिताश  भ्रा  ।  वहां  सिंचाई  को  सप्ुश्षित  खुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  मक्‍का  के  जिल्हें
 हरे-भरे  होता  चाहिए  वीरान  दिखाई  पड़  रहे  थे  ।

 मुझे  विभिस्न  ब्लॉकों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  मिली  मुझे|यह  बताया  गया  कि  ब्लॉक  विकास

 अधिकारी  श्रम  गहन  कार्यों  के  माध्यम  से  रोजगार  देने  में  असमर्भ  हैं  क्योंकि  उनके  पास  धन  नहीं  है  ।

 इसी  कारण  लोग  जीविकोपार्जन  के  लिए  अपने  गांव  छोड़कर  दूसरे  स्थानों  पर  जा  रहे  न्यूनतम
 आवश्यकता  कार्यक्रम  भी  नहीं  चल  रहे  हैं  और  राज्य  सरकार  स्थिति  से  निपटने  में  पूर्णतया  असफल

 रही  है  |  जिला  प्रशासन  पूर्णतः  लापरबवाह  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नायक  यह  शून्यकाल  यह  नियम  377  के  अंतर्गत  मामले

 उठाने  का  समय  नहीं  है  ।  आपने  बहुत  समय  ले  लिया  ।  आगे  आपके  भाषण  को  कार्यवाही  वृत्तांत  में

 शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 मोहन  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार का  ध्यान

 पंजाब  के  उन  जिलों  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जो  पाकिस्तान  की  सीमा  से  लगे  हए  ये

 1971.  की  जंग  के  बाद  इस  देश  की  सरकार  ने  एक  पोलिसी  बतायी  ध्यात
 उत्तर

 हमारा  नाम  आपने  बोला  उपाध्यक्ष  जी  ।'''  **

 डा०  सहांदीपक  सिंह  शाक्ष्य  :  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  का  ध्यात  उत्तर  प्रदेश

 में  एस०  पी०  डी०  ए०  केन्द्रों  की  स्थापना  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  उत्तर  प्रवेश  में

 घेलों  के  विकास  और  उन्नयन  के  लिए  खेल  अवस्थापनाओं  के  निर्माण  की  परम  आवश्यकता  है  ।

 इन  खेल  केन्द्रों  का  निर्माण  जिला  स्तर  पर  होता  चाहिये  परन्तु  इनका  निर्माण  तन्नी  सम्भव  है  जब

 कैन्द्र  सरकार  प्रान्तीय  सरकारों  की  सहायता  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इसकी  आवश्यकता  का

 मूल्यांकन  किम्ा  है  और  प्रदेश  में  36  एस०  पी०  डी०  ए०  केन्द्रों  की  स्थापना  का  एक  प्रस्ताव  केन्द्र

 सरकार  को  भेजा  है  ।  अभी  तक  केन्द्र  सरकार  ने  इस  विषय  में  अपनी  स्वीकृति  या  अनुमोदन  नहीं

 श्रेजा  है  तथा  केन्द्र  स्व रकार  द्वारा  अभी  तक  कोई  धनराशि  प्रदेश  सरकार  को  उपलब्ध  नहीं  करायी

 जा ककार्य वाही बूत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया । 28॥



 सम्राट  अकबर  की  वर्षगांठ  के  बारे  में  दिनांक  14  ]  1992

 1992  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  1042  के  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 गयी  मेरा  निवेदन  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  प्रदान  करके

 केन्द्र  सरकार  वहां  एस०  पी०  डी०  ए०  केन्द्रों  की  स्थापता  शीघ्र  करासे  की  व्यवस्था  स्वीकृति
 भेजने  के  आवश्यक  केन्द्रीय  अनुदान  राशि  वहां  भेजे  ताकि  जिला  स्तर  पर  इन  केन्द्रों  की
 स्थापना  हो  सके  ओर  खेलों  का  विकास  हो  सके  ।  धन  के  अभाव  भें  आज  वहां  सभी  खेलों  के  विकास

 से  सम्बन्धित  योजनाएं  खटाई  में  पड़ो  धन्यवाद  ।

 |

 प्रो०  साथित्री  लक्ष्मणन  :  उपाध्यक्ष  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  के
 चेयरमैन  का  पद  भारत  सरकार  के  सचिव  के  समतुल्य  माना  जाता  मेरे  विचार  से  यह  पूरी  स्त्री
 जाति  का  अपमान  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहां  प्रो०  सावित्री  लक्षणन  का  नाम  आप  कैसे  बोल  रहे
 कृपया  बैठ  जाइए  ।  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यहां  आपका  नाम  है  तो  आपको  भी  बोलने  का  अवसर  दिया
 लेकिन  आप

 इस
 प्रकार  नहीं  बोल  सकते  हैं  ।  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित

 नहीं  होगा  ।  आप  इस  प्रकार  अवसर  नहीं  ले  सकते  हैं  ।

 प्रो०  साविश्री  लक्ष्मण  :  महिला  आयोग  का  एक  ऐसा  अपमान  उचित  नहीं  है  ।
 अतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  के  चेयरम॑न  का  पद  केबिनेट  मंत्री
 के  समतुल्य  कर  दिया  जाए  और  इसी  प्रकार  अन्य  सदस्यों  का  दर्जा  भी  बढ़ाया  जाए  ।

 कुमारी  फ्रिडा  तोपनों  :  उपाध्यक्ष  उड़ीसा  के  सुन्दरगढ़  जिसे  में  गंभीर
 खे  की  स्थिति  इस  वर्ष  वर्षा  न  होने  से  70%  खड़ी  फसल  नंष्ट  हो  सन्दरगढ़  के  सभी

 17  जिले  इससे  प्रभावत्रित  हुए  हैं  और  जनता  खाद्य  पदार्थों  की  कमी  का  सामना  कर  रही  है  तथा  यदि
 समय  से  इस  संबंध  में  कदम  नहीं  उठाए  गए  तो  वे  भूख  से  मर  जाएंगे  ।  तालाब  और  जलाशपों  में
 पानी  बा  स्तर  गिर  गया

 है
 और  यह  1993  तक  सूख  लोगों  को  पीने  का  पानी  नहीं

 मिलेगा  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  उचित  कार्यवाही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मनोरंजन  भक्त  ।

 एक  सासनमोयथ  सदस्य  :  वह  बोल  चके  हैं  ।

 क्री  सनोरंजन  भक्‍त  और  निकोबार  :
 मैं  नहीं  बोला  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  बोलने
 का

 मोका  दिया  जाना  उनका  माम  यहां  सूची
 में

 *कार्य  वाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 40.  1914  सम्राट  अकबर  की  वध्षगांठ  के  बारे  में  दिनांक  14  जुलाई हैक
 1992  के  खअतारांकित  प्रश्न  सं०  1042  के  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 ड

 ।
 शी  मनोरंजन  भक्त  :  उपाध्यक्ष  मैं  अपने  निर्वाचन  अंडमान  और  निकोबार

 द्वीपसमूहू  गया  था  और  उस  दौरान  मैंने  पाया  कि  वहां  मिट्टी  का  डीजल  तथा  अन्य

 सभी  आवश्यक  वस्तुओं  की  भिन्‍त-भिन्‍न  समय  पर  कमी  रहती  जैसा  कि  आप  जानते  हैं
 यह  संघ  शासित  प्रदेश  है  जिसका  प्रशासन  सीधे  गृह  मंत्रालय  द्वारा  चलाया  जाता  है  और  यह  अत्यंत

 आवश्यक  है  कि  अडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूृह  को  मिट्टी  का  चीनी  और  डीजल  की

 आवश्यक  आर्पतत  की  अतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  सुदूरवर्ती  संघ  शासित  प्रदेश

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  रहने  वाले  लोगों  की  कठिनाइयों  को  कम  करने  के  लिए  तत्काल

 कार्यवाही  की  जाए  ।

 ्

 शो  मोहन  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  सदन  का  ध्यान  पंजाब  के  उन  जिलों  की  ओर

 दिलाना  चाहता  हूं  जो  पाकिस्तान  की  सीमा  के  साथ  जुड़े  हुए  हैं  जंसे  अमृतसर  और

 गुरदासपुर  आदि  ।  उनमें  इस  देश  की  सरकार  ने  1972  को  पाकिस्तान  की  जंग  के  बाद  एक  नीति

 बनाई  कि  जो  मुलाजिम  16  कि०मी०  की  जो  बाडर  के  साथ  लगती  उसमें  काम

 उनको  बॉडर  अलाउंस  लेकिन  1988  में  वह  बॉडर  अलाउंस  गवनेमेंट
 ने

 बन्द  कर

 जिसके  कारण  मुलाजिमों  में  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  निराशा  फैली  हुई  है
 और  बॉडर  के  16  कि०  मो०

 की  पट्टी  में  जो  मुलाजिम  काम  करते  उन्होंने  वहां  से  अपना  ट्रांसफर  कराना  शुरू  कर  दिया  है

 जिसके  कारण  आज  स्थिति  यह  है  कि  इस  16  कि०मी०  की  पटूटी  के  अंदर  सैकड़ों  की  संख्या  में

 पोस्टें  खाली  पडी  हैं  ।  डिस्पेंसरी  में  कोई  डाक्टर  जाने  को  तैयार  नहीं  स्कूल  में  कोई  टीचर  जाने

 को  तैयार  नहीं  है  जिसकी  वजह  से  बॉडर  के  लोगों  का  विकास  बिलकूल  रुक  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  इसਂ  वर्ष  मैट्रिक  का  रिजल्ट  15  परश्ट  आया  है  जिसमें  2  प्रतिशत  देहातीं

 कय  और  13  प्रतिशत  झहरों  रिजल्ट  इसलिए  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  यह  बॉडर

 उस  16  कि०मी०  की  पट्टी  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  फौरी  तौर  पर  देना  शुरू

 किया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  पंजाब  इलेक्शन  से  देश  के  गृह  मंत्री  पंजाब  में  डेरा  बाबा  नानक

 नामक  स्थान  पर  गये  थे  और  उन्होंने  वहां  यह  घोषणा  की  थी  कि  पंजाब  के  बॉडर  से  लगने  वाले

 क्षेत्र  में  कार्यरत  कर्मचारियों  को  फौरी  तौर  पर  बा्डर  अलाउंस  देना  शुरू  लेकिन  इस  देश  की

 मबनंमेंट  ने  उन  मुलाजिमों  पर  रिकवरी  डाल  देना  तो  दूर  जिसके  कारण  मुलाजिमों  में

 बलुत  बड़े  पेमामे  पर  निराशा  हो  रही  है  ।  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  कठिनाई  बॉर्डर  के  किसानों  की

 वह  भी  मैं  इस  मौके  पर  उठाना  चाहला  हूं  ।  सरकार  ने  पालिसी  बनाई  कि  कांटे  की  बाढ़  के

 आगे  की  जो  जमीन  है  उसको  सरकार  200  रुपये  प्रति  एकड़  के  हिसाब  से  हर  फसल  पर  कमपेनसेट

 करेगी  |  लेकिन  अभी  तक  सरकार  ने  वह  पालिसी  लाग्‌  नहीं  की  है  जिसकी  वजह  बाढ़  के  बाहर

 जो  किसानों  की  जमीन  उसकी  पूरी  देखभाल  नहीं  हो  रही  है  ।

 मेरा  सरकार  से  यह  अनुरोध  है  कि  किसानों  की  समस्या  का  फौरी  तौर  पर  समाधान  किया

 जाह  और  मुलाजिमों  का  कटा  हुआ  बॉर्डर  अलाउँम  फौरी  तौर  पर  शुरू  किया
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 सेज्ाट  अकबर  की  वर्षमांठ  के  बारे  में  दिनांक  14  1992

 1992  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  1042  के  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  द्वारका  नाथ  दास  ।  कपया  आप  पढ़िए  आप  एक  मिनट  ही
 बोलिए  ताकि  अन्य  माननीय  सदस्य  भी  बोल  सकें  ।

 थरी  द्वारका  नाथ  दास  :  उपाध्यक्ष  असम  विशेष  रूप  से  धरक  में

 कंसर  भयानक  रोग  के  रूप  में  सामने  आया  है  और  जब  कोई  व्यक्ति  इसकी  पेट  में  आ  जाता  है
 सो  उस  व्यक्ति  के  पास  इसके  अतिरिक्त  और  विकल्प  नहीं  रहता  कि  बह  इस  घरती  पर  अपने

 आखिरी  दिन  गिने  ।  वे  यह  भी  नहों  समझ  पाते  कि  वे  कैंसर  का  शिकार  हो  गए  हैं  और  जब

 इसका  पता  चलता  है  तब  दिल्‍ली  या  बंबई  जैसे  सुदूर  स्थानों  में  जाकर  इसका
 इलाज  कराना  उनके  बस  की  बात  नहीं  होती  ओर  इससे  उनकी  दुखद  मृत्यु  हो  जाती  यहां  तक
 कि  अमीर  व्यक्ति  भी  इस  बीमारी  के  इलाज  में  आने  वाले  अधिक  खर्च  को  वहन  नहीं  कर  पाता  ।

 बर्तमान  समय  में  गुवाहाटी  में  ऐसे  मरीजों  की  जांच  करने  की  प्राथमिक  व्यवस्था  की  गई  है  ओर  जैसा
 कि  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  से  आग्रह  किया  गया  करीमगंज  में  एक  कैंसर  संस्थाम
 स्थापित  किया  यह  असम  की  सुदूर  पूर्वी  सीमाओं  का  मुक्यालय  है  और  यह  पूर्वी  भारत  के
 कींसर  रोगियों  के  लिए  उपयोगी  सिद्ध  होगा  ।

 श्री  लाईता  उम्प्न  :  उपाध्यक्ष  पिछले  कुछ  वेंधों  से  अरुणाचल  को

 झंजीगा  वस्तुओं  और  परिवहन  पर  औद्योगिक  राजसहायता  नहीं  दी  गई  है  और  यहां  तक  कि

 संश्कार  द्वारा  नई  आथिफ  नीति  की  घोषणा  के  एक-डेंड  साल  बाद  भी  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हुआ
 मब्  स्थिति  यह  है  कि  अनेक  मझोले  तथा  लघु  उद्योग  बंद  होने  के  कगार  पर  अतः  मैं  केन्द्र

 सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  की  राजसहायता  तत्काल  दे  वी जाए  और  इस

 बारे  में  तत्काल  कार्यवाही  करे  कि  उदारीकरण  का  लाभ  हम  सबको  मिले  ।

 क्रो  रुपखस्व  पाल  :  उपाध्यक्ष  पहली  बात  यहं  है  कि  पी०टी०आई०  मेंरो

 नांम  भिन्‍न-भिन्‍ने  प्रकार  से  देता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मैंने  प्रो०  रूपचन्द  पाल  कहा  है  ।  कया  मैंने  गलत  कहा  है  ?

 श्री  रूपचन्द  पाल  :  आपने  ठीक  कहा  है  लेकिव  पी०टी  ०आई०  मेरा  नाम

 असग  प्रकार  से  देता  है  ।

 सरकार  गलत  निजीकरण  काय॑  में  लगी  हुई  जैसा  कि  आप  जानते  लाभ  अजित  करने

 थाले  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  निजी  क्षेत्र  में  सौंप  जा  रहे  हैं  और  अब  इलेक्ट्रॉनिक  मीडिया  की  बारी

 $  ।  हमें  सरकार  ने  अनेक  बार  आश्वासन  दिया  कि  बे  प्रसार  भारती  अधिनियम  लागू  करने  के  बारे

 गें  राष्ट्र  के  प्रति  अपने  वचन  को  पूरा  करेगी  ।  एक  समय  हमने  येह  सुभा  कि  एक  चेनल  का  कुछ

 समय  भिजी  क्षेत्र  फो  सौंगा  जा  रहा  था  ।

 अब  एक  बहुत  ही  विचलित  कर  देने  वाला  समाचार  प्राध्त  हुआ  है  कि  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्रालय  ने  एक  इस  आशय  का  प्रस्ताव  तैयार  किया  है  और  मंत्रिमंडल  की  स्वीकृति  के  लिये  औओेजा

 है  कि  चैनल  का  स्वामित्व  और  प्रबंधकीय  निमंत्रण  निजी  क्षेत्र  जो  एक  संकाय  श्री  हो  सकता
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 10  1914  संज्राट  अकबर  की  वर्षगांठ  के  बारे  में  दिनांक  14

 1992  के  अतारांकित  प्रश्म  सं०  1042  के  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  वाला  विवरण  गण  का

 —  -

 सौंपा  जाएगा  ।  यह  एक  बहुत  ही  खतरनाक  समाचार  विदेशी  एजेन्सियां  हमारे  देश  में

 गड़बड़ी  फैलाने  पर  तुली  इससे  हमारी  राष्ट्रीय  एकता  खतरे  में  पड़  साम्प्रदायिक

 सौहाद  भी  प्रभांवित  हीगा  ओर  इससे  भी  बढ़कर  हमारी  आर्थिक  और  राजनैतिक  संप्रभुता  को  भी

 ऐसी  कारंवाई  से  खतरा  हो  सकता  है  ।

 मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  स्थिति  को  स्पष्ट  कर  इस  सभा  को  आश्वासन  दिया

 कि  वे  जैसा  कि  उनके  चुनावी  घोषणा-पत्र  में  उल्लिशित  है  राष्ट्र  को  किये  गये  अपने  पंहले

 वायदे  को  पूरा  करेंगे  और  शीघ्र  अतिशीघ्र  प्रसार-भारती  अधिनियम  को  लागू  करेंगे  ।
 |

 प्रीमतो  मालिनी  भट््‌टाचार्थ  :  प्रसार-भारती  अधिनियम  को  लागू  करने  से  पूर्व  निजीकरण

 कै  प्रस्ताव  पर  कंसे  विचार  किया  जा  सकता  है  ?  हमने  केवल  इस  उम्मीद  में  प्रसार-भारती

 नियम  कौ  स्थगित  किया  जाना  स्वीकार  किया  है  कि  जब  तक  प्रसार-भारती  अधिनियम  लागू  नहीं

 हो  तब  तक  यथास्थिति  बमी  रहेगी  लेकिन  इसी  वे  निजीकरण  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 यह  सब  क्‍या  है  ?

 श्री  हाराधन  राय  :  भारत-भारती  उद्योग  निगम  लि०  के  अध्यक्ष

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  आदेशों  की  उल्लंघना  कर  रहे  हैं  ।  वह  सावंजनिक  क्षेत्र  की

 इकाई  रिफ्र  क्टरी  सिरेनिक्स  यूनिट  बुरुस्टैंड  एण्ड  कंपनी  लि०  को  बंद  करने  के  लिए  विगत  आठ-नौ

 महीनों  से लगातार  कोशिश  कर  रहे  वह  रोजमर्रा  के  कामकाज  के  लिये  इस  इकाई  को

 माल  और  कपेक्षित  धन  भी  उपलब्ध  नहीं  करा  रहे  हैं  ।  ज्यादातर  कर्मचारियों  को  या  तो  नौकरी  से

 निकल  दिया  गया  है  और  सेवानिबुत  कर  दिया  है  ।  खाली  पदों  को  भरा  नहीं  गया  यही

 अध्यक्ष  कलकत्ता  उच्च  न्‍्यामालय  के  आदेशों  का  भी  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  और  बुरुस्टैण्ड  एण्ड  कपनी

 लि०  के  कर्मेचारियों  को  अन्तरिम-राहत  की  अदायगी  भी  नहीं  कर  रहा  है  ।

 मैंने  कई  बारਂ  मंत्री  जौ  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  किया  है  उसके  कोई  परिणाम

 नहीं  निकले  ।  एक  बार  फिर  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  क्‍या  वे  '  लोग

 तंम्मानीय  कलकत्ता  उच्च  न्‍्यामालय  के  आदेश  का  पालन  करेंगे  ।

 श्री  सुधीर  गिरि  :  उपाध्यक्ष  स्वर्ण-रेखा  परियोजना  के  कारण  संबंधित

 क्षेत्र  के किसान  ऊंचौ-ऊंची  उम्मीदें  लगा  रहे  परियोजना  के  लागू  होने  से  किसांग  लोग  खांचोर््तों

 का  अधिक  उत्पादन  कर  सकेंगे  ।  हजारों  एकड़  भूमि  पर  एक  साल  में  दो  अंथंवा  तींने  भार  फंसे

 उगाई  जा  सकेगी  ।  |

 ते  परियोजना  को  पहले  से  ही  स्वीकृति  दे  दी  है  ।  पर्यावरण

 ले  ली  इसकी  वजह  से  किसानों  के  मन  में  हलचल

 भारतो  वे  इस  क्षेत्र  में  कानून  और  उयवस्मा  की

 जल  संसाधन  मंत्र

 तथा  वन  मंत्रालय  ने  अपनी  स्थीकृति  वापिस

 मची  है  ।  वे  आंवोलन  कर  रहे  हैं  और  कभी-क

 समस्या  भी  पैदा  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  उन्हें  इस  मामले  में  पूरी  रुचि
 के

 साथ  आगे  बढ़ना  चाहिये

 ताकि  परियोजना  को  शीघ्र  अति  शीघ्र  स्वीकृति  मिल  सके  ।
 !
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 सम्राह्र  अकबर  की  क्यंकंक  के  बारे  में  दिनांक  14  1992
 1992  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  1042  के  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  बाला  विवरण
 किक  —  —  पे  हदयपयपा  या  गयी ल्‍  क्‍:क्‍्तत+तत+

 कहे  सम्तोज  कुमार  गंखवार  :  मानभीय  उपाध्यक्ष  दिनांक  एक  1992  को

 उत्तर  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  म्रततीय  श्री  कल्याण  सिंह  जी  ने  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  से  भेंट  करके

 उन्हें  अवगत  कराया  कि  उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  मिलों  की  संख्या  बहुत  कम  है  ओर  इसकी  अत्यन्त

 आवश्यकता  उत्तर  प्रदेश  में  50  स्थानों  में  चीनी  मिल  लगाये  जाने  हेतु  प्रदेश  सरकार  द्वारा

 संस्तुति  की  गई  थी  ।  यहां  पर  मैं  यह  अवगत  कराना  चाहूंगा  कि  देश  के  अन्य  भागों  जैसे  गुजरात

 महाराष्ट्र  और  पश्चिमी  प्रान्तों  में  गन्ने  का  उपयोग  75  प्रतिशत  से  अधिक  होता  परन्तु  उत्तर

 प्रदेश  में  30  से  33  परसेंट  तक  इसका  उपयोग  होता  इस  कारण  उत्तर  प्रदेश  के  किसान

 अत्यधिक  संकट  में  हैं  और  उन्हें  अपनी  का  उपयुक्त  मूल्य  भी  नहीं  मिल  रहा  है  ।  एक  जून  की

 बार्तालाप  में  तय  हुआ  था  कि  उत्तर  प्रदेश  के  17  स्थानों  पर  लाइसेंस  तत्काल  दे  दिये  जायेंगे  ।

 परन्तु  खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  चार  माहू  का  समय  बीत  गया  है  और  उन  17  स्टयातों  में

 अभी  भी  जीनी  मिलों  को  लाइसेंस  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रदाम  नहीं  किये  गये  हैं  ।  मेरा  आपके  माध्यम

 से  आग्रह  है  कि  इस  संदर्भ  में  केन्द्र  सरकार  प्राथमिकता  के  साथ  विचार  करके  उत्तर  प्रदेश  के  17

 स्थानों  पर  चीनी  मिल  लगाये  जाने  हेतु  आवश्यक  कारंबाई  करे  ।

 िनुयाद  |

 ओर  कबोन्द्र  पुरक्ायस्थ  :  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  13  1991  को

 भारतीय  जनता  पार्टी  के  उम्मीदवार  स्वर्गीय  श्याम  हरि  जोकि  त्िपुरा  में  6

 नवम्बर  सीट  पर  उप-चुनाव  के  लिये  खड़े  हुए  उनकी  कांग्रेस  पार्टी  के  आपसी  झ्गड़ों  के  कारण

 हत्या  कर  दी  गई  ।  समाचार-प्रत्रों  में  यह  बात  छपी  इसके  बाद  अपराधियों  का  पता  लगाने  के

 लिये  सी  ०बी  ०आई०  जांच  गठित  की  गई  थी  ।  लेकिन  एक  वर्ष  बीत  चला  है  और  सी०बी  ०आई०  ने

 इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  और  कोई  प्राथमिकी  भी  दर्ज  नहीं  की  गई  ।  इसके

 श्यरूप  सारा  भाक्ला  ठण्डढा  पड़  गया  है  और  यह  मामला  हृत्या  के  समय  जँसा  आज  भी  वैसा

 का  नेसा  ही  पड़ा  है  ।

 हम  यह  मांग  करते  हैं  कि  सी०बी०आई०  द्वाराਂ  तत्काल  एफ०आई०भार०  वर्ज  की  जाभी

 बाहिये  और  अपराधियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  और  उन्हें  सजा  होनी  चाहिये  ।

 शत्िख्य  सें  इस  तस्ह  की  कोई  घठना  नहीं  होती  चाहिये  ।  सरकार  को  इस  मामले  में  भावश्यक

 साकह्ाती  बरतती  बाहिये  ।

 ]

 शी  शमदेव  राम  :  उपाध्यक्ष  बिहार  के  पलासू  में  पड़े  इस  वर्ष  के  अकाल
 की  घिभीषिका  भयावह  ही  हृदव  विदारक  भी  मानसून  की  वर्षा

 इस  क्षेत्र  में  कम  ही  होती
 मगर  इस  बच  हुई  ही  विश्वास  के  साथ  कहा  जा  सकता  सावन  भादों  के  महीने  में

 आकाश  की  ओर  नजरें  उठाये  ही  बीत  गये  ।  पलामू  के  किसानों  को  पानी  की  एक  बूंद  का  भी  दर्शन

 नहीं  हुआ  ।  जिन  लोगों  ने  हिम्मत  करके  कुछ  फसलें  बोई  भी  तो  वे  फललें  खेतों  में  ही  सूख  गईं  ।
 किसानों  के  घर  अन्न  का  एक  दाना  भी  नहीं  पहुंचा  ।
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 शुद्धि  करने  वाला  विषरण
 जज

 देश  के  इस  अत्यन्त  पिछड़े  प्रमण्डल  के  बनवासी  तथा  ह्मरेजन  बन्धुछ्लों  ने  जंचलों  ऋन्‍्द  भूल
 खाकर  अपने  क्ष॒घा  की  आग  बुझानी  प्रारम्भ  कर  प्रमण्डल  की  तमाम  नदियां  जलविहीन  हो

 गई  हैं  ।  पोख'र  तालाब  सूख  चूके  कओं  का  जलस्तर  पाताल  छू  रहा  भुखमरी  के  कयार  कर

 पहुंचे  लोग  जिले  से  पलायन  कर  रेणुकुट  व  बनारस  काम  की  खोज  में  जा  रहे  हैं  ।

 काल  के  ऋ  र  पंजे  से  छटकारे  के  लिए  प्रशासन  कोई  कदम  इसके  पूर्व  ही  ज़िला

 मुख्यालय  डाल्टनगंज  से  ख्लागभग  25  किलोमीटर  दूर  सतबरबा  पंचायत  के  कसियाडॉह  गांव  के  45

 वर्षीय  शारदा  साब  ने  भूख  से  तड़प-तड़प  कर  दम  तोड़  दिम्रा  ।  एक  बीमा  जमीत  के  स्वामी  शास्क्ा

 साव  की  पत्नी  तथा  दो  बच्चे  पहले  ही  मर  चुके  हैं  तथा  वह  अपने  एक  मात्र  जीवित  पुत्र  प्रदीप  साव

 के  साथ  मेहसत  मजदूरी  करके  पेंट  पालते  थे  ।  शारदा  साव  का  दाह  संस्कार  एवं  श्राद्ध  संस्कार  गांव

 वालों  से  चन्दा  लेकर  सम्पन्न  हुआ  !*'''

 भिलुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  जो  कुछ  भी  बोला  उसे  कार्यबाही-बुतान्त  में  सम्मिलित

 नहीं  किया  जाएगा  ।

 श्री  संमद  शहाब॒ह्दीम  :  उपाध्यक्ष  आपकी  इजाजत  से  मैं  भी  हाऊस

 की  तबज्जह  दिलाना  चाहता  हूं  कि  एक  तरफ  पूरे  भारत  में  लहलहाते  खेत  दूसरी  तरफ  हमफरे

 बिहार  में  29  जिलों  में  सूखे  के  आसार  बारिश  बहुत  देर  से  हुई  ओर  खरीफ  की  फसल

 तकरीबन  बर्बाद  हो  गई  और  जिलों  में  नुकसान  का  अंदाजा  50  फीसदी  से  लेकर  60  फौसदी  तक

 का  इससे  उन  किसानों  की  आमदती  कम  हो  गई  तो  अब  रबी  की  फसल  में  लगाने  के  लिए  उनके

 पास  पैसा  नहीं  उनको  बैंक  कोआपरेटिव  सरकार  से  कोई  क्र  डिट  नहीं  मिल  रही  है  और

 जो  एग्रीकल्चरल  इनपुट्स  बीज  और  उन  सबों  के  दाम  बढ़  गये  हैं  और  इसलिए

 ऐसा  लगता  है  कि  रबी  की  फसल  भी  बिहार  में  बहुत  अच्छी  नहीं  हो  पायेगी  और  इस  वक्‍त  ऐसी

 सिचएशन  जिसमें  कि  अगले  तीन  महीनों  में  उन  28-29  जिलों  के  वासियों  का  क्या  यह

 कहना  मुश्किल  है  ।  लोग  बड़ी  संख्या  में  बिहार  छोड़कर  बाहर  जा  रहे  भुखमरी  के  वाकय्रात  हो

 रहे  हैं  और  राज्य  सरकार  के  पास  पैसा  नहीं  वहरें  पास  फाइनेंशियल  संकट  है  इसलिए  वह

 जनता  की  मदद  नहीं  कर  सकते  ।  अभी  उन्होंने  हर  जिले  के  लिए  बीस  से  तीस  लाख  रुपये  सक

 डाउट  रिलीफ  के  लिए  सैंक्शम  किये  जो  हर  ब्लाक  में  एक  लाख  पड़ता  है  और  एक  लाख  में

 अगर  600  मैन  डैज  होते  एक  एक  पंचायत  में  तो  जिस  पंचायत  में  30  40  प्रतिशत

 नुकसान  हुआ  वहां  पर  सिर्फ  400  या  500  मेन  डेज  का  काम  देने  से  कोई  फर्क  नहीं  होने  वाला

 है  ।  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  से  एक  प्लान  बनाकर  दिया  कि  हमें  1200  करोड़  रुपये  की  जरूरत

 इस  सिचुएशन  से  निपटने  क ेलिए  ।  सरकार  ने  टीम  उस  टीम  ने  समेरीली  यह॑दरक्षवास्त

 नामंजूर  कर  दी  सिर्फ  यह  कहा  है  कि  नैशनल  कलैमिटी  फंड  से  जो  13  करोड़  रुपए  आपको

 साल  में  मिलने  वह  हम  आपको  एडवांस  दे  इस  तेरह  करोड़  से  कुछ  नहीं  होने  बाला

 इसके  लिए  मैं  प्रोटेस्ट  करता  हूँ  और  केन्द्रीय  सरकार  से  कहता  हूँ  कि  बिहार  राज्य  की  जो  यह

 जायज  मांग  उस  पर  हमदर्दी  के साथ  गौर  करे  और  बिहार  की  जनता  को  सूखे  से  और  मरने  से

 बचाने  की  कृपा  करे  |  रु

 *क्वार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
 +

 वनतनननन>ननन-ममम-म-मन--  न  आरकम्कमकरक  विश  नमक  किक  दशक  कक  जल  डक  कक  जल  लक
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 शुद्धि  करने  वाला  उत्तर
 न्‍ अनमपमपन-म मम  न  नननन  न नीति न  ााा  लत  न+  —  कर  शमी

 डा०  के०  एस०  सौज्रस  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  मैं
 विद्यालय  अनुदान  आयोग  में  सदस्यों  के  नामांकन  के  सम्बन्ध  में  दक्षिणी  राज्यों  क ेसाय  जो  अन्याय
 किवा  जा  रहा  उस  अत्यधिक  महत्व  के  मामले  की  ओर  मातव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  के
 मानतीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहती  हूं  ।

 यद्यपि  दक्षिणी  राज्यों  में  अनेकों  विख्यात  वैज्ञानिक  और  शिक्षाविव  शिक्षा  की  दिशा
 में  अच्छी  सेवा  कर  रहे  लेकिन  दुख  की  बात  है  कि  दक्षिण  से  किसी  को  भी  विश्वयिद्यालय  अनुदान
 आयोग  का  सदस्य  नहीं  बनाया  गया  ।

 1950  के  दशक  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  स्थापना  करने  के  बाद  ऐसा  पहली
 बार  हुआ  है  कि  दक्षिण  के किसी  भी  सदस्य  को  आयोग  का  सदस्य  नहीं  बनाया

 मये  पुनर्गेठित  आयोग  में  12  से  7  सदस्म  दिल्ली  से  लिये  गये  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  आज  तक

 परम्परा  यह  रही  है  कि  हर  बार  दक्षिणी  राज्यों  स ेलगभग  दो  सदस्यों  का  आयोग  की  सदस्यता  दी

 जाती  रही  है  ।

 नये  आयोग  में  एक  और  बड़ी  चूक  यह  है  कि  किसी  भी  महिला  सदस्य  को  आयोग  का  सदस्य

 नहीं  बनाया  गया  ।  आज  जबकि  महिला  सस्थानों  की  संख्या  में  तेजी  से  वृद्ध  हो  रही  नई  सूची
 में  महिलाओं  को  शामिल  न  किया  जाने  से  महिला-शिक्षा  की  प्रगति  पद  प्रतिकूल  असर

 आयोग  में  एक  और  खामी  यह  है  कि  लाइफ-साइनस  और  इंजीनियरिंग  साइन्स  के  सदस्यों  को  भी

 इसमें  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  ।  साक्षरता  और  आम  स्वास्थ्य  के  प्रति  शैक्षणिक  गुणों  का  विकास
 विज्ञान  तथा  इ  जीनियरिंग  प्रौद्योगिकी  के  बीच  सन्तुलित  समन्वय  पर  निर्भर  करता  है  ।

 मैं  माननीय  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  से  निवेदन  करती  हूं  कि  तत्काल  उपचारात्मक

 उपाय  किये  जायें  और  दक्षिण  से  दो  सदस्यों  का  तदर्थ  आधार  पर  नामांकन  करते  हुए  इस  असन्तुलन
 को  दूर  किया  जाये  ।  आदरणीय  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  यहां  पर

 मान  मैं  इस  पर  मन्त्री  जी  की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहती  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  उत्तर  की  उम्मीद  नहीं  कर  सकती  ।

 डा०  के०  एस०  सौस्रम  :  वह  मेरी  बात  को  सुन  भी  नहीं  रहे  |  इसलिए  मैं
 उनसे  पूछ  रही  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  आप  उत्तर  की  उम्मीद  नहीं  कर  सकतीं  ।

 डा०  के०  एस०  सौस्राम  :  मन्‍्त्री  जी  यहां  विद्यमान  मैं  उनसे  अनुरोध  करती

 हूं  कि  तत्काल  उपाचारात्मक  कदम  उठाये  जायें  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  में  दक्षिणी

 राज्यों  से  दो  सदस्यों  को  तदर्थ  आधार  पर  नामित  कर  असन्तुलन  को  दूर  किया  जाये  ।
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 सैश्राट  अंफ॑बर  की  वर्षगांठ  के  बारे  में  दिनांक  14  1  1992
 1992  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  1042  के  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  कोई  प्रतिक्रिया  नहीं  सरकार  तो  इस  पर  कांर्कगाइदे श्री
 करेगी  ।

 डा०  के०  एस०  सौक्म  :  1990  से  लेकर  अब  तक  कोई  भी  प्रतिक्रिया

 नहीं  देखी  गई  ।
 ॥

 ....
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  बहुत-बहुत  धस्यवाद  ।

 )

 श्री  सिह  चोहान  :  माननीय  उपाध्यक्ष  1992  को
 दूसरे  सप्ताह  में  मध्य  प्रदेश  के  उत्तर  पूर्वी  जिलों  में  अतिदृष्टि  के कारण  बाढ़  की  स्थिति  निर्मित  हुई  ।

 आढ़  से  अर्जुम  सिंह  जी  के  जिले  पन्‍ना  जिले  अश्वावित  हुए  ।

 रूप  से  पन्‍ना  बज  छत्तरपुर  जिलों  में  नुकसान  हुआ  ।  बाढ़  ले  11024  मकान  जआांशिक  रून  से

 तथा  11317  मकान  पूर्णतः  क्षतिग्रस्त  हुए  तथा  23  लोगों  की  तथा  3923  पशुओं  की  भृत्यु  हुई  ।

 लगभग  8146  हैक्टेयर  क्षेत्र  की  रवी  की  फसल  नष्ट  सार्वजनिक  व  निजी  जो  इस

 बाढ़  से  प्रभावित  का  मूल्य  लगभग  30  करोड़  रुपए  आंका  गया  प्रदेश  सरकार  ने  राहत  के

 सभी  कार्य  त्वरित  रूप  से  प्रारम्भ  किए  किन्तु  राज्य  के  उपाय  पर्याप्त  नहीं  राज्य  सरकार  ने

 बाढ़  पीड़ितों  की  सहायता  हेतु  नौ  करीड़  रुपए  की  मांग  केन्द्र  शासन  से  की  केन्द्र  सरकार  उक्त

 राशि  तुरन्त  उपलब्ध  कराए  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  अर्जुन  सिंह  जी  से  भी  निवेदन  करना

 चाहूंगा  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  इस  मांग  को  दिलाने  में  सहयोग  करें  ।

 श्री  भेरू  लाल  सीणा  :  उपाध्यक्ष  मैं  एक  गम्भीर  मसला  सदन  के

 सामने  रखना  चाह  रहा  हूं  ।  सभी  शायद  जो  मसला  में  रख  रहा  उससे  सहभत  होंगे  ।

 हिन्दुस्तान  जिक  लि०  के  चेयरमंन  ने  19  तारीख  को  में  स्टेटमेंट  दिया  है  ।

 जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  हिन्दुस्तान  जिक  लि०  कम्पनी  कौ  11  यूनिट्टों  में  से  दो  यूनिटें  उन्होंने  सही

 मानी  हैं  और  नौ  यूनिटों  को  उन्होंने  बन्द  करने  का  संकेत  दिया  इसमें  कम  से  कम  20  हजर

 श्रमिक  बेरोजगार  होंगे  और  साथ-साथ  एक  लाख  लोगों  को  नुकसान  होगा  4  मैं  हिन्दुस्तान
 जिक  लि०  आज  तक  प्रोफिट  में  चली  है और  खासकर  जिन  माइन्स  के  उन्होंने  नाम  लिए

 1.00  भ०  १०

 मैं  उस  कम्पनी  में  काम  करता  था  और  आज  भी  आज  तक  वह  कम्पनी  लाभ  में  ही

 रही  है  ।  यहां  के  श्रमिकों  ने  अपने  हाथ  से  परिश्रम  एवं  मेहनत  करके  इस  माइन्स  को  चलाया  है  ।

 यहां  तक  कि  इस  कम्पनी  को  चलाने  के  लिए  श्रमिकों  न ेआथिक  सहयोग  भी  दिया  ।  परन्तु  मुझे  खेद

 है  कि  जैसे  ही  कम्पनी  ए-कलास  में  उसी  समय  से  कम्पनी  अधिकारियों  ने  श्रमिकों  को  परेशान

 करना  आरम्भ  कर  दिया  ।  तीन  वर्ष  हो  गये  हैं--कम्पनी  मैनेजमेंट  श्रमिक  प्रंतिमिश्चियों  को विभिन्‍न

 तरीकों  से  परेशान  कर  रही  खासकर  कम्पनी  के  अध्यक्ष  एवं  भ्रबन्ध  निदेशक  की  निष्क्रिय  नीशि

 से  श्रमिक  औद्योगिक  अशान्ति  झेल  रहे  हैं  ।
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 1@-arrgew,  1914  राज्य  सभा  से  सन्देश

 बन  सनागमननममनमननम-न-भ-मन-ं-त-म  न  न  oceans  3

 मैं  खासकर  प्रधानमन्त्री  जी  का  ध्या  फ्रैरे  आकर्षित  करना  चाहता
 हें

 सकर  प्रधानमन्त्री  जो  का  ध्यान  इस  अपर  आकषित  करना  चाहता  हू  कि  इस  कम्पनी

 के  सबसे  पुराने  माइन्स  हैं  जिनके  बलबूते  पर  यह  कम्पनी  इतनी  आगे  बढ़ी  उन्हीं  माइन्स  को

 बन्द  करने  की  धारणा  कम्पनी  अध्यक्ष  ने  बनाई

 मैं  प्रधानमन्त्री  जी  स ेआशा  करता  हूं  कि  ऐसी  स्थिति  नहीं  आने  जिससे  श्रमिकों  को

 बेग्रेजगार  न  झेता  पड़े  ।  हमारी  नीति  यह  है  कि  बेरोजगारों  को  रोजगार  प्रदान  करें  लेकिन  दूसरी

 तरफ  मुनाफे  लाभ  देने  वाली  कम्पनी  के  श्रमिकों  को  बेरोजगार  करने  की  धमकी  दी  जा  रही  है  ।

 अभी  भी  यह  कम्पनी  मुनाफे  में  चल  रही  अध्यक्ष  का  दिया  बयान  गलत  है  कि  हिन्दुस्ता  1  जिके

 लि०  के  अधिकतर  माईन्स  बेकार  हो  गये  हैं  ।  हु  हु

 हिन्दुस्तान  जिक  लि०  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  ने  कहा  है  कि  केवल  रामपुरा  आगोचा

 माइन्स  और  चन्देरिया  स्मेल्टर  ही  इस  कम्पनी  को  चलाने  के  लिए  बहुत  इसस  साफ  स्पष्ट

 दिखाई  देता  है  कि  वे  विदेश  नीति  अपना  रहे  हैं  ओर  वक्‍तय्य  देकर  राष्ट्रहित  की  बात  कर रहे  हैं  ।

 रामपुरा  आगोचा  माइन्स  और  चन्देरिया  स्मेल्‍्टर  में  विदेशी  कम्पनी  के  शेयर  हैं  इसीलिए  उन्होंने

 केवल  उक्त  यूनिटों  का  ही  जिक्र  किया  है  ।  यह  हमारी  ओद्योगिक  नीति  के  विरुद्ध  इसलिए  इस

 प्रकार  के  श्रमिक  विरोधी  उच्चाधिकारियों  को  जिम्मेदार  पदों  से  अविलम्ब  हटाया  जाये  ।

 मेरा  प्रधातमंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  पर  ध्यान  दें  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शून्यकाल  अब  समाप्त  होता  अब  हम  अपने  पूर्व-निर्धारित  विषयों

 पर  चर्चा  करेंगे  ।  वि

 1.01  भ०  प०

 राफ़्य  सभा  से  संदेश

 सहासचिय  ४  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिब  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेश  की  सूचना

 इस  सभा  को  देनी  है  :

 लोक-सभा  को  यह  सूचना  देने  का  निर्देश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  ने  26

 1992  को  हुई  अपनी  बैठक  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  1996

 को  लोकसभा  द्वाक्ष  29  1992  को  प्रेत  किया  त्ष्या  को  निम्नलिखित

 संशोधन  के  साथ  प्रारित  कर  दिया

 हप्ड-ा

 -  A,  कि  पृष्ठ  ते  पर  पंक्ति  3  व  4  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  शब्द  रखे  जायेंगे  :--

 (1)  इस  अधिनियम  का  संक्षिप्त  नाम  राष्ट्रीय  राजमार्थ  1992

 है  ।

 (2)  यह  23  1992  को  प्रवृत्त  हुआ  समझा  जाएगा  ।”
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  सम्बन्धी  समिति  1  1992  ]
 न  न्पाभ्प्पपैप  एप

 गया

 2.  पृष्ठ  पर  पंक्ति  ।  के  बाद  निम्नलिखित  पंक्ति  अंतःस्थापित  की  जाये  :--  ,

 “4.  (1)  राष्ट्रीय  राजमार्ग  1992  निरसित  निरसन  और  ब्यावृत्ति
 किया  जाता  है  ।

 (2)  ऐसे  निरसन  के  होते  हूंए  भी  उक्त  अध्यादेश  द्वारा  मूल
 नियम  के  अधीन  की  गई  कोई  बात  या  कोई  इस  अधिनियम  द्वारा  यथासंगोधित

 मूल  अधिनियम  के  अधीन  की  गई  समझी  जाएगी  ।”
 १५

 इसलिये  राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  और  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  128  के

 अनुसार  उपरोक्त  विधेयक  इस  अनुरोध  के  साथ  वापिस  लौटाया  जाता  है  कि  इन  संशोधनों  के  बारे

 में  लोक-सभा  की  सहमति  इस  सभा  को  भेजी  जाये  ।

 म०  प०

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  विधेयक  राज्य  सभा  हारा  संशोधनों  के  साथ  लौटाया  गया  ।

 :  मैं  राष्ट्रीय  राजमार्ग  1992,  जैसा  कि  राज्य

 सभा  द्वारा  संशोधनों  सहित  लौटाया  गया  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 1.04  भ०  प०

 कृषि  समिति

 पांचया  प्रतिवेदन

 क्री  जे०  चोकक्‍्का  राव  :  मैं  फामिग  एण्ड  वाटर-शेड

 मेंट  इन  रेनफेड  एरियाजਂ  के  बारे  में  कृषि  समिति  का  पांचबा  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 1.04-1/2  स०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्रों  संबंधी  समिति

 पांचवां  और  छठा  प्रतियेदन  तथा  कार्यवाही  सारांश

 री  छेदी  पासवान  :  मैं  संभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्रों  सम्बन्धी  समिति  के

 पांचवें  और  छठे  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  तथा  इससे  संबंधित  समिति  की  बैठकों  के

 कार्यवाही  सारांश  प्रस्तुत  करता
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 10  1914  अम्जी  दर  ब्केसलं

 1.05  म०  य०

 मन्त्रो  द्वारा  बक्तव्य

 जामिया  मिलिया  इस्लामिया

 सानव  संसाधन  विकाल  मंत्री  अर्जुन  :  कृपया  आपको  याद  होमा  कि
 जाभिया  मिलिया  इस्लामिया  की  कुछ  घटनाओं  की  ओर  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  हुआ  था  और

 सदन  ने  इस  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  थी  ।  जामिया  मिलिया  इस्लामिया  की  स्थिति  पर  प्रत्येक  ने

 बिन्ता  व्यक्त  की  थी  ।  जामिया  मिलिया  इस्लामिया  के  छात्र  संघ  के  अध्यक्ष  व  उपाध्यक्ष  के  नेतृत्व
 में  छात्रों  का  एक  प्रतिनिधि  मडल  7  1992  को  मुझसे  मिला  अध्यापक  व

 बिश्ञालय  के  अन्य  प्रतिनिधि  भी  इस  संबंध  में  मुझसे  मिल  थे  तथा  सभी  ने  शीघ्र  समझोते  के  लिए

 आग्रह  किया  ।  विश्वविद्यालय  प्राधिकारियों  सहित  सभी  सम्बन्धित  व्यक्तियों  से  विचार-विमर्श  के

 पश्चात्‌  हमने  जामिया  मिलिया  इस्लामिया  की  घटनाओं  से  सम्बन्धित  संपूर्ण  मामला  प्रतिष्ठित

 व्यक्तियों  के  दल  को  सौंपने  का  निर्णय  किया  ।  दल  में  निम्नलिखित  व्यक्ति  शामिल  थे  :

 (1)  न्यायाधीश  एम०  एम०  भूतपूर्व  मुख्य  मद्रास  उच्चतर
 न्यायालय  ।

 (2)  प्रो०  ए०  एम०  भूतपूर्व  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  ।

 (3)  श्री  सैयद  भूतपूर्व  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  ।

 (4)  श्री  जाफर  सदस्य  बक्‍फ  दिल्ली  ।

 -  मैं  दल  की  सलाह  को  उद्धुत  करता  जो
 कि  निम्नलिखित

 1.  मुशीरूल  हसन  ने  खेद  व्यक्त  किया  है  और  स्पष्ट  रूप  से  क्षमा  यांचरना  की  है

 इसे  तहे  दिल  से  स्वीकार  कर  लेता  चाहिए  ।  क्षमा  करना
 ईश्वरीय  गुण  है  और

 क्रान  ने  तथा  इस्लाम  के  पैगम्बर  ने  इसे  प्रोत्साहित  किया  हमें  विश्वास  है  कि

 जामिया  समुदाय  के  शिक्षक  तथा  अन्य  माफी  के  इन  सिद्धान्तों  को

 हल्का  नहीं  पड़ने  देंगे  ।

 |  यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  विशाल  हृदय  वाली  यह  विश्वविद्यालय

 समुदाय  के  परिवर्तित  स्वभाव  में  भी  प्रतिबिम्बित  होती  छात्र
 संकाय  तथा

 प्रशासनिक  स्टाफ  सभी  ने  विश्वविद्यालय  को  पुनः  खोलने  में  तथा  इसके  सामान्य

 कामकाज  को  बहाल  करने  के  लिए  उठाये  गए  कदमों  में  सहयोग  दिया  है  ।  यह  बात

 उस  संस्था  की  खुशहाली  के  लिए  उनके  गहरे  मोह  तथा
 चिन्ता

 की  सूचक  है  जिससे

 जुड़े  रहने  का  उनका  अधिकार  है  ।  प्रोਂ  मुशिरूल  हसन  स्वयं  सलमान  रूशदी  के

 असहनीय  और  गैर  धर्म-निरपेक्ष  दृष्टिकोण  के  लगातार

 आलोचक  रहे  हमें  मैंह  विश्वास  है  कि  जामिया
 मुस्लिम

 समुदाय  और

 सभी  समझदार  लोग  इस  पर  ध्यान  देंभे  ।  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनराबृत्ति  को

 रोकने  के  लिए  और  शिक्षकों  तथा  प्रशासन  के  बीच  साथेक॑
 समन्वय  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  लगातार  बातचीत  के  अलावा
 और  कोई  बेहतर  तरीका  नहीं

 :
 जीत  भी  असहनशील  व्यवहार  तथा  हिंसा  में  परिणित  नहीं  होती  चाहिए  ।
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 ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  और  शिक्षकों  और  प्रशासन  के-थीच

 पूर्ण  समन्यय  प्राप्त  करने  के  लिए  सतत्‌  अपघार  पर  बफ़्तच्चीत  की  अपेक्षा  कोई  अन्य  बेहतर  तरीका

 नहीं  बातचीत  कभी  भी  असहनीय  परिणित  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 दल  ने  यह  भी  नोट  किया  है  कि  परिसर  के  रखरखाव  और  इसको  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में

 कौई  सिद्धान्त  तथा  नौतिगां  निर्धारित  नहीं  दल  मे  इन  कमियों  को  दूर  करमे  तथा  दब  तरुटियों
 के  शिक्षन  कै  लिए  तत्काल  कदम  ठंठामैं  का  परामर्श  दिया  है  ।

 सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  को  मान  लिया  है  और  इसे  दल  की  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  तत्काल
 और  उचित  कारंवाई  के  लिए  विश्वविद्यालय  प्राधिकारियों  के  हास  भेजा  जा  रहा  है  ।

 ौहिफोर्ड  की  एऐंक  प्रति  समा  पटल  पर  भी  रखी  जा  रही  है  ।

 में  रंखा  देंलिए  संख्या  एलं०  टी०  2801/92]

 है  ।  ०]  है  3
 Yo
 च्‌०

 समितियों  के  लिए  निर्वाधन

 पूर्वोत्तर  इन्दिरा  गांधी  स्वास्थ्य  और  आयविलान  क्षेत्रीय  शिलांध

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कस्पाण  मन्त्री  एम०  एल०  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 पूर्वोत्तर  इन्दिरा  गांधी  स्वास्थ्य  और  आंयुधिज्ञान  क्षेभीय  शिलांग  के

 नियमों  के  नियम  के  सॉभ  पंठित  नियम  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य

 ऐसी  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  नियमों  के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन

 दूर्कातर  दन्दिरा  यांधी  स्वास्थ्य  और  आयुर्विज्ञान  क्षेत्रीय  शिलांग  की  शासी

 कस्भित  के  सडस्म  के  रूप  भें  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित

 इकाध्यक  महौद॑व  :  प्रश्न  यह  है  :

 पूर्वोत्तर  इन्दिरा  गांधी  स्वास्थ्य  और  आधुविज्ञाम  क्षेत्रीय  शिलांग  के

 वलजभों  के  गियभ  46a)  के  साथ  पढित  नियम  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य

 हेसी  शैंसि  जैसा  कि  अध्यक्ष  उक्‍त  नियमों  के  अन्य  उपबस्धों  के  अध्यधीन

 पूर्थीश्र  इन्दिस  गांधी  स्वास्थ्य  भोर  आयुविल्लान  क्षेत्रीय  शिलांग  की  शासी

 वरिंययं  के  सदस्य  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित

 प्रस्ताध  स्थीकुंत  हुआ  ।

 भत्रतीश  नर्स  नई  बिललो

 को  एमं०  एल०  फौतेदार  :  मैं  प्रस्ताथ  कर्ता  हूं  :

 भारतोय  नर्स  परिषद  1947  की  घारा  6(4)  के  साथ  पठित  धारा

 3  बी  उपधारा  (३)  के  अशुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसा  कि
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 की  संशोधन  विधेयक

 re  ही  —__——  ens

 ध्यक्ष  निदेश  अफ़सनिय्थ  के  ऋन्य  उपबंधों  के  अध्यधीन  भारतीय  नसे  परिषद

 नई  दिल्ली  के  सदस्य  के  रूप  में  शेष  अवधि  के  लिए  अर्थात  अध्यधीन  तक  कार्य  करने

 हेतु  कुमारी  शैलजा  के  स्थान  जिस्होंने  समिति  से  त्यागि-पश्रਂ  दें  दिकों  अपने  में  से

 एक  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 जहोक्य  :  प्रभ्द  बह

 भारतीय  नर्स  परिषद  afer  की  धारा  6(4)  के  साथ  पठित  धारा
 फे  8  की  उंपधारा  निर्वाचित करें |  के  अमुसरणं  में  हसे  शभा  के  शक्स्‍्थः  ऐसी  शशि  के  जेसा  कि
 प  अंध्यक्ष  निदेश  उक्त  भधिनियम  के  अन्य  उपकधों  के  अ्ध्यक्षीय  भात्तीय  मई

 दिल्‍ली  के  सदस्य  के  रूप  में  शेष  अवधि  के  लिए  अर्थात्‌  के अध्यक्षीय  तक  काश  करने  हेशु
 ह  कब्ारी  रैलजा  के  स्थान  जिन्होंने  समिति  से  त्याग-पत्र  दे  दिया  अक्ले  भें  से  एफ
 ४.  संदस्थ  निर्बाखित  करें  ।  न

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  .

 3.6  चं०  ब०

 उच्च  न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  को
 संशोधन  विधेयक*

 न्‍्याय  और  कम्पनों  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  एचਂ  आर०  :  मैं

 प्रस्ताव  करता  हूं  कि  उच्च  स्थायालय  न्यायाधीश  और  उच्चतम

 न्यायालय  न्यायाधीश  स्वीकृत  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुव:स्थपफ़रिश्नि  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोथषय  :  प्रश्न  यह  है  :

 उच्च  न्यायालय  न्य्ययाधीश  आर०  और  उच्छलम

 न्यायालय  न्यायाधीश  में  और  संश्लेश्नन  कश्ले  शक्‍्ले  विशेकक

 को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताक  स्वीकृत  हुभा  ।

 तीन  ॑न3स  “-सन>«भन

 ओर  एच०  आर०  भारद्वाज  :  मैं  विधेयक**  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 करने  अनुमति दी  के  भारत  के  भाव  में

 प्रकाशित  ।

 की  सिफारिश  से  पुर/स्थापित  ।



 नियम  377  के  अधीस  मामले  on  1992

 -  1.08  स्र०  १०

 नियम  377  के  अधीन  सामले

 फपाध्यक्ष  सहोदश  :  सरकार  अब  नियम  377  के  अधीन  मामलों  पर  चर्चा  करेगी  ।

 श्री  के०  एम०  मैध्यू

 भारी  बर्षा  से  प्रभाजित  केरल  के  इशुक्‍्को  और  पठान  जिट्डा  लिसों  के  लोगों

 को  अधिकतम  सहायता  प्रदात  किए  जाने  को  आवश्यकता

 शो  पाला  के०  एस०  भैध्यू  :  केरल  के  इदक्की  और  पठानथिट्ठा  जिलों  में  एक

 महीने  के  दौरान  दो  बार  हुई  हाल  की  भारी  भूस्खलन  और  मूसलाधार  वर्षा  से  बड़ी
 लक्दात  में  लोग  मारे  गए  हैं  और  एक  बहुत  बड़े  क्षेत्र  में  अभूतपूर्व  बर्बादी  हुई  इससे

 नेड्मकादम  और  सेनापति

 कोम्पायार  और  उससे  सगे  क्षेत्र  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुए  केवल  एक  दुर्गम  क्षेत्र  में  ही  63

 भूस्खलनों  से  पूरा  क्षेत्र  बहकर  साफ  हो  संचार  बांध

 सिंचाई  दैनिक  उपयोग  की  सावंजनिक  भवन  और  हजारों  मकान  बह  गए  हैं  ।

 चिकित्सा  पुनर्वास  मरम्मत  आदि  पर  बहुत  अधिक  लागत  आएगी  और

 इस  भारी  लागत  को  इन  दो  पिछड़े  जिलों  के  लोग  वहन  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इृदुक्की  और  पठानपिटढ़ा
 जिलों  के  लिए  विशेष  अतिरिक्त  सहायता  आवश्यक  हो  गई  है  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  इन  दो  जिलों  को  विशेष  मामला  मानने  और  अधिकतम  सहायता  देने

 का  आग्रह  करता  हूं  ।

 महाराष्ट्र  को  लांजा  ओर  राजापुर  तहसोलों  क ेलिए  कम  शक्ति  के

 दूरदर्शन  टांसमोटर  स्थीकृत  किए  जाने  को  आवश्यकता

 श्री  सुधीर  साथंत  :  महाराष्ट्र  के  सिन्धु  दुर्ग  और  रत्नागिरि  जिलों  की  बार-बार
 मांग  किए  जाने  के  बावजूद  भी  दूरदर्शन  प्रसारण  क्षेत्र  की  रेंज  से  बाहर  रखा  मया  है  ।  इस  बात  का
 पता  लगाया  गया  था  कि  राजापुर  निर्वाचन  क्षेत्र  को  दूरदर्शन  प्रसारण  कवरेज  प्रदान  करने  के  लिए
 पांच  एकम  शक्ति  के  ट्रांसमीटरों  की  आवश्यकता  है  ।  यह  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  कोई
 कारंगाई  नहीं  की  जा  रही

 सरकार  ने  कंकावली  के  लिए  एक  कम  शक्ति  का  ट्रांसमीटर  मंजूर  किया  है  परन्तु  विभाग  ने

 शहर  में  टावर  का  निर्माण  करने  की  कोशिश  की  और  इस  प्रकार  से  अधिक  से  अधिक  लोगों  को

 प्रसारण  क्षेत्र  के  अन्तगंत  लाने  से  इन्कार  कर  दिया  ।  कम  शक्ति  के  ट्रांसमीटर  को  ऐसे  स्थान  पर

 लगाया  जाना  चाहिए  जहां  से  प्रसारण  रेंज  के  सम्बन्ध  में  इसकी  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  हो  सके  ।

 यदि  कम  शक्तित  के  ट्रांसमीटर  को  सांदवे  में  लगाया  जाता  है  या  देवगढ़  तहसील  के  अन्तर्गत  सिरगांव
 में  ऊंचाई  पर  स्थापित  किया  जाता  है  तो  इससे  देवगढ़  और  नलवान  तहसीलों  को  प्रसारण
 उपलब्ध  होगा  ।  तथापि  1993  में  टावर  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  कारंबाई  नहीं  की  गई

 जबकि  हमने  इसफे  लिए  उचित  स्थान  पर  भूमि  और  भवन  प्रदान  करने  का  वायदा  किया  हुआ
 इस  कम  शक्ति  के  ट्रांसमीटर  का  निर्माण  1993  तक  किया  जाना  तथापि  इस  सम्बन्ध
 में  कोई  कारंवाई  नहों  की  गई  है  ।  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  यह  काम  तत्काल  किया
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 नियम  377  के  अधीन  मामसे
 नीतीत.+  शा  अजब

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  आगे  यह  आग्रह  करता

 ष्ट्र
 की

 गेश्व
 शहडीओों

 हू  हैं  कि  वह  महाराष्ट्र  की  लांजा  और
 राजापुर  लों

 के लिए  एक  कम  शक्ति  का  ट्रांसमीटर  मंजर

 अभ्तर्राष्द्रीय  ख्याति  प्राप्त _..
 पार

 हिए
 जाने  शो

 बण  शो  पाना
 जाने  की  आवश्यकता

 भरी  पृथ्वीराज  डी०  चब्हाण  :  स्वर्गीय  श्री  खशाबा  जो  कराड  के  रहने
 वाले  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  ढ्याति  के  कुश्ती  पहलवान  थे  और  भारत  में  खेलों  के  इतिहाप  में  वह  आज
 तक  अकेले  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जो  ओलंपिक  में  व्यक्तिगत  पदक  विजेता  हैं  ।  स्वर्गीय  श्री  जाधव  महाराष्ट
 पुलिस  में  कार्यरत  थे  और  1984  में  एक  सड़क  दुर्घटना  में  उनकी  मृत्यु  हो  गई  थी  ।  उतकी  विधवा को  भारी  वित्तीय  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  उन्हें  पदमश्री
 देने  के लिए  उनके  नाम  पर  विचार  किया  जाए  और  आज  ओलंपिक  पदक  विजेताओं  को  जो  सभी
 वित्तीय  लाभ  दिए  जा  रहे  हैं  व ेउनकी  विधवा  को  दिए  जाएं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  अलीगढ़  जिले  में  सलेमपुर  में  एटोमेटिक्स  काम्पलेक्स  कौ
 स्थाफ्ता  करते  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  शीह्र  स्वीकृति  प्रदान  किए

 जाने  को  आवश्यकता

 ]

 डा०  साल  बहादुर  रावल  :  उपाध्यक्ष  सलेमपुर  अलीगढ़  में  एरोमेटिक
 काम्पलेक्स  की  स्थापना  मै०  जे०  के०  सिन्थैटिक  लि०  को  1989  में  आशय-पत्र  सरकार  द्वारा
 जारी  किए  गए  थे  ।  इस  परियोजना  में  लगभग  52,900  लाख  का  अनुमानित  व्यय  होगा  और
 भग  1500  लोगों  को  रोजगार  जिसके  लिए  0.7  एम०  एम०  एस०  सी०  एम०  डी०

 प्राकृतिक  गैस  की  आवश्यकता  होगी  ।  परियोजना  हेतु  सम्बन्धित  एजेंसियों  द्वारा  विद्युत  भूमि
 तथा  दूरसंचार  सुविधा  हेतु  पूर्व  ही  कार्यवाही  प्रारम्भ  की  जा  चुकी  है तथा  650.82  एकड़  ग्राम

 समाज  की  भूमि  पुनग्रेहित  हो  चुकी  271.12  एकड़  निजी  भूमि  के  अधिग्रहण  की  कार्यवाही
 प्रगति  पर  है  ।  विद्युत  आपूर्ति  के  लिए  प्रदेश  सरकार  द्वारा  27  मैगावाट  के  लिए  सहमति  दी  जा

 चुकी  है  एवं  इकाई  के  उत्पादन  के  लिए  तकनीक  देश  के  बाहर  से  लेने  हेतु  मै०  यू०  ओ०  पी०

 अमेरिकां  और  मैं०  एम०  एम०  ओ०  सी०  ओ०  कारपोरेशन  अमेरिका  से  अनुबन्ध  हस्तान्तरित  हो

 चुके  हैं  तथा  परियोजना  स्थल  पर  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  किया  जा  चुका  किन्तु  भारत  सरकार

 द्वारा  विदेशी  सहयोग  प्रार्थना-पत्र  की  स्वीकृति  एवं  टैक्‍्नीकल  फीस  भुगतान  की  स्वीकृति  न  दिए  जाने

 के  कारण  कार्य  को  पूर्ण  क्षमता  से  प्रारम्भ  करने  में  काफी  परेशानियां  हो  रही  हैं  |  कार्य  में  विलम्ब

 हो  रहा  जिसके  कारण  महंगाई  में  अधिक  धन  व्यय  होने  की  सम्भावना  बढ़ती  जा  रही  है  ।

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  है  कि  उक्त  परियोजना  को  शीघ्र  गति  से  प्रारम्भ  कराये  जाने

 हेतु  विदेशी  सहयोग  प्रार्थना-पत्र  की  स्वीकृति  तथा  टैक्नीकल  फीस  भुगतान  की  स्वीकृति  प्रदान  करने

 का  कष्ट  करें  ।

 आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  राजस्थान  में  कतिपय  मीटर

 गेज  रेल  लाइनों  को  बड़ी  लाइमों  में  बदलने  के  कार्य  में  तेजी

 लाए  जाने  की  आवश्यकता

 हे

 मत
 :  राजस्थान  राज्य  रेलवे  के  विकास  के  क्षेत्र  में  अनेक
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 जिजम  377  के  अधीन  मानते
 ॥

 1  सविंसम्बशਂ  1994

 रस्यों  से  काफी  पीछे  प्रति  हजार  वर्भ  किलीमीशर  क्षेत्र  में  18.81  फिल्रो  श्रीटर  हैल  मार्ग  के

 राष्ट्रीय  औसत  की  तुलना  में  राजस्थान  में  केवल  16.41  कि०मी०  रैल  ललइन  है  और  उससे  ते
 लाइन  बहुत  ही  कभ्म  इसले  यात्रियों  को  असुविश्वा  होती  है  मोर  इसकी  बद्धढ  से  औद्योगिक
 विकास  में  बाधा  पड़ी  उसले  विज्ञत  संग्रत्रों  और  सीधेंट  शौक  ऋऋश्कूट  ओर  अन्य

 सम्बन्धित  उद्योगों  के  लिए  कोयला  उत्पादन  क्षेत्रीं  से  सम्पर्क  अतिकूल  रूप  से  प्रभावित  हुआ  है  ।

 तचर्मप  यह  श्रसनन्‍नता  की  बात  है  कि  केन्द्रीय  शेल  मन्‍्त्री  ने  यूरे  देश  में  छोट्री  आाइबों  को  बढ़ी  लाइनों

 में  अदलमे  सभ्बन्धी  मीतिकत  निर्णव  लिम्रा  जसपुर  होते  हुए  इहिल्ली-बहणद्ाढ्द  छोटी  उस

 लक  को  बड़ी  लाइम  में  बदलसे  और  सभबाई  जेबलमेर  छोटी

 रेलवे  लाइन  को  बडी  लाइन  में  बदलने  के  प्रस्ताव  काफी  लम्ब  समय  से  लंबित  हैं  ।  दाज्ब  में

 डच्योज  और  पर्यटत्  के  ब्रिकास  क्री  तस्‍्कालिक  आवश्यकल  क्रो  ध्स्सन  में  रछते  हुए  मैं  आपग्मह  करती

 हूँ  कि  इन  लाइनों  को  जल्दी  परिवतित  क्रिया  जाए  तारि  वहू  आढ़कीं  योजना  अवधि  के  दौराब  द्री

 पूरी  की  जा  सकें  ।  मैं  यह  भी  अनुरोध  करती  हुं  कि  राजसरुथान  श्रें  आठ्यीं  योजना  ब्न्रधि  के  दौराबद

 रतलाम-झ्नाव्राड्रा  के बीच  एक  बड़ी.रेल  लाइन  का  त्रिर्माण  किया  जाए  ।

 जिहार  के  रोहल्सस  जिले  में  दृर्णायती  जलतनाज  परिफोज्जार  क्रो  शीघ्र

 पूरा  किए  जाने  की  जावश्यकता

 अरे  छेदी  वासबान  :  बिहार  के  रोहतास  जिला  अन्तर्गत  दुर्गाबती  जलाशय
 कश्योत्रना  का  शिलास्यास  खन  1976  में  किया  गया  था  तथा  स्रन  1980  तक  इसके  निर्माश  कार्य
 की  पूरा  कर  लेने  का  लक्ष्य  रखा  गया  जबकि  इस  प्रस्थेजना  पर  अब  तक  स्रकार.का  68
 करोड़  रुपया  खर्त्न  हो  चुका  फ्रिर  भी  परियोजना  का  मूछय  हिस्सा  आज़  तक  नहीं  बन्र  सका  है  ।
 हस्त  से  निकलने  वाली  मुछूय  नहरों  की  जो  खुदाई  हुई  वह  धी  क्षाज़  प्रायः  नहीं  के
 बराबर  रह  गई  है  ।  ऐसा  देखा  जा  रहा  है  कि  परियोजना  निर्माण  का  काप्न॑  तेज़ी  से  तहीं  चल  प्रा
 रहा  है  ।  उपरोक्त  परियोजना  का  आवश्यक  हिस्सा  आठ्यीं  योजत्ा  में  थू्ा  किया  ब्ाना  हैं  ।  लेफकिन

 इस  परियोजना  में  चल  रहे  कार्स  को  देखने  से  नहीं  लगत्ता  है  कि  यह  अफ्ठबीं  ग्रोज्वा  भ्रूद्ा
 हो  पावेग  ।  इस  तरह  परियोजता  के  निर्माण  काय॑  में  विलम्ब  होने  से  इसकी  प्रावकलित  राशि  श्लें  श्ली

 बद्धि  होगी  तथा  जनता  के  बीच  दिन-प्रतिदिन  आक्रोश  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 अतः  सदन  के  माध्यम  से  मैं  केन्द्र  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  उपरोक्त  परियोजना  के
 निर्माण  हेतु  अलग  से  एक  मिश्चित  धनराशि  का  आवंटम  कर  परियोजना  का  सिर्कषण  कार्य  एक
 किसी  बड़ी  कम्पनी  से  कराया  जाये  ताकि  ये  कम्पनी  एक  निश्चित  समय  सीमा  के  भीवर  परियोजना
 निर्माण  का  कार्य  पूरा  कर  सके  ।

 सोमा  पार  से  बंगलादेश  के  धुसपेठियों  को  रीके  जाने  को  आवश्यकता

 ]

 श्री  सनत  कुचार  मण्डल  :  पश्किम  बंगाल  मैं  धांग्कल  देशियों  की  निरंतर

 घुसपंठ  केवल  पश्चिमी  बंगला  के  लोगों  के  लिए  ही  बल्कि  खद  राज्य  सरकार  के  लिए  भी
 काफी  चिन्ता  का  विषय  बन  गया  है  जो  कि  कठिन  वित्तीय  बेरोजगारी  और  राज्य  के  क्रिकास

 :  जारी  रखबे  के  लिए  मी  संसाध्रवों  के  अभाव  के  दोर  से  गुजर  रही  है  4  बेटे  भतुम्तस  के  अनुसार

 ५298



 '॥0  1914  सभा  पटल  पर  रखे  गये  फत्र

 कया  बाग्लादिश
 से

 पश्क्मि  बंगाल  में  घुसपंठियों  की  संख्या  50  गाज  से  एक  करोड़  के  बीच  है  ।

 यह
 उन  सक्त  लोगीं  के  अतिरिक्त  है  जो  वध  यात्रा  दस्तावेजों  के  आधार  इससे  पहले  भारत  में  आ

 ऋके  हैं  ।  परम्तु  जिनके  लोटने  के  बारे  में  कभी  भी  कोई  खबर  नहीं  मिली  ।

 गण  जज

 इस  घुसपैठ  से  बड़े  पैमाने  पर  तस्करी  और  दूसरे  अपराधों  की  घंटनाओं  में  अत्यधिक  बृद्धि
 होने  के  अलावा  अंनेके  सामाजिक  आर्थिक  सभस्याएं  पैदा  हो  मई  पश्चिम  बंगाल  में  खेतीहर

 मजदूर
 लम्बे  संघर्ष  के बाद  सांविधक  रूप  से  निर्धारित  व्यूनतन  दिहाड़ी  अजित  करते  हैं  जि  ये

 घूसपठिए  निष्फल  कर  रहे  हैं  ।

 और  उनसे  लगे  क्षेत्रों  में  बह  स्थिति  काफी  बिगड़  चुकी  है  |  इस  घृसपंठ  को  रोकने
 के  लिए  अब  तक  किए  गए  सभी  प्रयास  व्यर्थ  सिद्ध  हुए  हैं  ।  मैं  संघ  सरकार  से  सीमाओं  को  सुरक्षित
 रखने  और  इस  तरह  की  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए  कुछ  कारगर  उपाय  करने  हेतु  पुरजोर  आग्रह
 करता  क्योंकि  पश्चिम  बंगाल  राज्य  पहले  ही  घुसपेठियों  की  जमात  को  खपा  पाने  की  अधिकतम

 सीमा  कों  फ्र  कर  हैं  ।

 1.18  म०  प०

 सल्पक्जास  लेक  सभा  सध्पक्ठु  भोजन  के  लिए  2.25  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.25  म०  प०

 संध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  लोग  सभा  2.25  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 महौदय  पीठासीन
 का +

 सभर  पलट  पर  रखे  गए  पत्र

 पर्याणरण  1986  के  अन्तर्गत  अधिसूचनाएं

 मोनद  संसाधन  विकॉसਂ  संत्रालथ  विभाग  एंवं  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  श्री  कमल  नाथ  की  ओर से  मैं  पर्यावरण  1986  की  धारा  26  के

 अ्गत्त  सातियां  संशोधन  निधम  1992  जो  23  1992  के  भारत  के

 राजपक  में  अधिसूतकशी  संख्या  सा०  कॉ०  मनि०  825  में  प्रकाशितਂ  हुएं  की  एक  प्रति

 अंग्रेलक  पठल  पर  रखती  हूं  ।

 :  में  रखा  देखिए  संख्वाਂ  एल०टो०  2792/92  |

 रेलवे  सुरक्षा  बल  1957  के  अन्तर्गत  अधिसूथना  और  रेलबे  में  31

 मार्च  ,  1991:  को  समाध्त  होंगे  वालेਂ  वर्ष  के  मतों  ओर  परदोस्लसिं  भेणियों

 पाता  में  अनुसूचित  जातिथों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरखित

 रिक्तियों  के  लिए  उनकी  भर्तो  के  बारे  में  हुई  प्रगति  से

 सम्बन्धित  प्रतिबेदत

 र॑लਂ  मंत्रालय  में  रात्य  मंत्री  :  मैं  निम्मलिखत  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  1992

 (1)  रेल  संरक्षण  बल  1957  की  धारा  2  की  उपधारा  (3)  के  अंतगंत  रेल

 संरक्षण  बल  1992,  जो  8  1992  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  374  में  प्रकाशित  हुए  थे  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  एल०  टी०  संख्या  2794/92]

 रेलवे  में  3।  1991  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  लिए  भर्ती  और  पदोसनति

 श्रेणियों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित

 रिक्तियों  क ेलिए  उनकी  भर्ती  के  सम्बन्ध  के  बारे  से  हुई  प्रगति  से  सम्बन्धित  एक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  ।

 दा  क्

 में  रखा  गया
 ॥

 देखिए  संस्था  एल०  टी०  2794/92]

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद  अधिनियम  1956  के  अंतर्गत  अधिसूचना  और

 शष्ट्रीय  जनसंख्या  विज्ञान  संस्थान  मुम्बई  का  वर्ष  1990-91  का  वाथिक

 बेदन  और  कार्यकरण  की  समीक्षा

 सानव  संसाधन  विकास  भन्‍्त्रालय  विभाग  एथं  संस्कृति  में  उपसंत्रो

 :  मैं  श्रीमती  डी०  के०  तारादेबवी  सिद्धार्थ  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखती  हूं  :

 (1)  भारतीय  चिकित्सा  परिपद्‌  1956  की  धारा  32  की  उपधारा  2  के

 अन्तर्गत  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  1992  जो  10

 1992  के  भारत  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  बेखिएं  संस्था  एल०  टो०  2795/92]

 (2)  अन्तर्शाष्ट्रीय  जनसंख्या  विज्ञान  मुम्बई  के  वर्ष  1990-91  के  वाषिक

 प्रतिविदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे  ।

 अन्तर्राप्ट्रीय  जनसंख्या  विज्ञान  मुम्बई  के  वर्ष  1990-9।  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  जनसंस्या  विज्ञास  मुम्बई  के  वर्ण  1990-91  के

 लेखाओं  सम्बन्धी  निरीक्षण  प्रतिगेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  ढी०  2796/92]

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पदल  पर  रखने  में  हुए  विलम्व  के  कारण

 दर्शन  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्रेजी  ।

 (4)  महात्मा  गांधी  चिकित्सा  विज्ञान  संस्थान  तथा  कस्तूरबा  सेवाग्राम  के

 वर्ष  1991-92  के  बारधषिक  प्रतिवेदन  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।
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 ता  पहल

 पर

 रहे  बंए  पं
 ८

 महात्मा  गांधी  चिकित्सा  विज्ञान  संस्थान  तथा  कस्त्रबा  सेवाग्राम  के
 वर्ष  तथा  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति
 तथा  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देलिए  संख्या  एल०  टीौ०  2797/92]

 भारतोय  प्रौद्योगिकी  संल्यांस  कानपुर  का  शर्थ  का  बाथिक  प्रतिवेदन

 और  लेखा  परीक्षा  प्रतिबेदन  सहित  बाधिक  लेखे  और  कार्यकरण  की  समीक्षा

 .,...  सासथ  संसाधन  विकास  मंत्रालय  बिभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  के  वर्ष  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  के  वर्ष  तथा अंग्रेजी  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रौद्योगिकी  संस्थान  की  धारा  23  की  उपधारा  (4)  के

 अंतर्भत  भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  के  वर्ष  उन पर  के  बाविक

 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 (2)  उपर्युक्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखते  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शन  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देलिए  एल०  टी०  संख्या  2798/92]

 (3)  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालन  वाराणसी  के  वर्ष  के  बाधिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 बनारस  हिन्दू  वाराणसी  के  वर्ष  के  कार्यकरण  की

 सरफार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखते  में  हुए  बिलम्ग  के  कारण

 दर्शन  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देलिए  संख्या  एल०  टौ०  2799/92]

 (5)  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1990-91  के
 वाषिक

 लेखाओं  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिषेवन  ।

 (6)  उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठौ०  2800/92]

 _



 कसफोर्ट  विशेयक  रे  1992
 ७  ५-9  ओिल७  +  लीतीननीीनी,-ननननगनभगभ:2भ2£भल।भगननननन नम  +  +  तन  ननननानाकन+  का  कमर

 उपहाणक  महोसक  :  सभा  अज  पासपोर्ट  विधेषक  पर  आने  चंच्ी  करेगी  ।

 श्री  धर्तंजय  कुमार  अपेसा  भाषण  जारी  रंख  सकते  हैं  ।

 2.31  म०  Jo

 प्रसघोर्ट  विल्लेमक--(अपरी  )  रु

 श्री  बीं०  कर्मजय  कुमार  :  माननीय  उपाध्यक्ष  क्दिश  भम्त्री  सदन  में  मोजूद
 नट्ठीं  हैं  |.  क्या  किसी  जरूरी  काम  के  लिए  उन्हें  विद्रेश  भेजा  गया  है  ?  उनकी  अनुभ्रस्थिति  में  यदि  मैं
 कोई  सुझाव  देता  हूं  तो  मैं  नहीं  जानता  वह  उन  तक  पहुंचेंगे  या  नहीं  +  फिर  भी  इसी  से
 कि  संसदीय  कार्य  मन्त्री  मेरे  ढ्वारा  दिये  गये  सुझावों  को  नोट  करेंगे  और  उन्हें  लागू  इसो

 '
 अऑन्‍्का  के  साथ  में  अपना  भाषण  शुरू  करता  हूं  ।

 कल  मैं  पासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  वसूल  की  जा  रही  फीस  के  विषय  में  बोल  रहा  था  ।

 अबਂ  मैं  पासपोर्ट  जारी  करमे  के  लिए  अपनाई  जा  रही  प्रक्रिया  के  विषय  में  कुछ  कहूंगा  ।

 निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  पासपोर्ट  आवेदनकर्त्ता  को  अपेक्षित  जानकारी  देनी  होती  है  ।

 उच्तके  बाद  उसे  कब  पासपोर्ट  मिलिका  इस  विषय  में  उसे  कुछ  नहीं  बकथा  जाता  है  ।  यह  इस  कारण

 है  कि  को  फसफोर्ट  जारी  करने  से  पूर्व  पुलिसः  इत्यादि  की  आवश्यकता  होती  है  ।  छह

 जहीते  पहले  निर्देश  के  नाम  पर  हक  परिपत्र  जारी  गया  झसः  फरिपत्र  में  यदि  आवेदक

 आवेदन  पत्र  के  साथ  जांच  रिपोर्ट  भेजता  है  तो  उसे  जल्द  ही  पासपोर्ट  जि  कर  विए  जाने  संबंधी

 दिए  गए  थे  ।  जांच  प्रमाणपत्र  को  पुलिस  अधिकारी  से  जो  पुलिस  अधीक्षक  के  रेंक  से

 ऊपर  का  हो  या  भारत  सरकार  के  अन्य  अधिकारियों  से  जो  उप  सचिव  के  स्तर  से

 ऊपर  का  हो  या  किसी  सब  डिवीजनल  म॑जिस्टेट  से  प्राप्त  किया  जा  सकता  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि

 आम  आदमी  के  लिए  ऐसे  अधिकारियों  से  पहले  सें  जाँच  प्रभाणਂ  पंत्र  करभाਂ  कठिन  कार्य  सरकार
 ee  झक्ें  अभिकालों  बनड़  सकती  और  अधिकारियों  का  यह  निदेश  जारी  कर  ख्रकती  है  कि

 जब  कभी  आवेदनकर्ता  उनसे  आवेक्ृष  करे  तो  उच्चको  जां।क  प्रभाजपत्र  जररी  कर  दिया  जाये  ।  अन्यथा

 ..  इससे  भेद्रभाव  उत्पन्न  हो  सकता  है  केवल  ऐसे  लोग  जिनकी  ऐसे  अधिकारियों  तक  पहुंच  है  वे  अपना

 पासपोर्ट  जल्दीं  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  इस  पुलिंस  जांच  की  क्‍या  आवश्यकता  है  ?  यदि  कोई

 बैघ  कारण  है  तो  आपके  पास  पासपोर्ट  को  जब्त  वापिस  लेने  या  रह  करने  का  अधिकार  है  ।

 झब्शतः  कवि  आपको  किसी  भी  वक्‍त  किसी  पासपोर्ट  धारक  के  दृष्चारित्र  का  क्‍ता  है  तो आप

 उसी  समय  पासपोर्ट  को  रहे भी  करः  सकते  ही  ।

 जब  प्राधिकारियों  के  पास  ऐसे  अधिकार  हैं  तो  आप  पासपोर्ट  जारीं  करने  से  पहले  पुलिस
 प्रभाजफ्भ  जरूशी  क्‍यों  समझते  यदि  सरकार  ऐसे  पुलिस  जुआ  प्रमाणपत्र  श्रांप्ल  करने  पर

 जोर  देती  है  तो  कम  से  कभ  उसे  समय  सीमा  निधशरित  करती  चाहिए  पुलिस  अधिकारी

 |  समय  के  भीतर  ऐसे  जांच  प्रमाणपत्र  को  उपलब्ध  करा  सकें  ।

 ऐसा  अनुभव  है  कि  पुछिस  प्रमाणपत्र  कई  महीनों  तक  जारी  नहीं  किए  जाते  ।  ऐसे
 कितने  ही  हैं  जहां  पूलिफ़  जांच  एक  से-भी  बाद  में  दिये  गये  अतः

 सरकार  को  कम-सें-कम  समय  सीमा  निर्धारित  करनी  चाहिए  जिंसके  भीतर  पुलिस  अधिकारियों

 द्वारा  भेजे  जाने  चाहिए  ।
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 10  £914  पडननौएे  फिफ़न

 सोम  कर्ड  उत्देश्सों  जंचे  अंजी  मख्रिक्ष्त्र  अप्ल  ब्विदेशों  में  हलाज़  कराते  के  ध्रूर्य  टक  के

 ख्प  में  खूसने  के  किसी  द्रीम्लद  व्यक्षित  से  प्रिलवे  जाने  के  लिए  फासपोर्ट  ब्नवाते  मैं  जाड़वर

 हूं  कि.आरकरर  कत्ल  करत  पासपोटों  क्रो  प्रास्त  करते  वालों  के  द्रीच  अ्वन्तर  स्थापित  करना  चाहिए  ।  आप

 अब्क-अज्सा  भ्रक्तार  के  प्रासप्रो्ट  ज्री  कर  सकते  हैं  ।  भाप  एक  क्लीक्रित  सस्॒य  के  लिए  प्रासपोर्ट  जारी
 कर  सकते  ज़िससे  कि  प्लासप्रो्टं  जल्दी  से  जारी  किए  जा  बहरहाल  सरकार  को  श्री  प्रक्रिया

 सरल  बनाने  के  लिए  उत्सुक  होना  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिए  कि  यदि  आवेदककर्ता  इसके  लिए
 बन्नासा  हैं  तो  उख्पते  रह  शुचिशिकत  हो  सफक्ा  खाहिए  कि  हमको  ्रसफ्रे्ट  स्िल्ष

 अक़  सात्कार  को  उचित  कक्म  उतने  होंगे  उन्हें  अध्ितियम्र  में  अन्य  कोई  संख्क्रेघन  करने  की

 कत्म  ब्रहीं  हे  एक  सरिपज्ञ  या  भ्धिसूघत्य  वा  कोई  इजित  आदेश्व  जायी  काके  दिखतविद्वेंत्न  निश्चिद्ध

 कृद  सकद्ी  है  4

 अतः  में  मैं  माननीय  सदस्य  को  याद  करवाना  चाहता  हूं  कि  कम-सले-कर्भ  वह  इस  विख्लेंब

 फिफपम  के  कार  मरे  झुक्त  होने  से  उम्कें  संगलौर  आकर  एक  नये  प्स्पपोर्ट  कार्यालय  की  घोषणा

 कड़ी  श्री  एड्आर्डों  फ्रैली
 से

 की  क्षण  नहीं  ज़ो  वाग्रदा  करके  पूरा  ज़द्दीं  कह  सके  और

 उन्हें  कहता  कड़ा  शायर  कि  उतके  प्रात  कप्निकारी  तड्ढीं  अतः  मैं  मानद्रीय  ग्क्री  से  आज  ही  डडुस

 ब्रदत  में  उत्पुकदापुवंक  एक  ओोषणा  कड़ने  का  अनुग्रेश्न  करत्म  हूं  जिसके  यह  ग्ययड़ा  छो  जाये  और

 कुम  भले  कप  कप  वे  हू  न  अह्ठ  प्राग्रें  कि  धत्  की  कमी  के  कारण  और  स्टाफ  की  कृमी  के

 मंगलौर  में  एक  कार्यालय  नहीं  खोल  सकते  ।

 इस  खुझाओं  के  साथ  मैं  अचन्त  भासश  सम्मप्त  करत  हूं  ।  मैं  इस  बिश्वेस्रक  में  पस्त्मशिद्र

 उपायों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 क्री  अयूब  खां  :  जताब  डिप्टी  स्पीकर  माननीय  मन्त्री  जी  बिल्न  में

 जो  संशीधन  लेकर  आये  मैं  उनका  समर्थन  करते  के  लिए  खड़ा  हुआ  आज  राजस्थान  में

 वासपोर्ट  की  खमस्था  बहुत  भगंकर  है  ।  राजस्थान  में  सिर्फ  जयपुर  में  ही  पासपोर्ट  जारी  करने  औी

 सुक्धिा  है  जबकि  सबसे  ज्यादा  हिन्दुस्तान  से  बाहर  गल्फ  कम्ट्रीज  में  जाते  वाले  भोत्रों  में  ऋंझुन्‌ू  और

 सीकर  जिलीं  के  लीग  होते  हैं  ।  वहां  से  सबसे  ज्यावां  लेबर  फोरेन  कृन्द्रीज  में  काम  क्रमे  के  लिए

 जाती  है  ।  मत्त्री  जी  आप  खंूंकि  हमारे  यहां  जनरल  सैक्रेटटी  की  हैसियत  से  सजस्थान  के  हम्चल

 भी  रहे  आप्रक्ो  सजस्थान  के  प्रत्येक  जिले  के  बारे  में  पूरी  जानकारी  आपके  होते  मैं  चाहुंस

 कि  आर  शीघ्र  झुंशुभु  में  एक  अ्तपोर्ट  ऑफिस  श्लोलने  की  अनुसत्रि  प्रदान  करें  व्यक्ति  कहांके

 गरीज्  लोगों  को  पासमोर्ट  क ेलिए  जम्रपुर  न  जाता  पड़े  ।  जयपुर  आने-घाने  में  उठको  आ/री  अ रेफ्की

 उठानी  पड़ती  हर  जगह  पर  उन्हें  परेशानी  होती  है  क्‍योंकि  हमारे  यहां  राजस्थान  ओें  पक्ष

 ऐसी  सरकार  भ्रष्ट  सरकार  में  वहां  पर  कदम-कदम  पर  लोगों  से  पैसा  लिया  जाता  है  ।

 हरे  गिरंघारों  लाल  भार्गज  :  उपाध्यक्ष  यह  कबम  गलत  राजस्थान

 अं-कोई-पैसा  नहीं  लिया  जाता  है  बल्कि  जयपुर  में  तो  ज्यादा  सहुलियत  आप  पासपोर्ट  फर

 कहां  पहुंच  गए  ।
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 श्री  अयब  खां  :  इसमें  अनियमितताएं  उनको  दूर  करने  के  लिए  सरल  तरीका  अख्तियार

 किया  जाना  चाहिए  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  पासपोर्ट  की  वैरीफिकेशन  पुलिस  द्वारा  न  करवाई

 जाए  बल्कि  प्राम  के  सरपंत्र  द्वारा  हो  ।  जब  सरपंच  किसी  व्यक्ति  को  यह  सर्टिफिकेट  दे  दे  कि  बह

 आदमी  सही  तो  फिर  पुलिस  वेरीफिकेशन  की  आवश्यकता  न  पड़े  और  उसे  पासपोर्ट  बना  दिया

 जाना  चाहिए  ।  इससे  पासपोर्ट  कार्यालय  के  अधिकारियों  को  भी  काफी  सुविधा  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  जयपुर  पासपोर्ट  अ्रधिकारी  के  बारे  में  काफी  शिकायतें  मुझे  खुशी  है

 कि  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  के  पद  संभालते  ही  उसका  स्थानांतरण  वहां  से  कहीं  और  कर  दिया

 तंया  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वन-विडो  सिस्टम  होना  चाहिए  जिससे  कि  एक

 ही  खिड़की  पर  पासपोर्ट  सम्बन्धी  सभी  काम  हो  जाएं  और  हर  हालत  में  5  हफ्ते  के  अंदर  उसे

 प्रासपोर्ट  दे  दिया  जाना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  एक  प्रकरण  ध्यान  में  लाना  चाहता  रोलसर

 तहसील  फरतैहपुर  के  एक्स  प्रधान  श्री  यासीन  खां  के  छोटे  भाई  युसुफ  खां  की  लीबिया  के

 एम्बैसेडर  की  एम्बैसी  त्रिपोली  में  मडर  हो  गया  और  लाश  को  भारत  पहुंचाने  की  जिम्मेदारी  उन

 एम्बैसेंडर  की  किन्तु  उन्होंने  अपनी  जिम्मेदारी  को  नहीं  निभाया  बल्कि  जो  भारत  कै  लोग  वहां

 काम  कर  रहे  उनको  उनकी  ओर  से  उल्टी  धमकियां  दी  जा  रही  हैं  कि  मैं  तुम्हारे  पासपोर्ट

 जब्त  कर  इसलिए  मेरा  आपके  माध्यम  से  मन्‍्त्री  महोवय  से  अनुरोध  है  कि  लीबिया  के

 एम्बैसेडर  को  इस  प्रकार  के  इंस्ट्रक्शन्स  दिए  जाएं  कि  वे  इस  प्रकार  की  डराने-धमकाने  की  कारंवाई

 न

 उपाध्यक्ष  हमारे  राजस्थान  से  बहुत  लोग  अरब  देशों  में  जाते  जिस  प्रकार  से

 हिन्दुस्तान  की  फौजों  में  सबसे  अधिक  लोग  झुंशुनू  और  सीकर  से  जाते  हैं  और  देश  की  सरहदों  की

 हिफाजत  करते  उसी  प्रकार  से  मेरे  क्षेत्र  झुंझुनू  से  देश  में  सबसे  ज्यादा  लोग  अरब  देशों  में

 गए  वहां  पर  हालत  यह  है  कि  जमींदार  लोग  अपनी  जमीनों  को  गिरबी  रखकर  ओर  दस  रुपया

 सैकड़ा  ब्याज  पर  रुपया  लेकर  इनको  देते  हैं  और  फिर  ऊपर  से  और  पैसा  खर्च  करते  हैं  तव  जाकर

 उनको  पासपोर्ट  मिलता  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  मेरे  क्षेत्र  झंझुन्‌  में  पासपोर्ट  का

 सबरऑॉफिस  खोला  जाए  जिससे  इन  लोगों  को  पासपोर्ट  आसानी  से  मिल  सके  ।  इसी  प्रकार  से  महोदय

 मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  जब  ये  लोग  बाहर  से  हिन्दुस्तान  आते  तो  उनकी  चंकिग  इत्यादि  में

 भी  उमको  काफी  परेशान  किया  जाता  मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  आप  इस  सम्बन्ध  में  भी

 झुंझन्‌  के  लोगों  का  ख्याल  आपने  समय  इसके  लिए  मैं  आपका  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  ।

 जय  हिन्द  ।  धन्यवाद  ।

 ]

 उपा  ध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  के  लिए  एक  घंटे  का  समय  द्विया  गया  है  और  हम  एक  घंटा

 बीस  मिनट  से  अधिक  समय  ले  के  हैं  ।  ख्‌्कि  कई  माननीय  सदस्य  बोलने  के  उत्सुक  हैं  अतः  वे  अपने

 निवेदन  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  और  यदि  वे  चाहें  तो  अपने  सुझाव  भी  दे  सकते

 ९4.
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 =  न  —

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  के  लिए  एक  घंटे  का  समय  दिया  गया  है  और  हम  एक  घंटा

 बीस  मिनट  से  अधिक  समय  ले  चुके  चूंकि  कई  माननीय  सदस्य  बोलने  के  उत्सुक  हैं  अतः  वे

 अपने  निवेदन  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  और  यदि  वे  चाहें  तो  अपना  सुझाव  भी  दे  सकते  हैं  ।

 क्री  संबद  शहाबुद्दोत  :  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  को  याद  दिलाना  चाहता

 हूं  कि  प्रसिद्ध  मेनका  गांधी  मुकदमे  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  वस्तुतः  पासपोर्ट  के  अधिकार  की

 गारंटी  दी  थी  ।  एक  पुरानी  कहावत  है  कि  न्याय  में  विलम्ब  का  अर्थ  न्याय  से  वंचित  करना  मैं

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  अधिकार  में  विलम्ब  का  अर्थ  अधिकार  न  देना  है  ।

 आपने  हम  लोगों  से  वायदा  किया  था  कि  पांच  सप्ताह  के  अन्तगंत  ही  पासपोर्ट

 जारी  किये  जायेंगे  ।  इस  सम्माननीय  सभा  में  यह  बात  कही  गयी  है  कि  यह  एक  नियम  नहीं  बल्कि

 अपवाद  है  फि  पासपोर्ट  जारी  करने  में  कभी-कभी  एक  वर्ष
 से

 अधिक  समय  लग  जाता  है  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  एक  वर्ष  से  अधिक  ?

 शो  सेयद  शहाब॒ह्दीस  :  कभी-कभी  ओर  इस  विलम्ब  के  अनेक  कारण  हैं  ।  परन्तु  सबसे

 प्रमुख  कारण  वहां  व्याप्त  भ्रष्टाचार  है  ।  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपको  और  आपके  माध्यम

 से  माननीय  मन्त्री  को  यह  बताता  चाहूंगा  कि  मेरे  शहर  पटना  में  पासपोर्ट  के  फार्म  को  पासपोर्ट

 फार्यालय  के  बाहर  ही  काला  बाजारी  से  बेचा  जा  रहा  है  ।  इसे  बन्द  किया  जा  सकता  है  ।

 एक  अन्य  तथ्य  भी  है  जिसे  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  कि  यह  एक  लाभकारों  विभाग

 यहन  सिर्फ  देश  में  बल्कि  विदेशों  में  भी  राजस्व  का  अजंन  करने  वाला  संगठन  हे  इसलिए

 भ्रष्टाचार  के  दूसरे  कारण  अर्थात  कर्मचारियों  की  कमी  को  प्रभावकारी  तरीके  से  निपटाया  जा

 सकता  है  ।

 माननीय  मन्‍्त्री  ने  आवेदनों  की  बढ़ती  संख्या  का  उल्लेख  किया  है  ।
 वास्तव  में

 मैं  अभी  हिसाब

 लगा  रहा  था  ।  मैं  कुल  जनसंख्या  में  से  उनका  देश  में
 पासपोर्ट  धारियों  _

 की
 संख्या

 न  री

 जानता  हूं  ।  लेकित  मुझे  विश्वास  है  कि  भारत
 में  यह  प्रतिशत  अनेक

 विकसित  देशों
 की  अपेक्षा

 अत्यधिक  क्रम  है  |  एक  वर्ष  में  करीब  24  लाख  आवेदकों  की  संख्या  का
 जो

 हक उन्होंने  उल्लेश
 किया  है

 वह  कल  जतसंख्या  का  करीब  0.2  प्रतिशत  और  यदि  मैं  यह  कहू  कि  आप
 अभी  इन

 आई

 आवेदकों

 की  संख्या  में  बढ़ोतरी  को  शुरुआत  ही  देख  रहे  हैं  ।
 असली

 बढ़ोतरी  तो  अभी  होनी  है  और  आने

 वाले  ब्र्षों  मे ंउनकी  बढ़ती  संख्या  से  निपटने  हेतु  आपको  तैयार  रहना  चाहिए  ।

 मैंने  यह  देखा  कि  विगत  ब्ष  1991  में
 आठ

 लाख
 आवेदक

 शेष  आपने  1
 जन

 को  शेष  रह  गये  आवेदकों  की  संख्या  से  हमें  अवगत
 नहीं  कराया

 मैं
 समझता

 हूं
 कि

 यह

 भी  कुछ  लाखों  में  होगी  ।  मैं  इस  सम्माननीय  सभा
 में  माननीय  मन्त्री  सै  यह  जानना

 कक  कि
 इन

 शेष  आबेदकों  से  निपटने  हेतु  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कि  पासपोर्ट  हैतु
 के

 लत
 ती  वृष

 निपटा  दिया  जाए  जिस  वर्ष  यह  प्राप्त  होता  मन्त्रालव  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 विलम्ब  का  एक  कारण  पुलिस  द्वारा  की
 के  बाली  जांच  का  हत  पा  तार

 जांच  भी  होती  मैं  सोचता  हूँ  कि  आन्तरिक  प्र  र  डतु  पासपोट  सं
 ने  वाली  जांच  के  सम्बन्ध  में

 कम्प्यूटरीकरण
 की  प्रक्रिया  में  प्रगति  की  गयी  है  ।  पुलिस  द्वारा  की  जाने  वाली  जांच  के  सम्बन्ध  में  मैं

 है  - ‘
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 अत  वथपथ्नतिएणएयणयण

 पुनः  एक  बार  आपको  स्मरण  कराना  चाहूगा  कि  हमें  यह  जानकारी  दी  गई  थी  कि  यदि  एक  निश्चित

 समय  के  अन्तर्गत  जिला  पुलिस  से  उत्तर  प्राप्त  नहीं  तो  पासपोट  कार्यालय  बिना  उनकी  जांच

 की  प्रतीक्षा  किये  हो  पासपोर्ट  जासी  कर  सकता  आपके  हारा  यें  माककीय  प्रस्क्ती  महोदय  से

 अनुरोध  करूंगा  कि  इस  सियम  का  बहुत  ही  सख्ती  से  होमा  चाईहए  ।

 दूसरा  कारण  यह  है  कि  आपके  पास  पर्याप्त  कमंचारी  नहीं  आपके  वाधिक  प्रतिवेदन  के

 आधार  पर  मैं  पाता  हूं  कि  एक  दकतर  में  प्राप्त  आवेदनों  और  दूसरे  दफ्तर  भें  प्राष्त  आवेदनों  में

 काफी  विसंगति  कुछ  मामलों  में  यह  2,50,000  से  भधिक  मुम्बई  के  मामले  भें  वह  करीज्र

 तीन  लाख  है  ।  अन्य  मामलों  में  यह  10,000  या  8,000  अथवा  7,000  से  भी  कम  है  जो  यह

 दर्शाता  है  कि  पासपोर्ट  कार्यालयों  का  क्षेत्रीय  विभाजन  असमास  है  और  इसमें  सुधार  की  आवश्यकता

 है  ।  अनभव  के  आधार  पर  मैं  यह  परामश्  दूंगा  कि  किसी  भी  ऐसे  कार्यालय  को  जिससे  एक  वष  में

 0,000  से  अधिक  आबेदनों  को  निपटाने  के  लिए  कहा  जाबा  वहां  भ्रष्टाचार  के  होने  ओर  कार्य

 में  विलम्ब  होने  की  सम्भावना  रहती  है  ।  अतः  आपको  पासग्रोर्ट  पद्धति  की  सम्पूर्ण  क्षेत्रीय  विभाजन

 और  संगठनों  को  इस  प्रकार  से  युक्ति  युक्त  बबाना  है  क्रि  एक  कार्यालय  कुछ  निश्चित  जिलों  का

 कार्यभार  सम्भाले  और  आमतौर  पर  यह  करीब  50,000  आवेदनों  को  स्वीकार  करे  और  इस  कार्य

 के  लिए  इसके  आवश्यक  कमचारी  उपलब्ध  हें  ।

 मैं  दो  और  बातें  कह  रहा  हूं  ।  मैं  अब  अप्रनी  बात  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।

 मैं  यह  भी  परामर्श  दूंगा  कि  अत्येक्र  ऐल्ले  मामले  में  जहां  मन्जाश्षय  द्वारा  निर्धारित  समय  सीमा  क़ो

 किसी  ५कार  से  लागू  नहीं  किया  जा  सकता  हो  तो  ड्वन  मामलों  की  रिफोर्ट  सी०  पी०  ओ०  में  करनी  चाहिए

 और  साथ  ही  यदि  आप  प्रत्येक  पासपोर्ट  क़ार्या्य  में  एक  परामज्वात्री  समिति  बनाना  चाहते  हैं  तो

 बहां  भी  ।  उन  सभी  मामलों  जहां  क्वीन  महीनों  के  अन्तर्गत  पप्सप्रोर्ट  जारी  चड्ीं  किये  जाते

 रिपोर्ट  न  सिर्फ  सो०  पी०  ओ०  बल्कि  परामशंदात्री  समिति  को  भी  करनी  चाहिए  |

 जहां  तक  शुल्क  का  ससब्रास्ध  मुझे  दुःख  है  कि  मैं  कुछ  मानवीय  सदस्यों  झरा  व्यक्त

 विचारों  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  मुझे  विश्वास  है  क्रि  भाप  उब्वित  शुल्क  निर्धारित  करेंगे  ।  इस  बात

 को  मैं  यहीं  छोड़ता  हूं  और  इस  उद्देश्य  हेल्नु  हम  आपको  पूर्ण  अधिकार  दे  सकते  हैं  ।

 जहां  तक  दक्षेस  देशों  का  सम्बन्ध  वास्तव  में  यह  आसपोर्टों  कौ  रह  करने  के  ब्रारे  में  नहीं

 है  बल्कि  वीजा  को  रहूं  करने  के  बारे  में  मुझे  उम्मीद है  कि  भामनीय  भम्त्री  कक्षिण  एशिश्ाई  क्षेत्रीय

 सहयोग  संमठम  की  सभी  बंठकों  में  थह  प्रश्न  उठाएंगे  कि  दक्षस  देशों  में  बेरोक-टोक  यात्रा  की

 व्यवस्था  होनी  चाहिये  ताकि  हम  एक-दूसरे  को  धीरे-धीरे  भली  प्रकार  से  समझ  सर्क  और  सभी  गखत

 ऋ्रह्मिप्रां  दूर  की  जा  सकें  ।

 इस  विधेयक  की  घारा  12  अपने  आप  में  बहुत्त  कुछ  कठोर  है  ।  मुझे  एक  शंका  है  ।

 आज  कछ  लोग  ऐसे  हैं  जो  राजनीति  का  निशाना  बने  हुए  हैं  और  जिनकी  नागरिकप्ता  और

 राष्ट्रीपता  पर  प्रश्त  चिन्ह  लगाया  जा  रहा  है  ।  माम  लीजिए  उनमें  से  कोई  एक  संदेहास्पद  व्यक्ति

 के  लिए  आवेदन  करता  तो  मात्र  पाश्पश्न  के  लिए  आवेदन  कश्से  का  कार्य  ही  विधेयक  के

 इस  खंड के  उल्लंघन  के  अंतर्गत  ला  खढ़ा  करता  है  ।  अतः  ग्रक्ले  उम्सीव  है  कि  जब्न  तक  कानूनी  प्रक्रिया  के

 तहत  किसी  व्यक्ति  को  विदेशी  घोषित  नहीं  किग्रा  तब  शक  धारा  12  के  तहत  दण्ड
 नहीं  दिया

 जाग्रेया  और  इस  विधेप्रक  की  ध्वारा  ।2  को  आप्रको  बहुत  सावधानी  ओर  सचेतता  के  साथ  लगाता

 9७8



 arg  ब्रास्तविक  पाम्रपीर्ट  किपेयक

 चाहिये
 ताकि  ब्रास्तविक  नागरिकों  और  उन  व्यक्तियों  को  जिन्हें  अभी  ब्रिदेशी  घोषित  वहीं  किया

 गया  तकलीफ  न  उठानी  पड़े  ।

 करने

 अन्त  मैं  आपको  सलाह  दूंगा  कि  आपको  प्रारप्रथ  जब्त  पारप्र्  रह  करने  और
 इसे  वापिस  लेने  का  अधिकार  है  ।  इस  सभा  में  जानकारी  प्राप्त  करना  कि  कम  से  कम  हमें
 यह  तो  बता  दें  कि  कितने  पासपोर्ट  जब्त  किए  कितने  रहकिये  गये  तथा  कितने  वापस  लिए  कए
 शथा  ऐसा  करमे  क्रे  क्या  कारण  इस  वाकिक  प्रतिवेदन  के  भाग  के  रूप  सें  अचबा  एक  वक्तब्य  के  रूप
 में  एक  बाधिक  विवरण  अवश्य  दिया  जाना  चाहिमे  ।

 ये  कुछ  सुझाव  जो  मैं  देना  चाहूंगा  और  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  इन  विचारों  से  जो
 गत  भावनाओं  से  ऊपर  उठकर  व्यक्त  किए  गए  केन्द्रीय  पारपत्र  संगठन  तथा  विदेश  मन्त्रालय  यह
 देखने  के  लिए  कि  वर्ष  संख्या  के  अन्त  में  हमारे  पास  उतने  मामले  नहीं  हों  जितने  वर्च  विचार  के
 अंत  में  थे  तथा  पर्याप्त  संख्या  में  स्टाफ  की  नियुक्ति  के  लिए  गंभीर  प्रयास  करेंगे  ।  मेरे  विचार  में
 आप  इसके  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  कर  सकते  हैं  और  आपको  हमारे  पास  और  अधिक  घन
 फ्राष्ति  क ेलिए  महीं  आना  पड़ेगा  ।

 डा०  असोस  बाला  :  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हमें  पता  चला  है
 कि  हम  तलियमों  को  जितना  कठोर  बनाते  उतना  ही  हम  भ्रष्टाचार  को  बढ़ते  मोजूदा  स्थिति  यही
 है  ।  मगर  हम  मौजूदा  नियमों  का  सरलीकरण  करें  तो  हम  भ्रष्टाचार  को  कम  कर  सकते  हैं  अथवा

 उस  पर  रोक  लगा  सकते  हैं  |  यह  बहुत  अच्छा  अगर  हम  नियमों  और  अधिक  सरल  बना  लें

 और  इसकी  व्यवस्था  करें  कि  आम  जनता  को  पांच  सप्ताह  के  भीतर  पारपत्र  जारी  किया  जाना

 चाहिये  |

 आप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  750  मान्यता  प्राप्त  ट्रैवल  एजेंसियां  हैं  और  ये  भ्रष्टाचार

 की  प्रमुख  पोषक  हैं  क्योंकि  वे  धन  एकत्र  कर  रही  हैं  और  उस  धनराशि  से  वे  कुछ  भ्रष्ट  अधिकारियों  के

 माध्यम  से  अवैध  पारपत्र  दे  रही  हैं  ।  अतः  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  एक  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया

 जाना  जाहिग्रे  और  जा  कि  पूष्न  वक्ता  भे  सुझाया  स्त्रिति  में  केवल  अधिकारी  ही  होने  चाहिये  ।

 क्रश्षी-की  कुछ  आवेदक़ों  से  किसी  विधायक्र  अभन्ञा  सांसद  से  प्रमाण  पत्र  जावे  के  लिए  कहा  जाता  है  ।

 इसे  किसी  सांसद  या  विधायक  से  नहीं  बल्कि  सरकारी  अधिकारी  द्वारा  दिया  जाना  आग्रएयक  किस्ा

 जाना  चाहिसे  क्ग्रोंझि  चूंकि  ब्रे  स्थानीय  क्ञोग  होते  हैं  और  ऐसा  करता  उतके  लिए  बहुत  मुश्किल

 होता  है  ।

 बहुल  बडी  संख्या  में  लड़कियों  को  बिना  किसी  प्रमाणीकरण  के  पारपत्र  दिये  जाते  हैं  ।  इन

 सखूकियों  बने  अधैध-कार्थ  के  लिए  विदेश  ले  जाया  जाता  है  ।  ऐसे  प्रार्थना  पत्रों  की  शत्यता  प्रमाणित

 की  ज्राती  लडहिय्रे  और  पारमञ्ञ  कर्स  चारियों  द्वारा  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 पंश्चिम  बंगाल  और  विशेषकर  मेरे  मिर्वाचिन  क्षेत्र  में  पारपत्र  चाहने  वाले  लोगों  की  बहुत

 बही  संख्या  में  पारपत्र  प्राप्त  करने  के  लिए  महीनों  तक  इन्तजार  करते  रहते  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से

 इस  मामले  को  देखने  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रीं  में  कुछ  नये  कार्यालय
 खोलने  का  अनुरोध  करूंगा  ताकि

 पत्र  चाहने  वालों  को  अधिक  समय  तक  इल्तजार  न  करना  पड़  ।

 दूसरी  बात  जो  मैं  कहना  वह  यह  है  कि  पुलिस  सत्यापन  अनिवार्य  है
 और  पुलिस

 को प्रारथमा&त्रों की जांच सावधानीपूर्वंक करभी चाहिये । अन्यथा भ्रष्ट जोगो को फलले-फूलने के लिए 309
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 विशेषकर  सीमावर्तो  क्षेत्रों  में  भरपूर  अवसर  अगर  सत्यापन  उचित  नहीं  होता  है  तो

 भी  अवैध  पारपत्र  के  अवसर  रहेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 ]

 शी  कमला  सिञ्र  अभुकर  :  उपाध्यक्ष  कल  से  पासपोर्ट  के  बिल  के
 प्रावधानों  पर  जो  बहस  चल  रही  उसको  मैं  गौर  से  सुनता  आया  हूं  ।  चुंकि  हमारे  मन्‍्त्री  महोदय

 बहुत  उदार  प्रकृति  के  आदमी  जनता  की  डिफिकल्टी  जो  रायली  सामना  करना  पड़ता  है
 उसको  जानते  मैं  अपना  अनुभव  बता  रहा  हूं  कि  कुछ  माह  पूर्व  हमारे  जिले  के  ही  एक
 जो  बाहर  पढ़ने  जाना  चाहता  पासपोर्ट  पर  वेरीफिकेशन  को  तो  आपने  डी०  एम०  से  नीचे  रखा

 नहीं  अब  उस  डी०  एम०  के  यहां  मैंने  कुई  बार  खुद  कहा  कि  आप  वैरौफाई  कर  चूंकि  वह
 मेरे  क्षेत्र  का  मैं  उसको  जानता  फिर  भी  डी०  एम०  ने  हील  हुज्जत  की  और  आबिर  में

 उन्होंने  उसको  बैरीफाई  नहीं  किया  ।  नतीजा  यह  हुआ  कि  उस  लड़के  को  खुद  पटना  जाना  पड़ा  ।

 आप  सोच  झ्लीजिए  कि  कोई  आदमी  जो  मोतिहारी  में  रहता  बेतिया  में  रहता  छपरा  से  रहता
 उसको  बिहार  की  राजधानी  पटना  में  जाना  पासपोर्ट  लेने  के  लिए  तो  कितना  खचं

 यह  आप  खुद  अंदाज  कर  सकते  हैं  ।,

 बड़ी  संख्या  में  मजदूर  हमारे  गांव  के  लोग  भी  दुबई  में  रहते  उन  लोगों  को

 पोर्ट  लेने  के  लिए  वहां  जाना  पड़ता  जो  गरीब  अपने  देश  में  एम्पलायमंणष्ट  नहीं  मिलने  से  बाहर

 जाना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  यह  सुविधा  तो  होती  चाहिए  और  पासपोर्ट  इश्यू  करने  में  जनता  को  जो

 डिफीकल्टीज  हो  रही  उस  विभाग  में  जो  घूसथोरी  चलती  है  और  जिस  पर  तमाम  माननीय

 सदस्यों  ने  एक  स्वर  से  कहा  मैं  भी  उनके  स्वर  में  स्वर  मिलाकर  कह  रहा  हूं  कि  पासपोर्ट  सिस्टम

 को  आप  और  जनसुलभ  बनाइये  ।

 वैरीफिकेशन  के  मामले  में  आप  केवल  डी०  एम०  डिप्टी  सैक्र टरी  उसके  ऊपर  के

 रेंक  को  मानते  हैं  तो  आम  लोगों  के  लिए  यह  सुलभ  नहीं  होता  इस  कठिनाई  को  आप  महसूस
 कीजिए  और  वेरीफिकेशन  को  कंसे  सरल  बताया  यह  सोचिये  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  और

 फातमी  साहब  ने  सुझाव  दिया  है  कि  कलेक्टर  के  आफिस  में  ही  एक  ऐसा  विभाग  जिसका

 काम  हो  कि  पासपोर्ट  के  वेरीफिकेशन  के  लिए  जो  दरख्वास्त  दी  15  दिन  के  अन्दर  पुलिस
 डी०  एम०  से  इसका  वेरीफिकेशन  हो  ओर  यह  हो  सकता  सम्भव  है  ।  क्‍यों  सम्भव  क्योंकि

 पुलिस  के  अधिकारी  जानते  हैं  कि-गांव  में  कौन  आदमी  भला  है  या  बुरा  कौन  आदमी  उसके  लिए

 योग्य  है  या  अयोग्य  वह  रिपोर्ट  भेज  सकता  है  लेकिन  आपके  पुलिस  सुपरिण्टैण्डष्ट  के  यहां
 दरोगा  जी  के  यहां  कई  विभागों  में  घूमते-णूमते  उसकी  डी०  एम०  के  यहां  पहुंच  ही  नहीं

 होती  है  ।  बहुत  सारे  गरीब  अपढ़  लोग  अभी  भी  डी०  एम०  के  यहां  जाने  में  हिचकिचाते  हैं

 और  या  तो  हम  लोगों  की  सहायता  लेते  हैं  या  दूसरे  कुछ  विधायकों  की  सहायता  लेते  हैं  इसलिए

 इसको  सुलभ  बनाने  को  दिशा  में  आप  स्पष्ट  नीति  का  एलान  कीजिये  ।

 दसरी  आपने  बिल  में  कहा  कि  पासपोर्ट  इश्यू  करने  क ेलिए  जो  फीस  की  बात

 बहुत  बेग  मेरा  मंत्री  महोदय  को गे  सुझाव  है  कि  इस  सभा  में  अपने  उत्तर  में  साफ  अनुमान  से

 आंकड़ा  आपके  लोग  यहां  बंठे  हुए  हैं
 कि  फीस  का  कितना  खर्च  उतना  स्पष्ट  कर

 |
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 -  I  +-  व्व्वकनकाक
 होगा  और  लोगों  को

 *
 दीजिये  ताकि  जनता  को  जानकारी  हो  सकेगी  और  पूरे  देश  में  इसका  प्रचार
 कठिनाइयों  में  सहलियत  मिल

 वसे  ही  एंक  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  माननीय  मन्त्री  महोदय  कि  स्टर्डष्ट
 पासपोर्ट  बनाया  मैं  उससे  सहमत  मेरा  भी  सुझाव  है  कि  खासकर  जो  हिन्दुस्तान  के  लड़के
 बाहर  जाना  चाहते  पढ़ने  के  उनको  कठियाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  इसलिए  एक
 कंटांगोरिकल  पासपोर्ट  स्टूडेण्ट्स  के  लिए  बनाने  की  दिशा  में  कोशिश  कीजिए  ।

 हमारे  बिहार  में  दो  ही  पासपोर्ट  आफिस  एक  पटना  में  एक  रांची  में  है  ।  अब  सोचिये
 कि  बिहार  को  आबादी  8  करोड़  है  तो  8  करोड़  की  आबादी  में  एक  पासपोर्ट
 कार्यालय  पटता  में  हो  तो  8  करोड़  लोगों  का  आप  अदाज  कर  सकते  हैं  कि  उनको  कितनी  कठिनाई
 होती  है  ।

 उपाध्यक्ष  मेरा  तो  सुझाव  है  कि  हर  डिविजनल  आफिस  में  हैड  क्वार्टर  में  आप  पासपोर्ट
 कार्यालय  खुलवाएं  ताकि  उस  डिवीजन  के  लोगों  को  बहां  जाकर  पासपोर्ट  लेना  पड़े  और  सुसंगत  रूप

 से  उनको  पासपोर्ट  मिल  सके  ओर  कम  परेशानियां  उठानी  पढ़ें  ।

 अन्त  में  मैं  आपका  ध्यान  दो  बातों  पर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  पासपोर्ट  विभाग  में  फैले

 चार  को  रोकने  के  लिए  ठोस  कदम  उठाइये  ओर  जतता  को  पासपोर्ट  मिलने  में  जो  बिलम्ब  होता
 मन्त्री  जी  आय  मेरी  बातों  पर  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  क्रपणा  आप  मेरी  बातों  पर  ध्यान  दें  कि  पासपोर्ट

 जनता  को  अधिक  विलम्ब  से  नहों  मिले  बल्कि  चार  सप्ताह  के  अन्दर  पासपोर्ट  जनता  को  ग्रिल

 इस  बात  की  गारंटी  करें  और  इसके  लिए  सदन  को  आश्वस्त  करें  कि  हम  ऐसा  ही  करने  जा  रहे
 हैं  ।

 ]

 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  बाड़ड़े  :  उपाध्यक्ष  मैं  पासपोर्ट

 1992  के  सम्बन्ध  मे  कुछ  शाब्द  बहने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  आपका  धन्यवाद

 प्रदाव  करता  हूं  ।

 पासपोर्ट  1967  में  संशोधन  करने  के  लिए  इस  संशोधन  विधेयक  में

 जिन  कतिपय  उपबन्धों  का  उल्लेख  किया  गया  मैं  उनसे  सहमत  हूं  ।  इस  विधेयक  में  इस  बारे  में

 कछ  भी  नहीं  कहा  गया  कि  पासपोर्ट  फीस  कितनी  लगाई  सरकार  का  कहना  है  कि  फा्मों

 को  तैयार  करने  में  कितनी  लायत  आती  है  और  अन्य  खर्चे  क्या-क्या  इसके  बारे  में  सम्बन्धित

 विभाग  से  परामर्श  किया  जायेगा  मैं  सरकार  को  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  लागत  का  ध्यात  मे

 रखते  हुए  उचित  फीस  ही  ली  जानी  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  विदेश  मन्त्री  द्वारा  इस  सभा  में  किये  गये  वायदे  के  बावजूद  अभी  भी

 पासपोर्ट  पांच  सप्ताह  में  जारी  नहीं  किये  पांच  सप्ताह  ही  नहीं  बल्कि  पांच  महीनों  में  भी  जारी

 नहीं  किये  जाते  ।  पासपोर्ट  जारी  करने  में  विलम्ब  का  प्रमुख  कारण  पुलिस  द्वारा  सत्यापन  मुझे

 उम्मीद  है  कि  आप  लोगों  का  अपने  बारे  में  भी  ऐसा  अनुभव  हुआ  होगा  ।  कई  बार  पासपोर्ट  आवेदकों

 ने  हमारे  पास  आकर  यह  कहा  है  कि  पुलिस  आयुक्त  अथवा  जिला  पुलिस  अधीक्षक  को  पत्र  लिखा

 >  जाये  और  पुलिस  विभाग  से  सत्मापन  प्रमाण-पत्र  शीघ्र  अ  ति  शीघ्र  प्राप्त  किया  जाये  और  उसे

 पोर्ट  आवेदन  के  साथ  संलग्न  कर  पासपोर्ट  कार्यालय  को  भेजा  जिससे  उन्हें  यथासंभव  शीघ्र
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 पासंपोर्ट  मिल  सकें  ।  दूसरी  तरफ  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  में  पासपोर्ट  आवेदन  भेजने  और  पुलिस
 द्वारा  सत्यापन  के  लिए  आवेदन  भेजने  में  काफी  समय  लगता  इसलिये  इस  दिशा  में  कुछ  न  कुछ
 किया  जाना  चाहिये  ओर  मैं  अपने  पूर्व  क्कताओं  के  सुझाव  से  सहमत  हूं  कि  पुलिस  द्वारा  सत्यापन

 फ्रमण-पत्र  ज़री  करने  के  लिए  दो  सप्ताह  की  अबधि  निर्धारित  कर  देनी  झहिये  और  यदि  को

 सप्ताह  के  भीसर  पुलिस  सत्यापन  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  नहीं  होता  तो  पासपोर्ट  कार्यालय  को  पासपोर्ट
 जारी  कर  देने  का  अधिकार  होना  चाहिये  ।

 मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  इस  सभा  के  बीच
 ज्गी  वक्तव्य  दिया  था  उसको  कथनी  और  करनी  में  पूरा  नहीं  किया  गया  ।  मैं  एक  उदाहरण  रखना

 चजाहूंगा  ।  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  विदेश  मन्‍्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  हैदराबाद  पसफोर्ट
 कार्यालय  में  3  1991  को  84,085  पासपोर्ट  आवेदन  लंबित  थे  ।

 3,00 ी  म०  प०

 23  1992  कोਂ  माननीय  मन्‍्त्रीं  जी  ने  कहा  था  :

 पासपोर्ट  कार्यालय  में  प्रतिदिन  औसतन  988  पासपोर्ट  आवेदन  प्राप्त  हुए
 हैं  और  औसतन  1,222  पासपोर्ट  प्रतिदिन  जारी  किये  गयें  हैं  ।”

 इस  प्रकार  यदि  हम  इन  तथ्यों  पर  विचार  करें  तो  हमें  यह  पता  चलता  है  कि  हैदराबाद
 पासपोर्ट  कार्यालय  इन  सभी  988  आवेदकों  को  उपयुक्त  समम  में  पासपोर्ट  जारी  कर  रहा  हैं  और

 इसके  अतिरिक्त  पिछले  बकाया  आवेदनों  में  से  भी  वह  344  आवेदन  प्रतिदिन  निषटा  रहा
 इसका  यह  अथ  हुआ  कि  1992  तक  पिछले  बकाया  आवेदन  केबल  20,000  ही  रह  जायेंगे  ।

 आपको  यह  जानकर  हैरानी  होगी  कि  इस  समा  में  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  इस  प्रकार  कहा  गया

 कार्यालय  के  पास  19  1992  को  पासपोर्ट  के  लिए  बकाया  आवेदनों

 की  संख्या  91,075

 इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  माननीय  अन्त्री  जी  द्वारा  सभा  को  दिया  गया  आश्वासन
 विकता  की  कसौटी  पर  खरा  नहीं  मैं  सरकार  से  विनम्र  आग्रह  करता  हूं  कि  विजयवाड़ा
 में  जहां  फर  पहले  भी  कुछ  समय  के  लिए  पोसपोर्ट  कार्यालय  खोला  गया  पासपोर्ट  कार्यालय

 दोबारा  खोलने  के  लिए  उचित  कदम  उठाये  जायें  |  पहले  वहां  पर  1983-84  में  पासपोर्ट  कार्यालय

 थोला  गया  था  जो  1985  तक  काम  करता  रहा  और  1985  में  इस  कार्यालय  को  बन्द  कर  दिया

 गया  और  इसे  बन्द  करने  के  काश्णों  का  हमारे  अधिकारियों  को  भलीभांति  ज्ञान  मैं  अपने  साथी
 श्री  शहाबुद्वीन  के  इस  कथन  से  सहमत  हूं  कि  वर्तमान  समय  में  कुछेक  कार्यालय  के  पास  कार्य  का  भार

 बहुत  अधिक  है  और  वहां  पर  आवेदन-पन्रों  की  उचित  ढंग  से  जांच  नहीं  हो  पाती  ।  अतः  ऐसे  कार्यालयों

 का  कार्यभार  कम  किया  जाना  चाहिये  और  अन्य  कार्यालय  खोले  जाने  चाहिए  ।

 केरल  में  तीन  पासपोर्ट  कार्यालय  जो  कि  कोजकोड  और  कोची  में  है  ।  तमिलनाडु
 में  मद्रास  और  ज्रिजी  में  पासपोर्ट  कार्यालय  हैं  ।  महाराष्ट्र  में  मुम्बई  और  तागपुर  में  पासपोर्ट  कार्मालिय

 जहां  इन  राज्यों  में  ऐसी  स्थिति  मैं  नहीं  समझता  कि  विजयजाड़ा  में  फसपोर्ट  कार्यालम  दोबारा  न

 खोलने  के  पीछे  कोई  हो  सकता  जब  विजयवाड़ा  में  पासपोर्ट  कार्यालय  कार्य  कर  रहा
 को  इसने  कई  अस्थ  कार्यालयों  को  तुलना  में  अधिक  आवेदनों  को  निफ्टाया  |  उदाहरण  के  लिए  नागपुर
 कार्यालय  में  लमभग  10,000  आकेदन  निपटाये  जाते  जबकि  विजयवाड़ा  में  लगभग  30,000
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 दमन  निपटाये  जाते  अतः  आन््र  प्रदेश  के तटीय  जिलों  श्रीकाकुलम  से  नल्लोर  जिलों  में  रहने  वार
 जहां  पर  कि  साक्षरता  की  दर  अधिक  है  और  जहां  से  बहुत  से लोग  रोजगार  की  तलाश

 अध्ययन  अथवा  अन्य  फार्बों
 के  लिए  खाड़ी  देशों  तथा  अन्य  देशों  फो  जाते  की  सुविधा  के  लिए  मैं

 सरकार  से  पुरजोर  आग्रह  करता  हूं  कि  विजमवाड़ा  में  पासपोर्ट  कार्यालय  दोबारा  खोलने  के  प्रश्न  पर
 सरकार  को  विचार  करना  चाहिये  ।  मैं  सरकार  से  यह  भी  पुरजोर  आग्रह  करूंगा  कि  पासपोर्ट  कार्यालय
 में  अद्यतन  मशीनरी  जैसे  कि  लैमिनिटिंग  मशीन  इत्यादि  लगाने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाये  जाने

 चाहिये  और  इसके  साथ-साथ  फासपोर्ट  जारी  करने  की  समूची  प्रक्रिया  का  कम्प्यूटरीकरण  कर  दिया
 जाना  ताकि  बहुत  कम  समय  में  ही  पासपोर्ट  जारी  किए  जा  सकें  और  यदि  कुछ  कमियां  हों  तो

 उन्हें  भी  दूर  किया  जा  सके  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  पी०  एम०  सईद  आदरणीय  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  विधेयक  पर

 बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  आपका  धन्यबाद  करता  इस  विधेयक  से  केवल  दो  ही

 उद्देश्यों  की  पूर्ति  होती  मैं  उचित  समय  पर  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  माननीय  मन्त्री

 जी  को  बधाई  देता  यदि  इस  सीमित  उद्देश्य  को  प्राप्त  कर  लिमा  जाता  है  तो  समझता  हूं  कि

 हमें  उनसे  मांग  करनी  होगी  कि  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  कुछ  चीजों  को  ठीक  किया  जाता  है  ।

 मैं  लक्षद्वीप  का  रहने  वाला  हूं  ओर  हमारा  क्षत्राधिकार  क्वैश्ल  में  पहता  है  और  वह  भी

 ईर्शाकुलम  मैं  कई  बार  वहां  गया  हूं  ।  हम  बड़ो  कठिनाई  के  बाद  इससे  बाहर  आ  सके  |  इसमें  दम

 घट  रहा  था  |  हम  उस  कार्यालय  से  आसानी  से  बाहर  आने  की  स्थिति  में  नहीं  थे  ।  ऐसी  स्थिति  है  ।

 क्योंकि  कार्यालय  के  लिए  जगह  बहुत  कम  है  ओर  पासपोर्ट  के  लिए  आवेदन  करने  वाले  आवेदकों

 की  संख्या  बहुत  अधिक  होती  है  ।
 मैं  नहीं  जानता  कि  वे  लोग  कंसे  रह  रहे  हैं  ।  मुझे  क्षेत्रीय  पासपोर्ट

 अधिकारियों  के  साथ  आपस  में  व्यवहार  करना  होता  है  ।

 उसने  कहा  कि  खुद  ही  देख  लो  कि  हम  कंसे  काम  कर  रहे  हैं
 ।”

 कुछ  कर्मचारी  तो

 ही  नहीं  क्‍योंकि  फाइलों  का  ढेर  उनसे  ऊंचा  होता  ऐसी  स्थिति  हम  मंत्रालय  को

 पासपोर्ट  शल्क  बढ़ाने  के  लिए  प्राधिकृत  कर  रहे  इस  समय  यह  शुल्क  50  रुपए  यवि  आप

 हसको  बढ़ाकर  1,000  रुपए  भी  कर  दें  तो  इससे  कुछ  फर्क  पड़ने  वाला  नहीं  है  परन्तु  अभीष्ट

 उल्रेश्य  प्राप्त  होना  चाहिए  |  आवेदकों  को  कम  से  कम  कठिनाई  के  साथ  कम  से  कम  समय  में

 पोर्ट  जारी  किए  जाने  चाहिए  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  पासपोर्ट  कार्यालयों  को  कम्प्यूटरीकृत  करने

 का  यह  उचित  समय

 आप  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  कठोर  दण्ड  ढेना  चाहते  हम  इसका  स्वागत  करते  हैं  ।

 मैंने  कुछ  भागों  से  विशेष  रूप  से  कालीकट  कार्यालय  से  कुछ  शिकायतें
 होने  के  बारे  में  सुना

 कुलम  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  की  कुछ  ख्याति  है  ।
 कर्मचारियों

 को  बहुत  सी
 समस्याओं

 से  निपटना

 होता  मझे  बताया  गया  है  कि  कालीकट  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय
 जनता  विशेष  स्प

 से  संसद

 सदस्यों  और  विधायकों  श्री  बिद्ेब  करते  में  सबसे
 भागे

 है  ।  फासषीर्ट
 अधिकारी  टली  फोन

 का

 रिसीवर  उठाने  का  कष्ट  ही  नहीं  करते  ।  मैंने  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  किया  कि

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  अधिकारियों  को  सूचित  किया  जाए  कि  जब
 कोई

 हे
 सांसद  और

 उनसे  संपर्क  तो
 वह  विनम्रतापूर्वक  उनकी  बात  सुनें  और

 इन  अधिकारियों  को  यह्‌

 भी  कहा  जाए  कि  आवेदन-पत्रों  कों  शौंध्र  निपटाया  हमें  बताया  गया  है  कि  कुछ
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 मनी  न  कक  कक  की नमलिलील वीक  ली  पलक  कण  का  a

 कार्यालयों  में  यह  एक  धोखाधड़ी  बन  गया  गुप्त  रूप  से  धन  दिया  जाता  इस  प्रकार  एक

 तरह  से  कुछ  निश्चित  धनराशि  दलाली  के  रूप  में  देने  के  बाद  ये  लोग  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  में  सफल
 हो  जाते  हैं  ।  यदि  ऐसी  बातें  पाई  जाती  हैं  तो  केवल  उन्हीं  लोगों  को  नहीं  जिनके  पास  दो-दो

 पोर्ट  हैं  बल्कि  इसमें  शामिल  कर्मचारियों  को  भी  दण्डित  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  कमंचारियों  को

 दोषी  पाया  जाता  है  तो  उन्हें  भी  फटकारा  जाना  चाहिए  ।

 अब  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  पर  आता  हूं
 ।
 हमारी  आबादी  51,000  मैं  जब  कभी  भी

 कोई  समस्या  समाधान  के  लिए  लाता  हूं  तो  सबसे  पहले  लोग  कहेंगे  कि  तुम्हारी  आबादी  ही  बहुत
 कम  है  ।  मैंने  जब  यह  मांग  की  कि  वहां  पर  निर्वाचित  ढांचा  होगा  तो  तत्कालीन  गृह  मंत्री  ने  मुझे
 बताया  था  कि  आपकी  आबादी  केवल  51,000  हम  आपको  यह  सब  कंसे  दे  सकते  हैं  ?  अतः

 निर्वाचित  ढांचे  के  लिए  हकदार  होने  के  लिए  भी  मुझे  द्वीपसमूह  की  आबादी  बढ़ाने  के  लिये  नेतृत्व
 प्रदान  करना  होगा  ।  मेरे  मामले  में  ऐसा  हुआ  ।  इसकी  आय  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  हमारी  क्‍या

 हालत  है  ।  यदि  मैं  लक्षद्वीप  के  लिये  पासपोर्ट  कार्यालय  की  मांग  तो  मुझे  उसकी  कोई  सीमा
 का  ज्ञान  माननीय  जो  मेरे  मित्र  तत्काल  कहेंगे  कि  यह  संभव  नहीं  मैं  उनसे

 रोध  करता  हूं  कि  वह  कृपया  इर्णाकुलम  क्षेत्रीय  पासपोट  कार्यालय  में  लक्षद्वीप  के  लोगों  के  लिये  एक
 काउन्टर  खोलें  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  उत्तर  चाहता  हूं  कि  हमारे  लोगों  के  लिये  कम  से

 कम  यह  सराविधा  तो  उपलब्ध  होनी  ही  चाहिये  ।  लक्षद्वीप  के  लोग  जब  इर्णाकुलम  पासपोर्ट  कार्यालय
 में  जाते  हैं  तो  वे  लोग  आवेदकों  की  उस  भीड़  में  तकरीबन  खो  ही  जाते  वे  इर्णाकुलम
 आवेदकों  की  भीड़  में  एक  बूंद  बन  गये  अतः  कृपया  लक्षद्वीप  के  आवेदकों  की  कलाई  के  लिये  एक
 काउन्टर  खोला  जाए  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  उपाय  का  पूरे  दिल  से  समर्थन  करता  हूं  ताकि  हमारे  आवेदकों

 को  अच्छे  दिन  नसीब  हो  राकें  ।  उनके  लिये  यहां  पर  रोजगार  के  पर्याप्त  अवसर  नहीं  जब  वे

 अन्यत्र  जाकर  रोजगार  प्राप्त  करने  के  लिए  पासपोर्ट  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  तो  हमें  उनकी  सहायता

 अवश्य  करनी  चाहिए  ।  उन्हें  आरम्भ  से  ही  पासपोर्ट  के  साथ  प्रसन्‍नखित  होकर  जाना  चाहिए  ।

 इसी  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  अम्ना  जोशी  :  मैं  इस  विधेयक  में  दो  या  तीन  मुद्दों  पर  बोलने  के  लिए

 खड़ा  हुआ  हूं  ।  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  में  उन्होंने  यह  म॒द्दे  दिए  हैं  ।  मैंने  सभी  मतों  को  पढ़  लिया

 वे  या  तो  दण्ड  बढ़ाने  भे  सम्बन्धित  हैं  या  शुल्क  बढ़ाने  से  संबंधित  या  यह  सब  काम  करने  के  लिए

 अधिकारियों  को  और  अधिक  अधिकार  देने  से  संबंधित  परन्तु  इस  विधेयक  या  वक्तव्य  में  कहीं
 पर  भी  यह  नहीं  लिखा  हुआ  है  या  पास  के  बारे  में  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  संबंध  में  उन्होंने  अपना

 इरादा  व्यक्त  नहीं  किया  है  ।

 3.12  म०  प०

 मालिनो  भट्टाचायं  पोठासोन

 मैं  प्रारम्भ  में  ही नोकरशाही  को  शुल्क  निर्धारण  के  लिए  असीम  अधिकार  देने  का  जबरदस्त

 विरोध  करता  हूं  क्योंकि  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेना  या  उसमें  वुद्धि  करना  इस  सदन  का

 कार  है  ।  कम  से  कम  इस  बहाने  से  तो  आप  अनुरोध  लेकर  समय-समय  पर  हमारे  पास  आएं  ।  हमें
 शिकायतों  पर  प्रकाश  डालने  और  लोगों  की  कठिनाइयों  को  आपके  सामने  रखने  का  अवसर  मिलता
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 में  वृद्धि  करने
 और  इन  सभी  बातों  के  असीम  अधिकार  आपको  दे  दिये  जाते  हैं  तो

 डर  |  #]  नहीं  आएंगे
 हे

 |

 पक  मिलेगा

 आप  सदन  में
 ।  आएंगे  और  हमें  अपनी  शिकायतें  आपके  समक्ष  रखने  का  अवक्षर

 नहीं  मिलेगा
 ।  अतः  मैं  समझता  हूं  कि  विशेष  रूप  से  आंकड़े  निर्धारित  किए  बगैर  शुल्क  में  वृद्धि

 करने  का  अधिकार  आपको  देना  अच्छा  नहीं  होगा  ।  अतः  मैं  उस  प्रावधान  का  विरोध  करता

 कक

 कई  वक्ता  अपनी  शिकायतों  पर  प्रकाश  डाल  चुके  हैं  ओर  उन  सभी  ने
 पासपोर्ट  जारी  करने  में  विलंब  या  उसमें  लगने  वाले  समय  के  बारे  में  शिकायत  की  है  ।

 ु
 अनेक  उदाहरण  हैं  ।  अतः  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  एक  विशिष्ट  उत्तर  चाहता

 हूँ  कि  पासपोर्ट  जारी  करने  में  इतना  अधिक  विलम्ब  क्‍यों  होता  आपने  कहीं  कहा  था  कि

 आओ  पहले  पाओ  की  पद्धति  अपनाई  हुई  है  ।  लेकिन  बहुत  से  ऐसे  उदाहरण  जहां  आपने

 सूची  की
 उपेक्षा

 की  है  ।  आमतौर  पर  कुछ  गम्भीर  रूप  से  बीमार  लोग  होते  हैं  ।  कुछ
 विद्यार्थियों  को  विश्वविद्यालयों  अथवा  शिक्षण-संस्थाओं  में  प्रवेश  पाना  होता  एक  लिगेष

 तिथि  निर्धारित  है  अगर  बे  विदेशों  में  नहीं  तो  वे अवसर  से  हाथ  धो  बैठते  यह  बात

 हेतु  और  सरकारी  सेवाओं  में  आने  वालों  पर  इसी  प्रकार  से  लागू  होती  है  ।  वैज्ञानिकों  और  विशेषज्ञों

 के  लिए  विभिन्‍न  सम्मेलनों  में  भाग  लेने  की  तिथि  एवं  समय  निर्धारित  किया  जाता  है  ।  यदि  आप

 पासपोर्ट  जारी  करने  में  अनावश्यक  समय  लगाते  अगर  आप  उन्हें  पंक्ति  में  आने  को  कहते  तो

 फिर  उन  सभी  को  अपने  अबसरों  से  हाथ  घोना  पड़  गा  ।  कोई  व्यवस्था  होनी  ही  चाहिए  कि

 जिन्हें  तत्काल  पासपोर्ट  की  जरूरत  है--चाहे  ये  छात्र  अथवा  सैनिक  अथवा  डाक्टर  अथवा  रोगी

 अथवा  वैज्ञानिक  अथवा  विशेषज्ञ  अथवा  हमारी  ही  तरह  राजनीतिज्ञ  क्‍यों  न  हों--प्राथमिकता  के

 आधार  पर  पासपोर्ट  दिया  ही  जाना  उन्हें  कारण  बताना  चाहिए  कि  उन्हें

 पोर्ट  की  तत्काल  आवश्यकता  क्यों  मात्र  इसलिए  नहीं  कि  वह  उस  व्यवसाय  से  आया  उसे

 पोर्ट  दिया  जाना  चाहिये  अगर  उसे  विदेश  में  उपस्थित  होने  के  लिये  एक  समय-सीमा  दी  हुई  तो

 फिर  उसको  पासपोर्ट  प्राथमिकता  के  आधार  पर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 जैसा  कि  मेरे  परम  श्री  शाहाबुद्दीत  ने  सुझाव  दिया  आपको  इसका  हिसाव  अवश्य

 लगाना  चाहिए  कि  इतनी  अधिक  संख्या  में  पासपार्ट  हेतु  आवेदत-पत्र  लम्बित  क्‍यों  हैं  ।  मैं  सुझाव  देता

 हूं  कि  आपको  सम्बन्धित  अधिकारियों  से  स्पष्टीकरण  मांगना  चाहिए  कि  इतनी  बड़ी  संख्या  में

 पोर्ट  हेतु  आवेदन-पत्र  लम्बित  क्यों  हैं  ।  मुझे  विदित  नहीं  है  कि  आपने  उसके  लिए  कोई  समय-प्तीमा

 निर्धारित  की  है  अथवा  नहीं  ।  लेकित  ऐसा  चार  अथवा  पांच  सप्ताह  के  अन्दर-अन्दर  हो  जाना

 चाहिए  ।  यदि  सामान्य-अ््रिया  में  उस  अवधि  के  भीतर  पासपोर्ट  जारी  नहीं  किया  तो  अधिकारी

 विशेष  को  उत्तरदायी  ठहराया  ही  जाना  चाहिए  और  विलम्ब  आदि  के  लिए  उसे  अवश्य  ही

 बेह  होना  ही  चाहिए  ।  मैं  पासपोर्ट  देने  की  प्रक्रिया  को  सुचारू  और  कारण  बनाने  का  सुझाव

 दूंगा  ।  आपको  नये  क्षेत्रीय  कार्यालय  अवश्य  खोलने  चाहिये  ।

 महाराष्ट्र  बम्बई  में  मात्र  एक  पासपोर्ट  कार्यालय  उसके  बाद  बारम्बार  अनुरोध

 इस  पर  समृचित  विचार  करने  के  आपने  एक  अन्य  कार्यालय  नागपुर  में  खोला  है  ।  मैं  इसको

 सराहना  करता  हैं  ।  अब  मांग  यह  है  कि  पुणे  में  भी  एक  और  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालय  खोला

 हीक  वैसे  ही  जैसे  कि  आपने  अरणाकुलम  का  नाम  लिया  ग्रदि  आप  आपने  उत्तर  में  यह  घोषणा

 कर  दें  कि  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  पुणे  में
 भी

 खोला  तो  मैं  आपका  अति  आभारी  हूंगा  ।  इसके

 लिए  व्यापक  संभावना  है  ।  आपको  लोगों  को  अधिकाधिक  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  और  अपने  आपको
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 अमगेक  कारणों  से  विदेश  जाने  हेतु  तैधार  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करना  चाहिये  ।  जैसाकि  मामतीय

 सदस्यों  ने  अनुरोध  किया  और  अधिक  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  खोले  जाने  चाहिये  ।

 जा

 स्टाफ  के  बारे  स्टाफ  पर्याप्त  होना  रिक्तियों  को  भरा  द्वाना  चाहिये  ।

 आपकी  व्यवस्था  तो  सुचारु  और  कारगर  बनाना  ही  आपको  इस  प्रभाव  में  नहीं  रहना

 जाहिये  कि  जो  भी  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  हेतु  आता  वह  अपराधी  अथवा  अवांछित  तत्वों  में  से  एक

 अतः  आपको  प्रक्रिया  को  साधारण  बनाना  उससे  आपके  स्टाफ  ओर  पासपोर्ट  दोनों

 को  ही  सहायता  मिलेगी  ।

 मैं  एक  ओर  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  बहुत-से  लोग  विदेशों  में  जाते  हैं  और  कई

 बार  वहां  अपना  पासपोर्ट  खो  बंठते  है  ।  पासपोर्ट  संख्या  और  सभी  वे  चीजें  उनके  पास  हैं  ।

 दूतावासों  को  अस्थायी  राजनैगिक-पासपोर्ट  जारी  करने  हेतु  प्राधिकृत  कर  दिया  जाता  है  ।

 राजदूतों  अथवा  विदेशों  में  हमारे  प्रतिनिधियों  का  व्यवहार  बहुत  संतोषजनक  नहीं  है  ।  हम

 उम्मीद  करते  हैं  कि  ऐसी  स्थिति  उस  देश  में  हमारे  राजदूत  की  हमारे  नागरिक  की  कठिनाई  में

 सहायता  करनी  चाहिये  ।  लेकिन  उसके  रुख  का  भी  अध्ययन  किया  जाना  चाहिये  और  उन्हें  उचित

 हिंदायतें  दी  जानी  चाहिये  ।  अगर  पासपोर्ट-धारक  गुम  हुए  पासपोर्ट  के  बारे  में  संख्या  अथवा

 निश्चित  सूचना  दे  सकते  तो  दूतावास  के  स्टाफ  को  तत्काल  एक  अस्थाई  पासपोर्ट  जारी  कर  देना

 चाहिये  ।  अगर  ऐसा  कर  लिया  जाता  तो  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  अच्छी  बात  होगो  और  बह

 विधेयक  पारित  किया  जा  सकता  है  ।

 अन्त  मेरी  पुणे  में  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालब  खोले  जाने  की  प्रार्थना  के  पक्ष  में  विचार

 इकया  जाना  चाहिये  इन  सुझावों  में  अपना  भाषण  समाप्स  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  सूची  में  पांच  और  नाम  शेष  हैं  तथा  चार  अन्यों  ने  कुछेक  शब्द  कहने

 की  इच्छा  व्यक्त  की  है  ।  हरेक  को  मौका  देने  मेरा  सुझाव  है  कि  सभी  माननीय  सदस्य  दो

 अथवा  तीस  मिनट  का  समय  बोलने  में  लगायें  ।

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  इस  विधेयक  में  संशोधन  करने  की

 आवश्यकता  लम्बे  अरसे  से  अनुभव  की  जा  रही  थी  ।  जो  भी  यह  अच्छी  बात  है  कि  कम-से-कम

 अब  मंत्री  महोदय  ने  इस  प्रकार  का  एक  विधेयक  सामने  रखा

 धारा  (5)  में  इस  संशोधन  के  बारे  मुझे  भय  है  कि  इस  शशि  को  कौन  निर्धारित  करने

 जा  रहा  अन्यथा  एक  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  में  बहुत-सी  कठिनाइयां  हैं  और  यदि  इसे  स्पष्ट  नहीं

 किया  तो  फिर  क्या  होगा  ।  अगर  इसे  विधेयक  में  स्पष्ट  नहीं  भरा  जा  सकता  तो  इसे

 अन्यथा  नियत  किया  जा  सकता  लेकिन  लोगों  को  पह  अवश्य  पत्रा  होमा  भ्ाहिए  कि  यह  किलमी

 राशि  है  ।  वास्तव  में  ही  उनको  मूर्ख  बताया  जायेगा  ।  ऐसी  सम्भावना  इसे  समझना

 होगा  और  इसे  स्पप्ट  करना  चाहिये  तथा  विशेषकर  यरीब  को  जो  थे  बातें  नहीं

 इनके  बारे  में  जानकारी  भी  देनो  होगी  ।  वे  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  तथा  इससे  सम्बन्धित  सभी  चीजों

 के  लिए  जा  रहे  हैं  ।  इसे  स्पष्ट
 किया

 जाना  चाहिए  और  मैं  आशा  करती  हूं  कि  मन्‍्त्री  महोदय

 इसे  नियत  करने  के  लिए  कदम  उठायेंगे  ।

 पासपोर्ट  आवेदक  के  लिए  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  में  पह  एक  बाधा  कह  न  केक्‍्ल  उनके
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 लिए  एक  बाधा  है  बल्कि  हमारे  लिए  भी  आधा  है  क्योंकि  ये  व्यक्ति  अक्सर  संसद  सदस्यों  ले  संक्क

 करते
 हैं  और  विशेष  रूप  से  केरल  जंसे  स्थानों  में  ऐसा  होता  है  जहां  आवेदकों  की  संख्या  बहुत  अधिक

 वे  हमसे  सम्पक  करते  हैं  लेकिन  हम  उनकी  सहायता  नहीं  कर  पाते  ।  हम  उन्हें  टेलीफोन

 उन्हें  लिखते  हम  सब  कुछ  करते  हैं  फिर  भी  इसमें  विलम्ब  होता  जैसा  कि  मन्त्री  महोदय

 ने  बताया  है  कि  पांच  सप्ताह  के  भीतर  पासपोर्ट  दिया  जादा  मैंने  ऐसे  मामले  देखे  हैं  जिनसे
 पांच  या  छः  महीनों  के  बाद  भी  पासपोर्ट  नहीं  दिए  जाते  ।  आबेदकों  को  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  में  बढुंत
 परेशानी  होती  है  ।  इसके  बाद  पुलिस  जांच  का  प्रश्न  आता  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित  समग्र-सीसा

 होनी  चाहिए  जो  दो  सप्ताह  की  होनी  चाहिए  और  उस  समय-सीमा  के  भीतर  वे  उसे  भेज  सकते  हैं  ।

 लेकिन  इसमें  अब  काफी  विलम्ब  होता  है  और  पूर्ण  जांच  के  बाद  भी  जब  इसे  भेजा  जाता  है  तो

 पोर्ट  कार्यालय  के  अधिकारी  यह  कहते  हैं  कि  उन्हें  यह  प्राप्त  नहीं  हुई  मैं  ऐसे  बहुत  से  मामलों  के

 बारे  में  जानता  हूं  और  मुझे  ऐसा  अनुभव  हुआ  है  दसलिए  मैंने  इसके  बारे  भें  जानने  के  लिए  टेलीफोन

 किया  ।  अतः  ऐसी  बातें  हैं  और  इसलिए  पांच  सप्ताह  की  समय-सीमा  देनी  जो  उक्ति  भी

 होगी  ।  लेकिन  यदि  आप  दो  महीने  के  बाद  भी  देते  हैं  तो  य ेसाधारण  लोग  इसका  स्वाणत  करले  हैं  ।

 बे  इस  पासपोर्ट  के  कारण  परेशान  हैं  ।

 पासपोर्ट  कार्यालयों  को  मजबूत  किया  जाना  पूर्व  वक्ता  ने  इस  सभा  में  बताया  कि

 इरनाकुलम  जिले  में  पासपोर्ट  प्राप्त  करना  किलभा  कठिस  बहां  जगह  बहुत  कम  है  और  मेरे

 क्चिर  से  केवश  पचास  अतिरिक्त  ध्यक्ति  ही  वहां  नियुक्त  किए  गए  थे  ओर  उन्हें  चापिसे  भाने  क्के

 लिए  कहा  जाएगा  ।  लैंकिन  उनका  कार्यकाल  बढ़ाना  चाहिए  ।  केवल  यही  त्रिबरेन्द्रम  जंसे  क्षेत्रों

 में  7१,000  आवेदक  हैं  और  कोचीन  में  1,65,000  आवेदक  हैं  ।  कालीकट  में  भी  इससे  कम  महीं

 होंगे  ।  केस  रगढ़  से  यह  मांग  रही  है  कि  वहां  एक  पासबोर्ट  कार्यालब  हो  क्योंकि  कालीकट  से  पासपोर्ट

 प्राप्त  करना  अत्यन्त  कठिन  है  ।  अतिरिक्त  कर्मचारी  देने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है  क्योंकि  अनेक  ब्यक्ति

 केरल  जाना  चाहते  हैं  |  वे  स्थानांतरण  चाहते  हैं  ।  उन्हें  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  स्थानांतरित  किया  जा

 सकता  है  और  इसमें  कोई  अतिरिक्त  व्यय  भी  नहीं  होगा  तथा  अनेक  व्यक्ति  इन  कार्यालयों  में  जाने  के

 लिए  तैयार  हैं  ।  यदि  आप  ऐसा  करते  हैं  तो  उससे  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।  सभी  कार्यालयों  में  अधिक

 कर्मचारी  निमुक्त  करने  चाहिएं  और  केसरगढ़  में  पासपोर्ट  कार्यालय  होना  मेरै  विचार  से

 तब  पासपोर्ट  प्राप्त  करना  आसाल  होगा  ।

 सरकार  को  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  और  जो  व्यक्ति  पासपोर्ट  के  मामले  में

 धोखाधड़ी  करते  हैं  उन्हें  कडी  सजा  देनी  चाहिए  ।  हमें  यह  देखना  है  कि  ऐसे  मामलों  में  ईमानदार

 व्यक्ति  को  परेशान  न  किया  जाए  ।  अन्यथा  कुछ  व्यक्ति  जो  पाकिस्तान  में  रह  रहे  हैं  और  वास्तव  में

 भारत  के  नागरिक  हैं  और  उन्हें  नागरिकता  नहीं  मिली  उन्हें  परेशानी  मैं  दी  जाने  वाली

 यातनाओं  के  बारे  में  जानती  हूँ  ।  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कही  कार्यवाही  की  जामी  चाहिए  जो

 पोर्ट  बेचते  हैं  ।  पैसा  लेते  जैसे  अनेक  कार्य  फिए  जाते  अनेक  एजेंसियां  बैसा  लेती  हैं  और  फिर  भी

 काम  नहीं  देती  उनके  पासपोर्ट  भी  बेचे  जाते  अतः  उन्हें  कड़ी  सजा  दी  जानी  चाहिए  ।  हमें

 केवल  यही  देखता  है  कि  ईमानवार  व्यक्तियों  को  परेशानी  न  हो  4

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती  हूं  ।

 डा०  सो०  सिलबेरा  :  अध्यक्ष  मैं  पासपोर्ट  1992
 ;  ज्यो

 गे
 की  नभाटयों  औ  समस्याओं

 का  समथन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  विभिन्‍न  राਂ  हर  कठिनाइयों  और  समस्याओं  के  बारे  मैं

 317 प्र
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 WRT  कहा  गया  देश  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  का  होने  के  कारण  मैं  पूर्वोत्तर  क्षेत्र
 के  छ-सात  राज्यों  में  बोलूंगा  ।:

 मैं  केन्द्र  सरकार  का  ध्यान  तीन  समस्याओं  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  बह  उनका  समाधान
 करे  |

 जज

 सबसे  पूरे  पूर्वोत्तर  भारत  के  लिव  केवल  गुवाहाटी  में  एक  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  केन्द्र  यर

 पूर्वोत्तर  क्षेड़
 के

 सभी  छ:-सात  राज्यों  के  लिए  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  का  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  गुवाहाटी
 में  है  जहां  पहुंचने  क ेलिए  मिजोरम  जैसे  स्थाव  से  तीन  दित  का  समय  लगता  आप  कार्यालय  द्वारा
 पासपोर्ट  जारी  करने  की  प्रक्रिया  में  लिए  जाने  वाले  रामय  का  अनुमान  लगा  सकते  हैं  ।  अतः  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  के  व्यक्तियों

 की
 ओर  से  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यहां  और  अधिक  क्षेत्रीय

 पोर्ट  कार्यालय  स्थापित  किए  जाएं  ।

 मेरे  विचार  से  पूरे  देश  में  केवल  दो  राज्यों  में  आवेदकों  को  दोहरी  जांच  करबानी  पड़ती

 दोहरी  जांच  से  मेरा  तात्पयं  है  कि  राज्य  की  स्थानीय  पुलिस  आवेदक  की  जांच  करती  है  और  फिर
 गह  मन्त्रालय  भी  उसकी  जांच  करता  आप  सोच  सकते  हैं  कि  उसमें  कितना  समय  लगता

 प्रधान  मन्त्री  तथा  सम्बद्ध  मन्‍्त्री  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  और  यहां  तक
 कि  इस  सभा  में  भी  मैंने  इस  समस्या  को  उठाया

 मैं  समझता  हूं  कि  केवल  नागालैंड  और  मिजोरम  के  आबेदकों  कि  ही  दोहरी  जांच  की  जाती
 मेरे  विचार  से  इन  दोनों  राज्यों  के  लोगों  के साथ  अन्याय  किया  गया  है  मैं  मन्त्री  महोदय  से

 अनुरोध  करता  हूँ  कि  वह  इस  मामले  पर  गौर  करें  और  इस  दोहरी  जांच  तथा  नागालैंड  और
 मिजोरम  के  लोगों  के  साथ  दूसरी  श्रणी  के  नागरिकों  जेसा  सौतेला  व्यवहार  करना  समाप्त

 जैसा  कि  ऑस्कर  फर्नांडीज  ने  कहा  मैं  समझता  हूं  कि  विभिन्‍न  राज्यों  की  समस्‍यायें  भिल
 हैं  मैं  सुझाव  देता

 हूं  कि  सांसदों  का  एक  दल  राज्यों  की  विभिन्‍्त  राजधानियों  में  ताकि  इन
 सांसदों  दल  के  माध्यम  से  सभी  राज्यों  की  कठितआाइयों  का  समाधान  हो  सके  ।

 श्री  राणेत्र  कुसार  शर्मा  :  सभापति  मानमीय  मंत्री  जी  की  ओर  से
 प्रासपोर्ट  बिल  में  जो  संशोधन  यहां  लाये  गये  उन  पर  मैं  अपने  विचार  व्यक्त  करने  के  लिए  बड़ा

 हुआ  हूं  ।  जैसे  कि  सुप्रीम  कोर्ट  की  भी  इस  मामले  में  रूलिग  है  कि  देश  के  प्रत्येक  नागरिक  को
 पोर्ट  रखने  का  अधिकार  है  और  वास्तविकता  यह  है  कि  इस  विषय  यदि  किसी  व्यक्ति  ने  पिछले
 43-  वर्षों  में  गम्भीरता  से  विचार  किया  है  तो  उस  व्यक्ति  का  नाम  माननीय  अटल  बिहारी
 वाजपेयी  !  उनका  नाम  माननीय  अटल  बिहारी  वाजपेयी  जी  ।  उन्होंने  अपने  विदेश  मंत्रित्व
 काल  में  उदार  नीति  के  माध्यम  से  इस  देश  के  लाखों  लोगों  को  इस  सुविधा  से  जोड़ा  ।

 मुझे  व्यक्तिगत  रूप  से  जानकारी  है  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  बताना
 चाहूंगा  कि  मात्र  दो  वर्षों

 के
 अन्दर  रामपुर  नगर  के  25  हजार  लोगों  के  पासपोर्ट  मैंने  बनवा  दिए

 और  इसका  श्रेय  यह  है  कि  देश  को  विदेशी  मुद्रा  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  हुई  ।  हजारों  लोगों  ने
 ईस्ट  के  अंदर  गल्फ  कंद्रीज  के  अन्दर  जाकर  धन  कमाया  और  भारत  भेजा  ।  यदि  हेम  लोगों  को  यह
 सुविधा  उपलब्ध  करवा  तो  इन  देशों  में  हमारे  यहां  के  लोगों  को  मिलते  रहते  और
 हमारे  यहां  बिदेशों  में  जाकर  काम  करने  वाले  लोगों  को  अभाव  नहीं  लेकिन  इस  पासपोर्ट  के
 पर  न  मिलने  के  कारण  या  इसमें  अन्य  कठिनाइयां  होने  के  कारण  हमारे  लोगों  को  काफी  कठिनाई  का
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 सामना  करना  पड़ता  इसके  मूल  में  शायद  वह  कारण  हो  सकता  है  कि  इससे  उम्रवाद  :
 जज

 मिल  सकता
 अनामाजिक

 तत्त्वों  पर  रिस्ट्रिक्शन  इम्पोज  कर  ते  के  लिए  शायद
 हे

 ।

 हा  र्की व्यवस्था  की  गई  मैं  आपको  जानकारी  देना  चाहता  हूँ  कि  वे  लोग  जे न  उद्द

 हि
 दि

 |
 का

 असामाजिक  तत्व  हैं  वे  पासपोर्ट  उपलब्ध  करवाने  के  लिए  कोई  न  कोई  सहारा  हे  खत  हैं
 जप

 आम  जनता  को  उस  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है  और  आज  इस  सदन  के  है

 त

 सैकिन मे  इस  बात  पर  अपनी  चिन्ता  जाहिर  की  है  कि  पासपोर्ट  मिलने  की  जो  व्यवस्था  है
 धकांश  सदस्

 और  कठिन  है  ।  है  वह  अत्यन्त  जटिल

 सभापति  उत्तर  प्रदेश  में  सबसे  पहले  एक  रीजनल  पासपोर्ट  ऑफिस  लखनऊ  में  खला
 फिर  उसके

 बाद
 1978  में

 बरेली
 में  खला  ।  लगभग  7  वर्ष  पू्व॑  बरेली  में  पासपोर्ट  कार्यालय का इतना  बड़ा  रैकट  पकड़ा  कि  उसमें  बहां  के  एजेंट  और  अधिकारी  संलिप्त  पाए  जिसमें  सरकार

 को  करोड़ों  रुपयों  का  नुकसान  हुआ  ।  उसमें  एजेंट  मिल  गए  और  ऊचे  दाम  लेकर  लोगों  को  क्‌छ  ही
 दिनों  में  पासपोर्ट  देने  लगे  थे  ।  sm

 माननीय  सभाषति  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्‍्त्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता
 हूं

 कि  आज  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  लोग  जाते  हैं  उनको  बैठने  के  लिए  अपर्याप्त  स्थान  है  कार्यालयों
 में  स्टाफ  थोड़ा  मन्त्री  जी  इस  बात  पर  ध्यान  दें  कि  जब  वे  फीस  बढ़ाने  का  विधेयक  यहां

 ।

 लाए  हे
 तो  कार्यालयों  में  भी  पर्याप्त  स्टाफ  और  लोगों  को  बंठने  आदि  की  पर्याप्त  सुविधाएं  मिलें  ।  मैं  भन्‍्त्री
 जी  के  इस  संशोधन  विधेयक  का  स्वागत  करता  किन्तु  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  एक  नि  श्बित

 इसके  अन्दर  हम  लोगों  को  हमारी  जानकारी  के  लिए  दे  दें  भले  ही  उसमें  500
 रुपये  किए  जा  सकते  हैं  ।  इस  निश्चित  अमाउंट  की  जानकारी  आप  देते  तो  मैं  आपके  हस

 स्‍्ताब

 का  समर्थन  करता  लेकिन  वह  निश्चित  अमाउंट  सामने  आना  चाहिए  ।
 प्रस्ताव

 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  में  मंत्री  महोदय  से  मांग  करना  चाहता  हूं  कि
 उत्तर  प्रदेश  के  वारणासी  और  गोरखपुर  में  एक-एक  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  और  खोलना  चाहिए
 जिससे  कि  उस  क्षेत्र  की  जनता  को  यह  सुविधा  प्राप्त  हो  सके  ।

 ह

 मान्यवर  पुलिस  ते  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  पासपोर्ट  की  पुलिस  द्वारा
 जांच  होती  वह  ठीक  नहीं  है  ।  इसमें  तो  होता  यह  है  कि  जिसने  पैसे  दे  उसकी  रिपोर्ट  हो
 अच्छी  आ  गई  और  जिसने  पैसे  देने  में  अवरोध  पैदा  उसकी  गलत  टिप्पणी  देकर  रिपोर्ट
 भेज  दी  गई  ।  ऐसी  स्थिति  में  उस  बेचारे  को  कभी  भी  पासपोर्ट  नहीं  मिलेगा  ।  यह  सब  जगह  हो  रहा
 है  ।  यह  पहले  से  ही  चला  आ  रहा  उसको  सुधारने  में  समय  लगेगा  ।  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  यह  चाहूंगा  कि  इस  व्यवस्था  को  भी  सुधारने  की  ओर  ध्यान  दें  और  यह  निश्चित  कर  दें
 कि  दो  महीने  या  3  महीने  एक  निश्चित  अवधि  के  अन्दर  यदि  पुलिस  से  रिपोर्ट  नहीं  आती
 तो  उस  व्यक्ति  को  सही  मानकर  उसको  पासपोर्ट  दे  दिया  जाएगा  ।

 इंजीनियर्स  के  लिए  सभी  मानभीय  सदस्यों  ने  अपनी  बात  विशेष  रूप  से  कही
 मेरा  अनुरोध  है  कि  विद्यार्थियों  के लिए  विशेष  रूप  से  ध्यान  अधिकांश  विद्यार्थी  पासपोर्ट

 उपलब्ध  न  होने  के  कारण  कठिनाई  अनुभव  करते  जो  असामाजिक  तत्य  हैं  बे  कई  जगहों  से

 पासपोर्ट  उपलब्ध  करवा  लेते  उनके  लिए  जो  कठोर  दंड  का  प्रावधान  वह  उनको  मिलता

 चाहिए  ।  जब  आप  इस  तरह  के  लोगों  को  दंड  देंगेतोी  निश्चित  रूप  से  उसका  प्रभाव  अम्य  लोगों

 पर  भी  पड़ेगा  ।

 319.
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 *  अस्त  में  एक  बात  कहकर  समाप्त  करता हूं
 ।  एक्स  एम०  पीज०  के  लिए  डिप्लोमंट्स

 पासपोर्ट  रहना  चाहिए  |  वे  एक  बार  एम०  पी०  रहने  पर  ऐसा  स्थान  पा  लेते  हैं  कि  उनको  अपने

 स्टेट्स  के  अनुसार  थिदेशों  में  भी  जामे  की  जरूरत  पड़ती  इसलिए  उनका  पासपोर्ट  कंटीन्यू  रहना
 घाहिए  ।

 ]

 श्री  पी०  सी०  चाक्को  :  सभापति  मेरे  लिए  दो  मिनट  के  समय  में  इस  विषय
 पर  अपने  विचार  व्यक्त  करना  बहुत  मुश्किल  फिर  भी  मैं  आपके  निर्देश  के  अनुसार  ही

 बोलूंगा  ।  मैं  कुछ  मुद्दे  उठाऊंगा  और  मुझे  उम्मीद  है  कि  मंत्री  महोदय  उनका  उत्तर  मैं  मंत्री
 महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  दो  संशोधनों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  ति:सन्देह  एक  मुद्दे  पर  सतर्क  करना  चाहता
 था  ।  लेकिन  समय  कम  होने  के  कारण  मैं  ऐसा  नहीं  कर  रहा  ।  जब  फीस  बढ़ाने  की  यह  शक्ति  दी
 जा  रही  है  तो  इस  बात  के  पर्याप्त  सुरक्षात्मक  उपाय  हों  कि  इसका  दुरुपयोग  न  हो  ।  मुझे  आशा  है
 कि  मन्त्री  महोदय  इन  मुद्दों  का  ध्यान  रखेंगे  ।

 इन  दो  मुद्दों  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  एक  या  दो  बातें  कहना  मेरे  मित्र  पहले  ही
 इनका  सुझाव  दे  चुके  हैं  ।  यह  पासपोर्ट  कार्यालकों  के  मौजूदा  कार्यकरण  से  सम्बन्धित  है  ।  हम  चाहते

 हैं  कि  माननीय  मन्त्री  अपता  मत  व्यक्त  करेंगे  या  जो  कुछ  पहले  ही  कहा  जा  रहा  है  उस  १२  कुछ
 कहेंगे  ।

 कोचीन  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालय  के  बारे  में  श्रीमती  सुशीला  मोपालन  ने  कुछ  कहा  आज

 वहां  1,80,000  पासपोर्ट  के  आवेदन  लम्बित  पड़े  वे  एक  दिन  में  अधिकतम  600  पासपोर्ट

 जारी  कर  सकते  हैं  ।  इसका  मतलब  है  कि  बकाया  आवेदन  निपटाने  में  आठ  महीने  से  अधिक  समय

 लगेगा  ।  बे  इस  बकाया  के  निपटान  हेतु  50  या  60  अस्थायी  कमंचारी  चाहते  वे  बहुत  ही
 कठिनाई  के  बाद  केवल  कोचीन  कार्यालय  के  लिए  कुछ  अतिरिक्त  कर्मंब।री  मजूर  करा  ये

 कमंचारी  तीन  या  चार  महीने  के  लिए  दिए  गए  थे  ।  कुछ  बकाया  का  निपटान  हुआ  ।  लेकिन  अब
 इन  कर्मचारियों  को  वापस  लिया  जा  रहा  है  या  इस  मंजूरी  को  वापस  लिया  जा  रहा  है  ।

 श्री  श्राटिया  बहुत  ही  योग्य  प्रशासक  हैं  ।  जब  इस  विभाग  में  शीर्ष  पर  हैं  तो  मैं  चाहता  हूं
 कि  ऐसी  छोठी-छोटी  बातों  से  यह  विभाग  प्रभावित  हो  रहा  है  और  आवेदकों  पर  इसका  बहुत  प्रभाव

 पड़  रहा  इन्हें  दूर  किया  जाए  ।

 मेरे  क्षेत्र  से  सेकहों  लोगों  के पास  रोजगार  वीजा  भाटिया  जी  यह  समझिए  कि

 रोजगार  बीजा  का  अर्थ  है  प्रति  माह  1000  या  2000  या  3000  अथवा  5000  यह
 रोजगार  वीजा  है  ।  लोग  रोजगार  बीजा  लेकर  पासपोर्ट  कार्यालय  के  चक्कर  लगा  रहे  हैँ  और

 पोर्ट  प्राप्त  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  केरल  में  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  में  कम-से-कम  10  महीने  से  डेढ़  वर्ष
 समय  लग  जाता  है  ।  यह  क्‍यों  हो  रहा  है  ?  हम  ऐसा  क्यों  होने  वे  रहे  हैं  ?  यह  बहुत

 पूर्ण  है  ।

 मैं  इस  अवसर  पर  इम  श्वामियों  पर  गोर  करना  चाहता  हम  सब  इसका  समर्थन  कर  रहे
 हैं  ।  विशेषकर  इस  कार  सेवा  के  सत्र  में  इस  एक  सुझाव  का  भाजपा  के  मित्रों  ने  भी  स्वागत

 आवेदन  लम्बित  पड़े  हैं  तो  कुछ  अतिरिक्त  कर्मचारी  देने  में  सरकार  को  क्‍या  कठिनाई

 किया  है  ।  हम  सब  इस  पर  संरर्वंसम्मत  लेकिन  माननीय  मन्‍्त्री  बता  सकते  हैंकि  जब  लाखों  <

 धर ल्‍
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 मनीय

 एक  म|निनीय  मस्ती  ने  कहां  है  कि  यह  प्रत्येक  नाशरिक  का  भौलिक  अधिकार  होना  चाहिए  ।

 भॉं  भखत्री  ऐसा  कह  सकते  आप  जो  भी  फौस  बढ़ानो  चाहें  इस  सभा  से  सरकार  को  यह
 श्रॉधिकार  प्राप्त  है  थांतं  यहे  है  कि  हम  जोननो  चाहते  हैं  कि  किसने  दिनों  अथवा  मंहीमों
 में  एक  नागरिंके  को  पासपीर्ट  मिल  जाभा  चांहिए  ।  आप  सारी  जांच  कौॉजिए  |  कृपया  इस  थारे  में
 बिचार  करें  कि  आप  इस  प्रक्रिया  को  कंसे  सरल  कर  सकते  हैं  और  क्रपयो  इस  बारे  में  सभा  को
 आशेक्‍्स्त  करें  |  घिगत  में  भी  आश्वासन  विए  गंए  लैकित  इन्हें  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सका  ।
 मैं  फिली  फर  आरोध  महीं  लगा  लेकित  हमें  कस  स ेकम  यह  आश्वासन  तो  मिले  कि  एक
 सागरिक  को  तीभ  महीते  के  अल्दर  पासपोर्ट  भिल  जाएगा  ।  क्ाही  के  देशों  में  शहुत  अबसर  हैं  ।  लोग

 सीज़ा  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 लमापति  महोदय  :  कृपया  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 आऔ  पी०  सी  ०  ाक्कौ  :  महोंदया  मैं  समाप्त  कर  रहो  हूं  ।

 ब्रीजा  क्री  अवधि  समाप्त  द्विम  प्रतिदिन  कम  होती  जाती  और  क़्  लोगों  की  महसूस
 होता  है  कि  वीजा  की  अवेधि  समाप्त  हो  रही  है  तो  वे  ससद  सदस्यों  के  छलेकेकर  लगांने  लगते  हैं  ।

 एक  दिन  में  हम  कम  से  कम  15  पत्र  लिखते  हैं  और  हम  जानते  हैं  कि  कर्मचारियों  की  संकया  कम

 और  जैप॑पाप्ते  हीसे  के  कारंण  ये  हधारे  क्‍्त्रों  पर  गौर  नहीं  कर  फते  ।  ठऐैसा  होता  बड़ी  दुर्भाग्यपूर्ण

 है  ।  इसलिए  तिवेन््रम  और  कालीकॉट  पत्िपोर्ट  जो  देश  में  वंपस्ततंभ  पासपोर्ट

 कार्यालय  जिनमें  कर्मचारियों  की  संख्या  अपेक्षित  संडया  से  काफी  कम  है  ये  बकाया  पड़े  कामे  की

 सिकटाजे  के  लित  कम  से  कभ  50  से  100  अतिरिक्त  कर्मचारी  लगाए  जाने  चाहिए  ।  चाहै  आगामी

 6  आह  के  लिए  यह  एक  अच्यथाधी  व्यवस्था  ही  क्यों  म  हो  ।  अन्यथा  मोजूदा  स्थिति  में  विधमात

 आवेदन  पंश्रों  क्रो  निफ्टाते  में  हीं  एक  बर्थ  से  अधिक  समकम  लेग  औरं  प्रतिदिन  हजारों

 झावेदन  प्रत्र  और  आ  जाते  इस  प्रकार  इन  छोटी-छोटी  बातों  से  विभाग  का  का्ये  अत्याधिक

 लॉम्बित  एवं  बाधित  हो  रहा  यदि  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  सभी  सुझावों  पर  समुचित  ध्यान

 दिया  जाय  तो  निश्चित  रूप  से  विभाग  के  कार्यकरण  में  सुधार  आएगा  ।  इसलिए  पासपोर्ट  विधेयंक

 में  लाए  गए  दो  संशोधनों  का  समर्थन  करते  हुए  मेरा  माननीय  मन्त्री  भाटिया  जी  से  अनुरोध  है  कि

 वे  कृपया  सभी  पासपोर्ट  कार्यालयों  से  सम्बद्ध  संसद  सदस्यों  क्री  एक  पसमश  दाप्नी  समित्रि  का  गठन

 करें  ।  इस  समय  पासपीर्ट  कार्यालयों  से  सम्बन्धित  कोई  लोकप्रिय  समितियां  नहीं  हैं  ।

 सभापक्ति  महोद्ृय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।  श्री  चाक्को  जी  अन्य  सदस्य  भी

 बोलने  की  प्रतीक्षा  में  हैं  ।

 शो  परो०  सौ०  चाक्‍को  :  मैंते  अपना  नाम  कल  दिया  था  क्र  जिन्होंने  अपना  माम

 ककिचा  ये  भी  बोल  रहे  आप  ओर  अस्व  ससदे  सदर  यह  सोच  सकते  हैं  कि  हम  जो  पत्र  पासपोर्ट

 करर्मालयों  को  लिखते  यह  तो  मात्र  खामा  पूर्ति  हम  प्रत्येक  को  खींचने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं

 लेकित  यदि  पासपोर्ट  कार्यालयों  से  सम्बद्ध  एक  परामशंदात्री  सभिति  होगी  तो  अपने  सुझावों  को

 असक्‍हारिक  रूप  दे  सकते  हैं  |  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  पहले  सभा  के  समक्ष  ऐसा  सुझाब  नहीं  आया

 और  इसलिए  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  सभी  सुझावों  का  स्वागत
 करते  हुए  मैं  सभा  के

 समक्ष
 यह

 नगर

 सुझाव  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  सभापति  महोदया  आपको  परेणात  होने  की
 आवश्यकता  नहों  है  ।  आप

 की
 जनेमति  से  ही  मैं  भातनीय  मंत्रीजी  के  समक्ष  यह  सुझाव  भ्रस्तुत

 कर  रहा  हूं  और  उनसे
 मेश  अनुरोध

 हूँ  कि  सभा
 के  समक्ष  पहले  प्रस्तुत  किए  गए  संभी  सुझावों  पर  अपना  प्रतिक्रिया  व्यक्त
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 थ्री  पाला  क्षे०  एम०  मेम्यू  :
 मैं  भी  इत  दोनों  संशोधनों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 मूल  समस्या  तो  आवेदन  पत्रों  के  बढ़ते  जाने  और  पासपोर्ट  जारी  करने  में  विलम्ब  होने  की  है  जैसा

 कि  कल  ठं।क  ही  बताया  गया  था  ।  मैं  विभिन्न  कार्यालयों  में  उक्त  विलम्ब  इनमें

 कार्यालय  सम्बन्धी  उपकरणों  एवं  अन्य  सुविधाओं  का  अभाव  होने  के  बारे  में  अभिव्यक्त  किए  गए

 विचारों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  एक  बात  और  बताना  चाहता  हूं  जिससे  विशेषकर  मेरा  राज्य  केरल  प्रभावित  होता  है  ।

 1991  की  जनगणना  की  रिपोर्ट  में  यह  बताया  गया  है  कि  केरल  देश  में  सबसे  अधिक  मर-कृषि

 अर्थव्यवस्था  वाला  राज्य  कृषि  मजदूरों  की  सख्या  वहां  की  जनसंड्या  का  मात्र  ढाई  प्रतिशत  हिस्सा

 है  ।  जनसंख्या  का  62  प्रतिश्त  भाग  गंर  कृषि  कार्यों  से  जुड़ा  हुआ  इसका  मतलब  है  कि  यहाँ

 अधिकांश  लोग  देश  के  अन्य  भागों  की  तुलना  में  अधिक  सक्तिय  खाड़ी  युद्ध  के  दोशन  कुव॑त  से

 केरल  के  एक  लाख  से  अधिक  लोग  निकाल  दिए  10  लाख  से  अधिक  लोग  खाड़ी  क्षेत्र  में

 कार्य  रत  हैं  ।  वे  सब  केरल  राज्य  के  ही  इससे  पता  चलता  है  कि  केरल  से  लाखों  लोग  रोजगार

 के  लिए  बाहर  जा  रहे  हैं  राज्य  में  30  लाख  से  अधिक  लोग  बेरोजगार  हैं  ।  उन्हें  केरल  या  हमारा

 देश  रोजगार  नहीं  दे  सकता  ।
 '

 जब  उन्हें  बाहर  जाना  होता  है  तो  वे  पासपोर्ट  लेने  हेतु  कार्यालय  को  आवेदन  करते  हैं  ।

 पासपोर्ट  जारी  करने  करने  में  अत्यधिक  बिलम्ब  अवश्य  यह  बात  यहां  पहले  ही  स्पष्ट  की  जा

 खकी  ह

 जैसा  कि  कल  श्री  रमेश  ने  सुझाव  दिया  मेरा  भी  यही  सुझाव  है  कि  केरल  के  मध्य

 भाग  में  स्थित  कोटटायम  में  एक  नया  पासपोर्ट  कम  से  कम  एक  उप  कार्यालय  अवश्य

 खोला  जाना  चाहिए  |  इतना  ही  नहीं  बाहर  जाने  के  इज्छुक  कई  लोग  इसी  क्षेत्र  के  होते  हैं  ।

 मैं  श्री  पी०  सी०  चाक्को  के  इस  विचार  का  भी  समर्थन  करता  हूं  कि  देश  में  सभी  पासपोर्ट

 कार्यालयों  से  सम्बद्ध  संसद  सदस्यों  की  एक  परामर्शंदान्नी  समिति  होनी  चाहिए  |

 श्रीमती  गिरिजा  देवी  :  काफी  चर्चा  हो  चुकी  है  और  सभय

 आपने  दिया  है  कम  है  ।

 ऐसे  में  में  कुछ  सुझाव  देकर  अपनी  बात  समाप्त  करना  चाहती  ट्रेवल  एजेंसी  और

 सरकारी  तन्‍त्र  के  हाथों  गरीब  जनता  प्रताड़ित  होती  पासपोर्ट  मिलने  में  दिक्कत  होती  मैं  जिस

 महाराजगंज  क्षेत्र  की  रहने  वाली  वह  सघततम  आबादी  वाला  क्षेत्र  गरीब  जमीन  लोगों  के

 णास  नहीं  है  इसलिए  वहां  से  प्रत्यावतित  होकर  लोग  देश  ही  नहीं  बल्कि  विदेशों  में  जाते  ऐसी

 स्थिति  में  मैं  यह  मांग  करती हूं  कि  उत्तरी  बिहार  में  कोई  भी  पारपत्र  का  कार्यालय  नहीं  है  तो  इसको

 महेनजर  रखते  हुए  और  विलग्ब  की  जो  कठिनाइयां  होती  हैं  और  उस  विलम्ब  में  जो  कदाचारिता

 होती  उसको  दूर  करने  के  लिए  इस  कार्यालय  को  सभी  डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वार्ट्स  में  खोला  जाय  जिससे

 कि  यह  आम  जनता  सर्वेसुलभ  हो  जाय  ।

 दूसरी  बात  लोगों
 ने

 उठाई  है  कि  फार्म  उपलब्ध  होने  में  भी  कठिनाइयां  होती  हैं  तो  ऐसी

 स्थिति  में  अगर  प्रखण्ड  स्तर  पर  फार्म  उपलब्ध  हो  जाय  तो
 बहुत

 सारे  लोग  ज॑  पेशेवर  एज़ेण्ट  होते
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 आफिस  ०  ७  नकद  ब  बह  १  एए्रणणणणणणणणण*  नि  न  मनन  लि  के
 उनके  हाथों  सें  पड़ेंगे  बिकेंगे  नहीं  और  पारपत्र  के  करने  में  “

 यह  बहुत  सक्षम  होगा  ।  द््वू
 समय  की  कर्मी  ले  आने  में

 और  भी  बातें  कही  गई  हैं  कि किन  किनको  पासपोर्ट  दिया  उन  से
 8  हि  वि  सारे  लोगों  को
 पोर्ट  देने  में

 सहमति
 चाहे  वह  साक  नेशन  या  विद्यार्थियों  के  लिए  या  वर्तमान/भूतपर्व  विधायक

 सांसद  या  पार्षद  के  लिए  हो  ।
 ली

 एक  वर्ग
 जो

 इससे  छूट  गया
 जो

 अपनी  आजीबिका  विदेशों  से  ले  आते  बह  है  कलाकारों
 का  देश  में

 तो
 कोई  इस  वर्ग  को  पूछता  नहीं  है ओर  जब  तक  वह  विदेश  से  लौटकर  नहीं  आते

 उनकी  अच्छी  डिग्री  नहीं  होती  जहां  भी  एनाउंसमैंट  होता  है  कि  यहां-यहां  इन्होंने  अपना
 प्रसारण  किया  साथ  ही  यह  भी  कहा  जाता  है  कि  इस  देश  में  धूसने  का  इन्होंने  काम  किया  है
 लेकिन  जो  गरीब  कलाकार  जो  पढ़े-लिखे  नहीं  उनको  इसमें  बड़ी  १रेशानी  होती  है  ।  वह  कला
 की  साधना  करें  या  इन  पारपत्र  कार्यालयों  में  चक्कर  लगायें  ?  तो  मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार
 कलाकारों  को  विशेष  श्रंणी  में  रखकर  उनको  आवश्यक  रूप  में  पारपन्र  उपलब्ध  कराने  का  काम

 साथ  ही  जो  इस  विषय  के  विद्यार्थी  भी  उनको  भी  विद्यार्थी  जीवन  में  पारपत्र  जारी  किया  जाय

 और  ताजिन्दगी  उसका  रिन्युअल  होता  रहे  और  यदि  कदाचारिता  के  आरोप  में  बह  पाये  जायें  तो  इस

 दोष  में  उनका  पारपन्न  रहू  कर  दिया  जाये  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  अभिमत  समाप्त  करती  हूं  ।

 शो  के०  पो०  सिंह  देव  :  सभापति  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  संसद

 और  देश  उन  लोगों  के  प्रति  बड़ा  कृतश  है  जिन्होंने  जतता  और  संसद  की  सेवा  की  उन्हें  कई

 रियायतें  और  सुविधाएं  दी  गई  हैं  लेकिन  जो  लोग  संसद  में  पहले  थे  उन्हें  राजनयिक  पासपोर्ट  की  यह

 सुविधा  नहीं  दी  गई  है  ।  कुछ  वर्तमान  संसदविद  विगत  समय  में  संसद  के  सदस्य  रहे  हैं  और  आज  के

 संसद  सदस्य  आगे  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  बन  यह  तो  देश  का  कानून  है  और  यह  मतपेटियों  की

 लड़ाई  मेरा  अनुरोध  है  संसद  के  भूतपूर्व  सदस्यों  को  भी  राजनयिक  पासपोर्ट  की  सुविधा  देने  पर

 विचार  किया  जाय  ।

 क्री  सणि  शंकर  अस्यर  :  इस  सभा  के  प्रत्येक  सदस्य  पासपोर्ट  धारी  हैं  ।  इस

 सभा  के  केवल  दो  सदस्यों  को  पासपोर्ट  जारी  किए  गए  हैं  ।  उनमें  से  एक  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  हैं  और

 दूसरा  मैं  स्वयं  हूं  ।  मैं  श्री  सेयद  शहाबुद्दीन  की  बात  नहीं  कह  सकता  लेकिन  इस  सभा  की  सदस्य

 संख्या  के  50  प्रतिशत  सदस्यों  की  ओर  जिन्हें  पासपोर्ट  जारी  किए  गए  मेरा  विदेश  राज्य  मंत्री

 जी  से  एक  अनुरोध  है  ।  अनुरोध  यह  है  कि  उन्हें  विदेश  मंत्रालय  को  पासपोर्ट  जारी  करने  की

 बारी  से  मुक्त  कर  देना  चाहिए  क्योंकि  जब  तक  यह  मौलिक  प्रक्रियागत
 परिवर्तन  नहीं  किया

 जाएगा  तब  तक  यह  मनन्‍्त्री  अपने  पूर्व॑वर्ती  मंत्री  या  पदाधिकारियों  से  बेहतर  कार्य  नहीं  कर  पाएगा

 अर्थात  पासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  एक  नियत  अवधि  निर्धारित  करना  और  उक्त  अवधि  के  अन्दर

 पासपोर्ट  जारी  नहीं  करवा  पाएगा  ।

 कांशतः  तथा  अत्यन्त  विकसित  देशों  का  अनुभव  रहा  है  जिनमें  पासपोर्ट  जारी  करने

 कार्यालयों  का  न  होकर  स्थानीय  कार्यालयों  का  इस  विधेयक  के  पारित  होने

 गर पालिकाओं से सम्बन्धित संविधान विधेयक पर चर्चा यह अधि ' का दायित्व पासपोर्ट क क्के तुरन्त बाद हम पंचायत और न ' करेंगे । 323
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 मेरा  चिदेश  राज्य  मस्‍्जी:से!  अनुश्तेष  हैਂ  कि  जौ  दे  विशेयक्त  पारित  हो  जाते  और

 संविधान  का  एक  अंग  बन  जाते  तो  सभी  पासपोर्ट  कार्यालयों  को  करने  मिए  एक  अब्किम

 सम्रय-सीमा  निर्कारित  की  जानी  चाहिए  जिसके  बाद  पासपोर्ट  जारी  करने  का  दागित्व  स्थानीय

 प्राधिकरण  चाहे  वह  ग्राम  पंचायत  हो  अथव्रा  शहरी  क्षेत्र  मे ंकोई  समुचित  प्राधिकरण  सौंप  दिया

 जाएगा  ।  इस  आमूल  परिवतेन  से  ही  हम  यह  सुनिश्चित  कर  सकेंगे  कि  भारत  के  ऐसे  प्रत्येक  नागरिक

 जिसे  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  का  अधिकार  वस्तुत  पासपोर्ट  प्राप्त  हो

 इस  प्रणाली  का  एक  अन्य  लाभ  यह  है  कि  विदेश  जाने  के  लिए  किसी  के  द्वारा  गांव  या

 मोहल्ला  छोड़ने  का  पहला  लाभ  उस  गांव  अथवा  मोहल्ले  को  ग्रिलना  यदि  पासपोर्ट  नगर

 पालिका  या  पंक्यत  द्वारा  जारी  किया  जायेगा  तो  उससे  प्र.प्त  होमें  वाली  फीस  स्थानीय  जनताਂ  के

 लाभार्थ  उसी  ग्रांव  अथवा  मोहल्ले  में  ही  रहनी  चाहिये  |  इस़  प्रकार  विदेश  मन्त्रालय  हमारे

 रिकों  पर  अत्याचार  करने  में  अपना  समय  बरबाद  करने  की  बजाय  अन्य  राष्ट्रों  के  साथ  हमारे

 ख़म्बस्ध  सुधारने  पर  अपना  ध्यान  केंद्रित  कर  सकेगा  ।

 हन  शब्दों  के  मैं  इस  विधेयक  का  सम्ध्यंन  करता  हूं  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंब  :  माननीय  सभापत्तिਂ  इस  घिल  परः  विशेष  बतत

 तो  नहीं  करनी  है  मुझे  संक्षिप्त  मेंਂ  भिकेदनਂ  करना  हैं  कि  अश्ती  इसकी  प्रक्तिका  कोई  आसान  नहीं

 पांच  महीने  में  पासपोर्ट  मिल  जाएगा  या  पांच  हफ्ते  यह  कहीं  कोई  एश्योरटी  नहीं  लोवेष

 आते  लोग  और  बोमों  को  पासपोर्ट  नहीं  मिलता  एस०पी»  रिपोर्ट  आएगी  यंह

 प्रक्रिया  बहुत  लम्बी  इस  प्रक्रिया  का  सरलीकरण  होना  बहुतः  जरूरी  है  यह  मेरा  आपसे

 पहला  निवेदत्र  बाकी  कार्यालय  में  लोगों  को  ठीक  प्रकार  से  न  बेंदने  की  थ्यवस्थां  है

 भौर  जो  दुःखी  हैं  उदकी  कोई  सुबने  वाला  नहीं  यह  जो  वेरिफ़िकेशन  करने  का  अधिकार  मेम्बर

 बाफ  पाशिग़रामेंट  को  थर  वह  अधिकार  भी  हमसे  ले  लेने  के  कारण  लोग  आते  परेशान

 होते  डिस्पेंसरी  रिकोबेंडेशत  तो  चल़  जाएगी  लेकिन  भेम्बर  आफ

 मेंट  दस्तखत  न  कर  सकता  हो  उसकी  वेरिफिकेशन  नहीं  होगी  जो  पहले  मैं  समझता  हूं  कि  एक

 चुने  हुए  प्रतिनिधि  का  इस  प्रकार  से  अपमान  है  ।  इसलिए  मेम्बर  आफ  पालियामेंट  का  वेरिफिकेशन

 उन  पर  हो  सके  या  कर  सके  उनको  वेधानिकता  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  भी  निवेदन

 करना  बाकी  आपने  जो  जुर्माने  वाली  बात  की  जुर्माने  वाले  प्रावधान  से  तो  मैंਂ  समझता  हूँ  कि

 कहीं  पर  कोई  सहमत्नि  वाले  मामलों  में  आपने  ज्यादा  रखी  है  यही  मुझे  कहना  हैंਂ  इसक़िए

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रक्रिया  को  आम  सरल  करें  ।

 मेरा  एक  विवेदत  ओर  है  राजस्थान  केवलਂ  जग्रपुर  शहर  ही  एक  पासपोर्द  कार्या

 लम्म  सजस्त्ाव  के  अन्य  नग्ररोों  में  फासकोर्ट  कार्यालय  नहीं  होने  के  कारण  लोगों  को  जयपुर  आना

 है  इससे  उनका  कर्क  होता  हैः  और  वहां  पर  ज्रोग्रों  को  महीनों  इन्तज़ार  करना  पड़ता

 हसलिए  राजस्थान  के  और  जो  बड़े  नगर  उन  सबसमें  पासपोर्ट  होना  चाहिए  ।

 सभापति  इसमें  दो  रात्र  नहीं  कि  अट्ज्  बिहारी  वाजपेयी  जब  विदेश  मंत्री  थे

 उस  समस्रय  उन्होंने  पासपोर्ट  सिस्टम.-का  बहुत  सरलीकरण  किया  धा  ।  आदि  देशों  में  जाने

 बाले  लोगों  को  सहलिग़तें  दी  आज  भीः  जाने  वाले  लोग  या  पासपोर्ट  कार्यालय  जाने

 वाले  लोग  बाजपेयी  जी  को  बाद  करते  मुझे  उम्मीद  है  कि  वर्तमान  मंत्री  महोदय  भी  इस  सारी
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 प्रत्कित  और  लछनਂ  करेंड  ओर  ऐलीः  आज़सभां  जिलते  लोणों  को  नि्षधातितक  ताक  के  कार

 फाहकोई  दिल  वही  ब्रेस  मसितरेक्स-है  ।  धव्य्ऋ  ।

 ओ सुक्तॉल  दस  उत्तर  :  सभाषति  मैं  आपका  बहुत  आधभारो  हूं  कि

 आपने  मुझे  बोलने  का  संभय  मैं  इस  पासपोर्ट  विधेयक  का  समयेत  करता  मैं

 यह  जानकर  बहुत  प्रसन्‍त  हूं  कि जीवन  की  दैनिक  आवश्यकताओं  के  बढ़ने  के  साथ-साथ  मानमौय  मंत्री

 जी  के  भी  फाफ््पोर्ज  गरि  करिश्रेल  के  बकशे  विश्यश्र चित्रत  भिम्रा  है  |  मैं  माननीय  कण  शंकर

 जत्पर  की  के  चिथारों  से  सहसत  हूं  कि  पासपोर्ट  का  मुहाਂ  विदेश  मन्तालय  के-पास  होंता  सेकिंग

 सभी  तरह  को  जांच-पड़ताल  सी०  आई०  डी०  तथा  पुलिस  विभाग  द्वारा  की  जाती  है  /  इसालिश

 एंक  मल  भ्रम  हैं  कि  पासपोर्ट  काः  मुहर  विदेश  मायकालथ  से  हाथों  में  है  ।

 मैं  श्वामरात्यतः  यह  महसूस  करता  हूं  कि  यदि  इस  विश्ेयक  को  पारित  करना  गृह  मनी
 को  भी  यहां  होना  चाहिए  था  ताकि  वे  हमारे  विचार  सुन  सकें  कि  हम  आपसे  क्‍या  चाहते  मैं  ऐसा

 इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  जैसे  ही  आप  पासपोर्ट  के  लिए  प्रार्थना-पत्र  भेजते  सभी  कामजात  सी०

 आई०  डी०  और  स्थानीय  पुलिस  इत्यादि  के  पास  चले  जाते  हैं  और  उनके  द्वारा  जांच-पड़ताल  कर

 लिए  जाने  के  बाद  जानकारी  वापस  भेज  दी  जाती  वे  कागजातों  पर  केवल  लगाते

 मैं  समझता  हूं  कि  केवल  स्टैम्प  लगाने  के  लिए  ही  मंत्रालय  ने  अपने  कार्यालयों  को  सब  जभह

 फैला  रखा  है  जहां  कहीं  भी  उनके  लीग  मौजूद  पासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  उन्हीं  शक्तियों  का

 प्रय्येग  वे  विद्रेश  मन्त्रालय.के  लिए  भी  कर  सकते  हैं  जो  कि  वें  यहां  इस्तेमाल  कर  रहे  वे  अन्य  देशों

 के  साथ  हमारे  सम्बन्धों  को  सुधारने  तथा  विदेशी  मामलों  में  अपना  समय  व्यतीत  कर  योगदान  दे

 सकते

 इसस्किप्‌  श्री  मर्ि  शंकर  अडकर  जीते  से-सहलत  हूं  कि  इस  लिश्वेयकर  पाहित  हो  के

 इस  ख़रे  किए  सोकता  रहिए  ताकि  हम  वा्सक  बख्त

 सके  ।

 मैं  अपने  माननौष  भा०  ज०  Wo  सदस्यों  का  भीਂ  बहुत  आअारीਂ  हूं  जिभके  विज  हैं  कि

 संसंद  के  भूतपूर्व  सदस्थों  को  भी  राजनयिक  पासपोर्ट  जारी  किये  जाने  मैं  समझता  हूं  कि  वाद

 माननीय  मन्‍्त्री  जी  वास्तव  में  हम  पर  इतनी  उदारता  दिखाते  हैं  तो यह  एक  बहुत  अच्छा  संकेतਂ

 मैं  यह  भी  उल्लेख  करता  चाहूंगा  कि  जाली  पासंपोर्टधारकों  को  संत  सें  सद़त  दृष्ड

 दिक्रल  जाना  चाहिए  ।  यह  भिरोह  देश  में  सक्रिय  हैं  और  इसे  रोकना  केवल  स्थानीग्र  पुलिस  और  स्थांतीय

 फधिकरतं  के  में  यहां  हमें  एक  साथ  काम  करना  चाहिए

 हि

 राज्यों  में  किसी  धी  राजतीतिक

 की  सरकार  दो  ।  यह  के  लिए  हानिकारक  है.और  हमें  इसे  सुधारना  चाहिए  ।

 करा  मै  यहा  कहता  चाहूंगा
 कि  जहां  तक  फीततनें  वृद्धि  का  सलान्क  मैं

 यह  नतंसूत  शत्ता  कि  अआजःके  सश्षय'में  हमी  व्यक्तित  तो  बोझ  सह  कर  छुकते

 हैं  परन्तु  शरिक  वहां  इसे  सहन  नहीं  फर  सक्तताਂ  |  जहां  तक  फीछ  में  दृद्धि  का  कम्णस्श्न  मैं

 सब्यवर  करता  हूं  कि  इस  पर  पुतविक्ष रਂ  करता  खआहिए  ।

 त

 .  कह  जीन  कुलार  ऊमार्ति-म  प्रत्री  महोक़य  करा  जो  पासफ्रोर्ठ  अम्रेंडमेंटर ड्रिल

 *  $e5
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 न  न  की  कली  लकी  कक  —  ——

 प्रस्तुत  किया  गया  है  उसको  देखकर  लगता  है  की  लूट  और  कोयले  पर  छापाਂ  बैंकिंग  स्कैम  में  |]

 हजारों  करोड़  रुपया  उड़ा  लिया  गया  और  पासपोर्ट  की  फीस  बढ़ाने  जा  रहे  भाटिया  साहय तो
 बहुत  अच्छे  आदमी  बहुत  अच्छे  मन्त्री  भी  इनके  जिम्मे  तो  पेट्रो-डालर  एस्या  तो  ये  क्‍यों

 इस  बिल  को  ला  रहे  जिसके  द्वारा  गरीब  और  साध्रारण  लोगों  को  पासपोर्ट  लेने  के  लिए  अधिक  फीस

 देनी
 |

 सभापति  अक्नल  समस्या  पासपोर्ट  कार्यालय  की  है  |  खासकर  के  जो  लोग  रोजगार  के

 लिए  या  शिक्षा  के  लिए  बाहर  जाते  उत्तके  लिए  तो  कोई  फीस  होनी  ही  नहीं  चाहिए  ।  कम  से  कम

 4.00  ज०  १०

 इस  देश  पर  बोझ  तो  नहीं  बन  रहे  ।  वे  बाहर  जाकर  इम्पलायमेंट  तलाश  कर  रहे  पढ़ने  बाले

 लोग  जहां  पर  शिक्षा  में  जो  खर्च  हो  रहा  उसमें  कटौती  कर  रहे  हैं  ।  ऐसे  लोगों  को  निश्चित

 रूप  से  और  ज्यादा  छूट  देनी  चाहिए  और  पासपोर्ट  फीस  उनके  लिए  माफ  कर  देनी  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  है  कि  पासपोर्ट  आफिस  कहां  बना  दिया  अभी  हमारे  साथी  कह  रहे  थे

 बाजपेयी  जी  के  टाईम  में  पासपोर्ट  आफिस  कह्ढशां  बना  दिया  मंत्री  का  कोई  टाईम  नहीं  होता

 प्रधान  मंत्री  का  टाईम  होता  वह  जनता  पार्टी  का  मोरारजी  भाई  प्रधान  मंत्री

 चौधरी  चरण  जगजीवन  राम  जी  उपन-प्रधान  मंत्री  थे  |  पासपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  सुविधा  देने

 का  काम  उस  समय  किया  गया  अकेले  वाजपेयी  जी  चाहते  तो  यह  नहीं  होता  ।  पूरी  सरकार

 का  फैसला  इसको  लिब्रेलाइज  किया  वाजपेयी  जी  भी  थे  सरकार ं  में  ।  पूरी  सरकार

 जनता  पार्टी  की  सरकार  का  यह  कांद्रीब्यूगन  है  जिसमें  पासपोर्ट  के  लिए  राज्य  की  राजधघानियों

 में  यह  व्यवस्था  करायी  ।  लेकिन  अब  राज्यों  की  राजधानियों  में  यह  व्यवस्था  राज्य  में  यह
 व्यवस्था  अभी  सही  सलामत  नहीं  ।  पटना  के  पासपोर्ट  आफिस  में  हम  किसी  के  पासपोर्ट  के  लिए

 करते  हैं  तो  पासपोर्ट  आफिसर  अपनी  समस्याएं  गिना  देते  वह  हम  लोगों  को  कह  देता

 है  कि  आप  मैम्बर  ऑफ  पालियामेंट  हैं  इस  सयाल  को  उस  सवाल  को  देखिए  ।  मतलब  बहां

 इम्पलाइज  की  कमी  बिहार  में  गर्मी  के  दिनों  में  राजधानी  रांची  होती  पटना  में  पासपोर्ट

 आजकल  झारखण्ड  का  भी  मामला  उठ  रहा  आदिवासियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हम
 माध्यम  से  से  अनुरोध  करेंगे  कि  रीजनल  ऑफिस  पासपोर्ट  बनाने  का  रांची  में  भी  -!

 ख्ोज़ा  ॥

 एक  बात  मैं  मंत्री  जी  और  सदन  को  बता  देना  चाहता  हूं  आपके  माध्यम  से  कि  पासपोर्ट

 लेंने  में  बहुत  दिवकत  होती  हमको  मालूम  होता  है  कि  एक  डेढ़  साल  लगता  है  ।  आम

 लोगों  दिक्कत  होती  है  और  एम०  पी०  का  तुरन्त  पासपोर्ट  बन  जाता  एम०पी०  होने  के

 बावजूद  हमने  अपना  पासपोर्ट  नहीं  बनवाया  ।'''  पासपोर्ट  हमने  लोगों  के  साथ  सिम्पैथी  |

 लोगों  क ेसाथ  सोलिडेरिटी  में  नहीं  बनवाया  ।  डेढ़  साल  लंगता  है  लोगों  को  पासपौर्ट
 |

 arere
 बनवाने  एक  साल  हो  इसके  बाद  हम  क्योंकि  डेढ़  साल  में  बसता  है  ।  इसी  के

 ।

 जलते  विदेश  जाने  का  मौका  स्पीकर  साहब  ने  मेरे  लिए  ऐसा  देश  चुना  जहां  पासपोर्ट-की  |
 '

 जरूरत  मेरें  लिए  नेपाल  चुना  ।  जब  पासपोर्ट  की  जरूरत  थी  हमने  कहा  पासपोर्ट  नहीं  |
 एक  साल  से  डेढ़  साल  लगता  है  लोगों  को  बनवाने  इसलिए  हम  उनकी  सोलिडैरिटी  में

 पासपोर्ट  नहीं  बनवा  रहे  मैं  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  जल्दी-से-जल्दी  पासपोर्ट  बनें  इसकी
 व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  इस  पर  भी  विचार  होना  चाहिए  कि  साक॑  देशों  के  बोच  में  आपसी

 बढ़ाने  के  लिए  जैसे  नेपाल  जाने  के  लिए  पासपोर्ट  की  जरूरत  नहीं  है  वैसे  ही  साक॑  देझों  में  जाने  के  |
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 लिए  परमिट  आवश्यकता  पासपोट  की  आवश्यकता  हो  न  कोई  काई  बन  जाए  या

 परमिशन  का  सिस्टम  फुल-फलैज्ड  पासपोर्ट  की  जरूरत  न  पढ़े  ।

 अन्त  जो  मणि  शंकर  अय्यर  साहब  ने  कहा  है  अगर  यह  मान  लिया  जाए  तो  भयानक

 बात  हो  जाएगी  ।  आइडियल  तौर  पर  यह  बड़ी  अच्छी  बात  है  कि  पंचायत  को  यह  अधिकार  दे  दिया

 मधुकर  बड़े  अनुभवी  मेता  ये  डिस्ट्रिक्ट  की  आत  कर  रहे  मैडम

 डीसैंट्रलाइजेशन  में  मेरा  पूरा  विश्वास  जितना  ज्यादा  मणि  शंकर  अय्यर  जी  72  अम॑ैण्डमेंट  के

 लिए  लगे  थे  उतना  हम  भी  लगे  वे  बता  लेकिन  फिर  भी  डिस्ट्रिक्ट  लेबल  पर  अगर  पासपोर्ट

 बनाने  की  अनुमति  दी  पासपोर्ट  आफिस  से  हटा  कर  तो  पासपोर्ट  आफिस  में  तो  10-15  हजार

 से  काम  चले  जांता  डिस्ट्रिक्ट  में  गए  तो  इसकी  राशि  बढ़  जायेगी  ।  इसलिए  पासपोर्ट  आफिस  बने

 रहने  दीजिए  ।  इम्पंलाइज  की  संख्या  बढ़ा  दीजिए  और  रीजनल  आफिस  ज्यादा  बना  दीजिए  |  यहींਂ

 हमारा  सुझाव  है|  बहुत  धन्यवाद  ।

 ।

 भी  मृत्युन्जय  नायक  :  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  मुझे  बोलने  का  अबसर

 दरिया  ।  ;

 नयी  आर्थिक  मीति  तथा  नई  औद्योगिक  नीति  को  अपनाने  के  बाद  यह  आवश्यक  हो  भ्रथाਂ  है

 कि  रोजगार  की  समस्या  को  हल  करश्ते  के  लिए  दो  प्रकार  के  उपाग्य  अपनाये  जायें  ।  पहला  यह  है

 कि  जारी  किए  जाने  बाले  पासपोर्ट  की  संक्या  बढ़ाई  जाये  जिससे  हम  अंधिक  रोजगार  के  अवसर

 सुनिश्चित  कर  सके  ।  उसी  समय  में  सरकार  अधिक  पासपोर्ट  जारी  करके  जनजातीय  वर्ग  के  लोगों

 की  बाहर  जाने  में  मदद  कर  सकती  है  जो  विदेश  जाने  के  लिए  शारीरिक  रूप  से  स्वस्भ  हैं  तथा  जो

 पैसा  कमा  सकते  हैं  ।  हम  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करना  चाहते  जिसके  लिए  यह  आवश्यक

 है  कि  लोगों  को  अधिक  से  अधिक  विदेशों  में  भेजा  जाए  ताकि  बे  अधिक  विदेशी  मुद्रा  कमा  सकें  3

 जिला  मुख्यालयों  या  कम  से  कम  राजस्व  संभागीय  आयुक्त  के  कार्यालय  में  एक  पासपोर्ट  कार्यालय

 खोला  जाना  चाहिए  ।

 406  म०  प०

 शरद  विधे  पोठासीन

 मान  लीजिए  कि  पासपोर्ट  कार्यालय  दूरस्थ  स्थान  पर  स्थापित  तो  जनजातीय

 बर्ग  के  लोग  तथा  विशेषकर  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  लोग  पासपोर्ट  लेने  के  लिए  वहां  अथवा  दिल्ली

 नहीं  आ  सकते  ।  इसलिए  यह  अधिक  उचित  होगा  और  तर्क॑संगत  होगा  कि  जिला  मुख्यालयों  या  कम

 में  कम  राजरव  संभागीय  आयुक्त  के  कार्यालय  में  एक  पासपोर्ट  कार्यालय  खोला  जाए  ।

 करी  इत्ाहिम  सुलेमान  सेट  :  सभापति  आजकल  नौजवानों  को  सबसे
 कठिनाई  पाप्तपोर्ट  प्राप्त  करने  में  हो  रही  है  ।  हजारों  नौजवानों  को  एक  पासपोर्ट  प्राप्त  करने

 लए  अनेक  यातनाओं  का  सामना  करना  पड़ता  विशेषकर  केरल  के  हजारों  लोग  नौकरी  की

 तलाश  में  विदेशों  में  अर्थात्‌  खाड़ी  देशों  में  जाते  हैं  ।  उन्हें  महीनों  तक  पासपोर्ट  कार्यालय  के  चक्कर
 लगाने  पड़ते  हैं  और  अंत  में  न  तो  उन्हें  पासपोर्ट  मिलता  है  और  न  ही  नौकरी  ।  देश  का  बहुत
 सान  हो  रहा  मैं  यह  नहीं  समझ  सकता  कि  उन्हें  पासपोर्ट

 के  लिए  मट्टीनों  इंतजार  क्‍यों  करना

 पड़ता  है  ।  जब  वे  पासपोर्ट  कार्यालय  जाते  हैं  तो  उन्हें  जवाब  मिलता  है  कि  उनके  पास  कर्मचारियों

 -3॥

 ।;

 बे

 के
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 की  कही  है  था  यासपीर्ट बुक  महों  पे  आठिताहओं  भदि  कर्मनरास्थिों  कीनकर्मी  है  सौ  लें  रकीर
 फो  चाहिए  कि  इन  कार्यालयों  में  भ्रधिक  क्ंचारियीं  की  सिशुक्ति  करे  ।  हेजारों  प्रॉचैमा  पत्र  पहे  हुए

 हैं.लेकिन  फसपोर्ट  ज्ासी  करने  के  लिए  प्र्फाप्त  क्मंचारी  नहीं  हैं  |  मह  हमारी  समझ  में  नहीं
 भ्राती  ।

 श्री  भवटिया  एक  बहुत  ही  जनतिशील  मंत्री  में  जाचशा  हूं  तक
 थे  एक  व्यत्तत्थ

 के  इम्सान  हैं  मौर  इसलिए  थे  समसस्‍्याएँ  हल  कर  सभते  पाशपोहर्ट  ब्राप्य  कशले  के  इच्छुक  अत्पेक

 वब्युवक  को  भाजपोर्ट के  लिख  प्रार्थना  पक्ष  देसे  के  एक  भाह  के  भीतर  कराश्ंभो्ट  झागी  अर्हहिए  ।

 इस  समंध  सश्थापत्  में  भाह  तथा  कभी-कभी  सालों  लग  जाते  भेरे  पास  ऐसे  उद्दीह्रण  हैं
 तो  न्मेरे  भात  आए  और  मुंशे  बतामा  कि  उनकी  बयां  से  पासपोर्ट  कहीं  खिला  सें  इस  स्थिति  के

 संभक्  तहीं  सकता  ।  पासपोर्ट  लेते  के  लिए  नंपयुव॑कों  को  फिससी  भाशिनाहँलों  का  शाजमा  कस्मा  पहला

 इसलिए  हम  यह  ध्यान  रखें  कि  पासपोर्ट  एक  माह  की  अवधि  में  अकी  ऋर  दिए  जाने  भाहिए  ।

 यदि  कर्मचारियों  की  कभी  हैं  तो  आप  कर्मचारी  उपलब्ध  करवाइए  ।  यदि  पासपोर्ट  बुक  की  कमी  है
 तो  सनकी  सप्लाई  कीजिए  ।

 कुछ  समय  पहले  तक  संसद  सदस्यों  को  पासपोर्ट  के  कार्य  सत्यीषित  करने  कौ  अधिकार

 अथ  यह  अधिकार  वापस  ले  लिया  गया  मैं  नहीं  जानता  क्‍यों  ?  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  अं

 हैंगे  छत  ऋाश्ण  कापी  साली  सभा  लिशल  आता  है  ।  लेकिन  फिर  भी  हम  लोशों  की  सेब  करने  के

 लिए  यहां  कदि  यह  श्तरायित्व  हुमें  दिया  जाप्रि।ती  हम  इसे  निभाने  को  हैयार  हैं  मोर  हम
 अहते  निर्याभ्रम  केत्र  के  भोगों  की  तेवा  करने  को  तैवर  हम  जिम्मेवररी  से  अ््ना  नहीं

 कहते  ।  अब  पुलिस  कर्मचारियों  हारा  सत्शाक्षन  क्रिया  जाता  मे  काफी  समय  ले  लेते  एन  ख्थ

 ऋ्ातों  को  शमशना  है  और  लोभों  के  दुःखों  को  दूर  करनग  है  ।

 जापने  उल्सेंख  किया  है  कि  फींस  बढ़ाई  जायेगी  |  लेकिन  फौस  मैं  किलभी  वंद्धि  होगी  १

 क्यों  आप  इसे  500  ₹०  अथबा  1000  रु०  तर्क  बढ़ोने  जा  रहे  इसका  उल्लेख  नहीं  किया  गयी

 इसमें  कहाँ  गया  है  :

 प्रतिभूति  लेमीनेशन  तथा  पासपोर्ट  जारी  करने  में  हो  रहे
 अन्य  सम्बन्धित  सेवाओं  तथा  यात्रा  दस्तावेजों  के  खच्चों  को  पूरा  करमे  के  लिए  निर्धारित

 ऐसी  फीस  ।”

 हम  अह  जउ्नसत  चाहते  हैं  कि  आत  पील  में  कितनी  शर्त  करने  था  रहे  हैं  ।  क्या  शाप  केवल
 25  २०  अथना  50  रु»  सक  ही  बसे  अद़ने  जा  रे  आभ  इतने  अह्वपूर्ण  अधिकतर  चफ़हते  हैं
 सेकित  जेसा  आहरते  हैं  भैसा  ऋरते  हैं  ।  ऐशी  वी  मदद  नहीं  करती  हैं  ।

 मैं  मंत्रीमी  से  चाहता  हूं'कि  प्रत्येक  नवयुवक  को  एक  माह  के  सभंय  के  भीतर  पॉसंपोर्ट  भिलना

 बाहिए  ।  उसे  नौकरी  के  लिए  बाहर  आना  होगा  क्‍योंकि  उन्हें  भौरत  में  मोकरी  महीं  मिलती  है  ।  वे

 क्रेहल  आतंकवाद  फंलाने  के  इरादे  से  ही  थाहर  नहीं  जाते  हैं  बल्कि  ये  इसलिए  बाहर  जाते  हैं  क्योंकि

 उन्हें  यहां  न्येकरी  नहीं  मिलती  है  ।  शससे  द्वेश  को  विदेशी  मुझ  प्राप्त  होती  है  ।  कस्‍ल्त्वव  में  हल

 युवकों  को  पासपोर्ट  जारी  न  करके  देश  के  हित  के  बिरुद्ध  कार्य  कर  रहे  इस  स्थिति  को  कदलना

 चांहिए  ।  यदि  यह  स्थिश्ि  नहीं  बदली  तो  भक्त्व  में  इसके  लिए  आपको  जिम्मेथार  ठहरशावो
 शो  बूहत  सिंह  :  मैं  ज्यादा  समय  नहीं  खूँगा  ।  मुशे  केवल  ९क:८दो  सुझाव

 डैले
 ह
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 सबसे  पहले  मैं  उन  सभी  मामनीय  सदस्यों  से  सहमत  हूं  जिन्होंने  पासपोर्ट  शीघ्र  जारी  करने
 के  बारे  में  कहा  है  ओर  जिसमें  कार्यालय  का  कांम  अधिक  न  फिलहाल  क्षेत्रीय  पासपोर्ट
 कार्यालयों  के  माध्यम  से  पासपोर्द  जारी  किए  जा  रहे  दुर्भाग्य  से  पंजाब  मैं  हरियाणा  के  बारे

 में  जधिक  नहीं  जानता  विशेष  स्थिति  होने  के कारण  पासपोर्ट  प्राप्त  करना  अत्यन्त  कठिन  हो
 ग़म  पंजाब  में  प्रतिबंध  लगाए  गए  जालंधर  और  चण्डीगढ़  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालयों  को

 इसमें  कठिनाई  हो  रही  है  ।  जो  लोग  पासपोर्ट  बनवाने  के  लिए  जाते  हैं  उन्हें  महीनों  नहीं  बल्कि  वर्षों

 इन्तजार  करना  पड़ता  हम  सौभाग्यशाली  हैं  कि  हमारे  कर्मठ  और  घचतुर  मंत्री  श्री  आर०एल०
 भाटिया  पंजाब  के  रहमे  वाले  हैं  और  बह  पंजाब  में  लोगों  की  समस्याओं  से  अवगत  पंजाब  के

 कांश  लोगों  की  दोहरी  परिवार  प्रणाली  आधा  परिवार  पंजाब  में  है  और  आधा  परिवार  विदेशों

 सें  विशेष  रूप  से  होशियारपुर  और  अमृतसर  जिलों  से  लोग  आजादी  से  भी

 पहले  ही  बिदेशों  में  चले  गए  थे  ।  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोग  दोहरे  पासपोर्ट  देने  के  लिए  कह  रहे  हैं  ।

 मैं  एन०आर०आई०  एसोशिएशन  का  अध्यक्ष  हूं  ।  पड़ोसी  देशों  सहित  दुनिया  के  कतिपय  अन्य  भागों

 के  साथ-साथ  भारत  में  भो  हमारे  पांच  सम्मेलन  हो  चुके  एक  सम्मेलन  में  श्री  आर०  एल०
 भाटिया  मौजूद  थे  ओर  उन्होंने  इस  मांग  पर  विचार  किया  था  ।  मैं  समझता  हूं  कि  अपने  मोजूदा  पद

 पर  रहते  हुए  वह  विदेशों  में  रह  रहे  उन  भारतीय  लोगों  की  बहुत  बड़ी  सेवा  करेंगे  जिन्होंने  विदेश

 से  रहकर  धन  अर्जित  किया  यदि  आप  दोहरे  पासपोर्ट  के  लिए  विशेष  शुल्क  तो  मैं  इस

 बात  का  बुरा  नहीं  मानूंगा  और  शायद  बह  लोग  भी  इसका  बुरा  नहीं  एक  पासपोर्ट  उनके

 पास  उस  देश  का  उस  देश  में  रहने  के  अधिकार  के  कारण  है  और  दूसरा  पासपोर्ट  अपनी

 अपने  देश  का  उनके  पास  होना  यह  नई  प्रणाली  नहीं  विश्व  के  अधिकांश  देशों  में  यह

 प्रथा  मुझे  विश्वास  है  कि  श्री  मणि  शंकर  अय्यर  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  साथ  देंगे  और  अनिवासी

 भारतीयों  के  लिए  दोहरे  पासपोर्ट  जारी  करने  के  मेरे  अनुरोध  का  भी  वह  समर्थन  सरकार  को

 हससे  धन  भी  प्राप्त  हो  सकता  है  ।

 मैं  श्री  इमश्नाहिम  सुलेमान  सेट  के  उस  सुक्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि

 पासपोर्ट  को  संघ  सरकार  की  प्रतिष्ठा  का  दस्तावेज  माना  जाना  चाहिए  ।

 मुझे  राजस्थान  और  गुजरात  इत्यादि  सीमावर्ती  राज्यों  क ेसभी  लोगों  को  पहचान

 पत्र  देने  बा  कौई  कारण  नजर  नहीं  आ  रहा  हम  घन  की  बर्बादी  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?  हमें  उन्हें

 पासपोर्ट  देने  चाहिए  ।  सीमावर्ती  राज्यों  के  प्रत्येक  गांव  में  एक  पासपोर्ट  कार्यालय  होना  चाहिए

 जिसके  लिए  सरकार  को  एक  भी  पैसा  नहीं  खर्च  करना  उन्हें  पासपोर्ट  कार्यालय  की  सुविधा

 मिलेगी  और  वे  इसके  लिए  भुगतान  करेंगे  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  जो  प्रगतिशील  और  क्रांतिकारी  ने  अपना  प्रभाव

 डाला  मैं  विदेश  गया  था  ।  लोगों  ने  उनकी  यात्रा  के  बारे  में  बातें  करनी  शुरू  कर  दी  हैं  और

 बह  पंजाब  में  नए  वातावरण  बनाने  के  लिए  बहुत  अधिक  समर्थन  जुटाने  में  समर्थ  हमें  नए

 मुख्य  मंत्री  और  पंजाब  सरकार  को  नई  स्थिति  जिसमें  लोग  बहुत  खुश  के  लिए  बधाई  देनी

 वहां  पर  अब  डर  नहीं  है और  आतंकवादी  भाग  गए  उन्हें  पंजाब  में  पासपोर्ट  नीति

 को  उदार  बनाना  चाहिए  और  उन्हें  पासपोर्ट  की  दोहरी  प्रणाली  शुरू  करनी  चाहिए  जिससे  लोगों  के

 अधिकार  प्रदान  करने  में  बहुत  हृद  तक  सहायता  भारत  से  विदेशों  में  पासपोर्ट  ले  जाते

 समय  उन्हें  अपने  भारतीय  होने  पर  गये  होना  चाहिए  ।
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 इस  निवेदन  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समथंस  करता  हूं  और  माननींद  मंत्री  से  अपने

 सुझावों  पर  सकारात्मक  प्रशिक्रिया  व्यक्त  करने  का  असुरोश्र  करता

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रीਂ  रधुमस्दत  लाल  :  सभापत्ति  में  से

 माननीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  अंक्ना  योंग्वाम  दियां  और  अपने  वहुम्स्य

 सुझाव  दिए  ।  मूल  रूप  से  इस  विधेजक  पर  दो  थब्टे  के  अन्तर्गत  चर्भा  होनी  भी  परन्तु  मैं  समझता  हूं
 कि  चार  फण्टे  से  अधिक  समय  हों  गया  है  अभेक  सदस्यों  ने  इसमें  सच  लीं  है  और  अपने  कहुसूल्क

 सुझाव  दिए  उन्होंने  मेरा  बोझ्न  हल्का  कर  दिया  है  क्योंकि  उनमें  से  कुछ  सुझाव  बहुत  ही  मूल्यथानਂ
 या  महत्वपूर्ण  हैं  और  मैं  इन  सुझावों  पर  अफ्नी  प्रतिक्रिया  देने  के  सिए  आध्य  हों  गया  हुं  ।

 सभी  माननीय  सदस्यों  ने  पासपोर्ट  जारी  करने  में  होनें  वालें  विलंब  पर  गहरी  चिन्ता  व्यक्त

 की  है  ।  यह  बात  सत्य  मैं  उनसे  हूं  ।  परन्तु  मेरी  कुछ  विवशताएं  हैं  जिनकी  वजह  से  मैं

 निर्धारित  समय  पर  या  उससे  पहले  पासपोर्ट  जारी  करने  में  अंसमंथ॑  हूँ  ।  इससे  पहले  कि  मैं  मेरे

 इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  का  उत्तर  मैं  अपनी  उन  विवशताओंँ

 से  अवगत  कराऊं  जिनका  मुझे  पासपोर्ट  शीघ्र  जारी  करने  में  सामना  करना  पड़ता  मेरी  पहली
 विवशता  यह  है  कि  हमें  हर  वर्ष  आमतौर  पर  लगभग  7-8  लाख  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होते  उसके

 बाद  यह  संख्या  बढ़कर  एक  मिलियन  और  उसके  बाद  12  लाख  हो  परन्तु  पिछले  आवेदन

 पत्रों  की  संख्यो  अचानक  बढ़कर  25  लाख  हो  गई  ।  मेरे  कार्यालय  में  कर्मचारियों  की  संख्या  कम  है
 और  वह  आवेदन  पत्रों  अन्तःप्रवाह  को  निपटाने  में  असमर्थ  इसके  लिए  मैंने  वित्त  मंत्रालय  से

 अनुरोध  किया  कि  मुझे  और  कमंचारी  चाहिए  परन्तु  वहाँ  से  कोई  सकारात्मक  उत्तर  नहीं  मिला  |

 मैंने  प्रधान  मंत्री  को  लिखा  और  उन्होंने  मुझे  मौजूदा  कमंचारियों  के  अतिरिक्त  400  कर्मचारी

 उपलब्ध  कराने  पर  सहमति  जताई  है  और  इन  400  कमचारियों  की  भर्ती  के  लिए  विज्ञापन  पहले

 ही  दिया  जा  चुका  है  और  मुझे  उम्मीद  है  कि  हमें  जल्दी  ही  400  कर्मचारी  मिल  जाएंगे  ।  यहँ

 स्थिति  को  आसान  बनाने  का  एक  तरीका  होगा  ।

 दूसरी  विवशता  पासपोर्ट  कीं  किताबें  यह  नासिक  प्रतिभूति  मुद्रणालय  में  मुद्रित  हो  रही

 $।  ।  हस  मद्राणालय  की  एक  मिलियन  या  12  लाख  से  अधिक  कीं  क्षमता  नहीं  अशः  मैंने  उमकेਂ

 साथ  बैठकें  की  हैं  और  हमने  उन्हें  अपनी  कार्य्रणाली  और  आपूर्ति  में  वुद्धि  करने  के  लिए  राजी

 किया  है  ।  उन्होंने  हमसे  बायदा  किया  है  कि  वे  नई  मशीनें  लगाएंगे  ओर  अगले  वर्ष  के  आरंभ  से  हमें

 25  लाख  कितानें  दे  सकेंगे  क्योंकि  उन्हें  नई  मशीनों  को  स्क्षपित  करने  और  इसी  तरह  के  अनेक

 काम  करने  अतः  उन्होंने  मुझसे  बायदा  किया  कि  वह  हमारी  मांग  को  पूरा  करके  मेरी  सहायता

 करेंगे  ।  मुझे  मालूम  नहीं  है  कि  क्‍या  वे  25  लाख  पुस्तकों  के  लिए  मशीनें  लगाएंगे  ।  यह  मांग  30,

 लाख  तक  बढ़  सकती  है  क्योंकि  पासपोर्ट  की  मांग  निरंतर  बढ़ती  जा  रही  है  |  परन्तु  हम  इस  मामले

 पर  निश्चित  रूप  से  गौर  कर  रहे  मेरी  एक  कठिनाई  यह  है  कि  मैं  निजी  क्षेत्र  में  यह  काम  नहीं

 करवा  क्योंकि  यह  एक  बहुमूल्य  दस्तावेज  है  और  गृह  मंत्रालय  मुझे  इसकी  इजाजत  नहीं

 देगा  ।  अतः  मुझे  नासिक  मुद्रणालय  पर  ही  निर्भर  रहना  पड़ेगा  ।

 दूसरी  बिबणता  यह  है  कि  पासपोर्ट  हमारे  कमंचारियों  द्वारा  हाथ  से  लिखे  जाते  हैं  ।  मैंने  इस

 काम
 के

 लिए  सरकार  से  कम्प्यूटर  की  मांग  की  है  ।  सरकार  ने  मुझे  कम्प्यूटर  उपलब्ध  करवाए  हैं

 और  जब  मैंने  बम्बई  और  बंगलौर  में  कम्प्यूटर  प्रणाली  शुरू  कर  दी  परन्तु  मुझे  धन  कीं

 आवश्यकता  है  जिसके  मैं  आपके  पास  आया  हूँ  ।  यदि  आप  धन  देकर  मेरा  समर्थन  करते  हैं  तो

 मैं  समझता  हूं  कि  मैं  इस  मांग  को  पूरा  सकूंगा  ओर  सभी  पासपोर्ट  कार्यालयों  में
 कम्प्यूटर  प्रणाली
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 आरंभ  कर  सक्ंगा  ।  यह  निश्थित  रूप  से  हमारे  लिए  सुधिध्वाजतक  होया  और  पासपोर्ट  शीघ्र  जारी
 :  करने  में  हमारी  सहायता  करेगा  1

 पांसपोर्ट  आवेदकों  की  कठिनाइयों  का  मेरे  कई  मित्रों  मे  यहां  पर  उल्लेख  किया  ट्रैवल

 एजेंदट्स  स्थामीय  पासपोर्ट  अधिकारियों  क ेसाथ  जालसाजी  करके  आवेदकों  के  लिए  समस्याएं  पैदा

 करते  वे  मनमाने  ढंग  से  घन  वसूलते  इस  समस्या  को  दूर  करने  के  लिए  मैंने  ट्रैबल

 एजेंट  प्रणाली  को  समाप्त  कर  दिया  है  ।  अब  कोई  भी  आवेदक  पासपोर्ट  के  लिए  सीध  ही  पासपोर्ट

 कार्यालय  में  आवेदन  कर  सकता  उसे  व्यक्तिगय  रूप  से  आने  की  भी  आवश्यकता  नहीं  होती

 बह  अपना  आवेदन  पत्र  डाक  द्वारा  भी  भेज  सकता  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  ने  एक  प्रश्न  उठाया  था  कि  उन्हें  पासपोर्ट  आवेदन  फार्म  मिलने  में  कठिनाई

 होती  है  ।  ट्रैवल  ऐजेंट्स  केवल  आवेदन  फार्म  के  लिए  ही  उनसे  बहुत  अधिक  पैसा  लेता  है  ।  मैंने  उस

 प्रणाली  को  समाप्त  कर  दिया  है  और  देश  में  2000  स्थापित  किए  डाकघरों  में  लोगों  को  पासपोर्ट

 आयेदन  प्रपत्र  उपलब्ध  होंगे  ।  लोगों  को  जिला  प्राधिकारियों  या  स्थानीय  प्राधिकारिसयिों  के  पास  जाने

 की  अथवा  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  आने  की  जरूरत  नहीं  वे  डाकघरों  से  पासपोर्ट  आवेदन  प्रपत्र

 सकते  ले  वे  पासपोर्ट  के लिए  आवेदन  कर  सकते  हैं  और  उन्हें  डाकद्वारा  पासपोर्ट  मिल  जाएंगे  ।

 अज  तक  हम  पासपोर्ट  जारी  करते  के  सिए  पच्चास  रुपए  शुल्क  ले  रहे  यह  राशि  1975

 मैं  बढ़ाई  गई  मह  राशि  बहुत  कम  पासपोर्ट  की  एक  किताब  की  एक  प्रति  की  लागत

 सचजम  160  रुपए  पह़त्ती  सरकार  को  इस  पर  नुकसान  हो  रहा  इसीलिए  मैं  धन  उपलब्ध

 कराने  के लिए  आपके  पास  आाया  हूं  ताकि  पासपोर्ट  शीघ्र  और  संशोधित  रूप  में  जारी  किए  जा

 से  ।

 अन्तर्शष्ट्रीय  स्तर  पर  पासपोर्ट  का  स्तर  बहुत  कुछ  बदल  चुका  मौजूदा  रूप  में  फोटो
 हटाना  या  हस्लाक्षर  बदलना  बहुत  आसान  परन्तु  नवीनतम  हर्लक्ट्रातिक  और  लेमीनेटेड  प्रणाली

 जो  कि  विश्व  में  आ  चुकी  इन  चीजों  को  बदलता  बहुत  सुश्किल  हम  यह  प्रणाली  भी

 शुरू  कर  रहे  मुझे  इस  बात  का  कोई  अनुमान  नहीं  है  कि  इस  पर  कितना  पैसा  लगेगा  और  मुझे
 इस  काम  के  लिए  कितना  पैसा  मिलेगा  ।

 ]

 झौ  नौतीश  कुमार  :  हर्षद  मेहता  से  कुछ  लेने  का  काम  कौजिए  ।

 भी  रघुनस्दन  लाल  भाटिया  :  आपका  सजैप्शन  नोट  कर  लिया  है--आप  हषंद  मेहता  को

 सपोर्ट  कर  रहे
 “

 ''

 ]

 पात्तपोर्ट  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  होंगे  ।  मुझे  इसके  लिए  धन  की  आवश्यकता  होगी  और

 मुझे  आशा  है  कि  आप  मेरे  साथ  सहयोग  करेंगे  ।  अधिकांश  मित्रों  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  कह
 रूप  से  भेरे  साथ  सहयोग  करेंगे  ।

 जो  भी  व्यक्ति  विदेश  जाता  है  बह  हवाई  अड्डा  कर  के  रूप  में  300  रुपए  अदा

 है|  ट्रेबल  एजेंट  बहुत  सा  श्रम  लेते  मजदूरी  करने  वाले  लोग  थिंदेशों  में  गौकरियों  की

 व्यवस्था  ऋरने  के  लिए  क्चिलियों  को  पांच  से  दस  हजार  रुपए  दे  रहे  बढुल  से  मित्र  इस  बात
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 को  मेरे  ध्यान  में  लाए  ब्िचौलियों  को  दी  गई  धनराशि  वास्तव  में  ऊपर  बताई गई  राशि  से

 कहीं  अधिक  होती  है  ।  मैं  इस  बात  को  मानता  हूं  ।  इस  सब  को  समाप्त  करने  के  लिए मैं  प्रक्रिया को
 सरल  बनाने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।  मैं  कोशिश  कर  रहा  हूं  कि  पासपोर्ट  शीघ्र  जारी  हों  और  मैं

 बिचोलियों  को  इस  व्यवस्था  से  बाहर  निकालने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।  इन  सभी  सेवाओं  के  लिए

 मुझे  धन  की  आवश्यकता  है  ओर  मुझे  आशा  है  कि  आप  इस  सम्बन्ध  में  मेरी  सहायता  करने  की  कृपा

 ओर  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :  मन्‍्त्री  क्या  एअरपोर्ट  फीस  खत्म  हो

 रही

 ]
 ।  रघुतम्वत  लाल  भांटिमा  :  मैं  इस  बात  पर  आ  रहा  हूं  ।  यह  बात  मेरे  विभाग  के  भाधीन

 नहीं  है  ।

 इसके  अलावा  मैं  पास  जारी  करने  वाला  हूं  ।  व्यापारी  अक्सर  विदेश  आते-जाते

 रहते  है  ।  ट्रैवल  एजेग्ट  भी  अक्सर  आते-जाते  रहते  हैं  ।  आपको  मालूम  होगा  कि  बड़ी  संछ्या  में  लोग

 प्रतिगन  सिंगापुर  जाते  हैं  और  यहां  से  सामान  ले  जाते  हैं  और  वहां  से  सामान  लाते  हैं  यह  एक

 व्यापार  बत  गया  यही  बात  अब  मध्य  एशिया  के  सम्बन्ध  में  भी  हो  रही  सभी  हवाई  जहाज
 आते-लाने  वाले  लोगों  से  भरी  हुई  होती  हैं  ।  लोग  सप्ताह  में  एक  बार  अथवा  दो  बार  विमान  यात्रा

 करते  हैं  ।  आप  जानते  हैं  कि  पासपोर्ट  में  पृष्ठों  भी  संख्या  सीमित  है  ।  इन  लोगों  के लिए  आपको  एक

 बड़ी  पुस्तक  की  जरूरत  उनके  लिए  मैं  अधिक  पृष्ठों  वाले  भारी-भरकम  पासपोर्ट  जारी  करने

 हेतु  500  रुपये  के  शुल्क  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  जो
 लोग  अक्सर  विमान-यात्रा  करते  है  उन  पासपोर्टों

 को  प्राप्त  कर  ताकि  उन्हें  बार-बार  पासपोर्ट  कार्यालय  में  न  जाने  की  आवश्यकता  न  हो  और

 उनका  अपना  एवं  हमारा  समय  भी  व्यर्थ  न  हो  ।

 लगभग  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  पुलिस  जांच  के  बारे  में  शिकायत  की  आपको  यह

 जानकर  हैराभी  होगी  कि  यदि  पुलिस  वाले  एक  महीने  में  भीतर  चरित्र-सत्यापित  कर  तो  सही
 अन्यथा  पासपोर्ट  अधिकारी  को  यह  अधिकार  प्राप्त  है  कि  बह  उतकी  उपेक्षा  कर  दे  और  पासपोर्ट

 जारी  कर  दे  ।

 चरित्र-सत्यापन  का  कार्य  बाद  में  हो  सकता  मैंने  इस  प्रकार  से  अधिक  शक्तियां  देने  के

 लिए  कहा  एक  माननीय  सदस्य  ने  मैंने  अधिक  शक्तियों  की  मांग  क्‍यों  की  ।  यदि  मान

 लीजिये  3  से  4  महीने  की  अवधि  बाद  एवं  सत्यापन  के  मेरे  ध्यान  में  लाया  जाता  है  कि

 पोर्ट  प्राप्त  करने  वाला  व्यक्तित  वांछनीय  व्यक्ति  नहीं  तो  मैं  उसका  पासपोर्ट  जब्त  करने  में  सक्षम

 हूंगा  ।  लेकिन  मात्र  पुलिस-सत्यापन  न  हो  पाते  के  कारण  पासपोर्ट  जारी  करने  में  देरी  नहीं  होगी  ।
 अगर  पुलिस  चरित्र-सत्यायन  एक  माह  के  भीतर  कर  देती  तो  सही  अन्यया  पासपोर्ट  अधिकारी

 पासपोर्ट  जारी  करते  हेतु  आगे  कार्रवाई  कर

 श्री  वी०  धनंगय  कुमार  अप  ऐसा  मत  कहिये  कि  चार  महीने  की  अवधि  के

 अन्दर  पासपोर्ट  जारी  कर  आप  कहिये  अवश्यਂ  जारी  करना  चाहिए  ।
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 झो  रघुनम्दन  लाल  भाटिया  :  एक  महीने  के  अन्दर  पासपोर्ट  जारी  कर  सकते  मैंने

 ही  हिंदागतें  दे  दी  बे  उसके  लिए  प्रतीक्षा  नहीं  करते  ।  अगर  एक  के  अन्दर  सत्यापन
 रिपोर्ट  प्राप्त  आती  इसे  रहने  हम  ऐसा  कर  देंगे  ।

 कुछ  मित्रों  ने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  संसद-सदस्यों  को  इसका  सत्यापन  करना
 लेकिन  उनमें  से  अधिकांश  ने  कहा  है  कि  के  इस  पद्धति  को  लागू  मत  यह
 मुश्किल  होगाਂ  ।  अतः  मैं  इस  पद्धति  को  लागू  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  ओस्कर  फर्नान्‍्डीज  तथा  कुछ  अन्य  साथियों  ने  भी  सुझाव  दिया  था  कि

 सदस्यों  की  कोई  समिति  होनी  जिसे  पासपोर्ट  कार्यालय  में  जानी  चाहिये  और  आवेदकों  की

 मुश्किलों  का  पता  लगाना  चाहिये  ।  यहां  पर  मैं  आपको  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  मैंने  इस  सम्बन्ध

 में  प्रत्येक  पासपोर्ट  कार्यालय  में  सलाहकार  जिनमें  विधायक  एवं  विश्विष्ट

 स्थानीय  लोग  भेजने  की  शुरुआत  की  अतः  हनः  सभी  स्थानीय  समस्याओं  की  देख-रेख  आप

 लोगों  द्वारा  की  जायेगी  ।  एक  संसदीय  समिति  को  भेजे  जाने  की  कोई  जरूरत  नहीं  स्थानीय

 पासपोर्ट  समितियां  छोटी-छोटी  की  देखरेख  करने  में  सक्षम  होंगी  ।  )

 कुछ  मित्रों  ने  प्रावकलन  समिति  के  प्रस्ताव  और  पासपोर्ट  विधेयक  तथा  आप्रवासन

 विधेयक  के  बारे  में  सिफारिशों  का  हवाला  दिया  वह  मामला  पहले  ही  विधि  मन्त्रालय  को  सौंपा

 हुआ  वे  इसकी  जांच-पड़ताल  कर  रहे  हैं  और  जब  उनका  प्रतिबेदन  प्राप्त  हो  मैं  आपके

 समक्ष  व्यापक-विधेयक  सहित  उपस्थित  हो  लेकिन  इस  बीच  विधि  मम्त्रालय  उन  विधेयकों

 की  जांच-पड़ताल  कर  रही  है  ।

 फातमी  जी  ने  सुझाव  दिया  है  कि  जिला  मुख्याभयों  द्वारा  आवेदन-पत्र  प्राप्त  करने  चाहिये  ।

 ऐसा  करना  एक  ओर  एजेन्सी  का  आविर्भाव  करना  जिसका  हम  सभी  विरोध  कर  रहे  हैं  ।  मैंने

 सभी  बिचौलियों  तथा  एजेन्सियों  को  समाप्त  कर  दिया  आप  डाक  द्वारा  सीघ्रे  पासपोर्ट

 कार्यालय  में  आवेदन  कर  सकते  आपको  डाक  द्वारा  पासपोर्ट  मिल  मेरे  विचार  से  अन्य

 एजेन्सियों  को  शामिल  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  मैं  एक-एक  करके  आप  सभी  द्वारा

 उठाये  गये  मुद्दों  को  ले  रहा  हूं  ।  मैं  सभी  के  सुझावों  पर  आ  रहा  हूं  ।

 अनेक  सदस्यों  ने  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  सुझाव  यह  दिया  था  कि  जो  लोग--बिद्यार्थी  शिक्षा

 प्राप्त  करने  क ेलिए  बाहर  जाते  हैं  और  जो  मज  रोजगार  प्राप्त  कर  लेते  उन्हें  पासपोर्ट

 मिलना  चाहिये  ।  श्री  जोशी  जी  ने  ऐसा  सुझाव  दिया  है  तथा  अनेक  अस्य  मित्रों  ने  इसके  बारे  में

 कहा  इसके  मैंने  पहले  ही  अपने  पासपोर्ट  अधिकारियों  को  यह  हिंदायतें  दी  हैं  कि  जिस

 किसी  को  विदेश  में  रोजगार  मिल  गया  है  और  आश्बासन  तथा  एक  पत्र  मिल  गया  उस  पत्र

 को  दिखाने  मात्र  से  उसे  तत्काल  पासपोर्ट  दे  दिया  जायेगा  |  जो  कोई  विद्यार्थी  बिदेश  में

 शिक्षा  प्राप्त  करना  चाहता  अगर  उसके  पास  प्रवेश-पत्र  उसे  भी  सीधे  अधिकारी  के  पांस

 पोर्ट  प्राप्त  करने  हेतु  जाना  चाहिये  और  यह  पासपोर्ट  उसे  जारी  कर  दिया  जायेगा  ।

 श्री  अन्ना  जोशी  :  ऐसा  लगता  है  कि  आप  तो  वाजपेयी  जी  से  भी  आगे  जाएंगे  ?  ||

 भी  रघुनस्दन  लाल  भाटिया  :  आपकी  दुआ  से  ।
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 प्रो०  शाम  कापसे  ने  किंसी  ठाकुर  सिंह  जो  टी०  Wo  डी०  छू  अन्तर्भत  का  उल्लेख  किया

 मैं  उन्हें  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  मैंने  उसका  प्रासपो्ट  जब्त  कर  लिया  हैं  क्योकि  काद  में  जथ  1
 बलोई  व्याज्ञित  सेरे  पप्रस  आवेदनन्यत्र  श्रद्वित  अआक्ा  है  ओर  प्रलिप्त  सब्ष्यपित्न  करती  तो  झेरे  पास  उस

 ओआपंस-दश्य  को  लेने  भरे  झल्क़ार  करने  का  अधिकार  नहीं  अगर  यह  बात  पास्त  लाई  जाती

 तो  इसी  वजह  से  मैं  इसे  जब्त  करने  का  अधिकार  प्रग्व॒  करना  छाहता  जिसका  कि  अपपने  यह
 शक्ित  प्राप्त  करना  क्‍यों  चाहते  विरोध  कर  दिया

 श्री  राम  काफन्ते  :  मुझे  इससे  कोई  ब्रार्पत्त  नहीं  है  ।  मैंने  इसका  सम्र्थन  किया

 ओ  स्घुमन्दन  लाख  मैं  एक  और  प्रस्ताव  आपके  समक्ष  लायत  हूं  ।  शभों

 की  पासबोर्ट  तवीमीकरण  हेलु  पासपोर्ट  कार्वालयं  में  आना  पड़ता  मैंने  फासंपोर्ट  भी

 जथधि  को  दख  यर्ष  बढ़ा  दियः  है  ।  मैं  पांन  वर्षी  सक  पासपोर्ट  जपरी  अहीं  लेकिन  कोई

 प्राप्त  करने  वाला  आवेदक  अब  दस  क्यों  तक  पासपोर्ट  प्राप्त  नहीं  ताकि  वह  भैरे

 कार्यालय  पर  श्रीड़  सहीं  करता  और  उसे  बार-बार  कार्यालत्र  आसे  की  असुविश्ता  भी  महीं  होती  ।  एक

 और  आपत्ति  यह  थी  क्वि  लोगों  को  एक  वर्ष  तक  अस्थायी  पासपोर्ट  प्रद्यात  नहीं  किया  जाता  मैंने

 अपने  प्राध्रिकारियों  को  कहा  है  कि  पासपोर्ट  दस  वष्ष  के  लिए  दिया  जाना  चाहिये  ।  कारण  वही  है  कि

 उन  लोगों  को  ब्रारम्बार  आने  की  भआ्रावश्यकता  नहीं

 विजववाड़ा  ओर  देश  के  उत्तर-यूर्षी  हिस्सों  में  कुछ  स्थानों

 पर  और  अधिक  पासपोटे  कार्यालय  खोले  जाने  के  अनेक  प्रस्ताव  थे  ।  अगर  अप  नेरी

 मदद  करें  ओर  मुझे  काफी  शुल्क  वसूल  करने  की  अनुमति  द्रे  तो  फिर  मैं  इन  कार्यालयों  को

 कम्पयूटरीकृत  कर  सकता  में  और  अधिक  कार्यालय  खोल  सकता  हूं  और  मैं  और  अधिक  कमंचारी

 रख  रख  सक्तता  हूं  ।  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य  मुझसे  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  मैं  यहां  घोषणा  करूं

 कि  मुझे  धनराशि  चाहता  मुझे  विदित  नहीं  है  कि  मुझे  कितने  कार्यालय  खोलनै  हैं  और

 इसलिए  मैं  उन  सदस्यों  से  जिन्होंने  सुझाव  नहीं  दिया  उन्हें  मुझे  लिखना  ताकि  मैं  तैयार

 करने  के  योग्य  हो  जाऊं  कि  कम्पयूटरीकरण  आदि  जैसे  आधुनिकीकरण  के  लिए  कितमा  खर्च  आयेगा  ।

 मैं  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  यह  काणिज्यिक  विभाग  नहीं  बल्कि  यह  एक  सैवॉ-विशभ्वाग

 जी  कुछ  भी  अत्प  मुझे  भरहां  सक  मैं  आपकी  ब्रेहतर  सेजा  कर  लेकिन  उस  पर  कोई

 जाती  म  लगायें  ।

 .  » .-  दक्षेस  राष्ट्रों  के  बारे  सें  एक  प्रस्ताव  इस  सम्बन्ध  मैं  पासपौ्ट  जारी  करने  का

 निर्णय  पहले  ही  लिया  चुका  है  तथा  संसद  सदस्यों  एवं  दक्षेस  देशों  में  निर्णायकों  के  लिए  कौई

 ब्रौसा-पद्धति  नहीं  होनी  इस  पर  कारंवाई  चल  रही  है  ।  अपने  देश  हमने  यह  स्टीकर  जारी

 करने  शुरू  करे  दिये  अंभी  तक  3  व्यक्तियों  को  ये  स्टीकर  जारी  किये  जा  चुका  जिमके  द्वारा
 मालदीध  तथा  श्रीसेका  जा  सकते  उच्चके  लिए  संसद  सदस्यों

 को  किसी  पासपोर्ट  कौ  आवश्यकता  नहीं  होती  अतः  श्री  नीतीश  कुमार  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि  कम-से-कम  मुझे  एक  आवेदन  भेज  ताकि  मैं  उन्हें  एक  पासपोर्ट  जारी  कर  सक्‌  ।

 ।

 झली  नीतीश  कुमार  :  साल-डेढ़  साल  लोगों  को  सौलीडेडिदी  में  लगता  यथा  1°**

 न

 मे
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 ओ  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  आंपकें  प'स  निंपुणेता  के  लिए  भाईचारा  दौन्म  च  न

 बि

 पासपोर्ट  हेतु  आवेदन  न  करने  का  अधिकार  प्राप्त  करने  के  लिए  ।  ज्यों  ही  आप  पासपोर्ट
 हेतु

 आवेदन

 करेंते  मैं  अपकों  कल्काल  इसे  जारी  कर

 ]

 झीं  नौतीौश  कुंभार  :  जो  मन्त्री  अच्छा  बोलते  हैं  आजाद  साहेश  उभंकी  हिस्टर्व  करते
 भाटिया  साहब  अच्छा  बॉल  रहे  सारा  हाउस  उनके  साथ  हों  रहा  हैं  और  आप  इिस्टब॑  कर  रहे

 ]  -

 अरे  रघुनन्दन  लाल  भाढिया  :  इस  सम्बन्ध  में  मैं  आपको  एक  कहसली  सुनाऊंम  ।  बीमा  एजेंट
 हुआ  करते  थे  और  वे  बताते  थे  कि  भे  देय“राशशियों  का  भुगतान  अतिश्त्न  कर  देंगे  ।  एक  व्यक्तिਂ  ने  कह
 कि  उस्चलम्रे  कम्पनी  भुगतान  एक  माह  की  अवधि  के  अम्दर  अदा  कर  देंगी  ।  दूशरे  व्यक्तित
 कहा  कि  उसकी  कम्पनी  इसका  भुगतान  आठ  दिन  के  भीतर  कर  तीसरी  व्यक्तित  श्षा
 अमेरिफन  नागरिक  था  और  उसने  कहा  कि  इस  युग  देय-राशियों  का  यह  भुगतान  तत्काल  किया
 जाना  चाहिये  ।  उसनें  हीं  मैं  एक  व्यक्ति  एके  भवन  की  तेईदसवीं  मंजिल  कप  छत  से
 रहा  उस  भवन  में  हमारा  कार्यलय  चौंथी  मंजिल  पर  जब  वह  मरने  ही  वाला
 हममें  उसे  एक  चेंक  दिया  है  और  यहाँ  हमारी  निपुणता  हैं  ।”  कृपया  मुझे  धनराशि  दौखिये  और
 मैं  आपको  विश्वास  दिला  सकता  हूं  कि  मैं  आपके  प्रति  अपने  कत्त॑ब्यों  को  निभाने  में  सक्षम  हूंगा  ।

 अन्य  देशों  में  गुम  हुए  पासपोर्टों  के  बारे  में  भी  उल्लेख  किया  गया  मुझे  अनेक  शिकावरतें
 खिली  हैं  कि  हमारे  अतेक  मित्रों  जो  कि  क्विश  जाते  के  बेले  चुराये  यये  हैं  अबबा  के  गम  ही
 गये  ऐसी  अपने  बिदेशों  में  स्थित  सभी  दूताकासरें  को  निर्देश  दिये हैं  कि
 फोटो  अथवा  पासपोर्ट  की  परवाह  किये  वे  तत्काल  उन्हें  प्रमाण-पत्र  दे  ताकि  वे  वापिस  धर
 आ  जाय  ।

 राजनीतिक-पासपोर्टी  के  बारें  सही  सभी  सॉसद  विशेषाधिकार  प्राप्तਂ  श्री  मोहन
 सिह  जी  ने  एक  सुझाव  दिया  था  कि  अनेक  अन्य  मित्रों  तथा  भूतपूर्व  संसद-सदस्यों  को  भी  यहें
 विशेषाधिकार  मिलना  चाहिये  ।  ठीक  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।  उनकी  संख्या  बहत  अधिक
 होगी  ।  स्वतंत्रता-दिवस  से  लेकर  कुछ  लोग  एक  कार्यकाल  के  कुछ-दो-कार्यकाल  के  लिए  और
 इसी  प्रकार  जयफ्दा  कार्यकालों  तक  संसद  सर्देस्य  रहे  हैं  ।

 ]

 क्री  सवन  साल  खुरामा  सभापति  प्राइम  मिनिस्टर  ने  दो  बार
 आश्वासन  दिया  था  कि  पासपोर्ट  आफिस  जम्मू  में  खोल  दिया  जायेगा  क्‍योंकि  जम्मू  और॑  कंश्भौरਂ
 के:लोगों:  पासप्रोर्ट  क्मवातेਂ  के  झिए  दिल्‍ली  आना  पड़ता  मेरा  आपसे  निवेदेत  है  कि  आप

 जम्मू  में  इसका  आफिस  खोल  दें  ।

 श्री  रधुनन्दन  लाल
 भाटिय

 :  जम्मू  में
 कार्यालय

 स्थापित  करने  के  लिये  आदेश  पहले  ही चुके
 चुके

 हा  ता  पा  पं  ला  आम
 पारित  किये  जा  चुके

 जि  हलक
 न  तद
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 भूतपूर्व  संसद-सदस्यों  के  लिए  राजनैतिक  पासपोर्ट  के  बारे  ठीक  मुझे  अपने  साथियों

 के  साथ  चर्चा  करनी  पड़ेगी  ।  मेरे  विचार  ऐसा  करना  सम्भव  लेकिन  तत्काल  में  कुछ  नहीं

 कह  सकता  हूँ  ।  मैं  निश्चित  रूप  से  इस  मामले  पर  गौर  करूंगा  ।

 श्री  मणि  शंकर  अय्यर  ने  क्रांतिकारी  सुझाव  दिया  मेरे  विचार  से  इसमें  बहुत  कठिनाइयां

 हैं  और  यह  गृह  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  है  ।  हम  ऐसी  बातों  की  सम्भावना  देखेंगे  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  ने  दोहरी  पासपोर्ट  प्रणाली  के  बारे  में  कहा  मुझे  अप्रवासी  भारतीयों

 अंथवा  अन्य  देशों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  दो  पासपोर्ट  देने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन  मेरे

 लिए  कठिनाई  यह  है  कि  भारत  ने  दोहरी  नागरिकता  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  और  जब  तक

 दोहरा  पासपोर्ट  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 डा०  सी०  :  मिजोरम  और  नागालैंड  के  लोगों  को  दोहरी  जांच  की  समस्या  का
 सामना  करमा  पड़ता  क्‍या  आप  यह  आश्वासन  दे  सकते  हैं  कि  इसे  समाप्त  कर  दिया
 अस्यया  लोग  स्वयं  को  अलग-थलग  मानेंगे  ।  केवल  इन्हीं  राज्यों  में  लोगों  को  दोहरी  जांच  का  सामना
 करना  पड़ता

 शी  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  मैंने  आपकी  बात  नोट  कर  ली  लेकिन  यह  गृह  मंत्रालय
 से  सम्बन्धित  मेरे  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  नहीं  मैं  निश्चित  रूप  से  उन्हें  लिखूंगा  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  माननीय  सदस्यों  से  यह  विधेयक  पारित  करने  का  अनुरोध  करता

 क्री  नीतीश  कुमार  :  मन्त्री  जी  ने  बहुत  अच्छा  भाषण  दिया  इसके  लिये  मैं  उन्हें  बधाई
 देता  इस  कारण  इसका  ऐलिवेशन  कैबिनेट  में  होना  चाहिये  ।

 ]

 समापति  महोदय  :  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  के  लिए  कुछ  संशोधन  हैं  ।  श्री  गिरधारी  लाल

 भागंव  ।

 श्री  गिश्घारी  लाल  भाव  :  मन्त्री  जी  ने  नई  राहत  देने  बाली  बातें  कही  हैं  ।  मेरा  उनसे

 निवेदन  है  कि  वह  उसे  जल्दी  से  जल्दी  कार्यान्वित  करें  जिनसे  पासपोर्ट  बनाने  वालों  को  सुविधा  हो

 सके  ।  इसी  निवेदन  के  साथ  मैं  अपना  संशोधन  वापस  लेता  हूं  । के

 ]

 सभापति  सहोदय  :  क्या  अपना  संशोधन  वापस  लेने  की  भाननीय  सदस्य  को  सभा  की

 गुम
 है

 ?

 अनेक  भाननोीय  सदस्य  :

 संशोधन  संख्या  1,  सभा  की  अनुमति  बापस  लिया
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 ञ्री  मोहन  ससि  ह  :  मन्‍्त्री  जी  ने  कुछ  अच्छी  बातें  कह  दी  हैं  जिसकी  वजह  से
 भेरी  मजबूरी  मैं  इसके  लिये  उन्हें  थोड़ा  समय  देना  चाहता  इस  कारण  मैं  अपना  संशोधन
 वापस  लेता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  अपना  संशोधन  वापस  लेने  की  माननीय  सदस्य  को  सभा  की

 अनुमति  है  ?

 अनेक  साननीय  समस्‍्य  :  जी

 संशोधन  संख्या  2,  सभा  को  अनुमति  वापस  लिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  :

 पासपोर्ट  1967  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरंभ  करेगी  ।

 खंड  2  में  श्री  राम  बदन  का  एक  संशोधन  है  |

 मेरे
 विचार  से  वे  उपस्थित  नहीं  अतः  मैं  खंड  2  से  10  तक  सभा  के  मतदान  के  लिए

 रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  से  10  तक  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  से  10  तक  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।]

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  ],  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  ।,  अधिनियमन  सृत्र  सथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए

 श्री  रधुनन्दन  लाल  भाटिया  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 प्रस्ताव  पारित  किया,जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 सभापति  महोदय  :  अब  हम  अगली  पद  पर  विचार  करेंगे--मद  संख्या  5।  श्री
 वेंक्ट  स्वामी  ।  ,

 4.42  म०  प०

 संविधान  विधेयक

 भाग  9  का  अंतःस्थापन  )

 संयुक्त  समिति  द्वारा  यथा  प्रतिबेदित

 ग्रामोण  विकास  मन्‍्त्रालय  जिकास  में  राज्य  मन्‍्जी  जो०  बेंकट
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :*

 कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  क्रने  वाले  विधेयक  पर  संयुक्त  समिति

 द्वारा  यथा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  किया

 सबसे  पहले  मैं  संविधान  के  अनुच्छेद  40  में  उल्लिखित  नीति  निदेशक  तत्वों  का  उल्लेख

 करना  चाहता  हूं  ।  यह  केन्द्र  के साथ-साथ  राज्यों  को  भी  यह  दायित्व  सौंपता  है  कि  वे  ग्राम  पंचायते

 स्थापित  करें  और  उनका  विकास  करें  ताकि  उन्हें  स्वशासी  सस्थान  बनाया

 42  वर्ष  बाद  भी  हम  संविधान  के  निर्माताओं  की  आशाओं  को  पूर्ण  नहीं  कर  सके  ।  हमारे

 प्रिय  प्रधानमन्त्री  श्री  पी०  वी०  नरसिह  राव  के  नेतृत्व  में  सरकार  ने  सविधान

 1991  प्रस्तुत  किया  है  ।  वास्तव  में  हम  गांधी  जी  का  सपना  पूरा  कर  रहे  हैं  ।

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  पहले  भी  ग्राम  स्वराज  को  गांधीवादी  संकल्पना  हमारे  राजनीत्तिक  संधर्ष

 का  मार्ग  निर्देशक  सिद्धान्त  रही  1947  से  ही  इस  बिचार  को  कार्ये  रूप  देने  का  प्रयास  किया

 जाता  रहा  ।  पंडित  जी  ने  ग्रामीण  भारत  के  विकास  के  लिए  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  मूल  यंत्र

 के  रूप  में  स्थापित  किया  ।  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  न ेआर्थिक  और  सामाजिक  परिवतंन  की  प्रक्रिया  में

 जनता  की  भागीदारी  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  और  श्री  राजीव  गांधी  ने  देश  में  लोकतन्त्र

 बनाए  रखने  के  लिए  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  प्रभावी  तथा  सुदृढ़  बताने  की  आवश्यकता  पर  बल

 दिया  ।  इन  सभी  प्रयासों  के  इस  बात  से  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  देश  के  अनेक

 भागों  में  पंचायती  राज  संस्थाओं  की  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  ।

 इस  बात  से  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  समय-समय  पर  कुछ  प्रयास  किए  जाते  रहे  हैं  ।

 वास्तव  में  कुछ  जैसे  गुजरात  में  1957  में  बलवन्त  राय  मेहता  समिति  क

 सिफारिशों  के  अनुपालन  में  पंचायती  राज  ढांचे  को  मजबूत  किया  गया  हाल  ही  में  पश्चिम

 आंध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  में  जिला  और  मध्यवर्ती  स्तर  पर  शक्तियों  का  व्यापक  दुरुपयोग
 किया  गया  है  ।

 इन  राज्यों  को  छोड़कर  अधिकांश  अन्य  राज्यों  में  पंचायती  राज  संस्थाओं  राज

 का  रिकाडे  अच्छा  नहीं  रहा  |  दूसरी  ओर  अनेक  राज्यों  में  विद्यमान  पंचायती  राज  ढांचे  को  कमजोर

 करने  के  लिए  इसी  स्तर  पर  अन्य  नामांकित  निकास  स्थापिए  किए  गए  ।  चुनाव  अनियमित  ढंग  से

 होते  हैं  और  कभी-कभी  अनावश्यक  विलम्ब  किया  जाता  है  अथवा  उन्हें  स्थगित  किया  जाता

 की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  ।

 Mo गण
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 किराराककक  नाक  पक  पाक  कक  का  आम नमी  लि  जल  कब  कील जज  कक  नाक  नकली  कक  बल

 -  चयनित  तलिकायों  को  बिना  किसी  कारण  से  सरकार  ने  मनमाने  ढंग  से  निलम्बित  कर  दिया  .  जहां

 यह  संस्थान  कार्य  कर  रहे  हैं  वहां  ग्रामीण  समाज  के  आर्थिक  और  सामाजिक  रूय  रो  विशेषाधिकार
 प्राप्त  बर्ग  का  एकाधिकार  है  और  इनका  उपयोग  ऐसे  बगों  के  विदित  हितों  के  लिए  ही  किया  जता

 अतः  यह  महसूस  किया  गया  कि  निम्त  स्तर  पर  लोकतन्त्र  के  लिए  संविधानिक  स्वीकृति

 उतनी  ही  आवश्यक  है  जितनी  राज्य  अयवा  राष्ट्रीय  स्‍तर  पर  लोकतन्त्र  के  लिए  ।  अतः  हम  संविधान

 में  निम्न  स्तर  के  लोकतन्त्र  के  मुख्य  तत्व  शाभिल  करना  चाहते  हैं  ताकि  उन्हें  बदलती  राजनीतिक

 परिस्थितियों  से  दूर  रखा  जा  सके  .

 मैं  यह  अवश्य  कहूंगा  कि  हमने  विधेयक  में  यह  प्रावधान  सीमित  विषयों  तक  ही  रखे  है  ।  हम

 जानते  हैं  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  पंचायती  राव  के  विभिन्‍न  संस्थान  हम  किसी  भी  प्रकार  से

 राज्यों  की  उपेक्षा  नहीं  करना  चाहते  और  न  ही  उस  क्षेत्र  का  अतिक्रमण  करना  चाहते  हैं  जो

 संविधान  द्वारा  उन्हें  सौंपा  गया  जँसाकि  आप  सभी  जानते  हैं  कि जनता  की  राय  जानने  और

 विभिन्‍न  उपबस्धों  के  बारे  में  राज्यों  से  परामर्श  करने  क ेलिए  विधेयक  1991  में  दोनों

 सदनों  की  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  गया  था  ।  संयुक्त  समिति  ने  पिछले  सत्र  में  अपना  प्रतिवेदन  दे

 दिया  था  ।  हमने  संयुक्त  समिति  की  सिफारिशों  और  संशोधनों  की  जांच  की  है  और  संसद  में  विभिन्न

 राष्ट्रीय  दलों  के  प्रतिनिधियों  के साथ  परामर्श  किया  इन  बंठकों  में  व्यक्त  विचारों  को  देखते

 हुए  हमने  कुछ  सरकारी  संशोधनों  का  प्रस्ताव  किया  और  मुझे  विश्वास  है  कि  सभा  इन्हें  अपना  पूर्ण
 समर्थन  देगी  ।  हम  महसूस  करते  हैं  कि  वास्तव  में  लोकतन्त्र  तभी  पनप  सकता  है  जब  राज्य  और

 केन्द्र  मिलकर  कार्य

 व्यापक  स्तर  पर  हम  मूल  और  आवश्यक  मुद्दों  को  सांविधानिक  गारंटी  देना  चाहते  हैं  जि  नमें

 पंचायती  संस्थाओं  के  नियमित  इन  निकायों  में  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति

 और  महिलाओं  को  प्रतिनिधित्व  देने  और  राज्यों  के  सहयोग  से  वित्तीय  और  प्रशासनिक  शक्षितयां

 सौंपना  शामिल  है  ।
 मैं  संक्षेप  में  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  संविधान  संशोधन  विधेयक  की  कुछ

 मूल  विशेषताओं  ओर  उनके  औचित्य  के  वारे  में  बताऊंगा  ।

 ग्राम  जो  हमारे  पंचायती  राज  प्रणाली  की  नींव  को  व्यापक  कार्य  सौंपे  गए  हैं  '

 यह  ऐसे  कार्य  करेगी  और  उन  शक्तियों  का  उपयोग  करेगी  जो  राज्य  विधान  सभा  द्वारा  इसे  सौंपे

 गए  इसमें  संयुक्त  निर्णय  लेने  की  प्रथा  होनी  चाहिए  और  ग्राम  स्तर  पर  भागीदारी  लोकतन्त्र

 की  छवि  होती  चाहिए  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमने  ग्राम  सभा  को  केन्द्र  बिन्दु  माना  ।

 हमारा  यह  प्रयास  रहा  है  कि  राज्यों  पर  एकरूपता  और  क्रठोरता-न  थोपी  इसलिए

 जहां  विधेयक  में  माध्यमिक  और  जिलास्तर  पर  त्रिस्तरीय  पंचायती  राज  प्रणाली  क्री

 व्यवस्था  की  गई  है  वहां  20  लाख  तक  की  जनसंड्या  वाले  छोटे  राज्यों  को  माध्यमिक  स्तर  पर

 पंचायत  गठित  न  करने  का  विकल्प  भी  दिया  गया  यद्यपि  हम  संयुक्त  समिति  द्वारा  सिफारिश

 किए  गए  स्तरीय  ढांचे  से  सहमत  हैं  ।  हमने  छोटे  राज्यों
 को

 उसी  तरह  का  विकल्प  दिया  है  जैसाकि

 उस  विषय  पर  1989  के  पहले  संविधान  संशोधन  विधेयक  में  प्रावधान  किया  गया  है  ।  मुझे  उम्भीद

 है  कि  सभा  हमारे  इन  विचारों  से  सहमत  होगी  ।

 जैंसाकि  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  था  कि  पंचायती  राज  संस्थाओं  के  रास्ते  में  सबसे  बड़ी

 ,  निर्धारित  समय  में  नियमित  रूप  से  चुनावों  का  न  कराया  जाना  दूसरी  ओर  उन्हें  बिना
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 किसी  पर्याप्त  और  ओऔचित्यपूर्ण  कारणों  के  काफी  लम्बे  समय  से  निष्क्रिय  वनाकर  छोड़  दिया  गया

 यदि  इन  संस्थाओं  को  जीवन्त  एक  सक्षिय  ढंग  से  कार्य  करना  है  तो  इनके  लिए  नियमित

 समयावधि  से  निष्पक्ष  एवं  स्वच्छ  चुनाव  सुनिश्चित  किए  जाने  इसी  प्रयोजनार्थ  हमने  ऐसा

 प्रस्ताव  किया  है  कि  सभी  पंचायत  संस्थाओं  की  कार्यविधि  5  बर्ष  होनो  चाहिए  और  प्रत्येक  पांच  वर्ण

 की  अयधि  के  बाद  अनिवार्य  रूप  से  इनका  चुनाव  होना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  निर्वान्षित  संस्थाओं  का

 कार्यकाल  5  वर्ष  का  होगा  और  5  वर्ष  की  अवधि  समाप्त  होने  पर  चुनाव  कराकर  नई  कार्यकारिणी

 का  गठन  किया  $  वर्ष  की  अवधि  का  कार्यकाल  युक्तिसंगत  होगा  और  इस  अवधि  में  ये

 संस्थाएं  जनादेश  कौ  कारगर  ढंग  से  लागू  कर  पाएंगी  ।

 पंचायत  राज  संस्थाओं  को  बाहर  से  गम्भीर  खतरों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  बरखास्तगी

 का  खतरा  हमेशा  उनके  सिर  पर  मंडराता  रहता  ऐसा  अनेक  बार  हो  चुका  है  कि  इन  संस्थाओं

 को  रह  कर  दिया  गया  और  उसके  पश्चात्‌  वर्षों  तक  इनके  चुनाव  नहीं  करवाए  गए  ।  पंचायत

 राज  संस्थाओं  को  बाह्य  अतिक्रमण  से  समुचित  रूप  से  पृथक  और  प्रतिदलित  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसलिए  इस  प्रथा  को  समाप्त  करने  हेतु  हमारा  यह  प्रस्ताव  है  कि  पंचायत  संस्थाओं  को  विघटित

 किए  जाने  के  6  माह  के  अन्दर  अनिवार्य  रूप  से  इन  संस्थाओं  का  चुनाव  हो  जाना  चाहिए  ।  ऐसा

 किए  जाने  से  कार्यपालिका  और  राजनीतिक  दलों  को  अपनी  इच्छा  और  अवसरवादिता  पर  पंचायती

 राज  संस्थाओं  को  अनिश्चितता  की  स्थिति  में  रखने  के  बतमान  अवाध्ति  एब  व्यापक  अधिकार  नहीं

 रहेगा  ।  इससे  इन  सस्थाओं  में  सुदृढ़ता  आएगी  और  उनकी  छवि  में  सुधार  आएगा  उनकी  कारगरता

 बढ़ेगी  ।

 संयुक्त  समिति  ने  ग्रामीण  माध्यमिक  और  जिला  स्तर  अर्थात्‌  सभी  तीनों  स्तरों  पर  पंचायत

 में  सदस्यों  के  लिए  सीधे  चुनाव  का  प्रावधान  किया  हम  जिला  स्तर  पर  पंचायतों  में  सदस्यों  के

 चुनाव  के  बारे  में  राज्यों
 के

 पंचायती  राज  अधिनियमों  में  विद्यमान  विविधताओं  से  परिचित  हैं  ।

 इसी  परिप्रेक्ष्य  में  जिला  स्तर  पर  सदस्यों  की  चुनाव  प्रक्रिया  राज्य  विधानमण्डल  के  विवेक  पर  छोड़
 दिया  गया  है  ।  क्‍योंकि  सीधे  निर्वाचित  सदस्य  स्वतन्त्र  और  निष्पक्ष  रूप  से  कार्य  कर  सकते  उन्हें
 अधिकार  सीधे  मतदाताओं  से  प्राप्त  इसलिए  हम  ग्रामीण  और  माध्यमिक  स्तर  पर  सदस्यों  का

 सीधे  चुनाव  कराए  जाने  से  सहमत  हुए  हैं  ।

 यद्यपि  1991  में  पुर/स्थापित  विधेयक  में  मतदान  का  अधिकार  सभापति  और  सीधे
 निर्वाचित  सदस्यों  को  दिया  गया  था  ।  अब  हम  संयुक्त  समिति  द्वारा  माध्यमिक  एवं  जिला  स्तर  पर
 लोक  सभा  और  राज्य  सभा  दोनों  के  संसद  विधान  सभा  सदस्यों  और  विधान  परिषद  के

 सदस्यों  के  प्रतिनिधित्व  तथा  इन  स्तरों  पर  पंचायत  के  अन्य  सभी  पदेन  सदस्यों  को  मतदान  के  पूर्ण
 अधिकार  के  बारे  में  की  गई  सिफारिशों  से  सहमत  हैं  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सभा  इस  प्रावधान  का

 स्वागत  करेगी  ।

 संयुक्त  समिति  ने  ग्रामीण  स्तर  पर  पंचायत  के  सभापति  के  सीधे  चुनाव  की  व्यवस्था  की  है  ।

 हम  समिति  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  हैं  यद्यव्रि  कतिपय  सदस्यों  ने  इस  बारे  में  अपने  अलग  विचार

 व्यक्त  किए  हैं  ।  वास्तव  में  ग्रामीण  पंचायत  का  सभाषति  मतदाताओं  के  एक  छोटे  से  वर्ग  का

 निध्वित्व  करता  है  इसलिए  यह  सम्भव  है  कि  वह  व्यक्तिगत  रूप  से  मतदाताओ  में  सीधा  सम्पर्क  साधे  ।

 इसलिए  सीधे  निर्वाचित  ग्रामीण  पचायत  का  सभापति  अन्य  निर्वाचित  सदस्यों  के  समर्थन  पर  कम
 निर्भर  करेगा  और  इस  प्रकार  वह  अममे  कर्तव्यों  का  निष्पक्ष  एवं  स्वतन्त्र  रूप  से  निर्वाह  करेगा  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  सभा  इस  प्रावधान  का  स्वागत  करेगी  ।
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 हमने  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  महिलाओं  के  लिए  आरक्षण  का  प्रावधान

 किया  है  ।  जहां  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  जनसंख्या  में  उनके
 अनुपात  के  अनुरूप  होता  बहीं  महिलाओं  के  लिए  हमने  प्रत्येक  स्तर  पर  कुल  सीटों  के  कम-से-कम
 एक  तिहाई  सीटों  के  आरक्षण  का  प्रावधान  किया  अगर  हम  यह  सोचे  कि  महिलाओं  की  संख्या
 कुल  जनसंख्या  का  लगभग  आधा  हिस्सा  होती  तो  उनके  लिए  किया  गया  यह  आरक्षण  भी  अपर्याष्त
 माना  जा  सकता  लेकित  अनेक  माननीय  सदस्य  एस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  अधिकांश  राज्यों  में
 इस  दिशा  में  अथ  तक  जो  प्रयास  किया  गया  है  यह  उससे  अधिक  ही  यद्यपि  संयुक्त  समिति  ने
 पंचायत  और  नगरपालिका  विकासों  के  बीच  अधिक  समानता  हासिल  करने  हेतु  अनिवार्य  परिक्रम

 आधार  पर  विभिन्‍त  चुनाव  क्षेत्रों  को  आरक्षित  सीटों  के  आबंटन  के  बारे  में  हमारे  पहले  के  प्रावधानों
 का  समर्थन  किया  हमने  परिक्रम  की  वास्तविक  प्रक्रिया  का  निर्णय  स्वयं  राज्यों  पर  ही  छोड़ने  का

 प्रस्ताव  किया  है  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सभा  इस  तथ्य  का  समर्थन  करेगी  ।

 माननीय  सदस्य  इस  बात  पर  भी  गौर  करें  कि  विधेयक  में  सभापति  के  पद  के  लिए

 सूचित  अनुसूचित  जनजाति  और  महिलाओं  के  लिए  आरक्षण  का  प्रावक्षान  भी  किया  गया  है  ।

 यह  तथ्य  अपने  आपमें  एक  महत्वपूर्ण  नवीनता  लिए  हुए  हैं  ।  हमारे  विचार  से  इस  तथ्य  से  आरक्षण

 और  अधिक  साथ्थंक  हो  जाएगा  जिससे  उन  समुदायों  के  जो  चिरकाल  से  आथिक  और

 सामाजिक  रूप  से  दबे  हुए  उस  स्थिति  पर  पहुंच  जाएंगे  जहां  से  वे  इन  संस्थाओं  के  कार्यकरण  में
 कारगर  ढंग  से  भाग  ले  सकेंगे  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य  आधथिक  और

 ऐतिहासिक  सन्दर्भ  में  इत  आरक्षणों  के  लिए  किए  गए  प्रावधानों  के  महत्व  को  स्वीकार  करेंगे  और

 पूरी  तरह  से  इनका  स्वागत  करेंगे  ।

 हम  सदस्यता  की  आयु  सीमा  घटाकर  2।  वर्ष  करने  के  बारे  में  संयुक्त  समिति  की  सिफारिशों

 से  भी  सहमत  हैं  क्योंकि  कई  राज्य  पंचायत  राज  अधिनियमों  में  इसका  प्रावधान  किया  गया

 अयोग्यता  सम्बन्धी  विवादों  को  निपटाने  के  अधिकार के  बारे  में  संयुक्त  समिति  द्वारा  किए  गए
 संशोधन  की  भी  हम  समर्थन  करते  अब  राज्यों  को  अपने  एक  अलग  प्राधिकारी  की  नियुक्ति
 होगी  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सभा  इस  प्रावधान  से  भी  सहमत  होगी  ।

 विद्यमान  पंचायती  राज्य  संस्थाओं  की  एक  कमजोरी  यह  है  कि  उनके  पास  धन  की  कमी

 रहती  उनके  पास  अपने  बहेत  कम  संसाधन  उन्हें  अपनी  वित्त  व्यवस्था  के  लिए  राज्य  सरकारों

 पर  ही  निर्भर  रहना  पड़ता

 35.00  म्र०  प०

 वित्तीय  अनुदान  राजनीतिक  कार्यकारिणी  की  इच्छा  पर  तदर्थ  आधार  पर  दिये  जाते  हैं  ।

 जब  तक  पंचायतों  को  पर्याप्त  वित्तीय  शक्ति  प्रदान  नहीं  की  जाएगी  तब  तक  वे  उनका  परिपूर्ण
 विकसित  होना  असम्भव  रहेगा  ।  इसलिए  हमने  विदवेयक  में  प्रस्ताव  किया  है  कि  पंचायत  राज

 संस्थाओं  को  अनिवार्यता  आधार  पर  वित्त  अन्तरण  प्रणाली  लागू  की  इस  प्रयोजनार्थ  हमने
 प्रत्येक  पांच  वर्ष  में  एक  वित्त  आयोग  के  गठन  का  प्रावधान  किया  है  जो  पंचायत  राज  संस्यातों  के

 वित्तीय  आधार  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  समुचित  मानदण्ड  निर्धारित  करेगा  एवं  समुचित  सिफारिशें

 करेगा  ?  संविधान  संशोधन  विधेयक  का  यह  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  हमें  उम्मीद  है  कि  इश्से

 राज  संस्थाओं  को  एक  ठोस  वित्तीय  आधार  सुनिश्चित  हो  पाएगा  जिससे  उनकी  स्वायत्ता

 और  उनके  अधिकार  में  अभिवृद्धि  होगी  ।
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 पंचायतों  के  चुनावों  के  बारे  में  पुनः  स्थापित  विधेयक  में  यह  प्रावधान  किया  गया  था  कि
 राज्य  को  मुख्य  चुनाव  अधिकारी  की  देखभाल  ओर  सचालन  में  पंचायतों  के  चुनाव  कराए  जाएंगे  ।

 संयुक्त  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  र।ज्य  विधान  मण्डल  इस  प्रयोजताथे  एक  पृथक  प्राधिकार्र

 जियुक्त  करें  सकता  इस  सुझाव  को  और  अधिक  स्पष्ट  करने  के  लिए  हमने  यह  सुझाव  दिया  है
 पंचाग्रतों  के  शुनावों  की  संचालन  और  नियन्त्रण  का  अधिकार  राज्य  चुनाव  आयोग  को

 दे  दिया  जायेगा  जिसका  प्रमुख  राज्य  चुनाव  आयुक्त  होता  है  ।  यह  एक  स्वत्तनत्र  आयोग  होगा  और
 स्थानीय  निकायों  के  चुनाव  स्वतन्त्र  और  निष्पक्ष  कराने  हेतु  उत्तरदाई  होगा  ।  मैं  आशा  करता  हूं
 फि  सभा  इस  प्रावधात  का  स्वासत  करेगी  ।

 हमने  संविधान  संशोधन  विधेयक  सघ  राज्य  क्षेत्रों  पर  भी  लागू  करने  का  प्रावधान  किया

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखने  हुए  कि  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  स्थानीय  परिस्थितियां  भिन्‍न-भिन्‍न  होगी  ।

 उक्त  अपवादों  एवं  सम्बन्धित  संशोधनों  का  भी  प्रावधान  किया  गया  हमने  अनुच्छेद  244  के

 अन्तगंत  विशेषकर  अनुसूचित  क्षेत्रों  और  आदिवासी  पूर्वोत्तर  मेघालय

 एवं  मिजोरम  तथा  कतिपय  पव॑तीय  क्षेत्रों  को  इससे  मुक्त  रखा  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सभा  इन

 प्रावधानों  का  समर्थन  करेगी  ।

 हमें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के  अनुरूप  राज्यों  में  कानून
 बैसने  में  कुछ  समय  लग  सकता  यद्यत्रि  इसमें  से  उपबन्ध  धीरे-ध्रीरे  किसी  न  किसी  रूप  में  कई

 शाज्य  के  कामूनों  का  अंग  बनने  लगे  तथापि  इनमें  कुछ  संशोधन  किए  जाने  की  आवश्यकता

 होगी  ।  इसलिए  हमने  विधेयक  में  यह  प्रावधान  किया  है  कि  मौजूदा  उपबन्ध  संविधान  संशोधन

 अधिनियम  के  लामू  होने  के  एक  वर्ष  की  अवधि  तक  या  जब  तक  इन्हें  सक्षम  विधानमंडल  या  अन्य

 खक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  संशोधित  या  निरस्त  न  किया  जो  भी  पहले  लागू  रहेंगे  ।

 हमने  यह  भी  प्रावधान  किया  है  कि  संविधान  संशोधन  विधेयक  लागू  होने  से  तत्काल  पूर्व
 '  विशमान  पंजाबती  राज  निकायों  को  उनकी  अवधि  समाप्त  होने  तक  बनाए  रखा  जब  तक्क

 कि  उस  राज्य  की  विधान  सभा  द्वारा  या  जिस  राज्य  में  विधान  परिषद  है  उसे  राज्य  के  प्रत्येक

 व्रिधान्तमण्डल  द्वारा  इस  हेतु  एक  संकल्प  पारित  करके  उसे  भग  नहीं  कर  दिया  जाता  है  ।

 इस  संशोधन  की  भावना  तथा  इसकी  विद्यमान  मुख्य  बातों  को  बनाए  रखते  हुए  राज्य

 सरकारों  को  यह  अधिकार  है  कि  वे  अपने  राज्यों  में  स्थापित  पंचायती  राज  को  मजबूत  बनाने  के

 लिए  अपने  कानून  बना  सकती  है  |  हम  राज्य  सरकार  चाहें  तो  व्यापक  कानून  बनाने  में  केन्द्र  सरकार

 राज्य  सरकारों  की  सह/यता  के  लिए  उचित  दिशानिर्देश  भी  जारी  कर  सकती  हम  लोकतांत्रिक

 प्रकिया  निचले  स्तर  तक  ले  जाने
 के

 प्रति  वचनबद्ध  हम  लोकतान्त्रिक  निकायों  को  निचले

 स्वर  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  अपने  वायदे  के  प्रति  दृढ़  भिश्वययी  है  जो
 समाजता  और  जनता  के

 ः  खच्चे  प्रनितिधि  और  सच्चे  अर्थों  में
 उनके  विकास  के  लिए  हैं  ।

 अपना  धाथप्र  समाप्त  करने  से  पहले  में  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूंगा  ।  कि  यह  संविधान

 संशोधन  विधेयक्र  केवल  शुरूआत  है  और  प्रयास  में  हमारी  उत्सुकता  दर्शाता  गांधी  जी
 ने  कहा

 बा

 निचले  स्तर  से  प्रारम्भ  होनी  अतः  प्रत्येक  गांव  एक  गणराज्य  जा  (

 पंचायत  जिसके  पास  पूरे  अधिकार  होंगे  ।”  |)

 ‘gi
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 समापपति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 भारत  के  संयुक्त  समिति  द्वारा  बथा  प्रतिवेदित  में  और  संशोधन  करने
 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 )

 झी  अनिल  बसु  :  सरकार  के  संशोधनों  के  सदस्यों  के  अन्य  संशोधन  हैं
 जिन्हें  अभी  परिचालित  किया  जाना

 )

 ]

 श्री  देवेन्र  प्रसाद  यादब  :  सभापति  मेरा  प्वापंट  ऑफ  आडंर

 माननीय  मन्त्री  जी  जो  बिल  लाये  यह  अनकांस्टीट्यूशनल  है  और  इनकी  इंट्रोड्यूस  करने  का  मैथड
 |क  नहीं  इस  बिल  को  आफिसेंसल  गवेज  1963  एक्ट  की  धारा  33  के  अनूसार  दोनों  भाषाओं

 में  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिये  था  जो  केवल  एक  ही  भाषा  में  आपने  प्रस्तुत  किया  इसलिये  यह
 अवैधानिक  इसको  देखा  जाये  ।  मैंने  रूल  के  अनुसार  यह  प्वायंट  ऑफ  आर्डर  रेज  किया  है  ।
 इसलिए  माननीय  मंत्री  जी  को  हिन्दी  में  भी  उपलब्ध  कराना  चाहिए  महझे  इस  बात  पर
 आपत्ति  है

 श्री  मणि  शंकर  अस्मर  :  यह  हिन्दी  में  उपलब्ध  आप  पब्लिकेशन  काउंटर

 श्री  देवेनतर  प्रसाद  यादव  :  हमको  नहीं  मिला  जब  तक  हिन्दी  नहीं  हम
 विवाद  में  कैसे  भाग  ले  सकते  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  मुझे  बताया  गया  है  कि  काउंटर  पर  हिन्दी  में  प्रतिलिपियां  उपलब्ध  हैं  ।

 आप  काउंटर  से  उन्हें  ले  सकते  हैं

 अब  कार्य  सलाहकार  समिति  में  मुझे  बताया  गया  था  कि  इस  विधेयक  तथा  मद  संख्या  17

 घर  दर्शाये  गये  विधेयक  पर  एक  साथ  चर्चा  की  जाएगी  ।  यदि  ऐसा  किया  जाना  है  तो  नियम  66

 को  निलंबित  किया  जायेगा  क्‍योंकि  नियम  66  में  बताया  गया  है  :

 विधेयक  जो  सभा  में  लम्बित  किसी  अन्य  विधेयक  पर  पूर्णतः  या  गंशतः  निर्भर

 उस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  फी  पूर्वाशा  में  जिस  पर  कि  वह  निर्भर  सभा  में

 पुर:स्थापित  किया  जा  सकेगा  परन्तु  दूसरा  विधेयक  सभा  में  विचार  किये  जाने  तथा  पारित

 किये  जाने  के  लिए  केवल  तभी  लिया  जायेगा  जबकि  पहला  विधेयक  सदनों  द्वारा  पारित

 किया  जा  चुका  हो  और  राष्ट्रपति  द्वारा  उस  पर  अनुमति  दी  जा  चुकी  हो  ।”

 जब  तक  हम  इस  नियम  का  निलंबन  नहीं  हम  दोनों  विधेयकों  पर  एक  साथ  चर्चा

 कर  सकते  ।  अतः  श्रीमती  शीला  कौल  नियम  66  निलंबित  करने  के  लिए  अपना  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  करेंगी  ।
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 5.09  म०  प०

 नियम  66  के  परस्तुक  का  निलस्बन  किए  जाने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 शहरी  थिकास  मंत्री  शीला  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :

 यह  सभा  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  66  के

 परन्तुक  रु॑विधान  1991,  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप
 जितना  कि  वह  संविधान  विधेयक  1991  पर  निर्भर  जैसा  कि  संयुक्त

 समिति  ने  प्रतिवेदित  किया  पर  क्रियान्वयन  का  निलम्बन  करती  है  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 यह  सभा  लोक  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  66  के

 परन्तुक  का  संविधान  1991,  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप
 जितना  कि  वह  संविधान  1991  पर  निर्भर  जैसाकि  संयुक्त

 झमिति  ने  प्रतिवेदित  किया  पर  क्रियान्वयन  का  निलम्बन  करती

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 संविधान  विधेयक

 भाग  9  क  का  अन्तः

 संयक्त  समिति  हारा  यथा  प्रतिवेदित

 शहरी  विकास  सम्त्री  शोला  :  मैं  प्रस्ताव  करती

 भारत  के  संयुक्त  समिति  द्वारा  में  और  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।"

 |  सदन  को  यह  जानकारी  है  कि  1989  में  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  जो

 लोकतन्त्र  को  निचले  स्तर  पर  सुदृढ़  करने  के  प्रति  प्रतिबद्ध  न ेपंचायतों  और  नगरपालिकाओं  को

 संवैधानिक  दर्जा  देने  हेतु  दो  संविधान  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किए  दुर्भाग्यवश  उस  समय  राज्य

 सभा  में  ये  विधेयक  पारित  नहीं  हो  सकें  ।  जब  हमने  1991  में  जनादेश  तो  हमने  वायदा  किया

 था  कि  हमारी  सरकार  बनने  के  100  दिनों  के  भीतर  हम  इन  विधेयकों  को  पुनः  प्रस्तुत  कर  देंगे  ।

 हमसे  लोगों  से  किया  गया  वह  वायदा  निभाया  और  संविधान  विधेयक  1991,  जो

 नगरपालिकाओं  से  सम्बन्धित  को  16  1991  को  सदल  में  प्रस्तुत  किया  ।

 मुझे  इस  बात  की  प्रसन्‍नता  है  कि  सदन  ने  इस  विधेयक  को  दोनों  सदनों  के

 निधियों  की  संयुक्त  संसदीय  समिति  को  सौंपने  का  निर्णय  लिया  मैं  यह  निश्चित  रूप  से  संयुक्त

 संसदीय  समिति  के  सदस्यों  विशेषकर  उसके  सभापति  श्री  सिहदेव  का  इस  बात  के  लिए  आभारी  हूं  कि

 इस  विधेयक  के  विभिन्‍न  प्रावधानों  को  देखने  और  अपनी  स्वीकृति  देने  के  लिए  जो  प्रयास  किये  उसके

 प्रति  मैं  अपना  आभार  व्यक्त  करता  हूं  ।  समिति  ने  विभिन्‍न  विशेषज्ञों  की  राय  जानने  के  बाद  इसका

 अनुमोदन  किया  है  ।  समिति  को  विभिन्‍न  नगरपालिकाओं  का  दौरा  करने  और  राज्य  सरकार  तथा

 बॉ  डिड ससससरफर  गा

 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश से हट
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 नल
 काओं

 के
 अधिकारियों  के  साथ  चर्चा  करने  का  सुअवसर  मिला  ।  संयुक्त  समिति  द्वारा प्रतिवेदित  विधेयक  में  स्थानीय  प्रशासन  से  जुड़े  लोगों  का अनुभव  भी  शामिल

 न्‍स्वशषप  पका  समय

 पर  यह  आशंका  व्यक्त  की  जाती  रही  है  कि  यह  विधेयक  राज्य  के  अधिकारों  में
 हस्तक्षेप  मैं  आपको  विश्वास  दिलाना  चाहूंगा  फि  इसमें  संविधान  के  मूल  ढांचे  और
 संविधान  में  प्रदत्त  राज्य  केम्द्र  सम्बन्धों  का  प्रा  ध्यान  रखा  गया  राज्य  सूची  की  प्रविष्टि  5  को
 बिल्कुल  नहीं

 छोड़ा  गया  राज्य  विधायिकाओं  की  शक्तियों  में  किसी  प्रकार  की  कमी  महीं  की  गई
 है  ।  हम  केवल  संविधान  में  संशोधन  कर  रहे  हैं  और  राज्यों  हारा  बनाये  जाने  वाल  स्थातीय  कानन  में
 हम  किसी  प्रकार  का  हस्तक्षेप  नहीं  कर  रहे  जैसा  कि  विधेयक  पढ़ने  से  ही  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि
 महत्वपूर्ण  मामलों  में  निणंय  हमने  राज्य  विधायिकाओं  और  राज्य  सरकारों  पर  छोड  दिये

 ह
 हम

 संविधान  संशोधन  विधेयक  के  माध्यम  से  एक  मूलभूत  ढांचा  बनाना  चाहते  हैं  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो
 सके  कि  शहरी  स्थानीय  निकाय  एवं  सरकार  की  लोकतांत्रिक  इकाई  असरदार  तरीके  से  काम  करने  की
 स्थिति  में  हों  ।

 5.13  ग्‌०  १०

 महोदय  पीठासीम

 स्थानीय  मिकायों  की  वर्समान  अपर्याप्तताओं  को  देखते  हुए  और  स्थानीय  निकायों  के  सही

 तरह  से  राजनैतिक  संचालन  हेतु  यह  आवश्यक  है  कि  उन्हें  संबंधानिकों  दर्जा  दिया  जाये  और  ()
 नियमित  ओर  निष्पक्ष  चुनाव  सुनिश्चित  करना  चुने  हुए  स्थानीय  निकाझों  का  पांच  बर्थ  का

 कार्यकाल  और  छह  महीने  के  अन्दर  चुनाव  सुनिश्चित  करना  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  तथा  महिलाओं  को  समुचित  प्रतिनिधित्व  देता  नगरपालिकाओं  को  कार्य  संचालन

 तथा  शक्तियों  को  हस्तांतरित  करना  स्थानीय  निकायों  को  नियमित  संसाध्तन  की  प्राप्ति  सुनिश्चित
 करने  हेतु  हर  पांच  वर्ष  की  अवधि  में  राज्य  वित्त  आयोग  का  गठन  ।

 आपके  ब्रिचारार्थ  जो  संविधान  विधेयक  है  यह  का  प्रथम  चरण  एक  बार

 यह  विधेयक  लागू  हो  जाये  तो  हमें  निश्चित  रूप  से  राज्य  कानूनों  में  उचित  संशोधन  करके  इस  प्रक्रिया

 को  आगे  बढ़ाना  चाहिए  और  इसके  बाद  यह  असरदार  तरह  से  लागू  हो  सके  इसे  सुनिश्चित  करना  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  काले  संयुक्त  समिति  द्वारा

 यथा  प्रतिवेदित  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 श्री  काशीराम  राणा  ।

 क्री  अनिल  बसु  :  संशोधनों  के  विषय  में  आपने  क्‍या  किया  ऐसे  भी

 सरकारी  संशोधन  हैं  जो  अभी  परिचालित  किये  जाने  हैं  ।

 श्री  शरद  विधे  मध्य  :  यह  प्रस्ताव  विचारार्थ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संथोधन  परिनालित  किए  जाते

 यु  श्री  वेबेस्द्र  प्रसाद  यावव  :  अभी  तफ  काउप्टर  पर  उपलब्ध  नहीं  सर्कुलेट  नहीं

 किया  गया  अभी  मैंने  नियम  से  सम्बन्धित  आपत्ति  उठाई  थी  कि  अभी  तक  इसको  सर्कुलेट  नहीं  क्रिया

 गया  है  ।
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 जिस  जन नी चाय  एणणण ->--++---+--  नी  नी  ीीथभी  न  न  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  काशीराम  राणा

 )

 श्री  देवेन्त  प्रसाद  के  एक्ट  की  धारा  33  के  मुताबिक  यह  आवश्यक  है  कि

 द्विभापी  रूप  में  इस  विधेयक  को  प्रचारित/प्रसारित  किया  अभी  तक  प्रचारित/प्रसारित  नहीं
 किया  गया  काउप्टर  पर  भी  उपलब्ध  नहीं  मैंने  पता  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  हिन्दी  में  प्रति  चाहते  वह  काउण्टर  पर  उपलब्ध

 थ्री  बेवेना  प्रसाद  यादव  :  प्रकाशन  काउण्टर  पर  अभी  तक  नहीं  आप  देख  लीजिये  हमें  जो

 कापी  मिली  वह  1991  के  बिल  की  है  लेकिन  लेटेस्ट  अभी  तक  प्रकाशन  काउप्टर  पर  भी
 उपलब्ध  नहीं  है  ।  जब  कापी  हमें  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  है  तो  यह  बिल्कुल  अवैधानिक  कंसे  यहां
 बिल  पर  डिस्कशन  हो  सकता  नियमों  में  स्पष्ट  किया  गया  आप  आफिसेस  रूल्स  को
 देख  1963  के  एक्ट  नियम  33  साफ  जब  तक  कोई  बिल  द्विभाषी  रूप  से  प्रसारित
 नहीं  सदस्यों  की  नौलेज  में  नहीं  लाया  आप  कंसे  कानून  बना  कैसे
 यक  पर  चर्चा  करायी  जा  सकती  यहां  डिस्कशन  कंसे  हो  सकता  मेरी  नियम  से  सम्बन्धित
 आपत्ति  माननीय  सदस्यों  की  जानकारी  में  जब  तक  आप  विधेयक  को  नहीं  क॑से  उसे  .

 कानून  बना  कंसे  यहां  उस  पर  डिस्कशन  हो  सकता  है  ।  विधेयक  को  माननीय  सदस्यों  की  नौलेज
 में  लाना  मस्ट  सदन  में  वह  विधेयक  सरकार  के  द्वोरा  लाना  जरूरी

 ]

 श्री  सणि  शंकर  अय्यर  :  माननीय  सदस्य  को  एक  गलतफहमी  संयुक्त
 संसदीय  रामिति  हारा  कहे  जाने  के  पण्चात  भी  इस  विधेयक  पर  1991  की  ही  तिथि  बनी  रहेगी
 क्योंकि  इसे  सर्वप्रथम  1991  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  इसमें  1991  की  तिथि  तब  तक  रहेगी  जब
 तक  यह  पारित  होकर  कानून  नहीं  बन  जाता  कृपया  देखिये  उन्हें  क्‍या  प्राप्त  हुआ  है  ।  हें  जो
 हिन्दी  में  प्राप्त  हुआ  है  वह  संयुक्त  संसदीय  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  विधेयक  1991  जो  बात  वह

 कह  रहे  हैं  वह  पूवंवत्‌  जानकारी  के  अभाव  में  कह  रहे  जो  इस  सम्भाननीय  सभा  में  जनता  दल  के
 सदस्य  अक्सर  करते  हैं  ।

 श्री  नीतोश  कुमार  :  अभी  मणि  शंकर  अय्यर  जी  ने  जो  कुछ  मैं  उन्हें  बताना
 चाहता  हूं  कि  अभी  1991  का  बिल  ही  इसको  कहा  जो  हमको  मिला  यह  ज्वाइंट
 सलंक्ट  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  बाद  का  नहीं  मिला  हम  उन्हें  बताना  चाहते  हैं  कि  उन्होंने  बडे  सहज
 रूप  से  आफ  नौलेजਂ  का  आरोप  हम  जे०  डी०  के  सदस्यों  पर  लगा  उसी  बजह  से  हमें
 यहां  उठकर  क्लेरिफिकेशन  देटा  पड़  रहा  हमने  ही  नियमों  की ओर  आपका  ध्यान  दिलाया  और
 उल्टे  हम  पर  ही  आरोप  लगाया  जा  रहा  मैं  चाहता  हूं  कि आप  जरा  पढ़कर  तो  1991
 का  अंग्रेजी  का  विल  भी  हमने  देखा  सलैक्ट  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  आधार  वाला  वह  बिल  नहीं  है
 जो  सर्कुलेट  किया  गया  इस  बात  को  मैं  फिर  कह  रहा  हूं  । उसका  कारण  है  कि  अरलियर  उसमें
 जो  प्रोवीजन  था  चेयरपरसन  के  इलेक्शन  उसी  प्रोवीजन  से  आपको  पता  चल  जि
 कहा  गया  है

 कि  गांवों  के  लेवल  प्राम  पंचायतों  के  लेवल  पर  और  इष्टरमीडिय्रेट  लेवल  पर
 डायरैक्ट  इलक्शन्स  का  प्रावधान  यह  प्रावधान  1991  में  बिल  में  था  लेकिन  ज्वाइंट  सलेक्ट
 कमेटी  को  रिपोर्ट  के  यह  प्रावधान  प्राइमरी  लेवल  ग्राम  पंचायत  लेबल  पर  हुआ  और
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 इण्टरमीडियेट  एवं  डिस्ट्रिक्ट  लेबल  को  स्टेट  लैजिस्लेचर  पर  छोड़  दिया  आपकी  ही
 हमारी  बुद्धि  भी

 काम  कर  रही  जिसके  चलते  पहले  मुझे  भी  कुछ  कन्फ्यूजन  हुआ  लेकिन
 सोस  है  कि  हम  तो  समझ  गये  परन्तु  हम  पर  ही  का  यहां  आरोप  लगाया  जा
 रहा  आप  पढ़  यह  स्पष्ट  गलती  हुई  अभी  भी  हमें  लेटेस्ट  बिल  उपलब्ध  नहीं  हुआ |

 थ्रो  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  जब  बिल  ही  उपलब्ध  नहीं  है  उपाध्यक्ष  महोदय  तो
 यहां  डिस्कक्षन कराना  गलत  प्रक्रिया  हमें  अभी  कुछ  पता  ही  नहीं  है  कि  हम  यहां  क्या  डिस्कस  करने  जा  रहे

 कैसे  उसे  डिस्क  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  सेयद  मसूदल  हुसन  :  इण्डियन  लैंग्वेजेज  एक्ट्र  को  धारा  33
 गेटरी  इसको  सर्कुलेट  करना  ही  पड़ेगा  ।

 ]

 शो  आीकाम्त  जेना  :  मैं  श्री  मणि  शंकर  अय्यर  को  जबाब  नहीं  दूंगा  क्योंकि  वे  कह

 चुके  हैं  कि यह्‌  विषय  सम्बन्धित  जानकारी  के  अभाव  के  कारण  है  ।

 लेकिन  यह  नियम  के  अन्तयंत  वैधानिकता  का  प्रश्न  है  कि  क्या  एक  संशोधित  विधेयक  को

 परिचालित  किया  जाना  इसे  परिचालित  नहीं  किया  गया  है  और  यह  माननीय  संसदीय  कार्ये

 मंत्री  जी  का  उत्त  रदायित्व  है  ।  चूंकि  इसे  परिचालित  नहीं  किथा  गया  यह  विचारार्थ  नहीं  रखा

 जा  सकता  आप  सभा  स्थगित  कर  सकते  हैं  और  कल  हम  इस  मुद्दे  को  उठायेंगे  ।  अभी  कोई

 विकल्प  नहीं  है  ।

 श्री  नींतिश  कुमार  :  उपाध्यक्ष  ऐसा  है  कि  ये  गलती  स्वीकार  कर  लें  ।  ये  माफी

 मांग  लें  ।  क्योंकि  यह  इनकी  कमी  शो  करता  है  और  हमने  इसको  एक्सपोज  किया  है  इसलिए  यह

 होना  तो  नहीं  चाहिए  |  हो  सकता  है  इन्होंने  जानबूझकर  टेक्नीकल  और  लीगल  मिस्टेक  की  है  ताकि

 फिर  इस  पर  चर्चा  न  हो  सके  और  यह  पारित  न  हो  सके  ।  चुंकि  यह  डेमोक्र  टिक  तरीके  से  नहीं

 किया  है  इसलिए  यह  सारा  भाषण  माननीय  मंत्री  महोदया  ने  जो  दिया  यह  बेकार  हो  जाता  है  ।

 गुलाम  नबी  आजाद  जी  इतने  पुराने  और  इंटेलीजेंट  मिनिस्टर  इसलिए  उनसे  यह  गलती  हो

 इस  बात  को  मैं  साधारणतः  नहीं  मानता  हूं  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  यह  हो  सकता  है  कि  ऐसा

 जानबूझकर  किया  गया  है  ।

 श्री  मोहन  सिंह  :  उपाध्यक्ष  यह  तो  आपके  कार्यालय  की  भी

 दारी  जो  विधेयक  सदन  के  सामने  आते  उन
 सभी  विधेयकों

 को
 3  दिन  पहले  आपके

 कार्यालय  की  ओर  से  हम  लोगों  को  परिचालित  किया  जाता  यदि  आपके  कार्यालय  में

 3  दिन  पूर्ब  मह  विधेयक  हिन्दी  में  उपलब्ध  नहीं  हुआ  है  और  केवल  अंग्रेजी  में  ही  उपलब्ध  हुआ

 तो  श्रीमान्‌  हम  आपसे  व्यवस्था  चाहते  हैं  और  यह  व्यवस्या  का  प्रश्न  उठाते  हैं  यदि  इन्होंने

 विधेयक  मूल  रूप  में  हिन्दी  और  अंग्रेजी  में  आपके  कार्यालय  को  3  दिन  पूर्व  नहीं  दिया  और

 माननीय  सदस्यों  को  वितरित  नहीं  तो  आपकी  ओर  से  मानभीय  मंत्रीजी  को  इसे  यहां  पर

 प्रस्तुत  किए  जाने  से  रोका  जाना  हमारे  मित्र  ने  सही  नियम-आपत्ति  उठाई  है  और  मैं

 इसको  जानबूझकर  नहीं  उठाना  चाहता  लेकिन  हमारे  पूरे  दल  पर  बुद्धि-दोष  लगाने  का  काम

 एक  आदमी  ने  किया  है  इसलिए  बुद्धि  ठीक  करने  का  काम  होना  इसलिए  मैं  इस  नियम -
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 जापत्ति  को  फिर  से  बल  प्रदान  करता  हूं  और  यदि  यह  नियम-सहिल  नहीं  आया  तो  आज  इसे
 यहां  पेश  नहीं  किया  जाना  और  इस  पर  आज  चर्चा  नहीं  होनी  चाहिये  और  यदि  आप  इस
 की  इजाजत  देते  तो  श्रीमन्‌  मुझे  यह  कहना  पड़ेगा  कि  आप  लियमों  के  संरक्षक  हैं  और  यदि  आप
 की  देख-रेख  में  नियम  टूटते  तो  हमारी  आस्था  किसमें  आप  नियमों  के  संरक्षक  होने  के

 नियमों  का  पालन  यह  आपकी  जिम्मेदारी  है और  कोई  दूसरा  विधेयक  विचार  के  लिए

 थह  मैं  आपसे  बिनती  करता  हूं  ।

 ओ  देवेन्र  प्रसाद  यादव  :  उपाध्यक्ष  गलत  परम्पराओं  को  स्थापित  न  किया
 यह  सदन  सर्वोच्च  है  ।  गलत  परम्पराओं  को  यदि  एक  बार  स्थापित  किया  यो  धहु  उचित
 महीं  होगा  और  उपाध्यक्ष  अभी  मैंने  फिर  प्रयत्न  किया  लेकिन  अभी  भी  एक  ही  कॉपी

 मुझे  मिली  है  ओर  वह  भी  अंग्रेजी  में  ही  हिन्दी  में  नहीं  है  ।

 ]

 झरी  श्रीकान्त  जेसा  :  जृंकि  अभी  कोई  अन्य  मामला  नहीं  है  यदि  आप  चाहें  तो  सभा  6  बजे
 तक  बंठ  सकती  है  और  तब  शूृन्यकाल  जारी  रह  सकता  है  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्री  गुलाभ  नथी  :  मैं  यह  अंमु रोध  करता  हूं  कि  यह
 एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  जिससे  हम  सभी  सहमत  हैं  और  संयुक्स  प्रवर  समिति  ने  हसका

 अध्ययन  भी  किया  इस  सम्बन्ध  में  हम  लोगों  की  और  राज॑त्रीतिक  दलों  के  नेताओं  के  साथ

 हमारी  एक  बैठक  हुई  थी  ।  ऐसा  पहली  बार  हुआ  है  कि  सभा  के  सभी  पक्षों  के विचार  समान  हैं  ।

 अतः  यहां  हमारे  मित्रों  ने  जित  बातों  का  उल्लेख  किया  है  उस  पर  हमने  बहुत  ही  अच्छी  शुरूआत
 की  है  ।  मैं  सोचता  हूं  कि  इस  पक्ष  के  मेरे  मित्र  इस  दल  पर  किसी  भी  प्रकार  का  आक्षेप  ख्ग्राता

 महीं  चाहते  थे  ।  यह  बात  बहुत  ही  हल्के  तोर  पर  कही  गयी  थी  ।  चुंकि  आज  सवेरे  शून्य  काल  का

 माहौल  बहुत  ही  हल्का  अतः  आप  इसमें  कुछ  गंभीरता  लाना  चाहते  हैं  ।  अतः  मैं  अनुरोध  करता

 हूं  कि  हमें  यह  मामला  उठासा  चाहिए  ।

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  प्रश्न  यह  नहीं  है  कि  हम  यह  स्थित्ति  स्वीकार  कर  रहे  हैं  या

 चूँकि  यह  मुद्दा  उठाया  गया  यह  आपके  भिर्णय  का  प्रश्म  इसका  बहुत  ही  बुरा  पूथोंदाहरण  होगा
 ।  यह  इस  संम्माननीय  सभा  की  मर्यादा  का  प्रश्न

 श्र  देवेन्  प्रसाद  यादव  :  उपाध्यक्ष  हमें  आपकी  रूलिंग  चाहिए

 ]

 श्री  श्रीकान्त  जैेना  :  नियम  के  प्रावधा्ों  के  अमुसार  आप  कार्यवाही  बढ़ा  नहीं  सकते हैं  ।
 आप  आगे  नहीं  जा  सकते  हैं  ।  यही  तो  बात  ऐसा  नहीं  है  कि  हम  इस  विकय  पर  आगे  की
 बाही  हेतु  उत्सुक  यदि  आप  नियम  पुस्तिका  का  अनुसरण  नहीं  करते  हैं  तो  हम  आगे  बढ़
 सकते  हैँ  ।  ४

 दवा  सिर्फ  यटटी  है  ।  चुंकि  यह  उठाया  गया  ओर  कोई  चारा  न  हीं  रह  गया  है  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  काउंटर  पर  हिन्दी  संस्करण
 उपलब्ध  है  ।
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 a |

 ॥  ह

 श्री  देवेन्द  प्रसाद  यादव  :  नियमानुसार  तीन  दिन  पहले  होना  लेकिन  आज  तक  भी
 उपलब्ध  नहीं  धारा  33  का  नियम  देखिए

 |

 क्री  बसुदेव  आचार्य  :  इस  बात  के  पूर्वोदाहरण  हैं  ।  अंग्रेजी  और  हिन्दी  संस्करण
 भी  परिचालित  किये  जाने  चाहिए  ।

 एक  साननीब  सदस्य  :  नियम  333  के  अन्तर्गत  आप  सभा  का  मत  जान  सकते  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  आप  अपना  विनि्णय  दीजिए  ।  यदि  हिन्दी  सस्करण  परिचालित  नहीं

 हुआ  है  तो  आप  अपना  विनिर्णय  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  नीतौश  कुमार  :  आप  कोई  वाया-मीडिया  निकाल  लीजिए  ।  (

 |

 श्री  बसुदेव  आजा  :  हमें  अन्य  मुद्दों  को
 उठाने  की  अनुमति  आप  हमें  अपने  मुद्दे

 उठाने  की  अनुमति  दीजिए  ।  शून्यकाल  में  हमें  अपने  मुद्दों  को  उठाने  की  अनुभ्नति  कहीं  ढ्री  गयी  थी  ।

 आप  इसे  कल  ले  सकते  हैं  ।  आप  अपना  विनिर्णय  दे  सकते  हैं  ।

 |  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  विधेयक  अगस्त  के  महीने  में  ही सभी  सदस्यों  को  प्रिचालित

 किया  जा  चका  इस  सम्बन्ध  में  संयुक्त  प्रवर  समिति  द्वारा  रिपोर्ट  भी  दी  गई  थी  और  अब

 अंग्रेजी  तथा  हिन्दी  दोनों  हो  उपलब्ध  यदि  कोई  त्रुटि  रह  गयी  है  तो  उसे  दर  किया

 जा  सकता  यदि  कोई  कमी  रह  गयी  है  तो  उसे  दूर  किया  जा  सकता  जतका  ध्यान  रखा

 जायेगा  ।  मैं  श्री  राणा  से  चर्चा  शुरू  करने  का  अनुरोध  करूंगा  ।  ५

 |  of

 श्रो  देबेस्र  प्रसाद  यादव  :  मैं  पाइंट  आफ  इनफाममेंशन  में  खड्टा  हुं  +  जो  जानर्यरी  दी  गयी

 है  वह  अगस्त  की  नहीं  है  जुलाई  में  प्रसारित  की  गई  है  ।  वह  इंगलिश  में  है  हिन्दी  में  नहीं  है्‌  ्‌

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  अंग्रेजी  तथा  हिन्दी  दोनों  ही  संस्करण  स््ती
 सदस्यों  को  परिचालित  कर  दिया  गया  मुझे  यहो  जानकारी  प्राप्त  हुई  अतः  मैंने  अपना
 बिनिर्णय  दे  दिया  है  |  t

 श्री  असुदेश  आचार्य  :  विधेयक  का  हिन्दी  संस्करण  कब  परिचालित  हुआ  था  ।

 श्री  सेयद  मसूदल  हु्सेन  :  यह  राजभाषा  अधिनियम  का  उल्लंघन

 श्री  गलाम  नदी  आजाद  :  उन्हें  यह  मिल  चुका  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  यह  आपकी

 सीट  पर  पहुंचा  दिया  तो  मुझे  खेद
 मैं

 आपकी  कोई  सहायता  नहीं  कर  सकता  ।  आप  बाहर

 ।

 जाकर  इसे

 मांग श्कते हैं ्््ि



 संबिधोन  विधेयक
 :

 1992

 प्रो०  रासा  सिह  राबत  :  यह  तकनीकी  प्रश्त  अवश्य  क्योंकि  संयुक्त  समिति

 का  प्रतिवेदन  वास्तव  सें  हिन्दी  में  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 श्री  गुलाम  नबी  आजाद  :  आप  अगर  देखेंगे  तो  आपको  हिन्दी  वर्णन  मिलेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यही  मुद्दा  उठाया  गया  है  और  मैं  अपना  विनिर्णय  दे  चुका  इस

 सम्बन्ध  में  मैं  अपना  विनिर्णय  दे  चुका  हूं  ।

 ओर  अभिल  बसु  :  यही  उचित  होगा  कि  लोक  सभा  सचिवालय  से  यह  निश्चित  होना

 शाहिये  कि  हिन्दी  संस्करण  परिचालित  किया  गया  है  अथवा  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  हिन्दी  संस्करण  पहले  ही  परिचालित  किया  जा  चुका  है  ।

 )

 प्रो०  रासा  राजत  :  यह  परिचालित  नहीं  की  गई  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसकी  जांच  कर  लेंगे  ।  अब  हम  नियम  के  भुताबिक  चलेंगे  ।  श्री

 राणा  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  आपने  अपना  विनिर्णय  नहीं  दिया  ।

 ओरो  देवेख  प्रसाद  यादव  :  उपाध्यक्ष  गलत  प्रोसिडेंट  सदन  में  नहीं  डाली

 जो  हमने  आपत्ति  उठाई  उस  पर  आप  अपनी  रूलिंग  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  पर  अपना  विनिर्णय  पहले  ही  दे  चुका  हूं  ।

 भरी  सैयद  मसूदम  हुसेत  :  उपाध्यक्ष  आफिशियल  लेंग्वेज  ऐक्ट  पर  राष्ट्रपति  का

 निर्देश
 ''

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  सम्बन्धी  यही  प्रश्न  श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  नीतीश  जी
 और  श्री  जेना  द्वारा  उठाया  गया  था  ।  में  इस  पर  पहले  ही  निर्णय  दे  चुका  हूं  ।

 इस  मद  के  लिए  कुल  समय  4  घंटे  का  दिया  गया  कांग्रेस  को  ]  घंटे  44

 भारतीय  जनता  पार्टी  को  49  जनता  दल  को  24  माक्संवार्द  कम्युनिस्ट  पार्टी  को
 14  कम्युनिस्ट  पार्टी

 को
 6  अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रमुक  को  5  तेलुगु

 "

 ।

 को  3  जे०एम०एम०  को  2  मिनट  और  इसी  प्रकार  से  जनता  दल  को  2  मिनट  दिए  गये  ।
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 सभा  दोनों  संविधान  संशोधनों  तथा  पर  एक
 साथ  विचार  करेगी  ।

 अब  श्री  राणा  बोलेंगे  ।

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  उपाध्यक्ष  यह  संविधान  संशोधन  विधेयक  है  ।  अतः  इस

 पर  समय  बढ़ा  दिया  जाये  ।

 संविधान  विधेयक

 भाग  9  का  अंतःस्थापन  )

 संयुक्त  समिति  द्वारा  यथाप्रतिवेदित

 ओर

 संविधान  संशोधन  )  विधेयक

 भाग  9  क  का  अंत:स्थापन  )

 संयुक्त  समिति  हारा  यथाप्रतिवेदित

 श्री  काशीराम  शाणा  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो

 और  संविधान  संशोधन  विधेयक  पेश  किया  में  उन्हें  आवश्यक  मानता  ये

 संशोधन  विधेयक  हाउस  में  बहुत  देर  से  पेश  किये  गये  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  ये  संविधान

 संशोधन  पूरी  तरह  से  परफंक्ट  नहीं  हैं  ।

 आज  भी  कई  प्रदेशों  में  जो  म्युनिसिपल  कारपोरेशन  ऐक्ट  चल  रहा  है  वह  बहुत  पुराना  है

 और  उसमें  किये  गये  प्रावधानों  से  लोगों  द्वारा  चुने  गये  प्रतिनिधियों  को  पूरे  अधिव्गर  मिलते  नहीं

 1888  का  म्युनिसिपल  कारपोरेशन  ऐक्ट  जो  कि  अंग्रेजों
 के

 राज
 के

 समय  बना  वही  आज

 भी  हमारे  प्रदेश  में  चल  रहः  है  ।  उसमें  किये  गये  प्रावधानों  से  लोगों  द्वारा  चुने  गये  प्रतिनिधियों  को

 जो  अधिकार  दिये  जाने  वे  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  इनके  परे  न  तो  माननीय  मंत्री  जी  ने  और  न

 ही  ज्यौन्ट  कमेटी  ने  पूरी  तरह  से  बिचार  किया  ।  म्युनिसिपल  कारपोरेशन  ऐक्ट  के  जरिये  से  न  तो

 लोगों  के  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  न॑  पार्टी  द्वारा  पसन्द  किये  गये  भेयर  न  डिप्टी  मेयर  को  और

 न  ही  भेयरपर्सन  को  प्रे  अधिकार  प्राप्त  हैं  ।  उनके  ऊपर  जो  कमीशनर  है  या  आफिसर  उसको  ही

 प्रा  अधिकार  मिला  हुआ  है  |  कभी-कभी  कारपोरेशन  या  म्यूनिसिपेलिटी  कोई रेजोल्यूशन  पास  करते

 लोगों  के  हित  में  कोई  रेजोल्यूणन  पास  करते  हैँ  तो  भी  फमिश्नर  और  आफिससं  उस  रैजोल्यशन

 को  एवोइड  करने  के  लिए  पूरा  प्रयत्न  करते  हैं  ।  में  इसीलिए  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  संशोधन  यहां

 रखे  गये  वह  बड़े  आवश्यक  हैं  लेकिन  बहुत  कम  हैं  ।  समय  को  देखते  हुए  उसमें  बहुत  बड़े  संशोधन

 की  आवश्यकता  थी  ।

 351  ,
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 जहां  तक  पंचायत  बिल  का  मामला  उप्तमें  तो  घलवम्स  राय  मेहता  कमेटी  और  अन्य
 कमेटियों  की  ओर  से  बड़े  सुझाव  और  सिफारिशें  उनका  हइम्पलीमेण्टेशन  भी  हुआ  लेकिन

 म्यूनिसिपल  कारपोरेशन  एक्ट  में  कोई  भी  ऐसा  सुधार  नहीं  हुआ  जिससे  लोगों  तक  लोकशाही  पहुंचे
 और  लोगों  के  प्रतिनिधियों  को  पूरा  अधिकार  मिले  ।  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जो  संशोधन

 इस  संशोधन  के  जरिये  जो  भी  अधिकार  वह  बहुत  कम  हैं  ।  में  तो  यहां  तक  कहना  चाहता

 हूं  कि  स्यूनिसिपल  कारपोरेशन  एक्ट  हर  एक  प्रदेश  में  अलग-अलग  इसमें  कोई  यूनिफोर्मिटी  नहीं

 है  और  इसमें  लोगों  के  प्रतिनिधियों  को  या  चेयरपर्सन  को  अधिकार  नहीं  उस  अधिकार  को  देने
 का  अभी  संशोधन  रखना  चाहिए  में  माननीय  मंत्री  जी  से  जरूर  आग्रह  करूंगा  कि  आज

 कारपोरेशन  एरिया  म्यूनिसिपल  एरिया  में  जो  भी  स्थितियां  हैं  और  हमारे  एक्ट  में  जो  प्रावधान

 इसको  देखते  हुए  बहुत  सारी  गलतियां  ये  भाफिसर  कर  रहे  कमिश्नर  ज॑से  लोग  कर  रहे  हैं  ।

 में  एक  और  पाइण्ट  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  संशोधन  के  जरिए  बहुत  सारी  जिम्मेदारियां

 का  म्यूनिसिपलिटी  और  पंचायतों  के  ऊपर  फिक्स  कर  दी  गई  मुझे  खुशी  है  कि  ऐसी
 जिम्मेदारियां  लोकल  बाडीज  को  दी  जानी  चाहिए  लेकिन  इसके  साथ-साथ  जब-जब  लोकल  बाडीज

 को  ऐसी  जिम्मेदारियां  सौंपते  तब-तब  हमें  विचार  करना  चाहिए  कि  अच्छे  इम्पलीमेण्टेशन
 के  लिए  लोकल  बॉडीज  के  पास  फण्ड  क्या  आजकल  सैघ्ट्रल  गवनेमेण्ट  या  स्टेट  गवनेमेण्ट्स  का

 ऐसा  रवैया  है  कि  अपनी  जिम्मेदारियां  वह  लोकल  बॉडीज  के  ऊपर  डाल  देते  हैं  लेकिन  उनको  न

 ग्राण्ट  मिलती  न  गवरनं  मंण्ट  की  ओर  से  कोई  फष्ड  मिलता  है  और  जिध्मेदारियां  डाल  देते  हैं  ।

 मैं  एक  ही  इंस्टांस  देना  चाहता  हूं  कि  प्राइमरी  एजुकेशन  की  जिम्मेदारी  गवनंभेण्ट  की  है
 और  सभी  जगह  प्राइमरी  एजुकेशन  की  जिम्मेदारी  कारपोरेशन  एरिया  में  कारपोरेशन  को  दी  जाती

 है  तो  इसकी  पूरी  जिम्मेदारी  तो  कारपोरेशन  के  ऊपर  डाल  दी  पर  उसको  जो  पहले  ग्राण्ट  दी  जाती

 वह  ग्राण्ट  गुजरात  में  बन्द  कर  दी  ।  इसी  तरह  पहले  फंमिली  प्लानिंग  के  फिर  सेण्ट्रल  गवर्नेमेण्ट

 की  तरफ  से  फण्ड  देते  ग्राण्ट  देते  थे लेकिन  अब  हस  बारे  में  भी  कारपोरेशन  एशिया  में  सरकार

 की  भर  से  जो  ग्राण्ट  देले  वह  भी  बन्द  होने  जा  रही  इसी  तरह  मलेरिया  इरेडीकेगान  स्कौम

 पहले  गवरनेमंण्ट  चलाती  उसमें  भी  पहले  फण्ड  दिया  जाता  था  लेकिन  वह  भी-स्टेट  गवनंमेण्ट  की

 ओर  से  अभी  बन्द  हो  गया  में  यह  इंस्टांस  देकर  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जिम्मेदारियां  तो

 फिक्स  की  जाती  हैं  ओर  उनको  एम्पावर  किया  जाता  है  लेकिन  लोकल  बॉडीज़  को  इन  कार्यक्रमों  को

 चलाने  के  लिए  जो  फण्ड  की  आवश्यकता  उसके  बारे  में  न  तो  संशोधन  में  कोई  विचार  किया

 गया  न  फण्ड  के  बारे  में  और  कोई  सुझाव  या  सिफारिश  या  स्टेट  गवनंमेण्ट  को  कोई  आदेश  ऐसा

 दिया  नहीं  ममा  है  |

 इसीलिए  ज्वाइंट  कमेटी  में  रिपोर्ट  में  जो  कहा  गयां  है  कि  लोकल  बाडीज  जो

 जिम्मेदारियां  आज  उठा  रही  क्योंकि  आज  छोटे-छोटे  गांव  टाउन  या  कस्बा  बन  रहा  टाउन  बड़ी

 सिटी  बन  रहा  है  और  बड़ी  सिटी  आज  मंट्रोपोलिटन  स्रिटी  बनने  जा  रही  है  तो  उसके  प्रोब्लम  भी

 बढते  जा  रहे  हैं  ।  प्राइमरी  जो  सिविल  अमेनिटीस  हैं  वह  पहुंचाने  की और  बाकी  जो  सुविधाएं  हैं

 इसको  लोगों  तक  पहुंचाने  के  लिए  जो  उसके  पास  फंड्स  चाहिए  वह  सरकार  देती  नहीं  है  ओर  इस

 बारे  में  आल  इंडिया  मेयर  काउंसिल  ने  भी  कई  बार  सेंट्रल  स्टेट  गवनेमेंट  को  भी  कई  बार

 रिप्रैंजंटेशन  किया  कि  जिस  तरह  से  लोगों  के  चुने  हुए  प्रतिनिधि  के  अधिकार  एक्ट  के  अन्तर्गत  ज्यादा

 मिलना  चाहिए  उसी  तरह  यह  लोकल  बाडीज  का  फंड  भी  पूरे  तौर  पर  देना  लेकिन  आज  तक
 कई  सालों  के  बाद  भी  इसके  बारे  में  न  स्टेट  गवर्नमेंट  और

 न  सेंट्रल  गबर्नमेंट
 ने  कुछ  किया  है  ।
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 यह  जो  रिपोर्ट  ज्वाइंट  कमेटी  का  दिया  गया  जो  सारे  देए  में  उसके  मेम्बर

 घूमे  और  उन्होंने  इस  रिपोर्ट  में  जो  पेश  किया  है  पेज  नं०  20  के  पैराग्राफ  नं०  2.7  और

 2.8,  इसमें  पेंशन  किया  गया  है  वह  यह  है  कि  लोकल  बाडीज  को  यह  सब  सुविधा  देने  के  लिए
 और  जो  भी  प्रोब्लम्स  पंदा  होते  हैं  उसके  सोल्यूशन  के  लिए  जो  राशि  फंड्स  चाहिए  उसमें
 बताया  गया  है  कि  एक  हजार  करोड़  रुपए  से  भी  ऊपर  ये  लोकल  बाडीज  को  पैसा  लेकिन

 इस  राशि  को  कंसे  ये  लोकल  बाडीज  अपने  पास  लें  इसके  बारे  में  कोई  विचार  नहीं  कई
 बार  फाइनेंस  कमिशन  बना--आठवां  फाइनेंस  नौवां  फाइनेंस  ये  फाइनेंश  कमिशन
 को  भी  कई  बार  रिप्रेजंटेशन  किया  गया  म्यूनिसिपेलिटी  की  ओर  कार्पोरेशन  की  ओर
 आल  इंडिया  मेयर  कार्पोरोशन  की  ओर  से  कि  हमारे  फंड  के  बारे  में  कुछ  सोचना  आज

 हरेक  बड़े-बड़े  शहर  में  से  इनकम  टेक्स  मिलते  कस्टम  और  एक्साइज  ड्यूटी  से  गवर्नमेंट

 करोड़ों  रुपया  वसूल  करती  है  लेकिन  इसमें  से  न  तो  कार्पोरेशन  को  शेयर  मिलता  जो  शेयर  एक
 स्टेट  गवर्नेमेंट  को  मिलता  है  और  स्टेट  गवनमेंट  को  यह  शेयर  सिटी  को  देना  जराहिए  चाहे  वह

 म्युनिसिपल  ऐरिया  हो  या  कार्पोरेशन  ऐरिया  लेकिन  स्टेट  गवनंमेंट  भी  वह  शेयर  देती  नहीं
 में  तीन-चार  साल  मेयर  रहा  लेकिन  मुझे  पूरा  अनुभव  है  कि  जब-जब  शेयर  के  बारे  में  हम

 स्टेट  गवर्नमेंट  से  एप्रोच  करते  हैं  तब-तब  स्टेट  गवनेमेंट  यह  पैसा  देने  के  लिए  न  कहती  है  ।  वे  कई

 म्युनिसिपल  फाइनेंस  बोर्ड  बनाते  हैं  लेकिन  इसमें  से  भी  पँसा  नहीं  इसलिए  में  आपके

 द्वारा  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  किये  ये  जो

 संशोधन  रखे  गये  हैं  उसमें  बहुत  सारी  जिम्मेदारियां  लोकल  बाडीज  के  ऊपर  ये  डालने  की  कोशिश

 किए  अच्छा  क्योंकि  न  तो  स्टेट  गवरनमेंट  कर  सकती  न  सेंट्रल  गवर्नमेंट  कर  सकती

 है  वे  सोल्यूशन  लोकल  बाडीज  ही  कर  सकती  हैं  ।

 मेरी  मांग  यह  है  कि  जब  ये  जिम्मेदारियां  स्टेट  गवनमेंट  की  और  सेंट्रल  गवनंमेंट

 की  ओर  से  जो  धीरे-धीरे  ज्यादा  करके  लोकल  बाडीज  को  दी  जा  रही  हैं  तो  इसके  सा७-साथ

 उसको  फंड  भी  मिलें  ऐसे  जो  सेंट्रल  गवरनंमेंट  को  टैक्सेज  मिलते  हैं  उसका  सीधा  शेयर  जाना  चाहिए
 कार्पोरेशन  और  म्युनिसिपल  न  कि  स्टेट  गवर्नमेंट  को  सीधे  जाना  नहीं  तो  स्टेट

 गवर्नेमेंट  जहां  कार्पोरेशन  कोई  विरोधी  दल  की  हो  वहां  न॒  तो  काम  करने  के  लिए  कोई  ग्रांट  देती

 प्रांट  देना  चाहिए  लेकिन  वह  भी  नहीं  देती  है  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  सेंट्रल  गवरनंमेंट  का

 शेयर  इस  बारे  में  सिटी  को  सीधे  जाना  चाहिए  बीच  में  स्टेट  गवर्नमेंट  को  नहीं  देना  चाहिए
 क्योंकि  स्टेट  गवर्नमेंट  भी  जो  एंटरटेनमेंट  टैक्स  लेती  है  जहां  पर  जो  स्थिति  है  वहां  वे  प्राइमरी

 जो  सिविल  ऐमेनिटीस  हैं  बह  लोकल  वाडीज  पहुंचाती  है  कोई  कार्य  स्टेट  गवनमेंट  नहीं  करती  ।

 फिर  भी  सरकार  पूरा  एंटरटेनमेंट  टैक्‍स  ले  लेते  शहर  के  लिए  आज  प्राइमरी  एमीनिटीज

 बहुत  जरूरी  हो  गई  सेनीटेशन  सड़कें  बनानी  आज  रोजी-रोटी  के  लिए  लोग  शहरों  में

 काफी  तादाद  में  आ  रहे  झोंपड़-पट्टी  की  समस्या  सारे  देश  के  शहरों  में  पैदा  हो  रही  है  ओर  यह

 समस्या  धीरे-धीरे  उग्र  होती  जा  रही  रोजी-रोटी  देने  की  क्षमता  शहरों  में  लेकिन

 पटटी  की  समस्या  समाप्त  करने  के  लोगों  को  अच्छा  आवास  देने  के  लिए  कारपोरेशन  या

 म्युनिसपेलिटीज  जो  योजनाएं  बनाती  उनमें  न  तो  राज्य  सरकार  सहयोग  करती  है  और  न  ही

 केन्द्र  सरकार  सहयोग  करती  कहा  जाता  है  कि  वाले  आपको  लोन
 दे

 कम  ब्याज

 पर  लोन  मिल  लेकिन  मैं  जानता  हूं  कि  इस  लोन  को  लेने  में  कितना  समय  निकल  जाता  है

 और  हुडको  का  लोन  नहीं  मिलता  ऐसी  बहुत-सी  कठिनाइयां  लोकल-बाडीज  फेस  कर  रही
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 लेकिन  उन  कठिनाइयों  को  दूर  करमे  का  प्रावधान  मंत्री  जी  ने  इस  संशोधन  में  नहीं  किया  इसके
 विपरीत  नई-नई  जिम्मेदारियां  लोकल-बाडीज  पर  डाली  जा  रही  उनके  इंप्लौमेंटेमन  के  लिए

 लोकल-बाडीज  की  आवश्यकताओं  को  भी  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।

 मुझे  याद  कई  साल  जिसका  जिक्र  यहां  किया  तत्कालीन  प्रधान

 मंत्री  कलकत्ता  गए  थे  और  100  करोड़  रुपया  कलकत्ता  शहर  के  विकास  के  लिए  देने  की  बात  कंही
 इसी  प्रकार  मुम्बई  में  कांग्रेस  पार्टी  का  जब  सेंटेनरी  सेशन  हुआ  तब  भी  कहा  गया  कि

 मुम्बई  सहर  के  विकास  के  लिए  इतना  ही  रुपया  दिया  मैं  मंत्री  मह्दोदय  से  जानना  चाहूंगा
 कि  इन  शहरों  को  अनाउंसमेंट  के  मुताबिक  कितनी-कितनी  राशि  दी  जा  चुकी  है  ।  मुझे  पूरा  विश्वास

 है  कि  इस  तरह  की  जो  घोषणाएं  होती  उनके  मुताबिक  फण्ड  नहीं  दिया  जाता  लेकिन

 अनाउंसमेंट  होने  से  वहां  के  लोगों  की  अपेक्षाएं  बढ़  जाती  हैं  ।

 ओर  सजणि  शंकर  अब्यर  :  माननीय  सदस्य  ने  अभी  मुम्बई  का  जिक्र  किया

 है  और  कहा  गया  कि  वहां  पर  100  करोड़  रुपमा  देने  की  घोषणा  की  मई  थी  ।  मैं  माननीम  सदस्य
 को  बताना  चाहता  हूं  कि  बेलापुर-मानखुर्द  रेखबे  लाइन  बननी  वह  बन  चुकी  उसका  उद्घाटन
 हो  चुका  धारावी  में  स्‍लम्स  की  जगह  मकान  बनाने  परसों  मैं  मुम्बई  गया  मैने  अपनी
 आंखों  से  देखा  कि  वहां  पर  बीसियों  मकान  बनाए  जा  चुके  तो  यह  कहना  कि  घोषणा  होने  के
 बाद  साधन  नहीं  पहुंचते  यह  बात  सही  नहीं  है  ।

 श्री  काशी  राम  राणा  :  उपाध्यक्ष  अय्यर  जी  ने  शायद  सुना  नहीं  मैंने  जिक्र
 किया  था  कि  लोकल  बाडीज  को  जो

 मेंडेटरी  जिम्मेदारियां  सौंपी  जाती  उसके  लिए  राशि  मुहैया
 नहीं  कराई  जाती  हैं  ।  मुम्बई  में  आपने  रेलवे  के  बारे  में  लेकिन  कलकत्ता  के  बारे  में  आपने

 नहीं  मुम्बई  की  झोपड़-पट्टी  की  समस्‍या  को  हल  करने  के  बारे  में  आपने  नहीं
 रेलवे  के  बारे  में  तो  मुझे  भी  पता  इसलिए  लोकल  बाडीज  को  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  कराने  के
 लिए  इस  विधेयक  में  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  गया  है|  यदि  इस  कारे  में  अच्छी  तरह  से
 विचार  नहीं  किया  गया  तो  वहां  पर  केओस  हो  जाएगा  ।  लोगों  द्वारा  चुने  हुए  प्रतिनिधि
 बाडीज  में  जाएंगे  और  सरकार  द्वारा  लोकल-बाडीज  पर  डाली  गई  जिम्मेदाश्यिों  के  लिए  फण्ड
 उपलब्ध  नहीं  कराया  जाएगा  तो  प्रतिनिधि  को  जनता  का  शिकार  होना  पड़ेगा  ।  मुझे  शंका  है  कि
 यदि  इस  पर  विचार  नहीं  किया  गया  तो  ऐसी  परिस्थिति  जरूर  आगे  आ  सकती  है  ।

 हु

 इसके  साथ-साथ  बड़े  शहरों  में  कई  समस्याओं  का  सामना  लोगों  को  करना  पड़ता  उन
 समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  लोकल-आडीज  के  प्रतिनिधियों  को  ज्यादा  पाव्स  दी  जानी
 ताकि  बे  लोगों  के  लिए  काम  कर  सकें

 ।  मुझे  खुशी  है  कि  हलेक्शन  के  बारे  में  कोर्ट  के  ज्यूरिजडिक्शन
 को  बार  किया  गया  लेकिन  मेरा  अनुभव  है  कि  जब  इन-एफीशेंट  अधिकारी  के  खिलाफ  रेजोल्यूशन
 किया  जाता

 है
 तो  कोर्ट  बीच  में  आता  उसको  सटे  दे  दिया  जाता  कभी-कभी  ऐसा  अच्छा

 रैज्योलूशन  ले  आते  हैं  तो  मवनंमेंट  बीच  में  आ  जाती  कोर्ट  से  सटे  मिल  जाता  इसलिए  जब
 कोर्ट  सटे  दे  देता  कभी  स्टेट  गबनंमेंट  रुकावट  पैदा  करती  इसके  लिए  भी  विधेयक  में  कोई  न
 कोई  सोच  होनी  अन्यथा  ऐसा  होगा  कि  ये  सब  संशोधम  रखते  हुए  हम  कहेंगे  कि  देखो

 हमने  बहुत  अच्छा  पंचायत  और  नगरपालिका  में  एक  अच्छी  स्थिति  पैदा  करने  के  लिए  हम

 ऐसे  संशोधन  लाए  हैं  ।  ऐसे  संशोधनों  से  कुछ  होने  वाला  नहीं  है  ।
 रा

 इसके  साथ-साथ  मैं  एक  बात  और  बता  देना  चाहता  हूं  ।  महिलाओं  के  बारे  में
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 ्््  जअनान  -  अऊजका  ना

 बष्टा  अच्छा  प्रावधान  इस  विधेषक्र  में  लोकल  बाडिज  में  महिलाओं  का  1/3  रिप्रीजेंटेशन  होगा
 इसका  संशोश्वन  में  ख्याल  रखा  गया  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  महिलाओं  का

 1/3  रिप्रीजेंटेशन  होगा  और  क्षेयरपरसन  के  बारे  में  भी  पूरा  सोचा  गया  मैं  जरूर  आशा  रखूंगा
 कि  जो  1/3  रिप्रीजेंटेशन  का  महिलाओं  के  बारे  में  प्रावधान  किया  गया  क्योंकि  आज  तक  का  जो

 तजुर्बा  महाराष्ट्र  गवनमेंट  ने  ऐसा  प्रावधान  म्युनिसियल  कारपोरेशन  एक्ट  में  किया  है  और  वहां
 धर  मह  हो  रहा  जब  हमले  संशोधन  रखा  है  तो  सारे  देश  में  महिलाओं  में  इस्न  तरह  से  जागृति

 इसके  लिए  सश्कार  की  ओर  से  प्रयत्त  होना  चाहिए  ।  क्पोंकि  आज  महिलाएं  जिस  तरह  से  आगे

 जानी  वे  नहीं  आती  हैं  लिए  सरकार  कोई  बकंशाप  बनाए  या  ऐसे  प्रोग्राम  बनाए  या

 प्लानिंग  करें  कि  जो  लोकल  बाडीज  होंगी  1/3  रिआजेंटे  शन  का  प्राबधान  महिलाओं  के  लिए  होगा  ।

 इस  तरह  से  जो  मुश्किल  आती  है  वह  नहीं  आएगी  ।

 चुनाव  के  बारे  में  कहा  गया  है  कि  पांच  साल  में  चुनाव  बड़ा  अच्छा  प्रावधान  है  ।

 मैं  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  क्योंकि  बहुत  सारी  लोकल  बाडीज  ऐसी  हैं  जो  डिजाल्ण्ड  हैं  और

 सुपरसीड़  कर  दी  जाती  हैं  तथा  वहां  चुनाव  नहीं  होते  10,  15  और  20  साल  बीत  जाते

 लेकिन  वहां  चुनाव  नहीं  करते  ।  अगर  चुनाव  किया  जाए  तो  विरोधी  दल  वाले  आ  हाथ  से

 सत्ता  निकल  गयी  तो  क्‍या  इस  सोच  के  आधार  पर  कई  लोकल  बाडीज  सुपरसीडिड  हैं  या
 डिजाल्व  की  स्थिति  में  स्टेट  गवनंमेंट  को  जब  हम  स्टेट  लॉ  बनाने  के  लिए  एम्पावर  फरते  हैं
 मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  जरूर  सचेत  करना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रावधान  का  इम्पलीमेंटेशन  बराबर

 हो  इसके  बारे  में  वे  स्टेट  बवनमेंट  को  आदेश  दें  ।  क्योंकि  आज  भी  हमारे  म्युनिसिपल  कारपोरेशन

 एक्ट  में  कई  प्रावधान  तो  जैसे  फ्रांच  साल  में  चुनाव  किया  जाए  विशेष  परिस्थितियों  में  एक  साल
 और  एक्सटैंड  किया  जा  सकता  लेकिन  इसके  बावजूद  चुनाव  नहीं  होता  ।  गुजरात  गवरनंमेंट  में

 ऐसा  प्रावधान  होते  हुए  भी  एक्सटेंड  करने  के  लिए  तैयार  हो  हम  हाईकोर्ट  गए  और  वहां  से
 जजमेंट  लाए  तब  सरकार  को  मजबूर  होकर  चुनाव  की  घोषणा  करनी  पड़ी  ।  मैं  यह  कहता  चाहता
 हूं  कि  म्युनिसिपल  कारपोरेशन  एक्ट  के  अन्तर्गत  चुनाव  की  तिथि  डिक्लेयर  करने  की  म्युनिसिपल
 कमिश्तर  को  पावर  स्टेट  गवनेमेंट  बीच  में  आकर  चुनाव  को  रोकती  यह  बन्द  होना

 चाहिए  ।  प्रावधान  सैंद्रल  गवन॑मेंट  की  ओर  से  हो  रहा  इसलिए  मैं  मानूंगा  कि  पांच  सास  में

 खुनाव  होगा  ही  ।  किसी  भी  स्थिति  में  इसको  एक्सर्टंड  नहीं  करता  चाहिए  ।  क्योंकि  शहर  या

 बड़े  कस्बे  में  अगर  लोगों  की  इलंक्टिंड  बॉडी  नहीं  आफिसर  रहें  तो  आफिसर  कोई  डिवेलेपमेंट
 वर्क  नहीं  करते  ।  यह  मुझे  बड़ी  हिम्मत  के  साथ  कपके  सामने  कहना  पड़  रहा  क्योंकि  आफिसर
 डिवेलेफमेंट  का  काज  नहीं  करते  ।  लोगों  के  प्रतिनिध्चि  कहां  पर  होंगे  इससे  विफास  के  कार्य  करने  का
 दबाव  पड़ेगा  इसीलिए  जो  पांच  साल  के  बाद  चुनाव  कराने  का  निर्णय  हुआ  है  यह  स्वागत  योग्य  है  ।

 इसका  हम्पलीमेंटेशन  राज्य  सरकार  वराबर  करे  ।  क्योंकि  हम  बराबर  राज्य  सरकार  को  एमपावर
 करते  हैं  कि  वही  देखें  ।  इसलिए  पांच  साल  बाद  चुनाव  कराने  का  प्रावधान  है  तो  पांच  साल  की
 अवधि  समाप्त  होने  से  6  महीने  फहले  ही  चुनाव  की  तैयारी  शुरू  कर  देनी  वेसे  तो  यह
 अच्छी  बात  और  भी  अच्छाइयां  इस  एक्ट  में  लेकित  कोई  न  कोई  उसमें  ऐसा  तक  ढूंढ  लिया
 जाता  है  जिससे  ऐसे  प्रावधानों  का  कोई  अर्थ  नहीं  इसीलिए  मैं  मंत्री  महोदय  को  सचेत
 करना  चाहता  हूं  कि  कहीं  यह्‌  मजाक  न  बन  जाये  आपको  देखना  चाहिए  कि  राज्य  सरकार  इसका
 इम्पलीमेंटेशन  अच्छी  तरह  से  करे  ।  इससे  लोगों  को  अपने  प्रतिनिधि  चुनने  का  और  लोकल  बाडीज
 अच्छी  तरह  से  काम  कर  सकें  ये  सुविधायें  उपलब्ध  हो  सकेगी  ।
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 इस  संशोधन  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  जो  भी  राज्य  सरकार  होगी  और  राज्य  सरकार
 के  आडिटर  जनरल  लोकल  बाडी  के  जो  एकाउंट्स  रहते  हैं  इस  संशोधन  के  जरिये  अब  हमारे
 सी०  ए०  जी०  उसको  देखेंगे  ।  इसकी  रिपोर्ट  करेंगे  ।  यह  एक  अच्छी  बात  है  ।

 ]

 संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्ती  तथा  बिज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय

 तथा  सहासागर  विकास  में  राज्य  मम्त्रो  रंगशाजन  :  उपाध्यक्ष

 इस  पर  सठ्मति  काये-मंत्रणा  समिति  में  जो  आज  शाम  के  7.00  बजे  तक  चलेगी  में  हुई  थी  ।

 अगर  सभा  की  सहमति  हो  तो  मैं  उसी  का  प्रस्ताव  करू  ।

 श्री  असल  दत्त  :  मन्त्री  महोदय  यह  सुनिश्चित  कर  सकते  हैं  कि

 कल  हम  2  बजे  चर्चा  शुरू  कर  सकते  हैं  ।

 क्री  रंगराजन  कुमारमंगलस  :  अगर  माननीय  सदस्य  शून्य  काल  को  हटाने  के  लिए  सहमत
 हो  जायें  तो  मैं  दोपहर  12  बजे  भी  चर्चा  शुरू  करने  पर  सहमत  हूं  ।

 क्री  अमल  दस  :  जहां  तक  कल  हमारे  बोलने  का  अधिकार  उसे  हम  शाम  के  6.00  बजे

 तक  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  लगता  है  कि  कार्य  मंत्रणा  समिति  जिसमें  राजनीतिक  दलों  के

 सभी  प्रतिनिधि  वहां  उस  वक्‍त  आज  की  बैठक  को  एक  घंटा  और  बढ़ाने  के  लिए  सहमति  हुई
 क्‍या  बैठक  का  समय  एक  घंटा  बढ़ाने  के  लिए  राजी

 अनेक  साननोय  सदस्य  :  हां  महोदय  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बेठक  का  समय  7.00  बजे  तक  बढ़ाया  जाता  है  ।

 5.58  स०  प०

 कार्य-संत्रणा  समिति

 तेईसथी  प्रतिबेदन

 डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :  मैं  कार्य  मंत्रणा-समिति  तेइसवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 करता  हूं  ।

 डे सीसी  न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  संविधान  संशोधन  विधेयक  लेंगे  ।

 श्री  काशी  राम  राणा  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।
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 भाग  9  का  अम्त:स्थापन )

 संयुक्त  समिति  द्वारा  यथा  प्रतिवेदित

 संविधान  विधेयक

 भाग  के  का  अम्त:स्थापन

 संयुक्त  समिति  हारा  यथा  प्रतिबेदित

 क्री  काशी  राम  राजा  :  मैं  एप्रिशिएट  कर  रहा  था  कि  लोकल  वाड़ीज  का  जो

 एकाउंट  उसका  किसके  जरिए  ऑडिट  होगा  ।  जब  ऐसा  ही  संशोधन  विधेयक  रखा  गया  तो

 माननीय  मन्त्री  जी  सोचें  कि  लोकल  बाडीज  के  फण्ड  की  असुविधा  को  कंसे  दूर  किया  जायेगा  ?.  यह

 एक  गंभीर  मसला  है  क्‍योंकि  बिना  पंसे  कोई  डेवलपमेंट  वर्क  नहीं  होगा  मेरा  यहां  निवेदन  है  कि  इसके

 लिए  प्रावधान  करने  की  कोशिश  जहां  तक  आल  दृण्डिया  मेयर  कॉरफ़ंस  और  लोकल  बाडीज

 कांफ्रस  में  फाइनेंस  कमीशन  के  बारे  में  चर्चा  हुई  तो  इसके  बारे  में  जरूर  ही  अच्छी  तरह  से

 प्रावधान  करें  ।

 उपाध्यक्ष  यद्यपि  मन्त्री  महोदय  ने  संविधान  संशोधन  72  एवं  73  के  बारे  में  पंचायत

 और  नगर  पालिका  या  निगम  को  जो  भी  अधिकार  दिये  जा  रहे  यह  इंटेंशन  अच्छी  है  लेकिन  मैं

 यह  भी  मानता  हूं  कि जब-जब  कोई  कानून  बनता  संशोधन  होता  है  तब-तब  अच्छे  इंटेंशन  बतायी

 जाती  है  और  यह  कहा  जाता  है  कि  लोगों  की  सुबिधा  के  लिए  यह  कानून  बनाया  जा  रहा  है  लेकिन  ,
 वास्तव  में  ऐसा  होता  नहीं  है  तो  कहीं  इन  दोनों  संशोधनों  के  बारे  में  भी  ऐसा  न  हो  क्‍योंकि

 छोटे  लोग  करने  वाले  हैं  कोई  झोंपंड-पट्टी  में  रहने  वाला  उसको  सुविधा  कहीं  गांव  या

 शहर  में  अच्छी  रोड  बनानी  है  तो  इसके  लिए  यह  जरूरी  है  कि  यह  काम  करने  हैं  ।  इससे  लोगों  को

 लगेगा  कि  हमारा  राज  हमारा  स्वराज्य  है  जैसा  कि  महात्मा  गांधी  ने  कहा  था  कि  लोकशाही
 को  लोगों  तक  ले  जाना  अगर  यह  नहीं  हुआ  तो  आम  लोगों  में  यह  मजाक  का  विषय  बन

 जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  अन्त  में  यही  कहूंगा  कि  जो  भी  संशोधन  किए  जो  भी  प्राथधान

 अलग-अलग  किये  गये  उनका  लाभ  तभी  जब  इसके  लिए  फण्ड्स  की  आवश्यकता  को

 पूरा  किया  जायेगा  ।
 स्टेट  गवर्नमेंट्स  से  कहा  जाये  कि  जहां  विरोधी  दलों  की  लोकल  बाडीज  बहां

 हस्तकेप  न  करें  जिससे  वह  कामूम  के  आधार  पर  लें  तो  इस  संशोधन  का  कोई  अर्थ  होगा  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  अपना  वक्‍तब्य  समाप्त  करता  हूं  ।  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शुरू-शुरू  में  इस  बारे  में  श्रम  पेदा  हो  गया  था  कि  संविधान

 विधेयक  का  अंग्रेजी  संस्करण  तैयार  हो  गया  है  लेकिन  हिन्दी  संस्करण  तैयार  नहीं  हो
 पाया  ।  माननीय  सदस्यों  द्वारा  यह  आपत्ति  उठायी  गयी  थी  ।

 कार्यालय  के  अधिक्रारियों  ने  पुष्टि  की  है  कि  14  जुलाई  को  दोनों  संस्करण  परिचालित  कर
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 दिए  गये  हैं  ।  इसके  सत्यापन  के  लिये  दोनों  पुस्तकें  मेरे  पास  हैं  जिनसे  पता  चलता  है  कि  14  जुच्चाई
 को  वास्तव  में  इसे  परिचालित  किया

 sy

 श्री  मोहन  सिंह  ;.  भापके  .  पास  हमारे  पास  नहीं  है  ।  यही  बात  बार-बार

 कहे  जा  रहे  हैं

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  बंडल  को  देखें  तो  उसमें  आपको  भी  मिल  जायेगा  ।  इसके

 सत्यापन  के  मैं  दोनों  श्त्केरण  अपने  क्ात्र  लाया हू  ।

 करे  जोझम  सिंह  :  यह  स्वीकार  किया  जायें  कि  गलती  होती  है  ।  हम  बोगों  ने  अपील  की  है
 कि  उस  सख्त  बात  को  बार-बार  दोहराने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 ]

 को  प्तत  कुछार  ब्ंसल  आदरणीय  उपाध्यक्ष  म्रानब  जाति  के  इतिहास्न  में

 जँसा  कि  आज  इसे  समझा  जाता  तुलनात्मक  रूप  से  कोई  पुरानी  प्रणाली  नहीं  परंतु

 इसका  विकास  पंचायत  प्रणाली  की  इस  अवधारणा  से  हुआ  है  जो  हमारे  प्राचीन  भारतीय  इतिहास

 में  प्रतिपगादित  की  गई  थी  और  अमल  में  लाई  गई  थी  ।  हमने  हमेशा  किन्‍्हीं  पांच  व्यक्तियों  के  मिर्णय

 को  भगवान  का  निर्णय  माना  है  और  हमारे  पुराणों  में  प्राचीन  समय  से  ही  पंथ  परमेश्वर  शब्दों  का

 वर्णन  किया  गया  है  |

 हमारी  प्राचीन  प्रणाली  को  किस  तरह  से  भारी  क्षति  पहुंचाई  गई  है  और  लोकतांत्रिक

 परम्पराओं  को  विदेशी  शासन  व  उनके  दमन  चक्र  द्वारा  व्यापारिक  लाभ  के  लालच  में  अनेकों  बार

 सम्बे  समय  तक  क्षति  पह्ुुंचाई  जाती  रही  है  |  इसे  पुनः  ठीक  करने  और  इसमें  जात  डालने  के  लिए

 महात्मा  गांधी  ने  स्वतंत्रता  आंदोलन  का  नेतृत्व  करते  हुए  यह  दलील  दी  कि  स्वतंत्र  भारत॑  में  ग्राम-स्तर

 पर  प्रशासन  में  भागीदारी  होनी  चाहिये  ।  संविधान  निर्माताओं  ने  संबिधान  के  अनुच्छेद  40  के

 गेत  राज्य  के  नीति  निर्देशक  सिद्धांतों  में  यह  उल्लेख  किया  कि  ग्राम  पंचायतों  को  सब  शासन  की

 इकाइयों  के  रूप  में  संगठित  किया  जायेगा  ।  परन्तु  आज  तक  हमारे  राजनीतिक  तंत्र  में  इन्हें  कम्तजोर

 इकाइयों  के  रूप  में  ही  रखा  गया  किसी  भी  अधिकारी  ने  इनको  गंभीरता  से  नहीं  लिया  और

 इस  प्रकार  राष्ट्रपिता  ने  जिस  सिद्धांत  को  प्रतिपादित  किया  उस  सिद्धांत  की  असली  भावना  की

 उपेक्षा  की  जाती  रहौ

 ब्रज  कुछेक  राज्य  बह  दवा  करते  हैं  कि  उत्तके  यहां  स्थाबीब  निकायों  को  शक्तिक्ं  प्रदान

 की  गई  हैं  परन्तु  हम  यह  देखते  हैं  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  पंचायतों  और  नगरपा  लिकाओं  के  प्रभारी

 मन्‍्त्री  के  माध्यम  से  इन  सभी  शक्तियों  को  अपने  नियंत्रण  में  रखा  जाता  है  और  पावरਂ  मंत्री

 के  पास  रहने  के  कारण  ये  संस्था  में  हमेंशा  कमजोर  ही  रही  हैं  और  इनके  सदस्यों  की  उपेक्षा  की

 गई  है  और  उन्हें  कहुत  ही  कम  शक्तियां  दी  गई  हैं  और  असली  शक्तियां  तो  गैर-जिम्भेदार  अफसरंशाह

 और  अभिमानी  राजनीतिज्ञों  को  सौंपी  गई  हैं  ।  इस  स्थिति  को  सह  लोकतन्त्र  को  देश  के

 ,  .  प्रत्येक  ऋाखत्कि  के  लिये  कार्यक्र  और  स्पत्ध न  शीस  बतहने  और  विकार  की  कलि  को  क्रेज  करने  के  लिये
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 श्री  राजीब  गांधी  के  नेतृत्थ  में  पिछली  काँग्रेस  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  भरसक  प्रभास  किये  और

 संविधान  में  संशोधन  करने  के  लिये  दो  विधेयक  प्रस्तुत  किये  ताकि  पंथायती  राज  संस्थाओं  और

 नगरपालिकाओं  तक  संवैधानिक  सर्वादा  कौ  गारण्टी  कायम  की  जां  सके  ।  परम्तु  वूसरी
 तरफ  हमारे  साथियों  की  राजनंतिक  मजबूरियों  के  कारण  राज्य  सभा  में  इन  विधेयकों  को  स्वीकार  :

 नहीं  किया  गया  ।  तब  हमने  लोगों  की  आज्लाओं  और  आकांक्षाओं  पर  पूरा  उतरने  का  अवसर  हाथ
 से  खो  दिया  ।  प्रशासन  में  और  वितरण  प्रणाली  में  ब्यबस्थित  परिदर्तंव  की  जोगों  की  उम्मीदें  पूरी
 नहीं  हो  पाई  ।  लोगों  को  उनके  बिकास  कार्यों  में  शामिल  करले  के  प्रयास  को  धक्का  लेकिन
 श्री  राजीव  गांधी  के  उस  सिद्धांत  को  लेकर  कि  भारत  केक्‍्ल  तभी  समृद्धि  कर  सकता  है  जदकि  -

 के  हाथ  मजबूत  किये  उन्हें  देश  की  लोकतांधिक  प्रक्रिया  में  भागीदार  बताया  जाब  और  उन्हें
 अपने  अपने  भविष्य  को  स्वयं  बताने  दिया  जाये  ।  श्री  फी०  वी०  नरसिंह  राव  नेतृत्व  में
 वतंमान  सरकार  ने  अपना  पहला  दायित्व  यह  समझा  कि  विभिल्‍न  मुद्दों  पर  ब्याफ्क  स्तर  पर  परामर्स

 किया  जाना  चाहिए  जिससे  आम  सहमति  का  रास्ता  अपनाया  जा  मुझे  वास्तव  में  यह  कइते
 बेहद  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  कि  जब  इन  दोनों  विधेष्कों  को  संसद  के  दोनों  सदनों  की  प्रवर

 समितियों  के  पास  भेजा  तो  सदस्यों  न ेफिर  एक  बार  दल  की  राजनीपे  की  सीमाओं  को  पार

 कर  दोनों  विधेयकों  को  पास  करने  की  सिफारिश  करते  हुए  अपनी  रिपोर्ट  इस  ल्भा  को  प्रस्तुत  की  ।

 आम  राम  ने  अब  हम  सभी  को  इस  बात  के  लिए  विवश  किया  है  कि  अब  हमें  हम  कदमों  का

 संभर्थन  करना  चाहिये  |

 मुझे  यह  देखकर  फिर  से  प्रसन्‍तता  हुई  है  कि  हमारे  जिन  कुछ  माननौय  मित्रों  को

 कुछ  समय  पूर्व  संज्रांति  न ेजकड़  लिया  था  वह  अब  ऐसा  नहीं  करते  हैं  ।  फिर  से  यह  देखकर  सचमुच
 प्रसन्‍नता  हुई  कि  हमारी  दो  प्रवर  समितियां  उससे  दो  कदम  आगे  बढ़ीं  जो  कि  वास्तव  में  उनके  समक्ष

 पहले  के  विधेयक  दो  विधेयकों  के  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रावधान  जो  कि  राज्य  योजना  से

 सम्बन्धित  मौजूदा  दो  विधेयकों  में  नहीं  था  और  जो  जिला  योजना  समितियां  और  महानगर  योजना

 समितियां  गठित  करने  के  सम्बन्ध  में  उसे  उसमें  हुई  आम  सहमति  के  क्षाघार  पर  हमारी  रिपोर्ट

 में  शामिल  किया  गया  था  ।  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  यह  वास्तव  में  पहले  के  विधेयकों  का  सार्राश

 था  ।  मुझे  खुशी  है  कि  दूसरे  पक्षों  के  लोगों  ने  भो  उसमें  कुछ  अच्ष्छाश्यां  हो  सकता  है  कि

 उम्होंने  उस  समय  किसी  राजनीतिक  मजबूरी  के  कारण  इसे  नामंजूर  कर  दिया  हो  ।  परन्तु  उन्होंने
 भविष्य  में  होने  वाली  बातों  को  पहले  ही  भांप  लिया  ।  मैं  कहूंगमा  कि  उन्होंने  लोगों  कौ  भावनाओं  को

 समझा  है  और  संसद  को  वे  सिफारिशें  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 संविधान  की  सातजी  अनुसूची  की  प्रविष्टि  5  राज्य  विधायिका  को  स्थानीय

 कार  था  ग्राम  प्रशासन  से  सम्बन्धित  कानून  बनाने  के  लिए  पूरी  तरह  से  अधिकार  प्रदत्त  करती  है|
 इस  मामले  में  यह  अधिकार  पूरी  तरह  से  अछूता  रह  गया  है  कि  यह  उस  समय  किया  गया  था  ।  अकेले

 अनच्छेद  368  के  अन्तगंत  ही  संसद  की  संशोधन  करने  को  शक्ति  के  जरिए  व्यवस्था  में  एकरूपता

 लाने  सम्बन्धी  स्यूमतम  मानक  स्थापित  करने  तथा  स्थानीय  स्व-शासी  संस्थाओं  को  मजबूती  प्रदान

 करने  का  कार्य  किया  जा  सकता  है  ।

 यह  दोनों  विधैयक  पंचायती  राज  संस्थापन  को  केवल  मौखिक  रूप  से  राज्य  के  नीति  निर्देशक

 सिद्धान्त  मानने  के  बजाय  इसे  संवैधानिक  आदेश  देने  के  लिए  प्राथमिक  रूप  से  अनुच्छेद  40  के

 सम्बन्ध  मेँ  विस्तार  कराना  चाह  ते  येਂ  यह  सुनिश्चित  करना  चाहते  हैं  फि  पंचायतों  और
 ह
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 पालिकाओं  के  लिए  अचुमात  नियमित  रूप  से  हों  और  ये  यह  भी  सुनिश्चित  करना  चाहते  हैं  कि
 स्थानीय  राज्य  अधिपुरुषों  सनक  मगरपालिकाओं  और  पंचायतों  के  थुनादों  को  छह  माह  से  अधिक

 समय  तक  के  लिए  न  दबा  इस  सबंध  में  इन  दो  विधेयकों  में  समुचित  प्रावधान  किए  गए  हैं  ।

 इस  सदन  में  सभी  पक्षों  ने इनका  स्वगित  किया  है  ।

 दूसरी  अति  महत्वपूर्ण  विशेषता  जो  हमने  पहले  के  दो  विधेयकों  में  देखी  ह ैऔर  जिन  पर

 इन  दो  विधेयकों  में  जोर  दिया  गया  है  वह  ये  हैं  कि  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित

 जनजातियों  को  पर्माप्त  प्रतिनिधित्व  प्रदान  करने  का  प्रावधान  किया  गया  भारतीय  जनता  पार्टी

 के  जिन  माननीय  सदस्य  ने  यह  बहस  शुरू  की  है  उन्होंने  ससाधनों  के  अभाव  के  बारे  में  ठीक  ही  शोक

 प्रकट  किया  है  जिसका  कि  पंचायती  राज  संस्थानों  को  और  नगरपालिकाओं  को  सामना  करना  पड़

 रहा  यह  इन  दो  विधेयकों  में  मुझे  विश्वास  है  कि  उन्होंने  इन्हें  पढ़  लिया  होगा  ।  ऐसा  ही
 इससे  पहले  के  दो  विधेयकों  में  किया  गया  था  ।  राज्य  वित्त  आयोग  का  गठन  करने  के  लिए  प्रावधान

 किया  गया  है  जो  पंचायतों  और  नगरपालिकाओं  की  विक्तीय  स्थिति  की  समीक्षा  करेगा  और

 भार  विनियोग  विभिन्न  तरीकों  से  संशोधनों  के  वितरण  के  बारे  में  समुचित  सिफारिशें  दो

 प्रवर  समितियों  के  सभापतियों  द्वारा  ली  गई  गहन  रुचि  के  लिए  मैं  उनकी  सराहना  करता  चूंकि

 मुझे  संशोधन  से  सम्बन्धित  समिति  में  काम  करने  का  अवसर  मिला  इसलिए  मैं  इस  समिति  के

 अध्यक्ष  श्री  के०  पी०  सिंह  देव  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  किए  गए  प्रयासों  की  सराहना
 करता  हूं  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  280  में  भी  संशोधन  हो  ।  यह  बात  विचारार्थ  बिषयों  की  सूत्षी
 में  बिल्कुल  नहीं  थी  ।  अतः  हमने  यह  देख  लिया  है  कि  यदि  आप  सचमुच  यह  सुनिश्चित  करना  चाहते

 हैं  कि  स्थानीय  स्वशासन  संस्थान  लोकतन्त्र  के  वास्तविक  सहयोगी  संस्थान  हैं  और  लोगों  को

 यता  पहुंचाने  में  समर्थ  हैं  और  लोगों  की  आकांक्षाओं  के  अनुरूप  हैं  तो  उन्हें  वित्तीय  शक्तियां  देनी

 होंगी  ।  इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमने  संविधान  के  अनुच्छेद  280  में  संशोधन  करने  की

 सिफारिश  की  और  इस  संशोधन  विधेयक  में  एक  नया  खण्ड  (3)  जोड़ा  गया  है  जिसके  अनुसार

 अनुच्छेद  280  (3)  में  एक  नया  खण्ड  जोड़ा  जाएगा  और  जिसके  अनुसार  वित्त  आयोग

 के  कार्यों  में एक  कार्य  यह  सिफारिश  करना  होगा  :

 राज्य  विल  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  राज्यों  में

 पालिकाओं  के  संसाधनों  को  पूरा  करने  के  राज्य  की  संचित  निधि  में  वृद्धि  करने  के  जरूरी

 उपाय  करना  केन्द्रीय  वित्त  आयोग  के  कार्यों  में  से एक  कार्य  होगा  ।'

 यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रावधान  है  और  मुझे  यह  विश्वास  है  कि  यह  काफी  लम्बे  समय

 तक  नगरपालिकाओं  और  पंचायतों  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाएगा  ।'''  '
 हमारे  दूसरे

 पक्ष  के  सम्मानीय  मित्र  जहां  कहीं  भी  थोड़ा-सा  भी  उल्लंघन  होने  की  बात  आती  है  अथवा  राज्यों

 की  शक्तियों  के  सम्बन्ध  में  हस्तक्षेप  करने  की  बात  हो  वहां  वे  अपनी  टांग  अडाने  के  लिए  तैयार  रहते

 हैं  लेकिन  मुझे  इसके  कारण  मालूम  नहीं  फिर  भी  बे  हमेशा  केन्द्र  से  यह  आशा  करते  हैं  कि  बह
 अपने  सीमित  संसाधनों  में  से  उनके  लिए  घन  जुटाएं  और  इसे  उन्हें  आबंटित  करे  ताकि  बे  सभी  प्रकार

 की  फिजूल  खत्रियां  कर  सकें  ।

 इन  दो  विधेयकों  के  अन्य  अति  महत्वपूर्ण  पहलू  जिनका  मैंने  अभी-अभी  दो  प्रवर  समितियों

 के  कार्यकरण  के  वारे  में  बोलते  समय  उल्लेख  किया  था  वह  ये  हैं  कि  हमने  जिला  योजना  समिति

 और  महानगरीय  विकास  समिति  का  गठन  करने  की  भी  सिफारिश  की  इसका  उद्देश्य  जिला
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 मामले  में  पूरे  जिले  के  समेक्तित  और  एकीकृत  मसौधा  बिकास  योजना  तैयार  क  रना के  लिए  भी  उक्त  योजना  तैयार  करने  का  प्रावधान  है  जहां  20  लाख  की  आबादी
 वाली  महातंगरीय  क्षेत्र  दो  जिलों  में  फैला  हुआ  हो  ।  उस  भामले  में  शगरपालिकाओं  ओर  पंचायतों
 द्वाद्य  तैयार  की  जाने  वाली  तोजताओं  के  आधार  परे  दो  से  अधिक  राज्यों  क ेलिए  भी  एकीकृत
 वोजता  तेयार  की  इस  दो  समितियों  में  उस  क्षेत्र  में  पड़ने  वाली  पंचायतों  और
 पालिकाओं  के  पर्याप्त  सदस्यों  को  इसमें  लिया  ये  प्रावधान  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।.  हमने  जो
 कुछ  विगत  समय  में  देखा  है  कि  हमारे  आज  के  आयोजक  अपने  क्षेत्र  के  विशेषज्ञ  होने  के  बावजूद
 तथा  अपने  नेक  इतादों  के  बावजूद  आवश्यकताओं  से  अनभिज्ञ  रहेते  हैं  और  हमारे  दूरदराज
 तथा  दुर्गेम्य  गांवों  की  विशेष  स्थानीय  समस्याओं  को  वास्तविक  रूप॑  से  पहचान  नहीं  पाते  ।

 श्री  नरसिह  राब  के  नेतृत्व  में  कांग्रेस  सरकार  की  पूबंबर्ती  कांग्रेस  सरकारों  की

 उसकी  यह  उत्कट  इस्छा  है  कि  जनता  को  यह  अधिकार  दिए  जाएं  जिससे  स्थानीय  निकाय  आयोजन

 प्रक्रिया  में  सम्मिलित  हो  खके  ।  उसकी  इस  इच्छा  की  अभिव्यक्ति  दो  संविधास  संशोधन  बविध्यकों  में

 हुई  है  ।  भह  उपाय  एक  क्रांतिकारी  व्यवस्था  का  झोतक  है  ओर  भारतीय  लोकतन्त्र  के  उत्थान  का

 क्रतीक  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  मेरे  मित्रों  को  इससे  सहमत  होने  में  कठिनाई  क्‍यों  हो  रही

 मेरा  निवेदन  है  कि  हन  दी  विधेयकों  में  कांग्रेस  की  राजनीलिक  इच्छा  स्पष्टतः

 चिम्थित  होती  अर्थार्तें  कुछेक  लोगों  के  हाथों  से  निशायिक  अधिकार  को  लेकर  उसे  विकेन्द्रीकृत

 करके  प्रत्येक  नागॉरिक  को  संत्ता  में  भागीदारी  देना  तथा  सच्चे  अर्थ  में  लॉकसन्‍्ध  को  अपमाकर  महात्मा
 गाँधी  के  सपनों  के  स्वराज्य  की  स्थापना  करने  के  प्रति  कांग्रेस  वनअंद  वॉस्तव  में  ये  विधेयक

 आज  महात्मा  गांधी  की  प्रॉसॉगिकता  को  कायम  करते  हैं  ।

 पंचायतों  और  नगरपालिकाओं  के  कार्यकरण  को  पुनर्गठित  करने  एवं  उनका  लोकतान्त्रिक

 ढेंग  से  संचालन  करने  सम्बन्धी  इन  महत्वपूर्ण  सुरक्षोग्रामों  का  प्रावधान  करने  के  अलावा  इन  दो

 विधेयकों  के  अन्तर्गत  अन्य  सम्बन्धित  सभी  कार्य  राज्य  विधान  मण्डलों  और  सरकारों  पर  छोड़  दिए

 गए  हैं  ।  राज्य  विधान  मण्डलों  को  ही  नये  उपबन्धों  के  जिन्हें  संविधान  में  स्थापितं  किया

 जाता  पंचायतों  और  नगरपालिकाओं  का  दायित्व  और  सच्ची  भावना  से  इनसे  सम्बन्धित  कानून
 बनाने  का  अधिफार  सौंषा  गया  है  ।

 मैंने  रिपोर्टों  से  मत॑भेंद  की  टिप्पणी  देखी  |  शायंद  यहं  इन  अनुसूचियों  अर्थात्‌  अनुसूची  11

 और  ।2  में  अलग  से  जोड़ी  गई  यह  उपंबन्धों  कौ  संही  ढंग  से  निरूपित  न  किए  जाने  के  बारे  में

 है  जिससे  कुछ  शंकाएं  पैदा  हों  शकती  डेंन  राज्यों  में  अधिकार  कम  हो  सकते  हैं  जिनमें  आज

 हमारे  मित्र  सत्ता  में  जब  वें  राज्यों  क ेलिए  और  अंधिक  अधिकारों  की  बात  करते  हैं  तो  ऐसा

 भ्रोड़ा  अजीव-सा  लगता  हैं  कि  हमारे  मित्रों  को  नगश्पालिंकाओं  ओर  पंचायतों  के  रूप  में  स्थानीय

 निकायों  को  कुछ  अधिकार  चले  जाने  की  शंका  होने  लगती  है  ।  ये  दो  अनुसूचियों  राज्यों  की  अधिकार

 का  झूठा  दावा  नहीं  करते  ।  मैं  यही  बात  करमा  चाहता  हूं  |  इनमें  राज्यों
 से

 अधिकार  लेने  का  कौई

 अभिप्रा  व्यक्त  नहीं  बल्कि  इनमें  केवल  उन  मामलों  का  ही  उल्लेख  कर  दिया  गया  है  जिनसे

 स्थानीय  निकाय  अधिक  सम्बन्धित  हैं  और  आथिक  विकास  और  सामाजिक  न्याय  की  बोज॑नाओं  का

 कार्यान्वयन  स्वयं  करके  ये  ओर  अधिक  सुसंज्जित  हो  सकते  हैं  ।

 इस  तथ्य  की  अंवहेलना  महीं  की  जा  सकती  कि  हम  सँविश्ञाम  के  मूल  ढांचे  को  नहीं  बदल
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 सकते  और  हमने  ऐसा  प्रयास  भी  नहीं  किया  ये  विधेयक  तो  यास्तव  में  संविधान  के  मौलिक

 ढांचे  को  स॒दृढ़  ही  बनाते  संविधान  का  मौलिक  ढांचा  हमारी  प्रस्तावना  में  दिया  गया  हमारे

 समाज  की  मजबूत  इमारत  धर्ममिरपेक्ष  और  समाजवाद  की  सुदृढ़  मींव  पर  ही  बनेगी  ।

 सरकार  का  सरकार  की  चिम्ता  नगरपालिकाओं  ओर  पंचायतों  के  रूप  में  स्थानीय  स्वशासनਂ

 की  इन  संस्थाओं  के  माध्यम  से  इस  सिद्धान्तों  को  आगे  सुदृढ़  करने  के  प्रति  अपनी  अभिलाषा  को
 प्रतिबिम्बित  करने  हेतु  शीघ्रातिशीघ्र  इन  संवैधानिक  संशोधनों  को  कानूनी  रूप  देने  की  है  ।

 यद्यपि  पंचायत  सम्बन्धी  विधेयक  में  त्रिस्तरीय  प्रणाली  का  प्रावधान  है  जो  राज्य  विशेष  की

 आवश्यकता  पर  निर्भर  लाख  से  कम  जनसंख्या  वाले  राज्य  में  माध्यमिक  स्तर  के  पंचायत

 की  आवश्यकता  नहीं  होगी--तथापि  यह  अच्छी  बात  है  कि  त्रिस्तरीय  प्रणाली  लागू  कर  दी  गई

 जैसा  प्रावधान  पहले  नगरपालिका  सम्बन्धी  विधेयक  में  किया  गया  मगरपालिकाओं  के

 मामले  में  भी  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  बड़े-बड़े  शहरों  में  वाईਂ  समितियां  इससे

 मिम्न  स्तर  पर  सत्ता  में  जनता  की  भागादारी  सुनिश्चित  हो  स्थात  विशेष  की  जनता  को

 यह  मालूम  हो  सकेगा  कि  उनकी  मौलिक  आवश्यकता  क्‍या  है  और  इसके  लिए  वे  एकजुट  होक॑र  यह
 निर्णय  कर  सकेंगे  कि  प्राथमिकता  के  आधार  उतके  लिए  क्या  किया  जाए  और  किस  चीज  कें

 लिए  बे  आगे  प्रतीक्षा  कर  सकते  हैं  |  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  जनता  की  अधिक  भागीदारी  सुनिश्चित
 होगी  और  उसे  जन  कल्याण  के  लिए  अपनी  क्षमता  का  उपयोग  करने  का  अवसर  भिलेगा  |  एक
 बार  इन  उपबन्धों  को  संवेधानिक  मान्यता  मिल  जाएगी  तो  नगरपालिकाओं  और  पंचायतों  को

 मनमाने  ढंग  से  बरखास्त  करने  के  अवसर  समाप्त  हो  जाएंगे  ।  यहां  तक  कि  चण्डीगढ़  जैसे

 संध  शासित  प्रदेश  की  जनता  को  यह  अवसर  उपलब्ध  होगा  कि  वे  अपने  कार्यों  की  देख-रेख  के  लिए
 निगम  अथवा  परिषद  के  गठन  में  खुद  को  सम्मिलित  कर  यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  दो

 समितियों  ने  संसद  को  यह  सिफारिश  की  कि  इन  दो  विधेयकों  के  प्रावधान  संघ  शासित  प्रदेशों  पर

 भी  लागू  होंगे  और  यदि  राष्ट्रपति  जी  यह  महसूस  करते  हैं  कि कतिपय  परिव्तंन  करके  कुछ  प्रावधानों

 को  प्रयुक्त  करना  तो  ऐसा  भी  किया  जा  सकता  है  ।  अतः  किसी  भी  पद  पर  आसन्न  व्यक्ति

 संघ  शासित  प्रदेश  की  जनता  को  इन  लाभकारी  प्रावधानों  से  वंचित  करने  का  निर्णय  नहीं  ले

 जैसाकि  पहले  भी  हुआ  था  ।

 मैं  दो  माननीय  मन्त्रियों  ये  दो  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  चूंकि  ये  विधेयक  विचार-विमर्श  एवं  परामर्श  के  विभिन्‍न  चरणों  से  गुजर  चुके
 इसलिए  इनका  बेरोकटोक  अनुमोदन  कर  दिया  जाएगा  ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  संक्षेप  में  उन  सरकारी  संशोधनों  का

 उल्लेख  करना  चाहता  जिन्हें  अब  परिचालित  किया  गया  मैंने  महसूस  किया  है  कि  जहां  तक
 बित्त  आयोग  का  गठन  करने  सम्बन्धी  प्रावधान  का  प्रश्न  सरकार  ने  यह  बहुत  अच्छी  तरह  से  सोचा

 होगा  कि  अनुच्छेद  (1)  के  अन्तर्गत  वित्त  आयोग  के  गठन  की  व्यवस्था  पंचायतों  तथा
 दोनों  क ेलिए  की  जा  सकती  मुझे  विषयवस्तु  को  नहीं  अपितु  इसके  रूप

 को  समझने  में  थोड़ी  कठिजाई  हो  रही  है  ।  चूंकि  हम  संविधान  का  निर्माण  कर  रहे  हमें  उस  और

 ध्यान  देना  होगा  ।

 मैं  अनुच्छेद  243  (1)  के  लिए  निम्नलिखित  संशोधन  उपयुक्त  समझता  हूं  :

 (1)  खण्ड  (2)  में  जिस  वित्त  आयोग  का  उल्लेख  किया  गया  वह
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 पालिकाओं  की  वित्तीय  स्थिति  की  समीक्षा  करेंगा  और  राज्यपाल  को  यहैं  सिफारिश  करेगा

 उसके  बाद  खण्ड  (2)  को  निम्न  रूप  में  समविष्ट  किया  जाएगा  :

 243-1  के  अन्तर्गत  गठित  वित्त  आयोग  खध्ड  (1)  के  प्रयोजन  के  लिए भी  वित्त  आयोग  होगाਂ
 मैं  समझता  हूँ  कि इनको  मिलाकर  एक  किया  जा  सकता  है  और  उसे  इस  तरह  से  पढ़ा  जा

 सकता  है--मैं  यह  प्रयास  करता  हूं  :

 243  (1)  के  अन्तर्गत  गठित  वित्त  आयोग  नगरपालिकाओं  की  वित्तीय
 स्थिति  की  समीक्षा  करेगा  और  राज्यपाल  को  यह  सिफारिश  करेगा

 और  केवल  यही  दूसरा  मुद्दा  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  को  यह  बताना  चाहता  हैँ  कि  काफी  बहस  के
 बाद  हमने  यह  निर्णय  लिया  था  कि  वित्त  आयोग  को  नगरपालिकाओं  की  वित्तीय  स्विति  की
 जांच  करने  तथा  उनकी  वित्तीय  स्थिति  को  सुधारने  हेतु  आवश्यक  उपाय  सुझाने  की  जिम्मेदारी
 भी  सौंपी  जानी  अब  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  शायद  इस  खण्ड  को  हटाना  चाहती
 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  इस  खण्ड  को  उसी  तरह  रखा  अनुच्छेद  243  के  खण्ड  (1)  के
 खण्ड  को  हटाना  हो  सकता  जेसाकि  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट  में  कहा
 गया  जिसके  परिणामस्वरूप  इस  मामले  में  कुछ  समस्याएं  उत्पन्न  होंगी  ।  मेरा  यह  सुझाव  है  कि
 उसे  हटा  देना  क्योंकि  मन्त्री  जी  यह  चाहते  थे  कि  संशोधन

 प्रस्तुत  करना  परन्तु  मैं
 समझता  हूं  कि  उप  खण्ड  में  आवश्यक  अनुवर्ती  परिवर्तन

 उसे  बरकार  रखा
 जा  सकता

 मैं  माननीय  मन्‍्त्री  जी  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  उन  संशोधनों  को  हटा  दें  ताकि  बह
 महत्वपूर्ण  जिस  पर  हमने  एक  लम्बी  चर्चा  की  बरकरार  रह  सके  ओर  संविधान  में  स्थान
 पा  सके  ।

 मुझे  इत  दो  विधेयकों  को  प्रस्तुत  करते  हुए  तथा  अपना  समर्थन  देते  हुए  अत्यन्त  प्रसन्नता

 हो  रही है  ।

 क्री  मोहन  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं
 कि  भारतीय  संविधान  में  संशोधन  करने  के  लिए  यह  और  संशोधन  विधेयक  सदन  के
 सामने  विचार  के  लिए  रखा  ।

 बहुत  पहले  से  राष्ट्रीय  आन्दोलन  के  दौर  में  ही  भारत  की  जो  स्वायत्त  संस्थाएं  स्थानीय
 निकाय  उनका  राष्ट्रीय  आन्दोलन  में  महत्वपूर्ण  योगदान  रहा  है  और  भारत  में  जितने  भी  राष्ट्रीय
 नेता  जवाहर  लाल  नेहरू  जी  की  स्वयं  की  राजनीति  की  शुरुआत  इलाहाबाद  में  नगरपालिका
 के  खुनाव  से  होती  है  |  देशबन्धु  चितरंजन  दास  से  लेकर  विट्ठल  भाई  पटेल  और

 र  लियाकत
 अली  तक

 स्थामीय  निकाय  की  राजतीति  से  सम्बन्धित  थे  और  मुझे  हतिहास  के  उन  पन्‍नों  की  याद  आती

 अजब  इलाहाबाद  नगरपालिका  ने  26  जनवरी  जो  राष्ट्रीय
 दिवस

 जवाहर  लाल  जी  ने

 राष्ट्रीय  ध्वज  फहराने  की  जोषणा  की  थी  ओर  बहां  के  कमिश्नर  ने  उनको  राष्ट्रीय  ध्वज

 पालिका  पर  फहराने  से  मना  किया  था  और  उनकी  गिरफ्तारी  हुई  थी  ।  एक
 राष्ट्रीय  आन्दोलन

 बहां  से  शुरू  हुआ  था  और  राजनंतिक  प्रशिक्षण  का  कार्य  स्थानीय  निकाय  के  चुनाव  के  जरिये  होता
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 था  लेकिन  अंग्रेजी  जमाने  में  श्री  निर्वाचन  की  श्रो  निर्धारिस  अवधि  होती  उस  अवध्नि  के  भीतर

 ही  स्थानीय  निकाय  के  चुनाव  हुआ  करते  थे  ।

 मुझे  पुराने  बुजुर्गों  की  याद:है  कि  जिला  परिषरदी  के  चुनाव  स्थामीय  स्तर  पंर  सरकारी  पक्ष

 भौर  राष्ट्रीय  आन्दोलन  के  बीच  के  तेताओं  के  बीच  में  होते  थे  और  सामान्य  रूप  से  एक  राजनैतिक
 प्रशिक्षण  और  राजनंतिक  प्रक्रिया  की  भांति  होते  1937  में  ही  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  ने

 पंचायती  राज  ऐक्ट  एक  कानून  की  झकक्‍ल  में  दनाया  जब  उस  भ्रदेस  में  प्रीमिवर  की  हैसिग्रत  के

 पहली  बार  कांग्रेस  की  सरकार  बनी  थी  और  उस  जमाने  में  भी  डिला  परिषद्‌  के  अध्यक्ष  का  चुनाव
 सीधे  निर्वाचन  की  पद्धति  से  होता  था  लेकिन  भारत  आजाद  नये  हिन्दुस्तान  का  संविधान

 निर्मित  होकर  आया  और  हमने  स्थानीय  निकायों  को  राज्य  सरकारों  की  दया  ओर  कृपा  के  ऊपर

 छोड़  दिया  ।  उसका  सबसे  बड़ा  कारण  यह  था  कि  भारत  की  संविधान  निर्मात्री  परिषद्‌  के  ड्रॉफ्टिंग
 कमेटी  के  जो  चेयरमैन  आदरणीय  डा०  भीमराव  अम्बेडकर  उनके  प्रति  सम्पूर्ण  श्रद्ा  और

 सम्मान  रखते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उनकी  निष्ठा  स्थानीय  निकायों  को  शक्तिशाली  बताभे

 के  बारे  में  वहीं  थी  और  इसीलिए  उनके  मन  के  भीतर  दो  बातें  रहा  करती  एक  तो  राष्ट्रीय
 आन्दोलन  की  मुख्य  धारा  से  जोड़  म  होमा  और  24  धण्टे  वह  इस  बात  से  भयाक्रान्त  रहते  थे  कि

 स्थानीय  निकाय  में  दलितों  की  भूमिका  क्या  होगी  ।  यदि  आज  बह  जीवित  होते  तो  सम्भवतः  इस
 वरिवतंन  को  स्वयं  संविधान  में  और  इस  बात्त  की  कोशिश  करते  कि  जो  दलित  और  पिछड़ी
 जातियां  एडल्ट  फ्रंचाइन  के  उनके  अन्दर  कितनी  शक्ति  पैदा  हुई  है  और  बह  अधिकार

 स्थानीय  स्तर  पर  मिलने  से  उनमें  किस  तरह  की  नेतृत्व  की  क्षणता  जागृत  हुई  है  और  वह  स्वमं

 अपती  आंख  से  वह  देखते  और  भारत  के  संविधान  में  जो  नीति  निर्देशक  तत्व  की  धारा  40  कै
 अन्तर्गत  इसको  कम्प्रोमाइज  के  तहत  रखा  सम्भकतः  यह  धारा  राष्ट्रीय  संविधान  निर्मात्री

 परिषद्‌  में  ही भारत  की  आवश्यक  संविधान  घाराजीं  में  होती  ।  नीति  निर्देशक  तत्बीं  के  लन्लर्गत

 इसका  प्रावधान  नहीं  होता  ।

 शासन  सरकार  ने  चूंकि  स्थानीय  निकायों  को  सरकार  की  दया  के  ऊपर  छोड़
 उसका  नतीजा  क्या  हुआ  ।  राज्यों  में  कानून  तो  नगरपालिकाएं  पंचायती  कानून

 बने  लेकिन  पंचायत  का  जो  मुखिया  वह  सरकार  की  दया  पर  आज  भी  यदि  उसके  खिश्राफ
 किसी  प्रकार  की  शिकायत  है  तो  जनता  द्वारा  चुने  हुए  ग्राम  पंचायत  के  प्रधान  की  एक  सब  डिवीजनल

 मजिस्ट्रेट  छूट्वी  कर  देता  है  और  उसको  अपने  पद  से  बर्खास्त  कर  देता  यह  कहां  का  लोस्सन्त्र

 यह  बात  समझ  में  नहीं  आती  ।

 1957  में  जब  प्रहली  बार  बलजन्त  राय  मेहता  कमेटी  की  रिप्लेट  उसके  छाद  1977

 में  जब्न  जनता  पार्टी  की  प्त  रकारें  एक  अभियान  बलाया  गया  कि  सभी  राज्य  सरकारें  इस  तरह
 के  कानूनन  बनायें  कि  आवश्यक  रूप  से  हर  पांखब्रें  खाल  स्थानीय  विकारों  के  चुनाव  हों  और  कीधे

 बयस्क  माताप्चिकार  के  आप्लार  पर  चुमे  हुए  जसव्रतितिधि  जाकर  तलाक  इचलपमेंट  कमेटी

 और  ग्राम  सभाओं  में  आयें  ।  पहली  ब्रार  उत्तर  प्रदेश  में  1977  में  संशोधम  कथन  भर  10  सकल

 का  बालिक  मताधिकार  स्थानीय  निकाय  के  युवकों  को  देने  कर  काम  उत्तर  प्रदेश  से  बअलअम्त  सय

 मेहता  कमेटी  के  तहत  उक्तर  प्रदेम  की  सरकार  ने  उम्त  जमाने  में  किया  उस  जमाते  में  मैं  उशर

 प्रदेश  की  असेम्बली  का  सदस्य  हुआ  करता  था  और  बहु  भी  प्रबंर  समिति  के  सुपुर्द  हुआ  था  ।  हम

 खोगों  ने  इस  बात  का  नियम  अनाया  था  कि  जिला  परियद  के  अध्यक्ष  का  भी  तिर्दाचत  18  साल
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 के  वयस्क  अताधिकार  के  आधार  क्षीक्ष  लिर्वाक्‍्त  पद्चति  के  भ्राधार  पर  होभा  लेकिन  मे  बात
 ध्वीरे  जत्म  हो  गई  ।  उसमें  मवी  सरक्षार  मे  बरिवर्तत  किया  है  ओर  कह  दिया  है  कि  जिला  परिषद
 के  अध्यक्ष  का  ब्गाव  शी  एस०  डी०  तिश्ारी  की  शरकार  ने  उसमे  फरिवर्तन  करके  अप्रस्मश्र  ढंस  से

 लेकिन  आज  भी  प्रा  सच्षापति  का  घुनाव  प्रत्कक्ष  रीति  से  होता  है  मैं  इस  बाल  के  लिए  इस
 शस्कार  को  फर्मबाद  देख  घाहता  हूं  छि  जो  स्थानीय  निकास  के  पवाध्निकाट़ी  खासतौर  से  प्रम
 प्रघाम  और  नगरपालिका  के  उनको  आपने  संबैक्नानिक  हैसियत  देकर  एज़्य  सरकार  की

 वर्ना  से  बाहर  किया  है  इतनी  ही  बात  स्वागत  योग्य  लेकित  यह  बात  सही  है  कि  स्थानीय
 बिकाग्र  अपने  खाधनों  ओर  संसाधनों  के  अभाव  में  जिस  हिसाब  से  स्थातीय  जनता  की  सेवा  करनी

 जाहिए  वह  नहीं  कर  पाते  ।

 आपने  इस  संशोधन  के  जरिए  बहुत  ही  उचित  सुझाव  दिया  है  कि  हर  पांचवें  साल

 राज्यपाल  को  यह  अधिकार  होगा  कि  उनके  अपने  विशीय  अधिकारों  के  ब्रिस्तार  के  लिए  एक
 फाइनेंस  कमिशन  की  नियुक्ति  किया  करेंगे  और  उस  प्र  पुनविचार  होता  भह  भी  एक  स्वायत

 धोग्य  बात  है  लेकिन  मैं  अपमे  साथियीं  से  कहता  धाहता  हूं  कि  इतना  ही  काफ़ी  महीं  अभी  हमारे
 एक  कांग्रेस  पार्टी  के  साथी  ने  कहा  कि  हससे  गांधीजी  को  बिचारधाश  इस  «देश  में  पुष्पित  और

 पल्लवित  हो  जाएगी  ।  केवल  दो  प्रंवेधानिक  संशोष्तनों  स्रे  गांधी  जी  के  सपनों  का  हिन्दुस्तान  ब॑न

 जाएगा  ऐसा  मैं  माबने  को  तैयार  नहीं  हूं  ।  गांक्षी  जी  ने  हिन्दू  स्त्रराज़  में  एफ  स्पष्ट  बात  गांवों  के

 साज़्पों  में  मैं  उसका  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  ग्रांघी  जी  ने  कहा  कि  :

 लिनुषाद  ]

 स्वराज्य  के  विषग्य  में  मेरा  यह  दृष्टिकोष  है  कि  यह  एक  प्रकार  का  सम्पूर्ण

 गणसज्य  जिसे  अपनी  महत्वपूर्ण  क्रावश्कताओं  के  लिए  अस्य  ग्रामों  पर  निर्भर  नहीं  रहना

 पड़ता  है  और  फिर  भरी  कई  बातों  के  जहां  स्वतंत्रता  अनिवार्य  होती  वहां  परस्पर

 निर्धर  रहना  पड़ेगा  ।  इस  तरह  से  हर  ग़ांव  में  सब्रसे  पहले  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जायैगा

 कि  वे  अपनी  फसल  हुगायें  तग्मा  कपड़ों  के  लिए  क्रप्रास  की  पैदावार  करें  ।  गांव  में  मवेशी  के

 किए  तथा  बड़ों  और  बच्चों  के  जिए  मनोरंजन  के  स्राधन  तथा  झेल  के  मैदान  हौना

 जाहिए  ।  यद्रि  गांव  में  और  अश्विक  भूमि  उपज्ब्ध  होगी  तो  वहां  पर  अफौम

 बश्रोर  इस  तरह  के  कई  उपयोभी  फसल  डग़ाये  गांव
 का

 अपना  जल  मार्ग  हौता  जो

 जिविध्न  जल  आपूर्ति  को  छलुनिश्चित  नियंत्रित  छुओं  ओर  तालाबों  के  माध्यम  से

 ऐसा  किया  जा  सकता  अन्तिम  मौलिक  पाद्यक्रम  वक  अनिवार्य  शिक्षा  होगी  ।  जहां

 तक  सम्भव  हो  हुर  एक  काम  परस्पर  सहयोग  के  आधार  पर  होगा  ।  वहां  छूआछूत  का

 कोई  भाव  नहीं  सदेगा  जैसा  कि  आज़  ढर्ग  अस्पृश्यता  का  भाव  प्रचलित  है  ।  ग्रामीण  समुदाय

 में  सत्याग्रह  तथा  असहयोग  रुपी  साप्रनों  से  युक्त  अहिंसा  का  प्रसार  होगा  ।/

 ]

 गांधी  जी  ने  अपने  गांव  के  बारे  जो  उतकी  कल्पना  थी  वह  इतनी  मुक्कमिल  थी  कि  थांव

 दूसरे  के  ऊपर  निर्भर  ही  नहीं  होगा  ।  अपनी  आवश्यकता  की  सारी  चीजें  वहीं  मुहैया  होंगी  ।  सभी

 को  आवश्यक  रूप  से  शिक्षा  दी  जाएगी  और  वहां  छूआछात  का  कोई  भाव  नहीं  यह

 दांप्ली  जी  ने  अपले  ग्राम्र  स्व॒द्ज़  की  कल्पना  में  इस  बात  को  कहा  लेकिन  यदि  केवल  इतनी  बड़ी
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 बात  दो  संवैधानिक  संशोधनों  से  आप  पूरी  कर  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसा  होने  वाला  नहीं

 हसलिए  गांधी  जी  के  सपनों  का  भारत  बनाने  के  लिए  इसको  और  विस्तार  देने  की  आवश्यकता  मैं

 ऐसा  समझता  हूं  कि  आपने  एक  सीमित  कदमਂ  उठाया  है  इसको  और  दीजिए  और  अधिकारिक

 अधिकार  गांवों  की ओर  जाए  तो  मैं  ऐसा  समक्षता  हूं  कि  गांधी  जी  का  सपना  पूरा  करने  की  दिशो

 में  आप  आगे  बढ़  सकते  जब  भारत  का  संविधान  बन  रहा  संविधान  निर्मात्री  परिषद  के

 अध्यक्ष  डॉ०  राजेन्द्र  प्रसाद  जी  ने  अपने  ही  उंद्घाटंन  भाषण  में  इस  बात  की  कल्पना  की  थीं  बह

 चाहते  थे  कि  हिन्दुस्तान  के  तंत्र  का  ढांचा  इस  तरह  बनाया  जाए  कि  उसके  पिरामिड  नीचे  हों  और

 उसका  नोंक  ऊपर  हो  ।  यहां  शीष  में  जो  केन्द्र  उसके  पास  सीमित  अधिकार  हों  और  जो  पृष्ठभूमि

 वह  ज्यादा  मुख्ता  और  मजबूत  तथा  टिकाऊ  यह  उनकी  कल्पना  लेकिन  जब  वे  इस  देश

 को  भारत  का  संविधान  समपित  करने  लगे  तो  उन्होंने  बड़ी  पीड़ा  के  साथ  कहा  था  कि  हमने  जिस

 कल्पना  के  साथ  संविधान  के  निर्माण  की  शुरूआत  की  उस  कल्पना  का  पिरामिड  इसमें  उल्टा  हो

 गया  है  और  उल्टा  इस  तरह  से  हो  गया  है  कि  गांव  नीचे  हो  गया  है  और  केन्द्र  ऊपर  हो  गया  है  ।

 केन्द्र  ही  गांव  पर  काबिज  हो  नोथे  की  सभी  संस्थाएं  नष्ट  हो  यह  बात  उन्होंने  भारत  के

 संविधान  निर्माताओं  भाश्त  की  जनता  को  भारत  का  संविधान  समपित  करते  हुए  कही  भी  +

 उपाध्यक्ष  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  आंध्र  प्रदेश  के  रहने  वाले  प्रधान  मन्त्री  जी  भी

 आंध्र  प्रदेश  के  रहने  वाले  हैं  और  संविधान  निर्मात्री  परिषद  में  मद्रास  प्रेसीडेंसी  के  जो  लीडर

 उन्होंने  भी  इस  धारा  पर  सबसे  अधिक  बल  दिया  था  |  मैं  याद  करना  चाहता  हूं  श्री  अनंत  शंयमेम

 आयंगर  एन०जी०जी  को  जो  अभी  जीवित  के  संथानम  टी  प्रकाशन  जी  जिनके  मजबूत

 आग्रह  पर  कंप्रोमाइज  के  रूप  में  इस  धारा  को  अमेंडमेंट  की  शक्ल  जो  कि  के०  संथानम  जी  का

 अमेंडमेंट  अम्बेडकर  साहब  को  मजबूर  होकर  स्वोकार  करना  पड़ता  था  और  उसी  कम्प्रामाइज

 के  कारण  यह  धारा  केवल  भारत  के  डायरेक्टिव  प्रिसीपल्स  में  से  आई  दूसरी  धारा  नहीं  आ  पाई

 लेकिन  उसमें  उनका  मजबूत  आग्रह  मुझे  खुशी  है  कि  उनकी  उस  परम्परा  को  ढोने

 उनको  याद  करने  का  काम  प्रधान  मन्त्री  जी  आज  कर  रहें  अपने  पुरखों  को  सही  और  सच्ची

 श्रद्धांजलि  अपित  करने  का  काम  कर  रहे  लेकिन  इसको  आप  और  विस्तार  इस  अपेक्षा  के

 साथ  मैं  इन  दोनों  संविधान  संशोधनों  का  समर्थन  करता  हूं  और  सरकार  में  अपेक्षा  करता  हूं  कि  इन

 संशोधनों  के  पास  होने  के  बाद  एक  वृह॒त्तर  माडल  प्रस्तुत  किया  जिसमें  स्थानीय

 नगर  ग्राम  सभा  से  लेकर  जो  थ्री-टायर  सिस्टम  ब्लाक  डेवलपमेंट  कमेटीज  जिला

 नगर-महा  इन  सबके  बारे  में  एक  वृहत्तर  माडल  विधेयक  केन्द्र  सरकार

 की  और  से  संभी  राज्य  सरकारों  को  सकूलेट  करिए  ।

 चीज  और  सुझाव  के  तौर  पर  कहना  चाहता  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  1977  में  ही

 एके  माडल  तैयार  किया  उसका  भी  आप  पूरी  तरह  से  अध्ययन  कीजिए  ।  उसमें  इस  बात  का

 स्पष्ट  उल्लेख  किया  गया  है  कि  ग्राम  स्तर  पर  भी  प्रत्यक्ष  निर्वाचन  ब्लाक  डेवलपमेंट  कमेटी

 में  भी  प्रत्यक्ष  निर्वाचन  जिला  परिषद  का  भी  प्रत्यक्ष  निर्वाचन  उनके  अलग  अधिकार

 लेकिन  उतको  संवैधानिक  दर्जा  न  होने  की  वजह  से  राज्य  सरकारें  जब  चाहती  उनको

 बरखास्त  कर  दिया  करती  हमारे  कुछ  मित्रों  ने  कहा  कि  गांव  सभा  के  सभापति  का  चुनाव

 अप्रत्यक्ष  रूप  से  होना  चाहिए  ।  मैं  अपने  इन  मित्रों
 से  कहना  चाहता  हूं  कि  वे  अपने  इस  विचार  पर

 पुनविचार  मैं  इस  बारे  में  साफ  तौर  पर  मन्त्री  जी
 से

 कहना  चाहता  हू  कि  यदि  निचले  स्तर

 अप्रत्यक्ष  रूप  से  निर्वाचन  शुरू  किया  इस  चीज  को  प्रोत्साहित  किया  गया  तो  यहां  पर  भी  वैसे

 र
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 ही  जंसे  आए  दिन-हम  देखते  उत्तर  प्रदेश  में  एक  लाख  की  आबादी  वाली  नगर  पालिका
 के  अध्यक्ष  का  चुनरव  सीधे  ओर  प्रत्यक्ष  रूप  से  किया  जाता  लेकिन  ऊपर  की  जो  महापालिकाएं

 उनमें  हम  देखते  हैं  कक  जब  शेश्वर  का  चुनाव  जाता  हैं  तो  50,000  से  2-2  लाख  रुपया  एक

 एक  कारपोरेटर  की  फीस  हो  जाती  क्‍या  आप्र  यही  नीचे  के  स्तर  प्र  गांव  सभा  के  सभापति  के

 चुनाव  में  भी  चाहते:हैं,  ताकि  असरदार  लोग  शांव  सभा  के  चुने  हुए  पंचों  को  पेसे  से खसीदकर  अपने

 को  कुर्सी  पर  आसीन  करने  का  काम  यदि  आप  पार्टीसिपेटरी  डेभाक्र सी  चाहते  जनता  की

 सच्ची  साझेदारी  चाहते  नीचे  के  स्तर  पर  रुपए  के  लेन-देन  के  प्रवेश  द्वार  वंद  करने  का  काम

 करना  चाहते  हैं  तो  यह  तभी  होगा  जब  पर  भी  सीधा  निर्याचन  होगा  |  इससे  हमारी

 महात्मा  गांधी  की  कल्पना  जो  जिसको  हमारे  देश  के  संविधान  निर्माता  पूरा  नहीं  कर

 पाए  उस  जमाने  में  उनकी  भी  कंल्पना  थी  कि  नीचे  के  स्तर  पर  प्रत्यक्ष  रूप  से  निर्वाचन

 उस  कल्पना  को  हम  पूरा  कर  पाएंगे  ।  इससे  पिछड़ी  हुई  अंत्य  जातियां  अपने  एक
 वोट  के  अधिकार  से  अपने  नेतृत्व  को  गांव  में  भी  स्थापित  कर  सकते  अपनी  संख्या  के  आधार  पर

 स्थापित  कर  सकते  यह  एक  बहुत  बंड़ी  ' चीज  इसलिए  मैं  प्रत्यक्ष  रूप  ये  निचले  स्तर  पर

 मिर्वाचन  का  पूरी  तरह  में  समर्थन  कश्तां  मन्त्री  मैं  आपको  याद  दिलानाः  चाहता  हूं  कि

 उस  जमाने  के  समाजवादी  दल  के  लोगों  ने  संविधान  मिर्मात्री  परिषद  का  बहिष्कार  किया  था  |

 अपने  पुरखों  को  याद  करते  हुए  मैं  यह  मानता  हूं  कि  उन्होंने  यह  सही  काम  नहीं  किया  था|  यदि

 भारत  की  संविधान  तिर्मात्री  परिषद्‌  में  उस  जमाने  के  तमाम  समाजवादी  नेता  रहे  आचार्य

 नरेन्द्र  देव  रहे  जय  प्रकाश  जी  रहे  अच्युत  पदबधंन  रहे  डा०  राम  मनोहर  लोहियां
 रहे  विकेन्द्रीकरण  उनका  एक  मूल  मन्त्र  था  भारत  में  समाजवाद  स्थापित  करने  लिए  मेरा
 विश्वास  है  कि  उन  लोगों  के  प्रयास  से  संकिधान  निर्मात्री  परिषद्‌  ने  उस  समय  विकेस्द्रीकरण  के

 सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लिया  होता  ।  लेकिन  अलग  से  उन  लोगों  जो  पहले  संविधान  निर्माती

 परिषद्‌  के  अध्यक्ष  डा०  सच्बिदानन्द  उनकी  जय  प्रकाश  जी  ने  समाजवादियों  की  ओर

 से  एक  ड्राफ्ट  कांस्टीटयूशन  का  प्रस्तुत  किया  उसमें  साफ  तौर  पर  उन्होंने  स्थात्वीय  निकायों
 की  बकालत  करते  हुए  सत्ता  के  विकेन्द्रीकरण  के  प्रतिस्थापित  किया  इस  देश  के  सारे
 तांत्रिक  इस  देश  के  सारे  गांधीवादी  इस  देश  के  सारे  सर्वोदयी  सिद्धान्त  और  इस
 देश  के  सांरे  समाजवादी  सिद्धान्त  तथा  इस  देश  की  वे  सारी  शक्तियां  जो  प्रगतिशील  हैं  इस  देश  में
 सत्ता  के  विकेन्द्रीकरण  की  वकालत  करती  रही  हैं  और  उस  विकेन्द्रीकरण  की  दशा  में  आपका  यह
 सीमित  प्रयास  इसलिए  इस  सीमित  प्रयास  को  बल  प्रदान  करें  और  इस  बात  का  आश्थासन  दें
 कि  इसको  और  विस्तार  देंगे  ।  हमारी  ओर  से  आपको  पूरा  समर्थन  और  सहयोग  रहेगा  ।

 इस  वचन  और  विश्वास  के  साथ  मैं  इन  दोनों  विधेयकों  का  समर्थन  करता  हूं  और  आपकी
 और  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि सही  समय  पर  एक  सही  इलाज  ढूंढने  की  सीमित  कोशिश  आपने
 की  ।  इसके  लिए  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 ]

 धो  अनिल  बसु  :  यह  विधेयक  16  1991  को  पेश  किया  गया
 था  ।  फिर  इसे  संयुक्त  प्रवर  समिति  को  भेजा  गया  फिर  इसके  बाद  इस  सम्रिति  से  13

 1992  को  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  ।  संयुक्त  प्रवर  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  संविधान
 में  संशोधन  करने  के  लिए  विधेयक  हमारे  समक्ष  है

 मेरे  विचार  से  जब  हमने  इस  विधेयक  पर  विक्षार  तो  वस  दिन  हमारी  संसद  काटएक
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 ऐलिहासिक  दिन  हमारी  भारतीय  संसद  का  एक  लेटर  डे  है  मिंचले  स्तर  से  शक्तियों  का

 जिरकेंत्रीकरणभ  और  शक्तियों  का  हंस्तोतरण  मश्पि  स्थतंजेतीश्राप्ति  के  दिन  से  हीं  बह  एक  इृण्छा  हृदम
 में  शंजोंने  हुए  थे  उस  पर  उचित  ध्याम  नहीं  दिया  गंयां  है  और  हमारे  देश  मैं  उसे  सही  तरीके  से

 लागू  नहीं  किया  गया  हैं  क्योंकि  राष्ट्रीय  स्तर  और  साथ-ही-साथ  राज्य-स्तर  फ्र  लम्बे  समय  से  हमारे
 देश  के  लोगीं  के  हृदषों  में  संजोई  हुई  इच्छा  के  थारे  में  कोई  ऐसी  राजनैतिक  भंशा  महीं  थी  ।

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  45  वर्षों  के  अब  इस  प्रस्तावित  संविधान  संशोधन  के  माध्यम

 हम  अपने  देश  की  पंचायत  राज्य-संस्थाओं  को  जीवन  देने  जा  रहे  इन  संस्थाओं  के  मुख्य  उद्देश्य
 लोगों  का  हमारे  देश  का  विकास  और  प्रशासनिक  प्रक्रिया  में  भागीदार  होना  पिछले  45  वर्षों  सें

 इन  दो  बातों  की  उपेक्षा  की  गई  थी  और  हमारे  देश  के  विशेषकर  हमारे  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों

 के  लाखों  लोगों  को  हमारे  देश  की  विकास  और  प्रशासनिक  प्रशासनिक  प्रक्रिया  में  उचित  हिस्सेदारी

 से  वंचित  रखा  गया  था  ।

 हममें  अपनी  सातवीं  पच्रवर्षीय  यौजना  पूरी  कर  ली  है  ओर  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रवेश

 कर  रहे  हैं  हमारे  देश  के  विभिस्त  आंचलों  भर  क्षेत्रों  के लोगों  की  यह  भावना  है  कि  सारे  वेश  के

 लोगों  को  हमारे  घिंकास  का  एक  अहम्‌  अंग  नहीं  समझा  जाता  हमारे  वेश  के  मातव  संसाधन

 हमारे  देश  के  लाखों  लोगों  को  हमारे  देश  की  अर्थव्ववस्था  और  इसके  साथ-ही-साथ  हमारे  देश  की

 प्रतति  दोनों  ही  भें  उचित  भूमिका  अदा  करते  हेतु  नहीं  दी  गई  है  बही  कारण  है  हम  देखते  हैं
 कि  हमारे  जभसंध्या  के  विभिन्‍म  वर्गों  में  करने  की  भावता  विद्यमान  है  हमारे  देश  के  विभिश्ल

 भत्मों  में  क्षांप्रदायिक  जातिगत  शाकतें  तथा  विभाजक  ताकतें  अपमा  सिर  ऊपर  उठां  रही  हैं  ।

 ऐसा  इसलिए  घटित  होता  है  क्योंकि  राष्ट्रीय  नेताओं  की  उत्कट  अभिलाषा  तथा  हमारे  लोगों  की

 इच्छा  के  बावजूद  पंचायत  संस्थायें  फलफूल  नहीं

 इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  जो  लोग  विकेंद्रीकरण  की  विचारधारा  का  विरोध  करते  जो

 लौंगे  शक्तियों  के  हस्तांतरण  के  मंत  का  खंडन  करते  चाहे  वे  दफ्तरशाही  में  हों  अथवा  राजनैतिक

 सा  इन  बातों  में  बाधक  हैं  ऐसा  इस  कारण  से  है  कि  हमारी  आजादी  से  हीं  पंचायतें  निचले

 स्‍तर  पर  आगे  नहीं  बंढ़  सकी  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  अपने  अनुभव  से  हम  देखते  हैं  कि  1977  में  पश्क्मि  बंगाल  में  सत्ता  में

 आने  के  पश्चिम  बंमाल  की  वामपंथी  मोर्चे  की  सरकार  ने  धोषणा  की  कि  शक्षितयां  ग्रामीण  क्षेत्रों

 के  लोगों  को  दी  वे  पंचायत-राज  संस्थाओं  के  माध्यम  से  विकासात्मक  और  प्रभासनिक

 प्रक्रिया  में  हिस्सा  लेंगे  और  अपने  भग्य  का  निर्णय  इसी  प्रकार  शहरी  उप-शहरी

 महानगर  क्षेत्रों  आदि  में  नगरपालिकाओं  को  आवश्यक  शक्तियां  और  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 ताकि  सम्बन्धित  क्षेत्रों  की  विकांसात्मक  प्रक्रिया  में  लोग  हिस्सा  ले  सकें  ।

 1977  से  वामपंथी  मोर्चे  के  सत्ता  में  आने  से  लेकर  तीन  पंचायत  और  नगर  पालिका  चुनाव

 पश्चिम  बंगाल  में  हुए  थे  और  तब  से  यह  चुनाव  नियमित  रूप  से  हो  रहे  इस  बार  यौथी  बार॑

 पश्चिम  पंचायत  चुनाव  फरवाने  जा  रहा  है  अब  हमने  अपने  राज्य  में  देखा  है  कि  जब  पंचायत

 संस्थाओं  तंथां  नंगरपालिकाओं  की  संमुचित  शक्तियां  और  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  दी  जांती

 ती  लीग  विकासॉत्मक  प्रकिया  में  हिस्सा  लैना  शुरू  कर  देते  अंग्रेजों  के  शासन  काल  में  क्या  खांमी

 थी  ?  हमारे  देश  की  स्वतंत्रता  से  पूर्व  अथवा  स्वेतत्रताश्राप्ति  के  थाद  के  दौरान  खामी  यह  थी  कि

 लोग  बह  नहीं  तोच  सभतें  थे  कि  यह  वेश  उसका  है  और  उन्हें  इस  देश  की  बिकासात्मक  प्रक्रिया  में
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 बंगाल  हम  अपने  लोगों  की  प्रक्षिया  में  हिस्सेचारी  हेतु  प्रोत्साहित  कर  पाये  अब  पश्चिम-बंगास
 में  पंचायत  निकाय  और  कगर  पालिका  तिकाय  न  केवल  एक  स्थानीय  स्व-शासन  बल्कि  एक  सच्णे

 रूप  में  स्थानीय  स्व-शासन  है  एंडायत  और  नगर  पालिका  की  चुनाव  विकासात्मक
 कार्मों  तशा  प्रबन्धक  में  भी  भ्राग  ले  सकते  हैं  ।

 हम  यह  देखते  हैं  कि  निचले-स्तर  पर  लोनों  की  च्षेत्रगा  बढ़ी  है  ओर  वे  यह  महसूस  करने  में
 समर्थ  हैं  कि  उनके  देश  की  प्रगति  में  उनकी  क्या  भ्रूमिका  होनी  चाहिये  ।  पश्चिम  बंगाल  हम  ओर

 आगे  बढ़  गये  है  |  हमने  पंचायतों  को  अनिवायें  हिंदायतें  दे  दी  पश्चिम  बंगास  पत्राधत  अधिनमिरय

 में  उचित  संशोधन  किसमा  गया  ताकि  पंचायतों  के  पास  उपलब्ध  धतराशि  में  से  किदेਂ  गये  खर्च  के

 लेखे  की  जाम  जानकारी  सम्बन्धिस  पंचायतों  को  देनी  ऐसा  इसके  लिए  विशेष  रूप  से  आमंत्रित

 जन  सभा  में  किया  जाएगा  प्रस्केक  मित्तीय  वर्ष  में  उन्हें  जम  सभा  बुलानी  होगी  और  उस  केच  की

 जमता  के  समक  लेखा  परीक्षित  लेखे  प्रस्तुत  करने  ताकि  जनता  को  यह  जानकारी  रहे  कि  थे  न

 केवल  विफासात्मक  प्रक्रिया  का  एक  भाग  बल्कि  उन्हें  यह  जानने  का  भी  अधिकार  है  कि  विभिन्‍थ

 विकास  कार्यों  वर  व्यय  किस  प्रकार  किया  गया  और  क्‍या  यह  सही  है  अथवा  नहीं  ।

 मेरे  विचार  से  पंचायतें  वार्षिक  व्यय  रिपोर्ट  प्रकाशित  करती  हैं--बाहे  वह  मियमित्त

 रूप  से  प्रकाशित  नहीं  करती  लेकिन  फिर  भी  अधिकांश  पंचायलें  जनता  की  बैठकें  बुकाती  हैं  ओर

 उनमें  व्यय  का  ब्योरा  प्रस्तुत  करती  इस  प्रकार  दोनों  ओर  से  जांच  की  जाती  जनता  चुनाव
 प्रक्रिया  और  पंचायत  के  प्रशासन  में  भाग  लेती  जनता  विकास  प्रक्रिया  में  भाग  ले  रही  है  और

 उसकी  जानकारी  भी  बढ़  रही  वे  महसूस  करते  हैं  कि  वे  पूर्ण  विकासात्मक  ब्रक्रिवा  का  एक

 हिस्सा  वे  इस  देश  के  खोब  हैं  चाहे  वे  सुदूरबर्ती  क्षेत्रों  में  रहते  इसी  कारण  फ्कम  बंगाल  में

 पंचायत  प्रयाली  खुद॒ढ़  हुई  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  चौथी  बार  पंचायत  चुमाव  हो  रहे  हैं  ।  बहां  पंचायत  अधिनियम  में

 संशोधन  किया  गया  तथा  इसमें  और  संशोधन  किया  जा  रहा  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  ने

 एक  प्रवर  समिति  गठित  की  और  उसने  प्रस्तावित  विधेयक  के  प्रत्येक  पहलू  की  जांच  कौ  ।  उसने  भी

 go  कुछ  सिफारिशें  जो  राज्य  विधान  सभा  के  विचारार्थ  मैंने  देखा  कि  कुछ  प्रावधान  उसमें
 /  शामिल  किए  गए  हैं  ।

 पश्चिचय  बंगाल  के  अपने  अबुभव  से  मैं  इस  सम्मानीय  सभा  को  बता  सकता  हूं  कि

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  पंचायती  राज  संस्थाओं  और  नगरपालिकाओं  की  उपेक्षा  की  गई  है
 लेकिन  यही  उचित  अथवा  उचित  स्थानीय  स्व-शासन  है  जो  जनता  को  यह  आश्वासन  दे  सकता  है

 कि  वे  सरकार  और  विकासात्मक  प्रक्रिया  का  एक  अंग  है  और  उनकी  भी  देश  के  विकास  में  एक

 भूमिका

 अपने  बंगाल  के  अनुभव  से  मैं  कहना  चाहता  सत्ता  पक्ष  के  मित्र  मेरे  कटु  शब्दों  का  बुरा
 नहीं  कि  कांग्रेस  शासित  राज्यों  में  पंचायती  राज  संस्थाएं  स्थापित  नहीं  हुई  उन्हें  अपेक्षित

 स्‍्तर  पर  नहीं  लाया  जा  सका  है  क्‍योंकि  जिस  कांग्रेस  ने  42  वर्षों  तक  देश  पर  शासन  किया  है  वहू

 ऐसा  करना  नहीं  चाहती  ।

 मु  झरी  सणि  शंकर  अम्यर  :  इन  42  वर्षों  में  महाराष्ट्र  और  गुजरात  में  अधिकांश  समय  कांग्रेस

 [
 की  सरकारें  रही  हैं  और  इन  दोनों  राज्यों  में  पंचायती  राज  पश्चिम  बंगाल  के  समतुल्य

 369
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 मैं  पश्चिम  बंगाल  में  वामपंथियों  द्वारा  किए  गए  इस  कार्य  का  समर्थन  करता  इसलिए  मैं

 अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  भी  महाराष्ट्र  और  गुजरात  में  कांग्रेस  के  अच्छे  कार्य  की  प्रशंसा

 श्री  अभिल  बसु  :  मैं  श्री  मणि  शंकर  अय्यर  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  मुझे  महाराष्ट्र  ,
 सरकार  के  कार्यनिष्पादन  का  स्मरण  कराया  ।  हम  भी  इससे  इंकार  नहीं  करते  लेकिन  प्रमुख
 बात  यह  है  कि  इस  सभा  में  सबसे  अधिक  योगदान  अथवा  अधिक  सदस्य  किसके  हैं  ?  उत्तर

 मध्य  प्रदेश  और  बिहार  ।  अतः  मेरे  विचार  से  श्री  मणि  शंकर  अय्यर  को  अपने  लोगों  की  प्रशंसा
 करते  समय  इस  बारे  में  भी  सोचता  इसमें  कप  कठिताइथां  हैं  और  कांग्रेस  दस  में  क्‍या

 कमियां  हैं  ?  आप  देख  सकते  हैं  कि  वहां  क्या  हो  रहा  है  ।  उनके  विभिन्‍न  राज्यों  में  अपने  दल  के  भी

 चयनित  निकाय  नहीं  है  ।  जब  भी  मुख्य  मंत्री  का  चुनाव  करना  होता  विधान  सभा  में  अश्वहमत्ति

 होती  है  अथवा  सदस्य  मुख्य  मंत्री  के  विरुद्ध  हो  जाते  हैं  तो  विधान  सभी  सदस्यों  को  मु्य  मंत्री  चुनने
 का  कोई  अधिकार  नहीं  इसके  लिए  दिल्ली  से  अनुदेश  जाते  हैं  ।  कांग्रेस  दल  में  अभी  भी  ऐसी
 सोचनीय  स्थिति  चल  रही  है  ।  आप  लोकतंत्र  की  बात  करते  हैं  और  वामपंथियों  को  दोष  देते  हैं  तथा

 कहते  हैं  कि  वे  लोकतंत्रवादी  नहीं  हैं  ।  हमारे  दल  में  नेताओं  का  चुनाव  करने  के  लिए  नियमित  रूप

 से  सम्मेलन  और  समागम  करते  लेकिन  आपके  दल  में  हमने  यह  देखा  है  कि  विधान  सभा  के

 जिन्हें  राज्य  की  जनता  ने  चुना  नेता  का  चुनाव  नहीं  करते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  बात  कल  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  अमिल  बसु  :  मैं  कल  भी  अपनी  बात  जारी  ।

 श्री  पथत  कुमार  बंसल  :  उन्हें  अपना  भाषण  समाप्त  करने  दीजिए  ?

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  गया  आप  अपनी  बात  पूरी  करना  चाहते  हैं  ?

 कली  अनिल  बसु  :  मैंने  अभी  अपनी  बात  शुरू  ही  की  मैंने  विधेयक  के  बारे  में  '

 अभौ  कुछ  नहीं  कहा  मैं  कल  इस  बारे  में  बोलूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आप  कल  भी  बोल  सकते  हैं  ।  हे

 अब  सभा  कल  11.00  म०  पू०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 7.00  भ०  प०  ।

 तत्वश्चात्‌  लोक  सभा  2  1992/11  1914
 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थणित  हुई  ।

 ..  घती  मुण  12/3,  थीराम
 मुद्रण  12/3,  श्रीराम


